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 लोक  समा  11  बजे  म०  पू०  पर  समवेत

 महोदय  पीठासीन

 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  शहीदों  तथा  ही  रोशिमा  और
 नागासाकी  पर  परमाणु  बम  गिराये  जाने  से loa 4  जलि  ज  चज्रि

 हृवाहत  हुए  व्यक्तियों  को  श्रद्धांजलि
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 भारतीय  राष्ट्रीय  कांग्रेस  द्वारा  स्वाधीनता  के  लिए  शुरू  की  गयी  अन्तिम  लड़ाई-मारत  छोड़ो  आंदोलन
 को  याद  आती  है  ।

 आज के  पवित्र  दिन  हम  उन  शहीदों  के  प्रति  अपनी  श्रद्धांजलि  प्रस्तुन  करते  हैं  जिन्होंने
 मूमि  के  लिए  अपने  प्राणों  को  न्यौछावर  कर  दिया  ओर  हम  उन  आद्शों  के  प्रति  अपने  आप  को
 पित  करते  हैं  जिनके  लिए  उन्होंने  यह  महान  बलिदान  दिया  ।

 आज  हमें  उस  भयंकर  विनाश  की  भी  याद  आती  है  जो  जापान  के  हिरोशिमा  और  नागासाकी
 पर  क्रमहाः  6  और  9  1945  को  अणु  बम  के  गिराये  जाने  के  कारण  हुआ

 जापानो  लोगों  की  उस  दर्ब्रादी  की  याद  आज  भी  हमारे  मन  में  ताजा  है  और  हमें  इस

 व



 मौखिक  उत्तर  9  1989

 सत्य की  याद  दिलाती  है  कि  यदि  कोई  परमाणु  युद्ध  होता  है  तो  न  तो  कोई  विजेता  रहेगा  और  न

 हारने  वाला  |  इसलिए  हम  अपनी  यह  मांग  पुनः  दोहराते  हैं  कि परमाणु  शक्ति  की  इस  दौड़  को  पूरी
 तंरह  समाप्त  किया  जाये  तथा  परमाणु  शास्त्रों  के  मण्डार  को  नष्ट  किया  ताकि  मानव  जाति  को

 अआने  ब्स्ले  विनाश  से  बचाया  जा  सक े।

 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  शहीदों  तथा  परमाणु  विनाश  के  शिकार  लोगों  की  याद  में  अब  यह
 समा  थोड़ी  देर  मौन  खड़ी  रहेगी

 तत्पश्चात्  सदस्यगण  थोड़ो  देर  मोतर  खड़  रहे  ।

 या

 श्री  हरोश  रावत  :  अध्यक्ष  यह  बड़े  अफसोस  का  विषय  है  कि  आज  के  इस  पवित्र
 दिन  विपक्ष  के  लोग  मारत  विरोध  दिवस  इत्यादि  के  नाम  से  इस  दिवस  को  बदनाम  करने  की  चेष्टा
 कर  रहे  ऐसे  प्रयात  की  निन्दा  की  जानी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  हमारा  काम  नहीं  है  ।

 ]
 यह  प्रश्न  काल  है

 प्रश्नों  के  मौखिक  उत्तर

 से  ऋण  को  व्यवस्था

 +$३23,  श्री  अतोश  चन्व्र  सिन्हा  :  कया  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगप  लिमिटेड  ने  कपास  तथा  अन्य  कच्चा  माल  खरीदने  के  लिए
 भारतीय  स्टेट  बैंक  और  अन्य  वित्तीय  संस्थाओं  से  लगभग  50  करोड़  रुपये  का और  ऋण  लेने  की
 व्यवस्था  की

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इसके  मुगतान  की  शर्तें  क्या  हैं  ?

 बस  संत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापडे  )  :  नेशनल  टेक्सटाइल  कारपोरेशन
 लिमिटेड  नई  दिल्ली  अपनी  रुई  संबंधी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  रुई  की  बल्क  खरीद  .

 हेतु  अतिरिक्त  स्रोत  बनाने  के  उद्देश्य  से  मारतीय  स्टेड  बैंक  तथा  अन्य  बेंकों  से  बातचीत  कर  रही

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 »
 भी  अतीक्ष  चस्त्र  सिन्हा

 :  जंसा  कि  आप  जानते  हैं  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  मारी  घाटे
 फर  रहा  यह  बांकड़े  बहुत  अधिक  है|  उदाहरण  के:सिए्र  जशवरी से  जूस  1987  सर
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 18  1911  )  मौखिक  उत्तर
 ee  नमन  नननमनननममममम++++3...>-मननन-ननम--+किलनन-न-  न  का  ~  अधी  > वीक  ——

 :

 140.39  करोड़  रुपए  का  घाटा  जनवरी  से  जून  1988  तक  142.17  करोड़  रुपए  की  घाटा

 हुआ  सै  1989  तक  118.31  करोड़  रुपया  का  घाटा  हुआ  |  मैं  मन््त्री  महोदय  से  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  कपड़ा  निंगस  द्वारा  उठाएं  जाने  वाले  भारी  घाटे  को  ध्यान  में  रखते

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  द्वारा  बैंकों  स ेकुल  कितना  ऋण  लिया  गया  है  '  उपरोक्त  घाटों  तथा
 भारतीय  स्टेट  बैंक  के  साथ  चल  रही  बातचीत  को  ध्यान  में  रखते  हुए--मैं  समझता  हूं  कि  भारतीय
 स्टेट  बेंक  से  50  करोड़  रुपए  का  क्रण  लिया  गया--राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  इस  सदस्य  को  किस
 प्रकार  लौटाने  का  विचार  रखता  है'जिस  पर  कुछ  ब्याज  भी  लगेगा  ?

 कुमारी  सरोज  खापडें  :  माननीय  सदस्य  पदिचम  बंगाल  के  अत्यन्त  जानकार  व्यक्ति

 है  जिन्हें  वस्त्र  उद्योग  की  काफी  जानकारी  जहां  तक  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  घार्टी  का  सम्बन्ध
 मैं  यह  बताना  चाहती  हूं  कि  यह  आंकड़े  हाल  ही  में  हमने  ही  दिए  हैं  और  माननीय  सदस्य  बड़ी

 अच्छी  तरह  से  जानते  है  कि  घाटों  का  प्रमुख  पुरानी  अधिक  वेतन
 बिजली  की  कटौती  रंगों  रसायनों  तथा  भण्डार  फालतु  पुर्जों  के  मूल्यों  में

 फालतृ  रूई  के  मूल्यों  का  प्रंभाव  तथा  बाजार  मनन््दी  आदि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  घाटे  का

 यह  प्रमुख  कारण  है  ।  जहां  तक  ऋण  का  सम्बन्ध  है  हम  भारतीय  स्टेट  बैंक  से  अमी  बातचीत  कर

 रहे  हैं  ।  किन्तु  मैं  यहां  यह  बताना  चाहता  हूं  कि  हमन  हाल  ही  में  मारुति  उद्योग  से  40  करोड़  रुपए
 का  ऋण  लिया  जैसा  कि  मैंने  बताया  है  कि  मार्रात  उद्योग  स्रे  जो  मी ऋण  लिया  गया  है  वह
 अस्थाई  आधार  पर  है  ओर  यह  198,9  के  अंन्तिम  सप्ताह  में  लिया  गया  था  +  ब्याज  की  दर
 15  प्रतिशत  वार्षिक  हम  ओरों  से  भी  जो  ऋण  लेते  इसी  दर  पर  ब्याज  देते

 झी  अतोद्य  चन्द्र  सिन्हा  :  माननीय  मंत्री  जी  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  के
 घाटे  के  कई  कारण  बताए  मैं  धन  कारणों  में  एक  कारण  ओऔर  जोड़ना  चाहता  हूं  और  वह  है
 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  में  व्याप्त  कुप्रबन्ध  |  माननीय  मन््त्री  महोद्गय  से  मेरा  अनुरोध  है  कि  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम  में  व्याप्त  कुप्रबन्ध  और  अत्यन्त  गम्भीरता  से  लिया  जाना  चाहिए  ।  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम

 ने  अब  आधुनिकीकरण  के  32  प्रस्ताव  दिए  माननीय  मन््त्री  महोदय  पहले  ही  इस  बात  से  सहमत

 हैं  कि  आघुनिकीकरण  के  बिना  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  लाम  कमाने  वाली  कम्पनी  नहीं  बनाया  जा
 सकता  और  इन  32  प्रस्तावों  पर  193.40  करोड़  रुपए  का  व्यय  होगा  और  मेरे  विचार  से  सरकार
 ने  इस  में  से  46  करोड़  रुपए  मंजूर  किए  मैं  यह  भी  जानता  हूं  कि  छठी  पंचवर्षय  योजना  के
 दौरान  मंजूर  की  गई  आधुनिकीकरण  की  बहुत  सी  योजनाएਂ  या  तो  कार्यान्वित  नहीं  हो  पाई  या  घन
 के  अमाव  में  उनका  विचार  त्याग  दिया  गया  मैं  यह  भी  बताना  चाहता  हूं  कि  कई  बार  193

 करोड़  रुपए  की  भारी  मांग  के  मुकाबले  आघधुनिकीकरण  कें  लिए  भन्त्रालय  द्वारा  मंजूर  की  मई  थोड़ी
 बहुत  राशि  भी  विभिन्न  कठिनाइयों  के  कारण  इस्तेमाल  नहीं  हो  पाती  ।  जहां  तक  राष्ट्रीय  कपड़ा
 निगम  के  मारी  घार्टो  को  पूरा  करने  का  सम्बन्ध  है  यह  छोटी-मोटी  रकमें  किसी  काम  की  नहीं  है  ।

 अन्त  में  मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  को  अपने  पैरों  पर  खड़ा  करने  के

 लिए  मन्त्रालय  की  व्यापक  योजना  क्या  है  ।  यदि  वर्ष  दर  वर्ष  शारी  घाटा  उठा  रहा  यदि  आप

 राष्ट्रीकरण  की  तारीख  या  राष्ट्रीथ  कपडा  निगम  के  जन्म  की  तारीख  से  देखें  तो  घाटों  को  पूरा
 करने  में  ही  करोड़ों  रुपए  लग  चुके  इन  घाटों  के  समाप्त  करने  के  लिए  मन्त्राल्य  की

 व्यापक  योजना  क्या  है  ?  ५
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 कुमारी  सरोल  खापडें  :  माननीय  सदस्य  ने  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  के

 निकीकरण  के  बारे  में  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  प्रथम  उठाया  मैं  यहां  यह  बताना  चाहता  हूँ  कि  राष्ट्रीय
 कपड़ा  निगम  ने  संसाधनों  की  कमी  को  देखते  हुए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दोरान  चुनींदा
 निकीक  रण  दृष्टिकोण  अपनाया  है  |  जैसा  कि  मैंन  अभी  बताया  कि  अधुनिकीकरण  के  लिए  जिसना
 भी  धन  मिले  वह  पर्याप्त  नहीं  है  मैं  उनसे  सहमत  हूं  ।  इन  तमाम  रुकाबटों  के  बावजूद  सष्ट्रीय  कपड़ा
 निगम  12  मिलों  के  लिए  45.9  करोड़  रुपए  प्राप्त  करने  में  सफल  हुआ  है  और  शेष  22  मिलों  के
 सम्बन्ध  में  117.52  करोड़  रुपए  का  परिव्यय  वित्तीय  सस्थानों  के  विचाराधीन  है  |

 शओ  कादस्मुर  अजनादंनन  :  मन्त्री  महोदय  ने  अपने  उत्तर  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की
 मिलों  में  घाटे  के  कई  कारण  बताए  रई  खरीद  प्रबन्ध  भी  घाटे  में  योगदान  दे  रहा  महोदय
 मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्री  महोदय  से  स्पष्ट  रूप  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  यह  सच  है  कि  1980
 से  राष्ट्रीथ  कपड़ा  निगम  के  कुल  घाटे  में  89  प्रतिशत  घाटा  56  विक्षेष  मिलों  के  कारण  होता  है  ?  मैं
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  सरकार  इन  56  मलों  को  बिल्कुल  बन्द  करने  के  बारे  में  विचार  करेगी
 क्ष्योंकि  सम्पूर्ण  देश  में  घाटे  का  85  ४तिशत  इन्हीं  मिलों  के  कारण  होता  है  ।

 कुमारी  सरोज  खापडें  :  हम  देश  भर  में  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  मिलों  की  स्थिति

 सुधारने  का  प्रयत्न  कर  रहे  वास्तव  में  पिछले  वर्षों  के  दौरान  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  कार्यंचालन

 में  सुधार  हुआ  है  ।  राष्ट्रीयक्ृत  मिलों  में  उत्पादन  मूल्य  1975-76  में  101  तथा  वर्ष  1986-87

 109  था  ।  इसका  अर्थ  यह  हुआ  कि  1988-89  में  उत्पादन  मूल्य  बढ़  कर  822  करोड़  रुपए
 गया  जो  1975-76  में  225  करोड़  रुपए  था  ।
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 श्री  कादम्शुर  जनादंनम  :  यह  उत्तर  सम्पूर्ण  नहीं  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  बया
 इन  56  मिलों  के  बारे  में  कोई  नीति  सम्बन्धी  नि्णंय  लिया  जाएगा  जो  85  प्रतिशत  घाटे  के  लिए
 जिम्मेदार  पिछले  पांच  वर्षों  से  यहु  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  की  ज्वलंत  समस्या  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  *  अगला  प्रश्न  ।

 वामिको  ओर  पर्यावरण  के  पाठ्यक्षमों  हेतु  विशेष  अनुदाम

 ]

 *324.  श्री  ह्रीक्ष  रावत  :  कया  पर्यावरण  और  बन  संत्री  यह  बताने  की  क्षपा  करेंगे  कि
 क्या  हिमाचल  क्षेत्र  में  स्थित  विश्वविद्यालयों  और  अन्य  शैक्षणिक  संस्थाओं  को  वानिकी

 ओर  पर्यावरण  के  पाठ्यक्रम  शुरू  करने  के  लिए  विज्लेष  अनुदान  देने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  है

 )  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  उठाएं  गए  कदमों  का  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  वन  ओर  पर्यावरण  संरक्षण  के  प्रति  जागरूकता  को  एक  आन्दोलन  का
 रूप  देने  हेतु  सरकार  का  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रासय  में  राज्य  संत्रो  सुमति  :  और
 सय  क्षेत्र  में  *यत  विश्वविद्यालयों  और  क्षैक्षिक  संस्थाओं  को  वानिकी  और  पर्यावरण  के  पाठ्यक्रम  शुरू
 करने  के  लिए  विशक्षेष  अनुदान  देने  के  बारे  में  कोई  प्रस्ताव  भारत  सरकार  के  विचाराधीन  नहीं

 4-
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 हालांकि  भारतीय  कृषि  अनुसंघान  परिषद  सी०  ए०  के  जरिए  चलाई  गई  एक  स्कोम

 अन्तगंत  14  कृषि  विश्वविद्यालयों  को  वानिकी  शिक्षा  के  लिए  सुविधाएं  स्थापित  करने  के  लिए

 सहायता  अनुदान  दिया  जाता  इनमें  से  गोविन्द  बललभ  पन््त  कृषि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी
 शेरे-कंश्मीर  कृषि  विज्ञान  और  प्रौद्योगिकी  श्रीनगर  और  डा०  वाई

 एस०  परमार  बागवानी  और  वानिकी  सोलन  हिमालय  क्षेत्र  में  स्थित  इन  सभी

 विश्वविद्यालयों  में  बी०  एस०  सी०  पाठ्यक्रम  पढ़ाया  जाता  है  ।  डा०  वाई०  एस०  परमार

 विश्वविद्यालय  और  केरल  कृषि  विश्वविद्यालय  में  वानिकी  में  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रम  भी  पढ़ाया
 जाता

 एक  विवरण  समा  पटल  पर  रखा  गया

 विवरण

 ओर  पर्यावरण  संरक्षण  पर  जन  जागरुकता  के

 लिए  उठाए  गए  कदम

 1.  वन  और  वन्यजीव  पर  ध्यान  केन्द्रित  करने  के  उद्द  श्य  से  सारे  देश  में  वन
 त्सव  पर्यावरण  दिवस  और  वन्यजीव  सप्ताह  मनाया  जाता

 2.  प्रति  वर्ष  19  नवम्बर  से  18  दिसम्बर  तक  राष्ट्रीय  पर्यावरण  माह  मनाया  जाता  है  जिसके
 दोरान  स्कूली  बच्चों  किशोरों  और  अध्यापकों  के  लाभ  के  लिए  क्विज  मायण

 प्रतियोगिताएं  जैसी  प्रतियोगिताएं  विकलांग  बच्चों  के  लिए  विज्येष  आबास
 कालोनियों  आदि  में  फिल्म  शो  जेैंते  अनेक  कार्यक्रम  आयोजित  किए  जाते  हैं  ।

 3.  लोगों  में  सामान्य  रूप  से  नदियों  तथा  विशेष  रूप  से  गंगा  में  प्रदूषण  की  समस्याओं  के
 बारे  में  जागरूकता  बढ़ाने  के  प्रयास  किए  गए  हैं  ।  नदियों  में  गदद  औद्योगिक
 षण  तथा  जल  संसाघनों  के  संरक्षण  जैसे  मामलों  प्र  ध्यान  केन्द्रित  किया  जाता
 रूकता  बढ़ाने  के  कार्यक्रमों  में  स्क्रूलो  तीर्थेयात्रियों  आदि  जैसे  विषेष  लक्ष्य
 वर्गों  को  शामिल  किया  जाता  है  ।

 4*  पर्यावरणीय  विषयों  पर  कायशालाओं  प्रश्षिक्षण  पदयात्राओं  आदि
 जसे  विभिन्न  कार्यक्रमों  के  आयोजन  में  युवक  और  महिला
 विद्यालयों  सहित  स्वेक्छिक  संगठनों  को  शामिल  किया  जाता  है  ।

 5.  डाकमन्टरी  फिल्मों  का  पारि-कलबों  का  गठन  और  सेमिनारों  का आयोजन  आदि
 जैसी  अनौपचारिक  पर्यावरण  शिक्षा  के  लिए  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 6.  सामाजिक  वानिकी  ओर  पर्यावरण  में  जन  सहयोग  से  संबंधित  कार्य  को  मान्यता  देने  के

 लिए  इन्दिरा  प्रियदर्शनी  वृक्ष-मित्र  पुरस्कार  और  इन्दिरा  गांघी  पर्यावरण  पुरस्कार  .

 शुरू  किए  गए  ये  पुरस्कार  सामाजिक  वानिकी  ओर  पर्यावरण  में  उनके  कार्य  को
 सम्मानित  करने  के  लिए  स्वेच्छिक  क्षक्षिक  संगठदों
 आदि  को  दिए  जाते  हैं  ।
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 44.  वृक्षारोषण्त  गतिविधियां  आरम्भ  करने  के  लिए  स्थानीय  लोगों  से  सम्पक  करने  भौर  उन्हें
 प्रेरित  कसने  के  लिए  स्वेच्छिक  संगठनों  को  वित्तीय  सहायता  दी  जाती  है  ।

 8.  सामाजिक  वानिकी  कार्यक्रमों  में  लोगों  को  शामिल  करने  के  उददंश्य  से  विकेन्द्रीकृत  जन
 नसंरियों  की  स्थापना  करने  को  बढ़ावा  दिया  गया  है  जिनमें  मूमिहीन  छोटे  और
 सीमान्त  स्कूली  युवा  वर्गों  आदि  को  शामिल  किया  जाता

 रो  हरीश  रावत  :  अध्यक्ष  जी  माननीय  भन््त्री  जी  अपने  उत्तर  में  कहा  है  कि आई०  सी०  ए०
 आर०  के  अनुदान  के  आघार  पर  कुछ  विश्वविद्यालयों  में  विज्वलेष  पाठ्यक्रम  रखे  गये  हैं  ।  लेकिन  ये

 पाठ्यक्रम  केवल  उन  लोगों  के  लिए  हैं  जिनको  ट्रंनिग  लेनी  है  या  नौकरी  आदि  के  उपयोग  के  लिए
 इसका  प्रयोग  करना  मेरा  प्रश्न  है  कि  सामान्य  शिक्षा  जो  शिक्षार्थी  ग्रहण  कर  रहे  हैं  उनमें  वनों  के
 प्रति  चेतना  जागृत  हो  सके  इसलिए  उनके  पाठ्यक्रम  में  वानिकी  विषय  को  सम्मिलित  किया  जाएगा
 या  नहीं  ।  इसके  संबंध  में  आप  बया  करने  जा  रहे  हैं  ?  क्या  आपने  इसके  विषय  में  राज्य  सरकारों  से
 बातचीत  की  है  ?  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  पर्यावरण  मंत्रालय  राज्य  सरकारों  विशेषकर  उन  राज्य

 सरकारों  से  जहां  पर  कि  पर्वतीय  इलांके  हैं  वानिकी  विषय  को  हायर  कडरी  के

 स्तर  पर  पाठ्यक्रम  में  सम्मिलित  किया  जाए  ?  क्या  इसके  विषय  में  बातचीत  करके  उन  राज्य  सरकारों
 को  विक्षेष  मदद  देंगे  ?

 फर्यावरण  और  बन  मंत्रो  जियाउरंहमान  :  अध्यक्ष  पर्यावरण  और  वानिकी
 को  जो  मान्यता  दी  जा  रही  है  उसके  पेशे  नजर  तमाम  कोर्सिज  में  प्राइमरी  में  थोड़ी  बहुत  जानकारी
 पर्यावरण  और  वानिकी  के  सिलसिले  में  हर  स्टेट  में  रहती  है  ताकि  इसके  प्रति  जागृति  पैदा  हो  सके  ।

 माननीय  सदस्य  का  दूसरा  सवाल  यूनिवर्सिटी  को  ग्रांट  देने  के  सिलसिले  में  इसलिए  यह
 जबाब  दिया  गया  है  ।  लेकिन  बाकया  है  कि  हम  बराबर  इसके  बारे  में  कटेक्ट  कर  रहे  हैं  जिससे  कि
 वनों  का  डवलपमेंट  हो  ।  सारे  स्तरों  पर  वानिकी  और  पर्यावरण  के  सिलसिले  में  कुछ  न  कुछ  सजेश्ंस
 भी  दिये  गये  हैं  जिनसे  उनमें  ओर  बड़े-बड़  लोगों  में  इसके  महत्व  को  समझा  जा  सके  ।

 श्री  हरीक्ष  रावत  :  माननीय  अध्यक्ष  पव॑तीय  क्षेत्रों  में  वन  और  पर्यावरण  मंत्रालय  के
 विषय  में  यह  दृष्टिकोण  बना  है  कि  पवंतीय  क्षेत्रों  में  मन्त्रालय  चेक  करने  का  काम  करता  है  कि  अमुक
 काम  न  अमुक  कार्य  रोक  अमुक  कायें  में  व्यवधान  पड़े  ।  यही  काम  इस  मंत्रालय  का  है  '

 वहां  की  डवलपमेंट  में  रुचि  लेने  का  काम  नहीं  है  ।  आपके  विषय  में  यह  घारणा  ठीक  हो  सके  वनों  के
 प्रति  लोगों  में  चेतना  आ  क्या  उसके  लिए  आप  पव॑तीथ  क्षेत्रों  में पंचायत  स्तर  पर  वन  चेतना
 केन्द्र  बनाने  के  विषय  में  राज्य  सरकारों  से  बातचीत  करके  उनको  म्रदद  देंगे  ?

 शो  जियाउरंहुमान  अंसारी  :  अध्यक्ष  हम  अपने  तौर  पर  बातचीत  करने  की  कोशिद  कर
 रहे  हैं  कि  यह  चेतना  उत्तरोत्तर  बढ़े  ।  यह  बात  सही  है  कि  हमें  को  बचाना  है  और  उनको  बचाने
 के  लिए  हमको  कहीं  न  कहीं  ऐसे  कार्य  करने  पड़ते  हैं  जिससे  कि  यह  इम्प्रंशन  हो  जाता  है  कि  हम
 डवलपमेंट  के  कार्यों  पर  कोई  रोक  लगाने  जा  रहे  हालांकि  हमारी  हरग्रिज  मंशा  नहीं  है  कि
 लषषमैंट  के  कार्यों  में  किसी  किस्म  की  रोक  लगाई  सिर्फ  इतनी  है  कि  डेवलपमेंट  के  कार्यों
 को  देखें  कि  वे  डवलपमेंट  के  कार्य  हमारे  पर्यावरण  को  और  हम  को  उस  जगह  पर  न॒पहुंचा  दें  कि

 6  हु
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 हमारी  उन्नति  रिवर्सेबल  हो  जाए  और  हम  अपने  उस  पर्यावरण  को  दुरुस्त  करने  के  लिए  आगे  न  आ

 सर्के  ।

 जहां  तक  पंचायतों  का  सम्बन्ध  डिफरेंट  लेवल्स  पर  अवेयरनेस  फ्रोग्राम  चलते  रहते  हैं  और

 पंचायतों  के  सिलसिले  में  माननीय  सदस्य  का  जो  सुझाव  उस  पर  अवश्य  विचार  किया  जाएगा  ।

 ]

 री  के०  पी०  सिह  देव  वन  और  पय  वरण  संरक्षण  हमारे  राष्ट्र  को  बनाए  रखने  के

 लिए  बहुत  महत्त्वपूर्ण  है  क्योंकि  यहाँ  की  अर्थ-व्यघस्था  कृषि  पर  आधारित  है  ।  मन्त्री  महोदय  ने  अपने

 उत्तर  के  भाग  में  5  भागों  में  काफो  लम्बा  उत्तर  दिया  है  जिसमें  वन  और  पर्यावरण  संरक्षण  के

 प्रति  लोगों  में  जागरूकता  लाने  के  लिए  उठाए  गए  विभिन्न  कदमों  का  जिक्र  किया  गया  मैं  यह
 जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  पर्यावरण  में  प्रदूषण  फैलाने  का  काम  और  वनों  की  कटाई  जनता  और  बच्चे
 कर  रहे  हैं  या  वन  निगम  और  सावंजनिक  क्षेत्र  के  विभिन्न  उपक्रम  ऐसा  कर  रहे  जो  क्भों
 क॑  संरक्षण  क॑  पहल  की  अपेक्षा  उसके  लाभकारी  उपयोग  से  सम्बन्धित  पहलू  को  अधिक  महत्त्व  देते

 हैं  ।  इस  संबध  में  प्रशासकों  और  ऐसी  उपक्रमों  में  प्रमारी  दफ्तरशाहों  को  शिक्षित  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  जो  निःस्नाव  से  नदियों  तथा  वायु  को  प्रदूषित  करते  जेसा  कि  उड़ीसा  के
 औद्योगिक  क्षेत्रों  और  अन्य  स्थानों  जैसे  क्योंझ्रर  और  तालचर-आंगल  क्षंत्र  में  हो  रहा
 वन  पर्यावरण  दिवस  और  वन्यजीव  सप्ताह  जैसे  समारोह  ज्यादातर  राज्यों  की  राजधानी
 अथवा  जिला  मुख्यालयों  में  ही  मनाए  जाते  हैं  और  इनमें  केवल  कुछ  दफ्तरशाह  और  जाने-माने
 रिक  ही  भाग  लेते  एन  लोगों  द्वारा  जनता  में  जागरूकता  पैदा  करने  का  प्रश्न  ही  नहीं  उठता
 क्योंकि  एक  वर्ष  वन-महोत्सव  दिवस  पर  जो  पौधे  लगाए  जाते  आगामी  वन-महोत्सव  दिवस  तक  वें
 पौधे  मर  चुके  होते  मैं  अपने  अनुभव  बता  रहा  हूं  ओ्योंकि  हमने  मी  ऐसे  कुछ  समारोहों  में  भाग
 लिया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  चारा  और  ई  घन  के  अन्य  क्या  विकल्प  सरकार  जनता
 को  देने  जा  रही  हैं  ताकि  वे  वनों  को  नष्ट  न  करें  ।

 थी  जियाउरंहमान  अंसारी  माननीय  सदस्य  ने  दो  प्रश्न  पूछे  हैं  ।  पहला  प्रश्न
 वरण  को  प्रदूषित  किए  जाने  से  सम्बन्धित  है  कि  कया  ऐसा  जनता  का  एक  दल  कर  रहा  है  अथवा
 दूसरा  मेरे  विचार  से  पर्यावरण  को  प्रदूषित  करने  का  एकाधिकार  किसी  को  नहीं  यह  काम  हर
 उस  व्यक्षित  द्वारा  किया  जा  रहा  है  जिसे  पर्यावरण  के  महत्व  की  जानकारों  नहीं  इसीलिए  हम  न
 केवल  बच्चों  और  आम  जनता  के  अपितु  दफ्तरशाहों  और  कुछ  विकासात्मक  गतिविद्ञियों  में  लगे

 अधिकारियों  और  अन्य  व्यक्तियों  में  भी  के  प्रति  जागरूकता  लाने  के  लिए  कई  कदम
 उठा  रहे  हैँ  ।  हमने  पर्यावरण  संरक्षण  अधिनियम  के  तहत  यह  देखने  के  लिए  कदम  उठाए  हैं  कि  यदि
 कोई  पर्यावरण  अथवा  नदी  के  जल  को  दूषित  करतः  है  या  पर्यावरण  में  प्रदूषण  फेलाता  है  तो  इसके
 लिए  न  केवल  निजी  क्षेत्र  के  उपक्रमों  अपितु  सार्वजनिक  क्षत्र  के  उपक्रमों  को  मी  दण्डित  किया  जाए  ।

 प्रश्न  क॑  भ्राभ  का  यह  उत्तर

 झो  के०  पौ०  सिह  देश  -  वन  वन््यजीव  सप्ताह  आदि  समासोेहों  के  झ्वारे  में  आप

 क्या
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 श्री  लियाउरहमान  अंसारी  :  मैं  मी  माननीय  सदस्य  की  इस  बात  से  सहमत  हूं
 कि  जागरूकता

 लाने  सम्बन्धी  इन  कार्यक्रमों  का  उतना  प्रमाव  नहीं  पड़ा  है  जितना  हम  चाहते  थे  ।  मैं  यह

 कहना  चाहता  हूं  क्रि  इन  कार्यक्रमों  में  तव  तक  तेजी  नहीं  आ  सकती  जब  तक्र  जनता  इसमें  भाग  नहीं
 लेती  और  लोग  एक  दसरे  को  प्रोत्याहित  नहीं  करते  और  इन  महत्वपूर्ण  समारोहों  का  फायदा  नहीं
 उठाते  ।  जहां  तक  वृक्ष'रोपण  कार्यक्रम--वन  महोत्पव  का  सम्बन्ध  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 एक  वर्ष  के  वन  महोत्सव  के  दौरान  जो  वक्ष  रोपे  जाते  हैं  दसरा  वन  महोत्सव  शुरू  होने  तक  उन्हें
 उखाड़ा  जा  रहा  है  |  हमारे  कार्यक्रम  एं  से  हैं  कि जनता  आरम्म  से  उनमें  माग  ले  ।  परती  मूमि  विकास
 बोर्ड  कार्यक्रम  के  तहत  वृक्षारोपण  के  समय  से  लेकर  अन्तिम  चरण  जहाँ  मी  ये  वृक्षा  रोपण
 क्रम  होते  स्थानीय  आदिवासी  और  वहाँ  रहते  वाले  ग्रामीणों  को  उन  कार्यक्रमों  में  शामिल
 किया  जाता  है  और  उनकी  व॒क्षा  रोपण  की  आवश्यकतानुसार  हर  तरह  के  वृक्ष  लगाए  जाते  हैं  और
 उनमें  यह  भावना  पैदा  की  जाती  है  कि  यह  वृक्षारोपण  उनके  उपयोग  के  लिए  है  और  इनका  लाभ

 उन्हीं  को  होगा  ।

 ]

 भी  रास  नगीना  मिश्र  मैं  मन्त्रीजी  से  जानना  चाहता  हूं  कि  उत्तर  प्रदेश  में  सूगर  फंक्ट्रीज
 के  लिए  लकड़ी  के  लिए  वनों  का  सफाया  किया  जाता  है|  कोई  भी  वहां  ऐसी  जगह  नहीं  है  जहां  के
 लिए  इतने  बड़  पमाने  पर  लकड़ी  जाती  हो  ।  कोई  100  एकड़  के  करीब  जंगल  केवल  सूगर  फंच्ट्रीज
 को  लकड़ी  सप्लाई  करने  में  ही  लग  जाते  जिससे  इतना  भारी  नुकसान  होता  दूसरा  नक  भ्  न्त
 यह  हुआ  कि  कागजों  में  लिख  दिया  जाता  है  कि  प्रदूषण  रोकने  के  लिए  आपने  क्या  उथाय  किये  ?

 आप  जांच  कर  लें  इन  सूगर  फंक्ट्रीज  का  जितना  पानी  नदियों  में  जाता  जैसे  हमारी  छोटी  ग्रण्डक
 नदीं  में  पानी  निकलता  तो  उससे  वहां  क्री  सारी  मछलियां  मर  गई  हैं  और  वह  पानी  इ
 है  कि  मवेशियों  के  पीने  लायक  भी  नहीं  रहता  ।  गावों  में  खाना  पकाने  के  लिए  गंस  के  चल्हीं  या  अन्य
 किसी  छोज  का  प्रबन्ध  नहीं  है  इसलिए  वे  लोग  गन्ने  की  पतितयों  को  तोड़कर  या  पेड़ों  को  काटकर
 खाना  बनाते  हैं  ।  जब  तक  सूगर  फंब्रट्रीज  में  लकड़ी  की  सप्लाई  बन्द  नहीं  होगी  और  गांवों  यें
 ड़ियों  को  काटकर  खाना  पकाने  का  कोई  विकल्प  नही  ढू  ढ़ा  जायेगा  तब  तक  यह  कटाई  नहीं

 तना  प्रदूषित

 झो  जियाउरंहमान  अंसारी  :  यह  सवाल  इस  मूल  सवाल  से  नहीं  उठता  अगर  आपकी
 मति  हो  तो  मैं  इसका  जवाब  दू  ।

 आओरी  राम  नगीना  सिञ्र  :  इस  पर  सब  की  राय  है  क्षाधा  घण्टे  की  चर्चा

 क्रध्यक्ष  महोदय  :  सुत  सुन
 भ्रष्य  प्रदेश  में  नये  गोदाम

 0325.  श्री  कम्मोदीलाल  जाटव  :  कया  क्षाद्ष  ओर  नागररक  पूर्ति  मांत्रो  यह  बताने  को  कपा
 करेंगे  कि  :

 (ws)
 मध्य  प्रदेश  में  भारतीय  खाद्य  निगम  और  भ्ांडागार  तिशम  के  कितने  गोदाम

 उनकी  क्षमता  कितनी  है  और  वे  कहां-कहां  स्थित  हैं
 ©

 क्या  सरकार  का  विकास  ब्लाक  स्तर  पर  एंसे  कुछ  और  शौदामों  का  निर्माण  करने  का
 विचार



 यदि  तो कब  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 ]
 खाद्य  और  मागरिक  पूर्ति  मंत्रालम  के  राज्य  मंत्री  सुस्त  :  से  एक

 विवरण  समा  पटल  पर  रखा  जाता  है  |
 ा

 विवरण

 31.3.1989  को  स्थिति  के  अनुसार  मा  रतीय  खाद्य  निगम  के  मब्य  प्रदेश  में  स्थित  83

 स्थानों  में  108  मण्डारण  डिपो  हैं  ।  इनके  सेंट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशम  के  मध्य  प्रदेश  में

 24  स्थानों  पर  32  भाण्डागार  मारतीय  खाद्य  निगम  के  डिपुओं  और  सेंट्रल  वेयरहाउरसिंग

 पोरेशन  के  माण्डागारों  के  केन्द्रवार  स्थान  और  उनकी  का  ब्योरा  संलग्न  उपाबन्ध  में  दिया

 गया  है  |

 से  तालुक/ब्लाक  स्तर  पर  मण्डारण  क्षमता  सहकारी  समितियों  द्वारा  सुलभ  के

 जाती  है  ।  कृषि  ग्रामीण  विकास  विमाग  राज्य  सरकार  की  एजेन्सियों  के  माध्यम  से  ब्लाक

 ग्राम  स्तर  पर  ग्रामीण  गोदामों-का  निर्माण  करने  के  लिए  वित्तीय  मुहैया  करने  की  एक
 योजना  को  कार्यान्वित  कर  रहा  है  ।  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  निगम  भी  सहकारी  क्षेत्र  में  गोदामों

 का  निर्माण  करने  के  लिए  सहायता  सुलम  करता  मारतीय  खाद्य  नियम  और  सेंट्रल  वे  यरहा
 कारपोरेंशन  ब्लाक  स्तर  पर  गोदार्मो  का  निर्माण  नहीं  करते  हैं  ।

 उपाबन्ध

 भारतीय  खा्  निगम  और  सेन्ट्रल  वेयरहार्शासग  काश्पोरेशन
 के  पास  मध्य  प्रदेश  में  गोवार्मों  की  क्षमता

 ओर  स्थान

 भारतीय  खाद्य  निगम
 ee

 जिला  क्रम  केन्द्र  अण्डारण  शक्षमता
 खल्या

 हे  भीटरी  टन

 0)  (2)  (3)  -
 (4)

 प्  भोपाल  1.  भोपाल  25.57

 ग्॒बेतूल  2.  बेतूल  ह  10.00
 गा  इटारसी  3.  इटारसी  हु  86.25

 बिलासपुर  4.  जज  35.51
 5.  अकलतारा  12-00
 6.  *.

 बला
 ~

 8,34
 7.  ..:  बाराढोर  4.39
 8.  श्रम्पा  1.80
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 (1)  (2)  (3)  (4)

 9.  कारनी  रोड  15.00
 10.  नालिया  14.28
 11.  झक्ति  12.50

 भ॒  सरगुजा  12.  विश्वामपुर  13.30
 13.  रामनिजगंज  0.30
 14.  जनकपुर  0.04

 शा  शहडोल  15.  शहडोल  5.64

 भ्रा  रायगढ़  16.  खरसिया  13.64
 17.  रायगढ़  10.64
 18,  सारनगढ़  1.00

 भा  स्वालियर  19,  म्वालियर  12.55.
 20.  डबरा  3.71.

 हा  गुना  21.  अशोकनगर  11.92

 दतिया  22.  दतिया  27.50

 अत  भिण्ड  23.  गोहाद  6.22

 हा  मोरेना  24.  मोरेना  3.00
 25.  शिवपुरकलां  11.28

 जाया  इन्दौर  26.  इन्दौर  37.23

 जाए  खंडवा  27.  खंडवा  55.00
 28.  बुरहानपुर  0.29

 अप  पझ्लबुआ  29.  अलीराजपुर  1.00
 30.  मेघनगर  2.00

 हएा  खरगोन  31.  खरगोने  2.00

 रुषप  धाह  32.  धामोन्द  2.00

 अरपा  बालाधाद  33.  बालाघाट  20.31
 34.  कटंगी  13.98
 35.  लतमा  0.23 ह
 36.  वारा  सिवनी  10,00

 फहाए  छिन्दवाड़ा  37.  छिन्दवाड़ा  2.50

 मऊ  बवसपुर  38.  जबलपुर  14.03
 39.  कटनी  8.64
 ॥0.  सिहोरा  0.66



 18  1911

 (1)  (2)  (3)  (4)

 जड़ा  मगश्ला  41.  बी  बंजार  0.10

 42.  डिम्डोरीः  001
 43.  मांडला  130

 हड्या  सिवोनी  44,  सिवोनी  8.34

 जज्या  रायपुर  45.  कापा  68.22

 46.  मन्दिर  हसौद  118.72
 47.  रायपुर  30.45

 48.  आरंग  0.83
 49.  अमनपुर  1.57
 50.  भाटपाडा  22,66
 51.  बाघबहारा  12.68

 52.  बसना  1.33

 53.  भीमखोज  0.97

 54.  बलोदा  बाजार  -  1.94
 55.  घमतरी  14,60
 56.  कुरूड  1.00
 57.  नेवरा  15.37
 58.  महासामोड  17.69
 59.  राजीम  15.64
 60,  सुकमा  0.05

 61.  सरायपल्ली  1.84

 अं>पए्॒  बस्तर  62.  जगदालपुर  10.64
 63.  कोंडागांव  1.17

 64.  कंकर  0.60
 XXV  दुगे  65.  दुर्ग  61.48

 66.  बालोद  0,03

 67,  बामेत्रा  0.21
 68.  राजनन्दगांव  11.67

 XXXVI  राजनन्दगांव  69.  दोनारगढ़  2.50

 XXVIL  सतना
 ः

 70.  सतना  39,42

 छतरपुर  71.  हरपालपुर  10.00

 2075४  टिकमगढ़  72.  नेवरी  18.14
 -  73.  टिकमगढ़  15.00



 12:

 |
 3

 रा
 4

 नस सइअइइओबक्क्इिचतच लो  आजा  ह
 XXX  सागर  74.  बीना  6.28

 75.  सागर  6.40
 1790%[  दमोह  16.  दामोह्  0.07
 KEI  नरपघिहपुर  77.  नरसिहृषुर  2.50

 ४६.९  78.  गदरवाडा  2.00

 प  79.  करेली  0.21
 विदिष्ञा  80.  विदिशा  10.00

 XXXIV  देवास  81...  ...  देवास  10.00

 XXXV  रतलाम  82.  रतलाम  8.98

 XXXVI  उज्जेन  83-  उज्जन  1500  00

 मओ  जोड़  1,144.12

 सेन्ट्रल  वेयरहाउतिंग  कारपोरेशन

 जिला  _  क्रम  केन्द्र  -  भण्डा रण  क्षमता

 re _7  हजार  मीटरी
 मीटरी  टन

 (2)  (3)  (4)
 आओ  ः

 इन्दोर  इन्दौर  52  53
 2.  सांवर

 ॥  शयपुर  3...  रायपुर  69.75

 |  4.  माटापाडा
 शा  मुरैना  5.  मुरैना

 6.  शिवपुरब्लां
 ुए  भोपाल  मोपाल

 %४  ग्वालियर  8.  ग्वालियर
 बिलासपुर  9.  बिलासपुर
 जबलपुर  कटनी
 बालाघाट  बालाघाट

 9८  रायगढ़  गयगढ़  22.20
 >  खण्डवा  खण्डवा  90  00

 |  ब  रहानपुर  20.25

 नरसिहपुर  6.86

 होशगाबाद  होशगाबाद  7.50
 005:  0.58



 ब्रावण  1911
 नौखिक  उत्तर

 वि  |  2  3  4

 श्था  क्षाजापुर  18.  मक्सी  6.65

 .  धार  19.  पिथमपुर  15.81
 20.  मनावर  1.42

 ऋप्च  भमिण्ड  21.  भिड़  2.67

 सागर  22.  बीना  2.41

 मंसौर  23.  जावाद  1.09

 जगा  उज्जेन  24.  |
 3.7

 अरी  कम्मोदी  लाल  आाठव  :  मैंने  मन््त्री  जी  से  पूछा  था  कि  इस  बार  किसानों  का  गल््ला  काफी
 ज्यादा  हो  रहा  सरकार  ने  खाद  ओर  सिंचाई  की  सुविधा  उन्हें  उपलब्ध  क  राई  है  पर्याप्त

 मात्रा  जिससे  किसानों  के  यहां  काफो  गलला  होता  है  तो  क्या  आप  विकास  खण्ड  पर  एक
 दो  हजार  या  पांच  हजार  टन  के  भण्डार  बनाने  जा  रहे  इस  पर  मंत्रीजी  ने  कहा  कि  नहीं  बना  रहे
 हैं  ।  क्या  आपके  पास  कोई  और  योजना  है  तो  उसे  बताने  की  कृपा  करें  ।

 झी  सुख  राम  ध्यक्ष  मध्य  प्रदेश  में  करीबन  15.60  लाख  टन  केपेसिटी  के  गोदाम  फूड
 कार्पोरेशन  आफ  इण्डिया  सी  के  और  स्टेट  एजेंसियों  के  हैं  ।  जबकि  मध्य  प्रदेश  में  सारी
 प्रोक्यो  रमेंट  का  आमतौर  पर  जो  लक्ष्य  रहता  है  वह  करीबन  5  लाख  टन  चावल  का  रहता  है  और
 इतनी  ही  इसकी  सालाना  रिक्वाय  रमेंट  रहती  के  बेस  पर  जो  अनाज  अलाटमेंट  करते
 हैं  उसके  आधार  पर  करीब  5  लाख  टन  अनाज  सालाना  मध्य  प्रदेश  की  रिक्वायरमेंट  रहती  है  उनकी
 जितनी  आवश्यकता  है  और  हमारे  पास  जो  कंपेसिटो  आलरेडी  अवलेबल  उसे  महं  नजर  रखते

 को  वहां  और  ज्यादा  संख्या  में  गोदाम  बनाने  की  आवश्यकता  नहीं  है  ।  जहां  तक
 नीब  सदस्य  ने  प्रश्न  किया  है  कि  ब्नाक  लेवल  ताललुक  या  पंचायत  लेवल  पर  जितनी  स्टेट  की
 आवश्यकता  है  उसे  पूरा  करने  के  और  ऑफ  रूरल
 कल्चर  सहकारिता  के  माध्यम  से  गोदाम  वरगरह  बनाते  जहां  तक  मध्य  प्रदेश  का  ताल्लुक

 ने  वहां  सहकारिता  के  माध्यम  से  जो  स्टोरिंग  कंपेसिटी  बनायी  कुछ  के  अमी
 टैंडर  हो  रहे  हैं  कुछ  अभी  और  बनाने  को  उनका  कुल  लक्ष्य  वहां  13.653  लाख  टन  अनाज  को
 स्टोर  करने  की  क्षमता  तेयार  करना  इसमे  अतिरिक्त  डिपार्टमेंट  ऑफ  रूरल  डेवलपमैंट  भी  वहां
 लगमग  466  गोदाम  बनां  रहा  जिनमें  2.883  लाख  ठन  अनाज  को  स्टोर  करने  की  क्षमता
 ताल्लुक  और  पंचायत  लेवल  पर  वहां  जितनी  आवयकता  -  उसे  ध्यान  में  रखते  डिपार्टमैंट  ऑफ
 रूरल  डेवलपमैंट  और  एन  सी  डी.सी  ने  वहां  जितने  गोदाम  बवाये  हैं  मैं  समझता  हूं  कि  वहां  कंपेंसिटी
 के

 मुताबिक  पूरे  गोदाम  अवेलेबल  जहां  तक  का  ताल्लुक  उसे  और  ज्यादा  गोदाम
 बनाने  की  आवष्यकता  नहीं  है  '  ि

 13.

 .
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 की  कम्मोदों  सास  जाटव  :  अध्यक्ष  मैं  मध्य  प्रदेश  में  राज्य  भण्डारामार  निगम  का  अध्यक्ष
 भी  रहा  हूं  और  मुझे  जानकारी  है  कि  मध्य  प्रदेश  राज्य  भण्डा  रागार  निगम  के  पास  पर्याप्त  भण्डारण
 क्षमता  के  गोदाम  नहीं  न  ही  उनके  पास  इतना  पंसा  है  कि  वे  अपनी  आवश्यकता  के  अनुसार
 भण्डारण  क्षमता  तैयार  कर  सके  ।  मैं  माननीय  मन््त्री  जी  से  जानना  चाहता  हू  कि  क्या  केन्द्रीय
 भण्डारागार  निगम  अथवा  भारतीय  खाद्य  निगम  या  सरकार  की  ओर  से  मध्य  प्रदेश  राज्य  भण्डारागार
 निगम  को  इतनी  घनराक्षि  उपलब्ध  करायी  जायेगी  ताकि  वहां  आवश्यकता  के  अनुसार  भण्डारण
 क्षमता  तैयार  की  जा  मोदाम  बनांये  जा  सके  ।

 श्री  सुख  राम  :  अध्यक्ष  मैंने  पहले  ही  बता  है  कि  मध्य  प्रदेश  में  हमारे  पास  जितनी
 आवद्यकता  उसके  अनुसार  गोदाम  पहले  से  मौजूद  यदि  वहां  कुल  कंपेसिटी  85  परसेंट  भी

 यूटिलाइलेशन  हो  तो  भी  हमें  4.7  लाख  टन  अनाज  अण्डारण  क्षमता  वाले  गोदाम  चाहिये  जब  कि

 हमारे  सारी  प्रोक्योरमैंट  और  वहां  की  लागत  के  लिये  5  लाख  टन  से  ज्यादा  क्षमता  के  गोदामों
 की  आवश्यकता  नहीं  होगी  जबकि  हमारे  पास  15.7  लाख  टन  भण्डारण  क्षमता  वहां  पहले  से  मौजूद
 है  ।  जहां  तक  गांवों  का  ताल्लुक  मैंने  पहलें  ही  बताया  एन  और  रूरल  डवलपमैंट  के

 वां  पर्याप्त  गोदाम  बन  रहे  का  थोड़ा  कार्यक्रम  है  लेकिन  का  कोई
 कार्यक्रम  नही

 री  अरविन्द  नेताम  :  वंसे  तो  माननीय  मन्त्री  जी  ने  घिस्तारपूर्वक  जवाब  दे  दिया  है  लेकिन  मैं
 अपने  जिला  बस्तर  के  सम्बन्ध  में  कुछ  जानना  चाहता  हूं  ।  बस्तर  जिले  में  अभी  तक  केवल  तीन

 के  गोदाम  हैं  :  कोंडागांव  और  कंकर  में  ।  यदि  क्षेत्रफल  की  दृष्टि  से  देखा  जाये
 तो  बस्तर  जिला  पूरे  केरल  राज्य  से  बढठा  है  भौर  वहां  जितने  गोदाम  थे  सब  उत्तरी  बस्तर  में  हैं
 जबकि  नक्सल  समस्या  की  वजह  से  हम  लोगों  को  अनेक  प्रकार  की  कठिनाइयां  बर्दाश्त  करनी  पड़ती

 इसे  देखते  हुए  क्या  माननीय  मन्त्री  जी  दक्षिणी  बस्तर  में  का  कोई  गोदाम  बनाये
 जाने  का  विचार  रखते  मैं  आपसे  यह  प्रश्न  क्षमता  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  बल्कि  क्षेत्रफल  को

 दृष्टि  में  रखते  हुए  जानना  चाहता  क्या  आपका  विचार  दक्षिणी  बस्तर  में  कोई  गोदाम  बनाने
 का

 श्री  सुख  राम  :  अध्यक्ष  जहां  तक  एफ.सी.आई  द्वारा  गोदाम  बनाये  जाने  का  ताल्खुक
 हम  हर  स्टेट  में  कुछ  नोडल  प्वांइटस  सलेक्ट  करते  हैं  और  वहाँ  एक  बेध-गोडाठन  बनाते  बेस
 गोडाउन  बनाते  समय  क्षेत्र  की  वहां  उपलब्ध  औपरेशन  जेँसे  रेलवे  स्टेशन
 का  नजदीक  नेशनल  हाईवे  का  नजदीक  होना  वर्ग  रह  को  ध्यान  में  रखा  जाता  हम  हर
 डिस्ट्रिक्ट  में  गोदाम  इसकी  जरूरत  नहीं  होती  बल्कि  जहां  हमारा  बेस  गोडाउन  उस  नोडल
 प्वाइट  से  ही  एडज्वाइनिंग  डिस्ट्रिवटट्स  की  आवश्यकता  की  पूर्ति  करते  बसे  मध्य  प्रदेश  में  करीब
 18  ऐसे  डिस्ट्रिक्ट  हैं  जिनमें  हू  मारे  पास  गोडाउन  नहीं  मगर  चू  कि  उनकी  आवश्यकता  एक  माह
 की  करीब  हजार  मीटरिक  टन  मुझे  नहीं  मालूम  कि  पटसन  उसमें  शामिल  है  या  नहीं  और
 इस  आवश्यकता  जो  नजदीकी  बेस  गोडाउन  उनसे  पूरा  किया  जाता  तो  इस  वास्ते
 वहां  ज्यादा  बनाना  मुके  आवश्यक  नहीं  लगता  क्योंकि  वहां  ज्यादा  आवश्यकता  नहीं  होगी  ।
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 अशििकििकिककि  का  बम  eae

 ओद्योगिक  सहयोग  के  लिए  प्रौद्योगिको
 अन्तरध्

 योजना

 +329,  श्रीमती  असवराजेश्वरी
 |

 _  बर  पैर  परिवार  कल्याण और  ;  आर  पार  ह्य भी  जो  ०एस०  बासवराज्  f° AT
 स्वास्थ्य  र  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपਂ  करेंगे  कि  :

 क्या  भारत-यूरोपीय  '  आथिक  समुदाय  सहयोग  कार्यक्रम  के  अन्तर्गत  चिकित्सा
 उपकरणों  और  एक  ही  बार  प्रयोग  की  जाने  वाली  वग्तुओं  के  क्षेत्र  में  औद्योगिक  सहयोग  के  लिए
 एक  बड़ी  प्रौद्योगिकी  अन्तरण  परियोजना  का  यूरोपीय  आधिक  समृदाय  द्वारा  वित्त  पोषण  किया  जा
 रहा

 यदि  तो  क्या  ऐसी  कई  भारतीय  कम्पनियों  का  चयन  कर  लिया  गया  है  जिनको
 यूरोप  की  80  कम्पनियों  से  प्रौद्योगिकी  अंतरण  किए  जाने  की  सम्मावना

 यदि  तो  क्या  प्रौद्योगिकी  अंतरण  के  लिए  भारतीय  कम्पनियों  की  अन्तिम  रूप  से

 कोई  सूची  तेयार  की  गई  ओर

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मम्त्रालय  के  राज्य  मन््ठो  रफीक्र  :

 भारत-यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  औद्योगिक  सहयोग  कार्यक्रम  के  एक  भाग  के  रूप  में
 यरोपीय

 समृदाय  चिकित्सा  एक  ही  बार  भप्रपोग  की  जाने  वाली  वस्तुओं  इत्यादि  कै  क्षेत्र  में  मारत
 और  यूरोपीय  उद्यमियों  के  बीच  औद्योगिक  सहयोग  की  प्रोन्नति  के  लिए  एक  परियोजना  का  वित्त
 पोषण  कर  रहा

 इस  परियोजना  के  प्रथम  चरण  में  भारतीय  और  यूरोपीय  समुदाय  पक्ष  की  ओर
 उनकी  अपनो-अपनी  नोडल  इन्जीनियरी  उश्योग  परिसंध  और  डेवा  इन्डस्टियल  एंड
 ट्रेंड  कन्लस्टन्ट्स  ऑफ  को  आपसी  व्यापार  सम्बन्ध  बढ़ाने  और  एक  दूसरे  से  प्रौद्योगिकी  के
 प्रदान  की  व्यवस्थाओं  के  इच्छुक  भारतीयों  और  यूरोपीय  समुदाय  के  बहुत  से  उद्यमियों  से  रचनात्मक
 प्रतिक्रियाएं  शआ्राप्त  हुई  हैं  ।

 नहीं  ।

 प्रदन  ही  नहीं  उठता  ।

 ओमतो  बसवराजेदवरी  :  माननीय  अध्यक्ष  मेरा  पहला  अनुपूरक  प्रधन  यह  मैं
 मन्त्री  महोदय  से  यह  जानना  चाहती  हूं  कि  चिकित्सा  और  दंत  उपकरण के  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  के
 अंतरण  के  कौन-कौन  से  क्षेत्र  हैं  और  क्या  चिकित्सा  विज्ञान  के  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिकी  अंतरण  के  इस
 मिशन  में  क्ल्हे  के  स्नायु  और  वाल्व  सम्बन्धी  प्रत्यारोपण  की  नवीनतम  प्रौधोगिकी  को  भी
 शामिल  किया  जाएगा  ।

 क्रो  रफ्रोक  आलम  :  हमारा  सम्बन्ध  चिकित्सा  उपकरण  से  ओर  अब  तक  इस  प्रइनावली
 का  65  कम्पनियां  जवाब  दे  चुकी  अन्तिम  चयन  इन  65  कम्पनियों  में  से  किया  जाएगा  ।  कैवल
 65  कम्यसियों  का  पता  सगाया  जा  सका  है
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 _  ््/्  ्््ऑ॒॒ऑः
 ललोमतो  बसवर/्जेश्वरौ  :  मैं  यह  जानता  चाहती  हूँ  कि  क्या  प्रौद्योगिकी  अंतरण  मिस्त  में

 वाल्व  और  कल्हे  के  जोड़  आदि  को  भी  शामिल  क्रिया  गया

 शी  रफीक  आलम  :  हमारे  पास  इस  बारे  मैं  कोई  जातकारी  नहीं  है  !

 श्रीमती  बसवराजेश्वरी  :  मैं  दूसरा  अनुपूरक  प्रइन  पूछना  चाहती  हुਂ  ।  मैं  जानना  चाहती  हू
 पृक्क  क्या  चिकित्सा  उपकरण  और  एक  हद्वी  बार  प्रयोग  में  आने  वाली  «वस्तुओं  के  अतिरिक्त  इसमें  लघ

 सीमेंट  मशीन  उपकरण  जैसे  अन्य  क्षेत्रों  को  भी  शामिल  किया  गया  हमने  समाचारपत्रों

 में  यह  पढ़ा  है  कि  वे  ऊर्जा  की  बचत  के  उद्ंइय  से  लघु  और  मध्यम  उद्यमियों  के  लिए  ऊर्जणां  की कम

 खपत  वाली  कुछ  बसें  शुरू  करने  जा  रहे  हैं  '  मैं  जानना  चाहती  हुਂ  कि  क्या  सरकार  को  ऐसे  कुछ
 प्रस्ताव  मिले  हैं  और  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ।

 श्री  रफीक  आलम  :  यह  प्रश्न  उद्योग  मन्त्रालय  से  सम्बन्धित  मेरे  मन्त्रालय  से

 नहीं  t
 उच्योग  मंत्रालय  में  ओद्योगिक  विकास  विभाग  में  राज्य  मंत्री  एम०  अरूणाच॒लम  )

 मैं  आपकी  अनुप्ति  से  इस  अनुपुरक  प्रश्न  का  उत्तर  दू  जहां  तक  अनुपूरक  प्रइन  के  पहले
 भाग  का  सम्बन्ध  हमत  भारत  में  65  औद्योगिक  घरानों  का  पता  लगाया  है  ओर  यूरोपीय  आर्थिक

 समुदाय  के  देशों  ने  100  औद्यागिक  घरानों  का  पता  लगाया  सब  कुछ  आरम्भिक  अवस्था  में  है  ।

 इस  रिपोर्ट  को  अन्तिम  रूप  दिया  जाना  बाकी  जहां  तक  अनुपूरक  श्रश्न  के  दूसरे  का  सम्बन्ध

 हमने  यूरोपीय  आर्थिक  समुदाय  के  देशों  के  साथ  अन्य  जिन  क्षेत्रों  के  बारे  में  बात  की
 वे  क्षेत्र

 हैं  में  ऊर्जा  प्रबन्ध  ऊर्जा  बस  योजना  से  सम्बन्धित  प्रौद्योगि  की  जानकारी

 केन्द्र  जो  कि  औद्योगिक  विकास  मन्त्रालय  में  स्थापित  साफ्टवेयर  काउशाला  की
 चिकित्सा  और  शल्य  चिकित्सा  मशानी  प्रदूषण  नियन्त्रण  और  चमड़ा

 उच्चोग  ।  हमने  इन  क्षेत्रों  के  बारे  में  बातचीत  की  थी  ।

 खिलाड़ियों  को  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 के  फ्लेटों  का  आवंटन

 0,  क्री  कमला  प्रसाद  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 _  ॑णलं॑+

 करंगे  कि

 क्या  वर्ष  1975  में  कुआलालम्पुर  में  हुए  तीसरे  हाकी  विश्व  कप  टू्नामेंट  में  विजय

 प्राप्त
 करने  वाली  भारतीय  हांकी  टीम  के  खिलाड़ियों  को  दिल्ली  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के

 फ्लैटों  का  आवंटन  करने  का  वचन  दिया  गया  था

 यदि  तो  कितने  खिलाड़ियों  को  उक्त  फ्लैंट  आबंटित  किये  और

 उन  खिलाड़ियों  का  ब्यौरा  क्या  है  जिन्हें  दिल्ली  विकंस  प्राधिकरण  के  फ्लैट  अभी  तक

 आवंटित  नहीं  किये  गये  हैं  ओर  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 धाहरी  विकास  संशालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  दिल्ली  धिफास  प्राधिकरण

 के  रिकार्ड  के  एंसा  कोई  आदवासन  नहीं  दिया  गया  इस  आधार  प्र  फिसी  भी  लिलड़ी
 को  फ्लैट  आवंटित  नहीं  किया  गया

 ६16
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 श्री  असलम  झेर  सां  और  श्री  अभोक  कुमार  को  फ  क्टों  का  आवंटन  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  की  स्व-वित्त  पोषित  योजना  के  अन्तगगंत  उनकी  बारी  आने  पर  किया  गया  या  ।

 उपयुक्त  मात  ता  के  उत्तर  को  देखते  हुये  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 ु  "
 हो  कमला  प्रसाद  सिंह  ः  यह  प्रश्न  तो  कमला  प्रसाद  रावत  का  है  ।

 ह

 थ्री  बालकवि  बरागो  :  माननीय  अध्यक्ष  रावत  का  निकल  गया  वि  का  बचा

 अध्यक्ष  भहोवदय  सिंह  गर्जना  हो  जाए  फिर  ।

 झी  कमला  प्रसाद  सिंह  :  माननीय  अध्यक्ष  आपके  माध्यम  से  मैं  माननीय  मंत्री  जी  से
 जानना  चाहता  हूं  कि  नियमानुसार  क्रमवार  जिसको  फ्लेट  मिलना  चाहिए  उसे  न  मिलकर  प्राथमिकता

 के  आघार  पर  किसी  दूसरे  ब्यक्ति  को  दे  दिया  जाता  भाननीय  मन्त्री  जी  उस  पर  क्या  कायंवाही
 कर  रहे  हैं  ।

 क्री  दलबोर  सिंह  :  माननीय  सदस्य  ने  अपना  प्रश्न  खुद  ही  नहीं  पढ़ा  होगा  ।  यह  प्रश्न

 अपोर्ट्समैन  के  लिए  पूछा  गया  आपने  यह  पूछा  है  कि  कितने  स्पोर्ट्समैंन  को  दिया  यह

 बिल्कुल  अलग  मैं  उसके  बारे  में  बताना  चाहता  हूं  कि  हमारे  पास  ए ंसी  कोई  स्कीम  नहीं  थी  ।

 1982  में  हमारे  पास  0.5  परसेंट  था  और  वह  एल०जी०  को  पावर्स  थी  कि  वे  अपने  डिस्क्रीशन  पर
 1985  में  1.5  परसेंट  हुआ  ।  उसमें  न  केवल  अनुसूचित  जानजाति  के  हैं  बल्किसैनिक  निधवाए  ,

 भूतपूर्व  सनिक  और  अपग  व्यज्षित  हैं  और  जो  न्यू  ग.इड  लाइन्स  20.4.89  को  इश्यु  हुई  हैं  उसमें  ढाई
 परसेंट  किया  आपने  सपोर्ट  समन  के  बारे  में  पूछा  वे  मी  एप्लाई  करेंगे  तो  उसमें  भी  देखेंगे
 कि  उनके  लिए  भी  कंसीडर  किया  जा  सके  ।

 है

 थ्रो  कमला  प्रसाद  सिह  :  माननीय  अध्यक्ष  सांसदों  के  लिए  तीन  परसेंट  आरक्षण  के  फ्लेट
 देमे  की  बात  उस  पर  माननीय  मन्त्री  जी  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ।

 बरी  दलबीर  सिंह  :  ऐसी  कोई  बात  नहीं  थी  ।

 श्री  बालकवि  बरागो  :  माननीय  अध्यक्ष  यह  खिलाड़ियों  का  सवाल  संसद-सदस्यों  से

 ज्यादा  बड़ा  कोई  खिलाड़ी  देषा  में  पैदा  नहीं  हुआ  ।
 हु

 अध्यक्ष  महोदय  :  आपका  तो  फील्ड  बहुत  बड़ा  है  ।

 श्री  भवन  पांडे  :  अध्यक्ष  माननीय  मन्त्री  जी  ने  खिलाड़ियों  के  कोटे  और  कुछ  कोटे  के
 बारे  में  बताया  भ्या  फ्रीडम  फाइटर्स  का  भी  कोई  कोटा  रखा  गया  अग्रर  नहीं  रखा  गया  है
 तो  क्या  रखने  का  विचार  है  ।  वि

 क्री  दलबोर  माननीय  अध्यक्ष  एश्वियाड  विलेज  तथा  दिल्ली  में  और  मी  रथानों
 पर  नामल  माकिट  रेट  पर  जिनमें  फ्रीडम  वैज्ञानिक  व  अन्य  महान  पुरुष  उनकी  अबाट
 किया  जा  रहा  है  ।

 |  ॒  .  आओ
 भी  अजय  महोदय  हाल  में  हमारी  हाकी  की  टीम  द्वारा  दर्शाये  गये  बहुत  अच्छे

 प्रदर्शन  को  देखते  हम  उन्हें  फ़्लेद  देते  रहे  में  चाहता  कृशा:>मानमीण  ,  क्री
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 अश्वा  उत्तके  मन्त्रालय  के  पास  ऐसे  लोगों  के  लिए  कोई  योजना  है  जिम्होंने  साइचिन  में  वीरगति
 प्राप्त  की  अथवा  जो  भारतीय  शान्ति  सेना  में  हैं  और  दिल्ली  से  हैं  तथा  पुरस्कृत  हुए  कया  उन्होंते
 इनके  बारे  भें  सोचा  है  अयवा  क्या  वे  केवल  इन  हाकी  के  खिलाड़ियों  के  बारे  में  ही  विचार  कर  रहे  हैं
 जो  विष्व  में  अन्तिम  स्थान  पर  रहे  हैं  ।

 भी  बलबीर  सिंह  :  वैसे  तो  मैंने  कहा  है  कि  28  परसैंट  है  मूतपूर्द  सैनिकों  के  लिए  और  संनिक
 विधवाओं  के  लिए  ।  अभी  भी  हमारा  जो  रैमुलर  है  उसमें  हमारा  एक  परसेंट  श्रीमान

 हमने  दिया  एंसी  बात  नहीं  है  कि  नहीं  दिया  है  ।

 कोटनाकझ्क  तथा  कृमिनाक्षक  ओदषधों  से  स्वास्थ्य  को  होने  बाले
 खतरों  से  श्रमिकों  की  सुरक्षा

 [  अनुबाद  ]
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 :  क्या  श्रम  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  ।

 नई  दिल्ली  में  हाल  में  जायोजित  दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  मजदूर  संघ  परिषद  के
 लन  में  कीोटनाशक  ओघषषों  से  स्वास्थ्य  को  होने  वाले  खतरों  से  श्रमिकों  की  सुरक्षा  के  लिए  क्या  सुझाव
 दिये  गये  और

 कोयला  सीमेंट  के  कीटनाशक  और  कृमिनाशक  ओऔषपघों  के  संयंत्रों  में
 काम  करने  वाले  श्रमिकों  के  लिये  किये  गये  सुरक्षा  उपायों  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 अर  संज्ञालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  सन््त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राधा  किशन
 :  ओर  एक  विवरण  समा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।

 विवरण

 दक्षिण  एशियाई  क्षेत्रीय  मजदूर  संघ  परिषद्  के  कार्यकारी  बोर्ड  ने  नई  दिल्ली  में  7  ओर

 8  1989  को  हुई  अपनी  बेठक  में  पारित  जिये  गए  प्रस्ताव  में  नियोजकों  से  अनुरोध  किया

 कि  वे  बचाव  उपाय  करें  ताकि  कीटनाशक  तथा  कृमिनाशक  ओऔषधों  से  स्वास्थ्य  को  होने  वाले  खतरों
 से  *  मिकों  की  सुरक्षा  की  जा  सके  और  इस  क्षेत्र  की  सरकारों  से  कमंकारों  तथा  समुदाय  के  हित  में
 व्यावसायिक  स्वास्थ्य  और  सुरक्षा  उपबन्धों  को  कारगर  ढंग  से  लागू  करने  का  आग्रह  किया  ।

 सीमेंट  कारखानों  में  सुरक्षा  के  कारखाना  1948  के  उपबन्धों  द्वारा  शासित
 किया  जाता  इस  अधिनियम  के  उपबंधों  को  राज्य  सरकारों  द्वारा  अपने  कारखाना  निरीक्षणालयों
 के  माध्यम  से  लागू  किया  जाता  विभिन्न  सुरक्षा  शर्तों  के  अनुपालन  का  उत्तरदायित्व  कारखानों  के
 अधिष्ठताओं  का  इस  अधिनियम  में  1५87  में  संशोधह  किमा  गया  था  ताकि
 करमंकारों  की  सुरक्षा  तथा  उनके  स्वास्थ्य  और  उन्हें  कामकाज  की  बेहतर  दक्षाएं  प्रदान  करने  हेतु
 अधिष्ठताओं  के  विशिष्ट  उत्तरदायित्व  को  निर्धारित  किया  जा  उद्योगों  में  सुरक्षा
 तथा  स्वास्थ्य  जिनमें  प्रक्रियाएंਂ  शामिल  विनियमित  करने  के  लिए
 शक  असल  अध्याद  शॉमिल  किग्रां  गया  था  जिसमें  बतेभान  कारेखानों  के  प्रारम्भिक  स्थान
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 तथा  उनके  विस्तार  के  जिनमें  खतरनाक  प्रक्रिया  शामिल  अनुमति  प्रदान
 करने  हेतु  स्थल  मूल्यांकन  समिति  अपरेजल  अधिध्ठाता  द्वारा  खतरनाक
 प्रक्रियाओं  के  बारे  में  कतिपय  सूचना  को  अनिवार्य  रूप  से  बताना  शामिल  कंमीकल  ओर  विषले
 पदार्थों  के खतरे  से  बचने  की  भी  सीमाएं  निर्धारित  की  गई  पोर्टलैंड  सीमेंट

 पुजोलाना  सीमेंट  तथा  उनके  उत्पाद  का  विनिर्माण  कारखाना  अधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची
 में  आता  है  जिसमें  खतरनाक  प्रक्रियाओं  वाले  उद्योग  शामिल  कारखानों  में  राष्ट्रीय  व्यावसायिक
 स्वास्थ्य  और  सुरक्षा  की  विद्यमान  पद्धति  को  सुदृढ़  करने  के  उद्ं श्य  सरकार  इस  समय
 में  प्रमुख  दुर्घटना  जोखिम  नियंत्रण  पद्धति  की  स्थापना  और  प्रारम्मिक  प्रचालनਂ  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय
 श्रम  संगठन  और  ओद्योगिक  सुरक्षा  तथा  स्वास्थ्य  विकास  कार्यक्रम  सम्बन्धी  ए|

 परियोजना  को  लागू  कर  रही  है  ।

 कोयला  खानों  में  सुरक्षा  उपायों  को खान  1952  के  उठपबन्धों  द्वारा  विनियमित

 किया  जाता  है  जिसे  केन्द्रीय  खान  सुरक्षा  महानिदेशालय  क॑  माध्यम  से  लागू  करती

 इस  अधिनियम  के  कंन्द्रीय  सरकार  ने  कोयला  खान  1957  बनाया  है  जिसमें
 कोयला  खानों  में  कार्यरत  कार्यकारों  की  से  सबंधित  विस्तृत  सावधानिशथ्ां  निर्धारित  की  मई

 हैं  ।  कोयला  खानों  में  खनन  कार्यों  को  देखभाल  करने  के  लिए  कानूनी  रूप  से  योग्यता  फ्राप्त  व्यक्तियों
 की  मुमिगत  खानों  में  वेन्टीलेशन  के  मानदंड  तथा  कार्यस्थलों  में  रू  और  साइडस  के  स्पार्ट
 के  बारे  में  मी  व्यवस्था  है  ।  केन्द्रीय  ऊर्जा  मंत्री  की  अध्यक्षता  कोयला  खान  सुरक्षा  सम्बन्धी
 तिपक्षीय  स्थायी  समिति  कोयला  खानों  में  सुरक्षा  की  स्थिति  की  समय-समय  पर  पुनरीक्षा  करती  है  |

 जहाँ  तक  कीटनाशक  और  कृमिनाशक  संयंत्रों  का  सम्बन्ध  कीटनाशी  1968
 में  कीटनाशक  औषधों  के  वितरण  और  उनके  प्रयोग
 को  विनियमित  करने  के  उपबन्ध  हैं  ताकि  मनुष्यों  और  जानवरों  को  खतरों  से  बचाया  जा  सके  ।  इस
 अधिनियम  को  कृषि  मंत्रालय  द्वारा  पृथक्  निरीक्षणालयों  की  सहायता  से  राज्य  कुषि  विमागों  द्वारा

 लागू  किया  जाता  साथ  हरबीसाइड  तथा  अन्य
 नाशक  ओऔषधों  के  निर्माण  को  कारखाना  अधिनियम  की  प्रथम  अनुसूची  में  लाया  गया  है  जिसमें
 खतरनाक  प्रक्रियाओं  वाले  उपयोग  भी  शामिल  हूँ  ।

 ]

 श्री  अमर  सिंह  राठवा  :  मान्यवर  अध्यक्ष  मैं  आपके  से  श्रम  मंत्री  जी  से  पूछना
 चाहता  जानना  चाहता  हूं  कि  दक्षिण  ऐशियाई  मजदूर  स्लंव  परिषद  ने  जो  सुझाव  दिया  था  उसी
 के  मृताबिक  श्रमिकों  के  हित  के  लिए  और  उसकी  फंमिलो  के  लिए  क्या-क्या  सुविधाएं  देने  जा
 रहे  हैं  ?

 श्री  बिन्देशवरो  दुबे  :  अध्यक्ष  इम्प्लाइज  संरक्षणों  की  जो  बंठक  हुई  उसमें  उन्होंने  प्रस्ताव
 करके  इम्प्लायसं  से  यह्  कहा  आग्रह  किया  कि  वें  पेसटीसाइड्स  और  इनसेकटीसाइ  जहां
 उत्पादन  होते  हैं  या  जिन  जगहों  में  उनके  ट्रांसपोर्टेश-स  बम  रह  होते  हैं  उसमें  संलग्न  श्रमिकों  के  सुरक्षा
 को  पूरी  व्यवस्था  करें  और  उसमें  उनके  स्वास्थ्य  पर  जो  बुरा  असर  पड़ता  है  उसक  लिए  सुरक्षा  की
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 कर्येबाही  प्रोटेक्टिव  जो  उनकों  अपनाएं  |  इस  सम्बन्ध  में  अधिक  हैल्थ  हैजडंस  पंदा

 करते  हैं॥  पेसमीसाइडस  और  इन  जगहों  के  लिए  अलग-अलग  कानून  बनाएँ  ।  पार्ट

 वी  में  पूछा  गया  है  कि  सीपेंट  फैक्टरीज  में  माइनिग  में  कोल  माइन्स  में  क्या  किया  गया  दूसरी

 जगद्ों  पर  बया  किया  गया  उसके  लिए  अलग-अलग  कानून  सीमेन्ट  फैक्टरी  वर्य  रह  के  मजदूरों
 के  सेफंटी  और  हैल्थ  के  प्रोवौजन्स  फंक््ट्री  एक्ट  से  गाइड  होते  फ्रैक्ट्रीज  एश्ट  1948  को  1987

 सक्षोघित  किया  गया  और  उसमें  एक  अलग  चंप्टर  सेपटी  और  द्वैल्थ  के  लिए  इसकारपोरेट  कर

 द्विया  सेफटी  हैल्थ  प्रोटक्शन  के  लिए  जब  उनकी  नियुक्ति  होतो  उस  वक्त  उनका  हैल्थ

 अंकअप  होता  है  और  उसके  बाद  प्रोवीजन्स  है  कि  उस  सप्य  जो  उनके  ध्वास्थ्य  की  *यथत्ति  उसको

 पीरिअ।डिकल्स  चेक-अपस  में  देखें  कि  उनके  स्वास्थ्य  पर  कोई  बुरा  र  पड़  रहा  है  क्या  ?  पड़  रहा

 है  तो  क्यों  पड़  रहा  है  ?  अगर  उसको  कोई  ओकुपेशनल  डिजीज  हो  रही  है  तो  क्यों  हो  रही  है  और

 उसके  लिए  तत्काल  उसके  रख-रखाव  के  उपाय  किये  जाएं  ।  उसी  तरह  से  माइन्स  एक्ट  में  भी  सेफटी

 का  ऊपर  काफी  प्रोवीजन  डायरेक्टरेट  आफ  माइन्स  सेफ्टी  की  पूरी  आर्गेनाइजेशन  है  और  उसके

 इम्सपेक्ट  रेट्स  पूरे  देद.में  फंले  हुए  हैं  जो  कोल  माइन  शेरिया  और  उसकी  रंगूलर  इन्सपंक्शन  करते

 रहते  हैं  और  जहां  कहीं  मी  वायलेशन्स  होते  हैं  माइन्स  एक्ट  के  ओर  फैक्ट्री  एक्ट  बाद  में  अमेंडमेंट

 कंरके  उसझे  लिए  पनिशमेंट  बहुत  ही  स्ट्रीनजेम्ट  बनाए  गए  जहां-जहां  मी  एक्सीडैंट्स  हुए
 और  जहां  भी  उस  एक्ट  और  उससे  कन्सन्ड  रूल्स  का  कोई  वायोलेशन  हुआ  वहाँ  पर  गवनंमेट  ने

 काफी  स्ट्रिन्जेंट  पैन्ल्टीज  लगाई  हैं  और  पहले  की  अपेक्षा  काफी  रोकथाम  हुई  जहां  सीध  मैन्युफंक्चर
 होता  है  पेस्टीसाइड्स  और  इन्सेक्टीसाइड्स  उसके  लिए  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  ने  भी  कानून  बनाया

 इन्सेक्टीोसाइडस  एक्ट  1968  के  लिये  1970  में  रूल.फ्रम  करके  एन्फोर्स  किया  है  उसका
 अलग  इन्सपंकटरेट  जो  उसकी  छानबीन  करता  रहता  उसके  प्रावीजन  और  भी  काफी

 स्ट्न्जैन्ट  इसलिए  प्रोर्टक्टद  मेजर्स  से  लेकर  क्यूरेटिव  तक  सारे  प्रावीजन  किये
 गये  उन्होंने  कहा  है  एम्प्लायर्स  देहिंव  काल्ड  अपौन  वह  पूरी  सुरक्षा  करें  ।

 एक्ट  में  व्यवस्था  है  ओर  गवर्नेमेंट  सजग  है  ।  ग्रवनंमेंट  के  इन्सपैक्टरेट्स  चारों  तरफ  फैले  हुए  हैं  और

 हम  पूरी  कोशिश  करते  हैं  कि  उससे  जो  हैल्थ  हैजाड्  त  पदा  होते  उसकी  रोकथाम  पूरी  तरह
 से  करें|

 ]
 श्री  चिन्तामंलि  झेना  :  मैं  माननीय  मंत्री  से  जातना  चाहता  हूं  कि  क्या  उनके  मंत्रालय

 ने  उन  खतरनाक  उद्योवों  कीं  शिनाख्त  को  है  या  नहीं  जो  वहां  पर  कार्यरत  मजदूरों  के  स्वास्थ्य  के

 लिए  ही  खतरा  उत्पन्न  नहीं  कर  रहे  बल्कि  आसपास के  क्षेत्रों  क ेलोगों  क ेलिए  भी  खतरा  उत्पन्न  कर

 रहे  हैं  ?  इन  खतरों  को  रोकने  के  लिए  मंत्रालय  ने  क्या  कायंबाही  की  है  ?  माननीय  मंत्री  का
 आधणारी  हूं  कि  उनके  मंत्रालय  ने  संघीय  अर्ंन  गणराज्य  की  सहायता  से  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन
 परियोजना  प्रारम्म  को  है  कि  लेकिन  लोगों  के  कल्याण  को  देखरेख  के  लिए  प्रशिक्षित  अधिकारियों  तथा

 गैक्षकों  की  संख्या  पर्याप्त  नहीं  है  ।  कीटनाशक  और  औषध  सामान्य  जनता  के  स्वाष्थ्य  के  लिए
 खतरा  उत्पन्न  कर  रहें  हैं  ओर  यह  राज्य  के  विभिन्न  भागों  में  हो  रहा  जिसकी  जानकारी  आप  के
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 न  नो  ीतताुन क्कनत:सस:+>सस::  Qneaie

 विभाग  को  है  ।  मैं  जानना  चाहता  हूं  कि  श्रमिकों  के कल्याण  तथा  आम  जनता के  स्वास्थ्य  की
 रेख  के  लिए  कितने  और  अधिकारियों  तथा  निरीक्षकों  को  प्रशिक्षित  किया  जाना  है  ?  ऐसे  अधिकारियों
 तथा  निरीक्षकों  को  प्रशिक्षित  करने  क  लिए  मंत्रालय  की  क्या  योजनाएं  तथा  कायंक्रम  हैं  ?

 ]

 श्री  बिन्देशवरी  ढुबे  :  अध्यक्ष  मैंने  जिन  कानूनों  की  थर्चा  उनमें  सभी  मेंशिड्यूल
 लगे  हुए  फेक्टरीज  एक्ट  के  झ्िड् यूल  में  आईडेंटिफाई  किया  गया  है  कि  कौन-कौनसी  हैजाडुअस
 इंडस्ट्रीज  माइन्स  एक्ट्स  और  इनसेक्टीसाइडल  एश्ट्स  का  भी  है  और  इस  तरह  से  417  मेजर

 एञसीडेंट्स  हैजाडंस  इन्सटालेशनप  आइडेंटिफाई  किये  गये  हैं  और  56  इन्सटालेशनस  मेजर  एक्सीडट

 हैजाडू स  के  लिये  वेरियस  स्टेट्स  वर्गरह  में  आईडेटिफाई  कर  के  बता  दिये  गये  यह  बात  भी  सही
 है  कि  आई०  एल०  ओ०  का  एक  प्रोजेक्ट  है  जिसको  लेवर  भिनिस्ट्री  इम्प्लोमैंट  कर  रही  उसके

 कुछ  फारेन  एविस्टेंट्स  थे  ।  उपके  लिये  एक  डिवीजन  बम्बई  में  खोला  गया  है  जो  कि  हमारी  लेबर
 इ  स्टीट्यूट  के  साथ  है  और  3  लेबर  इन्स्टाट्यूट  कानपुर  और  मद्रास  में  वह  इसका
 फर्दर  आइडै  टेफिकेशन  का  काम  कर  रहें  हैं  और  उन्होंने  एक  प्लान  तेयार  किया  है  मेजर  एक्सीडेंट्स
 को  या  मेजर  हैल्थ  हैजार्डस  को  रोकने  के  और  इसके  साथ  गाइडलाइन्स  भी  उन्होंने  जो
 गाइडलाइन्स  का  वुक  तैय;र  किया  बह  जितने  भी  मेजर  एक्सीडैंट्स  हैजार्डस  के  सटर्स  आइडटीफाइ
 हैं  उनको  भेजे  जा  रह  हैं  ताकि  वे  उस  प्लान  को  इम्प्लीमैंट  कर  और  इन  भाइडलाइन्स  के  मुताबिक 6
 मेजर  हैल्थ  एक्सीडट्स  इ  स्टीटयूटस  से  प्रोटंक्टिव  मेज  अडाप्ट

 ]

 श्री  उत्तम  राठौड़  :  अधिनियम  होते  के  मुह  पर  कोई  मतभेद  नहीं  मुद्दा  तो  केवल
 कार्यान्वयन  का  क्या  माननीय  मंत्री  जानते  हैं  कि  देश  के  स्वास्थ्य  की  देखरेख  करने  के  लिए
 उत्तरदाथी  लोग  विशेषकर  निचले  स्तर  पर  कार्थरत  रेडियोलॉजोी  विमाग  में  कार्यरत
 लोगों  #  हितों  की  सुरक्षा  नहीं  कर  रहे  हैं  ?  क्या  आप  रेडियोलॉजी  विमाग  में  कार्यरत  लोगों  के  लिए
 कुछ  करेंगे  और  इस  कारण  प्रमावित  होने  पर  उन्हें  कुछ  राहत  उपलब्ध  कराएं  गे  /

 श्री  बिन्देशवरी  वुबे  :  जहां  पर  स्वास्थ्य  को  होते  वाले  खतरों  की  संमावना  होती  वहां
 सुरक्षात्मक  उपाय  करने  #  प्रावधान  होते  हू  ।  हम  उनकी  सुरक्षा  तथा  स्वास्थ्य  के  प्रति  अत्याधिक
 सतकी  हैं  और  इसे  मुताबिक  ही  उपाय  कर  रहे  हूँ  यदि  कोई  विश्लेष  स्थान  है  जिसके  बारे  में  माननीय
 सदस्य  समझते  हैं  कि  ऐसे  उपाय  किए  जाने  चाहिए  थे  लेकिन  किए  नहीं  गये  हैं  तो  यदि  यह  मुझे  सूचित
 किया  गया  तो  मैं  निश्चितत  रूप  से  कार्यवाही  करू गा  ।

 सामूहिक  आवास  समितियों  को  भूमि  का  आवंटन
 *  332  कुमारों  ममता  बनर्जो  :  क्या  हाहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :---

 5)  क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सामूहिक  आवास  समितियों  को  मूमि  आवंटित  करने
 के  लिए  कोई  दिशा  निर्देश  तय

 किये  हैं
 यदि  तो  सत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और  *

 ऐसी  मूमि  के  आवंटन  के  लिए  समितियों  से  क्या  कीमत  वसूल  की  जाती  ,
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 विकास  मस््त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  और  :  दिल्ली  विकास

 प्राधिकरण  द्वारा  सहक््भरी  सामूहिक  आवास  समितियों  को  भूमि  आवंटित  करने  के  लिए  कुछ  मुख्य  मार्गं

 निर्देश  इस  प्रकार  है  :-

 (४)  भूमि  पूर्व-निर्धारित  दरों  पर  पहले  आओ--पहले  पाओਂ  के  आधार  पर  आवंटित  «
 की  जानी

 प्रति  एकड़  रिहायशी  एककों  की  संख्या  60  इस  सीमा  को  100  तक  करने  का
 प्रस्ताव  है  ।

 ह

 (४)  दक्षिणी  में  मूमि  का  कोई  आवंटन  हैं

 (५)  किसी  समिति  को  दो  एकड़  से  अधिक  आवंटन  नहीं

 (५)  समित  द्वारा  निर्मित  किसी  अपार्टमेंट  का  कापेंट  क्षेत्र  2,000  वर्गुफुट  से  अधिक  नहीं
 होना  चाहिए  ।

 मूमि  के  लिए  चार्ज  की  जाने  वाली  दरों  को  अधिग्रहण  की  लागत  आदि  को  ध्यान  में
 रखते  हुए  समय-समय  पर  संशोधित  किया  जाता  वतंमान  दरे  400/-  रुपये  से  450/-  रुपये
 प्रति  वर्ममीटर  है  जो  इलाके  पर  निमंर  है  ।

 *

 कुमारो  मसता  बनर्जो  !  स्पीकर  डी०  डी०  ए०  जिस  का  काम  मकान  बनाना  है  वह
 दिल्ली  डेवलपमेंट  एथॉरिटी  दिल्ली  डिलेड  एथॉरिटी  बन  कर  रह  गई  हैं  ।  अगर  डी०  डी०  ए०  के
 पास  कोई  मी  काम  जाता  है  तो  वह  उस  काम  को  नहीं  करता  है  ।  हमारे  मंत्री  जी  कोई  एंसा  कदम
 उठायें  जिससे  उसमें  एफिशेंसी  आये  ।  जिन  ग्रूप  हाऊरसिंग  सोसायटियों  को  डी०  डो०  ए०  में  पंसा  किया

 हुआ  है  उनका  वह  बहुत  हासमेंट  करता  कया  मंत्रीजी  का  ध्यान  इस  तरफ  गया  है  ?  जिन  सोसायटियों
 ने  पंसा  जमा  किया  हुआ  है  उनको  आप  कब  तक  लंड  दे  दंगे  ?

 भी  दलबोर  सिह  :  अध्यक्ष  अमी  तक  126  ग्रूष  हाऊर्सिंग  सोसायटियां  हैं  जिन  को
 3600  एकड़  जमीन  दी  है  और  उन  पर  36,000  मकान  बनाये  गये  इसी  तरह  से  518  के
 लगभग  ग्रप  हाऊसिंग  सोसायटियों  को  अभी  लगमग  1248  एकड़  जमीन  दी  है  उनमें  लगभग  72,960
 मकान  बने  हैं  '  1983  में  लगमग  1411  ग्रूप  हाऊर्सिंग  सोसाथटियों  के  ना+  रजिस्टर्ड  हुए  हे  ।  इधर

 कुछ  जमीन  की  प्रावलम  पप्पन  कलां  में  जमीन  देते  का  हमारा  प्रपोजल  वहां  हमारे  पास
 लगभग  4500  एकड़  जमीन  है  ओर  इसी  प्रकार  से  नरेला  में  1200  गोगालपुर  घीरपुर  क्षेत्र
 में  300  एकड़  और  रोहिणी  मे  1600  एकड़  जमीन  हैं  |  इस  तरह  से  कुल  मिलाकर  7500  एकड़
 हमारे  पास  जमीन  जिन  ग्रुप  हाऊरसिम  सोख्रायटियों  ने  पैसे  जमा  कर  दिये  हूँ  उनको  हम  जल्दी  से
 जल्दी  जमीन

 कुमारी  मसता  बनर्जो  ।  अध्यक्ष  समय  कम  है  इसखिये  मैं  कम  बोल  रही  आज
 डी०  डी०  ए०  की  दादागिरी  इतना  ज्यादा  है  कि  वह  कॉमन  मेन  के  लिये  कोई  काम  नहीं  करता
 आप  कोई  टाइम-बाऊड  बताइए  जिस  में  कि  लोगो  को  लेंड  मिल  जायेगी  ।
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 क्षी  दलबीर  सिह  :  हमारी  मंशा  उन  सोसायटिथों  को  जल्दी  लंड  देते  की  हम  मी  कोशिश
 कर  रहे  हें  और  डी०  डी०  ए०  भी  इस  बात  की  कोशिश  कर  रहा  है  कि  उन्हें  लैंड  जल्दी  दी  जाये  ।

 प्रश्नों  क ेलिखित  उत्तर

 दिल्ली  के  अस्पतालों  में  गरीब  रोगियों  के इलाज  का  समय

 |
 $326.  श्री  कमला  प्रसाद  रावत  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्यात्र  मंशी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  दिल्ली  में  सरकारी  अस्पतालों  में  गरीब  रोगियों  के  इलाज  के  लिए  रोगी
 विभाग  को  सायंकाल  6  बजे  से  9  बजे  तक  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  या  है  ?

 रवास्ण्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  रफोक  :
 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 केसर  अस्पतालों  को  स्थापना

 #327,  ओऔ  मोहतमाई  पटेल  :  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मत्रो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  ३

 क्या  कसर  के  रोगियों  की  संख्या  बढ़ती  जा  रही  है  तथा  चिकित्सा  सुविधा  उपलब्ध  न
 होने  के  कारण  अनेक  कैंसर  रोगियों  की  मृत्यु  हो  जाती

 यदि  तो  क्या  सरकार  का  कैंसर  के  उपचार  के  लिए  एंसे  अस्पताल  खोलने  का
 विचार  है  जिनमें  उपचार  की  नवीनतम  तकनीक  उपलब्ध  हो  और  यदि  हां  तो  तत्सम्ब+्घी  ब्योरा  क्या

 और
 कसर  के  उपचार  के  लिए  देश  में  किए  जा  रहे  अनुभन्घान  काये  का  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  :  भारतीय
 आयुविज्ञान  अनुसन्धान  परिषद  द्वारा  प्रस्तुत  किए  गए  श»नुमानों  से  पता  चलता  है  कि  देश  में  कसर
 कसर  रोगियों  की  संख्या  में  वृद्धि  मुख्यतः  जनसंख्या  में  वृद्धि  होने  और  प्रत्याशित  आयु  में  वद्धि  होने  के
 कारण  हो  रही  इसके  अतिरिक्त  कैंसर  के  बहुत  से  रोगी  -  हु

 (1)  अधिकांश  कैंसर  मामलों  का  देर  से  पता
 (11)  बड़े  पैभाने  पर  सुविधाओं  का  विस्तार  करने  मे  कठिनाई  के  कारण  कैंसर  उपचार  की

 उपयुक्त  सुविधाओं  के  अमाव  के  कारण  मर  जांते  हैं  ।
 इस  समय  देश  में  10  क्षेत्रीय  कंसर  अनुसंधान  एवं  उपचार  केन्द्र  हैं  जो  कैंसर

 रोगियों  को  आधुनिक  उपचार  सुविधाएਂ  प्रदान  करते  इसके  देश  में  रेडियो-थिरेपी  की
 सुविधाओं  वाली  85  संस्थाएं  आठवीं  योजना  के  विद्यमान्र  क्षेत्रीय  कैंसर  केन्द्रों  को  स  द्ढ़
 करने  तथा  कसर  उपचार  के  लिए  अतिरिक्त  संस्थाओं  का  निर्धारण  और  विकास  करने का
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 SSS फ७फ७एअक्अक्अू
 '  प्रस्ताव  है  ताकि  लगभग  सभी  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  एक  प्रमुख  कंसर  उपचार  केन्द्र  की

 व्यवस्था  हो
 मारतीय  आयुर्विज्ञान  अनुसन्धान  नई  दिल्ली  निम्नलिखित  विषयों  पर  अनुसंघान

 कर  रही  है  :--

 ।)  विभिन्न  तरह  के  कैंसर  का  महामारी  विज्ञान  ।

 (4)  गर्माशय  ग्रीवा  कें  कैंसर  का  शीघ्र  पता  लगाने  और  उसकी  रोकथाम  करने  के  काम  में
 सामान्य  स्वास्थ्य  आधारमृत  ढांचे  को  शामिल  करने  की  ब्यवहायेता  ।

 (11)  गर्भाशय  ग्रीवा  स्मीयरों  के  कोशिका  संवर्धन  संबंधी  पैटर्न  का  अध्ययन  करना  क्षेत्रीय
 कसर  अनूसंघान  और  उपचार  केन्द्रों  न ेकसर  उपचार  के  विभिन्न  पहलुओं  पर  अनुप्तंघान
 कार्य  किया

 केन्द्रीय  आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुसन्धान  परिषद  ने  कंसर  रोगियों  का  उपचार  करने  में

 बूटियां  तथा  जड़ी-बूटी-खनिजों  के  सम्मिश्रणों  की  मूमिका  का  पता  लगाने  के  लिए
 अध्ययन  किए  हैं  और  यह  पाया  है  कि  उन  कंसर  रोगियों  को  जो  रोग  की  चरम  अवस्था  में

 रोग
 ज्ञक्षणों  में  भाराम  मिला  ।

 मध्य  प्रदेश  में  बीड़ो  कामगारों  को  तेंदु  पत्तों  को  सप्लाई

 $३28,  श्री  परसराम  मारद्ाज  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  मध्य  प्रदेश  में  बीड़ी  निर्माताओं  द्वारा  बीड़ी  कामगारों  को  तेंदु  पत्तों  की  सप्लाई
 बंद  करते  के  कारण  उन्हें  संकट  का  सामना  करना  पड़  रहा

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  रिपोर्ट  मांगी
 और

 हु  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  सरकार  का  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाने
 का  विचार  ध

 अम  मंत्रो  बिन्देशवरी  :  ओर  जैसा  कि  मध्य  भ्रदेशा  सरकार  ने
 किया  है  कि  उनके  श्रम  आयुक्त  संगठन  में  इस  आशय  की  कोई  शिकायत  प्राक्ष  नहीं  हुई  है  कि  मध्य
 अ्रदेश  में  विनिर्माताओं  ने  बीड़ी  कामगारों  को  तेन्दु  पत्तों  की  सप्लाई  बंद  कर  दी

 जब  कमी  अपेक्षित  आवश्यक  कारंवाई  करना  राज्य  सरकार  का  काम  है  ।

 ग्रामीण  निर्षनों  के लिए  अस्पताल

 ०333.  झी  पो०  कुलनदईवेलू  !  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  सन््त्री  यह  बताने  को  कूगा

 क्या  सरकार  का  ग्रामीण  निर्धनों  के  लिए  ओर  अधिक  अस्पताल  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कितने  ऐसे  अस्पताल  खोले  जा  रहे  हैं  ?

 .:...  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मम्त्रालय  के  राज्य  मत्रो  रफोक  और

 सामुदायिक  स्वास्थ्य  जिन्हें  ग्रामीण  अस्पतालों  के  नाभ  से  भी  जाना  जाता  की  स्थापना
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 राज्य  सेक्टर  के  न्यूनतम  आवश्यकता  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  की  जातो  राज्य  संरकारों  और  संघ॑
 राज्य  क्षेत्रों  के  प्रशासनों  कै सांथ  वाषिक  योजना  की  चर्चा  के  दौराम  यह  सहमति  हुईं  कि  1989-9(
 के  दौरान  विमिस्स  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  ग्राभीण  जनसंख्या  की  स्वास्थ्य  सम्बन्धी
 श्यकताओं  की  पूरा  करने  के  लिए  297  सामुदायिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  3578  प्राषमिक  स्वास्थ्य  कोड

 खोले  जायेंगे  ।

 खोनी  का  मंडार

 ]
 *334.  ओ  चन्द्र  किश्ञोर  पाठक  :  क्या  खाद्य  और  नांगरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बंतानै  की  कृपा

 करंगें  कि  :
 31  मार्य  और  30  1989  को  देश  में  चोनी  का  कितना-कितना  सुरक्षित

 मंडार
 क्या  यह  मात्रा  वेश  की  आवश्यकता-पूर्ति  के  लिये  पर्याप्त  और

 यदि  तो  उपभोक्ताओं  की  मांग  को  पूरा  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का
 विचार  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मस्त्रालणष  के  राज्य  मस्त्रो  खुस  :  से  (  मा
 1989  और  30  1989  को  स्थिति  के  अनुसार  चीनी  का  स्टाक  49:60  मीटरी
 टन  और  35  89  लाख  मीटरी  टन  था|  यह  स्टाक  वतंमान  मौसम  की  अवेश्यक॑ता  के  रने  के

 लिए  काफी  है  ।

 उज्लीसा  के  समुद्र  तट  पर  पर्यावरण  में  प्रदूषण

 335.  शो  बुअ  मोहन  भहन्ती  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा

 कया  उड़ीसा  प्रमुद्र  तट  और  चिल्का  झील  में  पर्यावरण  में  प्रदूषण  के  बारे  में  कोई
 यन  किया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  मई
 और

 क्या  सरकॉर  का  लमुप्र  तटों  पर  अतिक्रमण  रोकने  हेतुं  जो  पर्यावरण  के  खराब  होने  का

 मूल  कारण  कोई  कानूनी  उपाय  करने  का  बिचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  भसनन््त्री  जियाउरंहमान  :  और  एक  विवरण
 संलग्न  है  ।

 अवध  कब्जों  को  रोकने  के  लिए  राज्य  सरकार  मौजूदा  कानूनों  का  प्रथोग  करके  उचित
 कारंवाई  कर  सकती

 विवरण  "

 उल्लीसा  के  तटीय  क्षंत्र  के  बारे  में  स्थिति  रिपोर्ड  तैमार  करने  के  लिए  जक्ीसस  स्ककर  ने  एक
 अध्ययन  छ्षुरू  किया  पर्यादरणीय  अमाव  मूल्यांकन  कार्यविधि  के  क्षत्र  में  प्र्योगगिक  अलुसण्याय
 रघ्ययन  के  एक  मात  के  रूप  में  पर्यावरण  और  कस  मंत्रालय  ने  भी  सीआर  हठीन:सेत

 में
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 पर्यावरणीय  प्रबन्ध  के  लिये  स्कूल  ऑफ  प्लानिंग  एण्ड  आर्चिटेक्चर  के  माध्यम  से  एक  अध्ययन  शुरू
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 किया  इस  अध्ययन  के  1989  9  के  अन्त  तक  पूरा  हो  जाने  की  उम्मीद

 जहां  तक  चिल्का  झील  का  सम्बन्ध  है  इसके  बारे  में  बहुत  से  अध्ययन  किये  जा  चुके  इन

 अध्यममों  से  पता  चलता  है  कि  झील के  क्षंत्र  में  कमी  आ  रही  है  जिसके  मुख्य  कारण  इस  प्रकार

 गाद  का  जमा  खर-पतवार  का  भारी  मात्रा  में  जमा  मगरमुख  क्षत्र  के  अवरुद्ध  होने  से

 खारेपन  की  कमी  खर-पतवार  की  वृद्धि  जिसके  कारण  जल  वाले  क्षेत्र  में  कमी  आती

 तथा  उबंरकों  कीटनाशक  कवक  नाछ्षकों  आदि  के  उपयोग  से  प्रदूषण  सम्बन्धी  खतरों  का

 इस  सम्बन्ध  में  निम्नलिखित  कदम  उठाये  ग्रये  हैं  :---

 (1)  चिल्का  झील  उन  सोलह  नम  मूमियों  में  से  है  जिनकी  शिनार्त  संरक्षण  और  प्रबन्ध
 कार्य-योजना  तैयार  करने  के  लिये  की  गई  विभिन्न  संरक्षण  उपायों  के  लिये
 1988-89  के  दौरान  7.45  लाख  रुपये  की  राश्षि  प्रदान  की  गई  ।

 (2)  चिल्का  झील  के  संरक्षण  अर  विकास  के  लिये  राज्य  सरकार  द्वारा  5  .00  करोड़  रुपये
 की  एक  परियोजना  तैयार  की  गई  जिसके  लिये  कन्द्र  व  राज्य  दोनों  द्वारा  निधियों
 की  व्यवस्था  करने  की  सिफारिश  की  गई

 संवहन  ज,ल  से  मछली  क््कड़ना
 #336.  श्री  दोलतसह  जो  .  बी

 य
 ओऔी  सोमनाथ  रथ  |

 :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृ  ।

 करेंगे

 )  क्या  सरकार  का  ध्यान  दिनांक  17  1989  के  आफ  इण्डियाਂ  में
 फ़िशिंगਂ  शीर्षक  से  प्रकाशित  समाचार  की  ओर  दिलाया  गया  और

 यदि  तो  संवहन  जाल  से  मछली  पकड़ने  पर  रोक  लगाने  के
 सम्बन्ध  में  सरकार  की  क््यः  प्रतिक्रिया

 पर्यावरण  और  बन  मन्ज्ी  जियाउ  रहमान  :  हां  ।

 अमी  संत्रहन  जाल  से  मछली  पकड़ने  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  कोई  प्रस्ताव  सरकार  के
 विचाराधीन  नहीं

 में  वायु  प्रदूषण  ओर  ध्वनि  प्रदूषण  से
 प्रमावित  क्षेत्रों  का  पता  लगाने  के  लिए  सर्वक्षण

 0337.  श्री  वृद्धि  चन्द्र  जन  :  क्या  पर्यावरण  और  थन  भन््त्रो  यह  बताने  को  कृरा
 करेंगे  कि  ।

 कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  राजस्थान  में  उन  क्षेत्रों  जो  वायु  प्रदूषण  और  ध्वनि  प्रदूषण से  सबसे  अधिक  प्रभावित  हैं  पता  लगाने  के  लिए  कोई  सर्वेक्षण  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्ब्नन्धी  ब्यौरा  कया  प्रदूषण  के  मुख्य  कारण  कया  हैं  और  हसकी
 थाम  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 पर्बावरण  और  वन  मंत्रों  जियाउरंहमान  :  केस्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड
 5  के  दौरान  राजस्थान  के  सात  औद्योगिक  भगरों  में  बायु  प्रदूषण  का  सर्वेक्षण  किया  ।

 लेकिन  छोर  से  होने  वाले  प्रदूषण  के  बारे  में  कोई  सर्वेक्षण  वहाँ
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 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  ने  राजस्थास  के  सात  अर्थात्  मिठ्डी
 चित्तोडगढ़  कोटा  और  उदयपुर  में  प्रदूषण  फैलाने  वाले  बड़े  उच्योगों  का आसपास  की
 वायु  और  चिमनियों  से  निकलने  वाले  घुएਂ  की  क्वालिटी  निर्धारित  करने  के  लिए  औद्योगिक  क्षंत्रों  का
 एक  सर्वेक्षण  किया  ।  यह  पाया  गया  कि  निम्नलिखित  उद्योगों  से  प्रदूषण  फैलाने  वाले  तत्वों  का अधिक
 मात्रा  में  निकलने  से  वायु  प्रदूषण  हुआ  :--

 उद्योग  का  नाम  मान्य  सीमाओं  से  अधिक  छोड़े  गए  प्रदूषण
 फैलाने  वाले  तत्व

 3७33  3
 1.  मारत  एल्यूमिनियम  एण्ड  सल्फर  एप्विड  मिस्ट

 कंमिकल  अलवर

 2.  हिन्दुस्तान  कॉपर  खेतड़ी  ।  सल्फर  एसिड  मिस्ट  और
 फ्लोराइडस  ।

 3.  बिड़ला  सीमेंट  चित्तोड़गढ़  ।  घूल  कण

 4.  उदयपुर  सीमेंट  उदयपुर  ।  धूल  कण

 इस  बारे  में  प्रवृषण  नियंत्रण  कं  लिए  निम्नलिखित  उपाय  किए  :---

 (1)  उद्योगों  को  मंजूरी  में  दी  गई  शर्तों  के  अनुसार  समयबद्ध  आधार  पर  उत्सजंन  मानकों
 का  पालन  करने  का  निदेश  दिया  गया  दोषी  यूनिटों  के  खिलाफ  कानूनी  करेवाई  की
 जाती  है  ।

 (2)  पर्यावरण  1986  क॑  तहत  वायु  प्रदूषित  करने  वाले  उद्योगों  के  लिए
 मानक  निधारित  किए  गए  हैं  ।

 (3)  परिवेशी  वायु  की  क्वालिटी  के  लिए  मानक  निर्धारित  किए  गए  हैं  ।  परिवेशी  वायु  गुणवत्ता
 निगरानी  स्टेशव  स्थापित  किए  गए  हैं  ।

 (4)  संस्थागत  मेकेनिजम  को  मजबूत  अनुसंघान  और  विकास  के  जरिए
 प्रोत्साहक  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 न

 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  हेतु  ओषधों  को  सूचो  की  समोक्षा

 *३३8.  भरी  सरफराज  अट्सव  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :  ह
 राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्यक्रम  के  लिए  अपेक्षित  औषध-सूची  की  समीक्षा  हेतु  नियुक्त  की  गई

 समिति  के  निष्कर्ष  क्या

 सरकार  ने  उन  पर  क्या  कार्यवाही  की  है  ?  +

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  रफोक  ।  और
 इस  समिति  ने  अपनी  सिफारिशों  में  राष्ट्रीय  स्वास्थ्य  कार्येक्र  मोमें  इस्तेमाल  की  जाने  वाली

 27
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 कौषधों  के  मूल्य  औषध  मूल्य  नियंत्रण  1987  की  में  रखे  का  सुझाव  दिया  ।  समिति
 ने  औषध  मूल्य  नियंत्रण  1987  की  श्र  के  पुननिर्धारण  के  लिए  की  मौजूदा  सूची
 में  कुछ  परिवततंन  करने  का  भी  सुझाव  दिया  ।  समिति  ने  उत्पादन  उपलब्धता  और  खपत  जैसे  कारणों
 पर  ध्यान  दिए  बिना  चिकित्सीय  महत्व  के  आधार  पर  सिफारिएँ  की  ।  ह

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  ने  रसाथन  और  पेट्रोरसाबन  विभाग  के  परामर्श  से
 अब  यह  जिर्भय  किएा  है  कि  मुल्य  नियंत्रण  के  लिए  आषधों  को  शामित्  कश्ते  क्स्वश्थी  समी  मामले
 उद्योग  रसायन  ओर  पैट्रो-शसायन  त्रिमाग  द्वारा  गठित  एक  अंतर-मन्त्रालयीन  स्थायी
 औअखसें  स्वात्य्य  जोर  परिक्र  कल्याण  नगन्त्राजय  तथा  अन्य  सम्वस्वित  मन्त्रालथों  के  प्रतिनिधि  भी

 द्वारा  तय  किए  जाएंगे  इसलिए  यह  निर्णय  किया  गया  कि  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्थाण
 मंत्रालय  द्वारा  नियुक्त  समिति  द्वारा  की  गई  सिफारिशों  पर  कारंवाई  करना  आवश्यक  नहीं
 होगा  ।

 परिवाश  नियोजन  के  लिए  प्रोत्साहन
 ०७३39.  डा०  दिग्विजय  सिह  :  वया  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्चाण  मंत्री  वह  बताने  कौ  कुरा

 करेंगे  कि  1

 ष्या  2000  ई०  तक  देक्ष  में  बेधर  जोथीं  की  संख्या  दुगुनी  हो
 को  क्या  यह  समस्या  प्ररिवार  विग्रोक़न  छायंक्षम  के  कार्सास्क्श्रन  से  सीधे-सीधे

 जुटी  हुई  और

 20  वर्ष  पूर्व  जिन  प्रोल्साहनों  को  देने  का  निर्णय  लिया  गया  था  उनहै,अधिक  प्रोत्साहन

 शव  द्विए  उाने  के  कं  कारण

 स्वास्थ्य  सौर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राज्य  भग्त्री  रफ्रोक  :  और
 नहीं  ।  1981  की  जनगणना  के  अनुसार  बेघर  परिवारों  की  कुल  सख्या  6  लाख

 प्रस्तावित  राष्ट्रीय  आवास  नौति  का  लक्ष्य  इस  दाताब्दी  के  अन्त  तक  बेघरों  की  समस्या  को  समाप्त
 करना  है  ।

 पिछले  20  वर्षों  मैं  कुछ  प्रौत्साहम  योजनाएं  जेसे  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  विशेष
 प्रोत्साहन  ग्रीन  कार  लाटरी  योजना  शुरू  की  गई  भहाराष्ट्र  जौर  युजरात
 राज्यों  में  एक  अथवा  अधिक  लड़किय़ों  के  पदचात  नसबन्दी  करवाने  वाले  दम्पतियों  के  लिए  विशेष
 बांड  योजनाएं  शुरू  की  गई

 भारतीय  रूई  निगम  लिसिटेड  में  घाटा
 *340,  श्र०  की  पेंकटेश  ;  स्पा  वस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ...  कया  भारतीय  रई  निगम  लिमिटेड  को  अपने  कारोबार  में  कमी  भी  वादा  हो
 रहा

 (8)  यदि  तो  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  हुए  घाटे  का  ब्यौरा  कया  और

 हे  ४
 भारतीय  रूई  निगम  लिमिटेड  के  कार्यकरण  में  सुधार  लाने  के  लिए  कया  प्रयास  किये  जा
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 क्सत्र  मल्त्रो  रामनिक्स  :  ओर  भारतीय  रूई  निगम  को  बिस्तत  दो

 वर्षों  में  परिचालन  सम्बन्धी  कोई  हानि  नहीं  हुई  है  ।

 भिगम  ने  अपने  ऊपरी  खर्चे  कम  करने  और  कषपनी  सामान-सूची  को  कम  करते  के  लिए
 कदम  उठाए  हैं  ।

 तिमारपुर  में  केल्लीय  लोक  निर्माण  विमाग
 द्वारा  क््वार्टरों  का  आवंटन

 *341.  श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलस  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्ष्या  केन्द्रीश़  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  दिल्ली  केन्द्रीय  सकिल  शा  के  अन्तर्गत
 पर  में  घोषित  क्वार्टर  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अधिकारियों  द्वारा  अपने  विभाग
 के  कमंबारियों  को  आवंटित  किये  गये  हैं

 यदि  तो  कितने  धोषित  क्वार्टर  कन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 चारियों  को  आवष्टित  किये  गये  और

 कंनन््द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  अधिकारियों  द्वारा  ऐसे  क्यार्ट  सें  का  आद्रंटन  करने  के
 क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  ब्रिक्ास  भन्त्रालय  में  राज्य  मंन््त्रो  दलबीर  :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  ही  नहीं  उठते  ।

 बसम्बई  में  परियोजना  कार्यान्वयन  में  हुई  प्रगति

 $342.  शी  गुरबास  कामत  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 ग्रधानमन्त्री  द्वारा  सन्  1985  में  बम्बई  के  विकास  के  लिए  घोषित  की  गई  100

 फरोड़  रुपयों  की  सहाक्सा  में  से  वास्तव  में  कितनी  धनराशि  महाराष्ट्र  सरकार  को  दी
 और

 क्षरू  की  मई  परियोजनाओं  में  से  कौन-कौन-सी  परियोजनाएਂ  पूरी  हो  गई  हैं  तथा  अभी
 चल  रही  परियोजनाओं  में  क्या  प्रगति  हुई  है  ?

 शहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  सन््त्री  दसबोर  :  50  करोड़  रुपये  ।
 एक  विवरण  संलग्न

 विवरण

 प्रधान  सन््त्रो  के  करोड़  रुपये  को  अनुदान  परियोजना  के  ब्योरे

 +  5
 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  दी  गई  निधियां

 हु
 50.00  करोड़  रुपये

 (८)  महाराष्ट्र  सरकार  द्वारा  30.00  करो  गे  में  से
 क्रिपाम्बयन  अभिकरणों  को  दी  गई  निधियां  40.00  करोड़  रुपये

 (3)  तक  किया  गया  व्यय  37.88  करोड़  रुपये



 लिखित  उत्तर

 कार्यात्वयन  करने  वाले  अभिकरण  अनुमोदित  किया  गया  वास्तविक  प्रगति

 लागत  व्यय
 *

 1  .  ह
 '।  3  4

 बी०एम०सो  ०

 जल  आपूत्ति  18.00  4.02  9  अनुमोदित  योजनाओं  में
 $  प्रगति  पर  हैं  ।  अन्य

 2  के  लिए  भमिविदाए

 आमत्रित  की  गई  हैं  तथो
 शेष  2  के  लिए  स्थायी
 समिति  के  अनुमोदन  की
 प्रतीक्षा  की  जा  रही  है  ।

 (2)  सड़कों  आदि  का

 निर्माण  कार्य  प्रगति  पर  है  ।

 बो"एम०आर"०डो०ए०

 मिथि  नदी  का
 जलमागे  बनाना  2.00  2.00  का  पूर्ण  हुआ

 एम०एच०ए०डी०ए०

 मलिनजस्ती  उन्नयन  22.00  6.06  की मलिन  परिवारों  की
 की  मलिन  बस्ती  के
 यन  का  लक्ष्य  प्राप्त  करने
 के  लिए  लिए art
 वारों  के  लिए  काय  शुरू
 किया  गया  ।  6,708
 परिवार  पूर्ण  किए  ।

 5,000  परिगमन  कंम्पों
 का  4,222  छुरू
 किए  गए  तथा  प्रगति
 पर

 (2)  धारवी  पुनविकास  25,000  परिवारों  की

 9  करने

 मलिन  बरती  उन्नयन
 का  लक्ष्य  प्राप्त  करने  के

 परिवारों क॑ लिए छुरू किया 92 परिवार पूर्ण हुए ।
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 41.00
 सरकार

 द्वारा  अनुमोदित
 किया  जाना

 (3)  शहरी  नवीकरण

 मु

 जा  क्रम
 ह  100.00

 —

 लिखित  उत्तर

 3  4

 2,000  टेनामेंटों  के  पुनः
 निर्माण  के  लक्ष्य  के
 1,055  शुरू  किए  नंए
 तथा  प्रगति  पर  हैं  ।

 1800  टेकनामेंटों  में  पुनः
 खोजने  के  लक्ष्य  के  लिए
 718  टेनामेंट  छुरू  किए
 गए  तथा  प्रगति  पर  हैं  ।

 बन
 1-

 1292  के  परिगमन  कम्पों
 के  सभी  छुरू  किए

 तथा  पूर्ण हुए  ।

 19.59  छाहरी  नवीकरण  योजना
 का  लक्ष्य  5.  79  टेनामेंटों

 का  3765  शुरू  किए
 गए  1965  पूर्ण  हुए  ।

 परिगमन  केंम्पों  का  लक्ष्य
 2386  2386  शुरू

 792  पूर्ण हुए  ।
 नकल  छकऋकओकककप0ससफ

 37.88

 ट्रेवल  एजेंटों  के खिलाफ  दायर  मुकदमें
 श्री  अब्दुल  हमीद  :  क्या  अ्रम  स्त्री  यह  बगाने  की  कूपा  करेंगे

 दिल्ली  में  वर्ष  और  के  दौरान  श्रमिकों  को  विदेशों  में  भेजने
 वाले  ट्रैवल  एजेंटों  क॑  विरुद्ध  गबबन  और  कदाचार  के  कितने  मुकदमें  दायर  किए  गए

 कितने  मुकदमों  में  अभियोजन  सही  साबित  हुए  और
 है  कितने  ट्रंवल  एजेंटों  को  सजा  दी  गई  ?

 अ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  तथा  संसदीय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्री  राधा  किक्मम
 से  वर्ष  :987-88  और  1988-89  के  लिए  पंजं  कृत  और  अपंजीकृत

 भर्ती  एजेंटों  के  खिलाफ  दिल्ली  पुलिस  प्राधिकारियों  को  भेजे  गए  मामलों  की  कुल  अंख्या

 लीन
 पजीकृत  अपर्ज।कृत

 19४7  20...  22  >

 1988  .  26  12

 1989  7  हि

 31
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 ae कम  सम्बन्ध  है, प्रमावित  eafaaat

 जहां  तक  दिल्ली  के  हे  वल  एजेंटों  का  सम्बन्ध  प्रमावित  व्यक्तिणें  ग़रा  पुलिस  प्राधिकारियों
 के  पास  सीधे  क्षिकामतें  दायर  की  जाती  हैं  क्योंकि  श्रम  मन्त्रालय  का  सम्बन्ध  केवल  पंजीकृत  भर्ती
 एजेंटों  से  अतः  ट्रंबल  एजेंटों  के  खिलाफ  दायर  किए  गए  मामलों  की  सही  संख्या  नहीं  दी  जा
 सकती  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  में  ठेकेदार

 3134.  श्री  एन०वो०  चन्द्रगेखर  मूर्ति  :  वया  वस्त्र  सम्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  लिमिटेड  तथा  इसके  विभिन्न  सहायक  निगमों  में  सावंजनिक

 उधम  ब्यूरो/किन्द्रीय  सरकार  दारा  परिचालित  ठेका  फोरमेंट  के  क्षेत्र  से  बाहर  सिविल  निर्माण
 दांरों  को  नियुक्त  किया  जाता  रहा

 क्या  सार्वजनिक  उद्यम  ब्यूरों  न ेसमय-समय  पर  मूल्य  संशोधन  तथा  अन्य  सम्बद्ध  छार्तों  के
 संबंध  में  कुछ  शर्तों  का  उल्लेख  किया

 यदि  तो  तत्मम्बन्धी  तथ्य  बया  और

 इस  बात  को  सनिश्चित  करने  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  जा  रही  है  कि  ठेफेदार
 जनिक  उद्यम  ब्यूरो  की  मुल्य  संशोधन  प्रणाली  के  अनुसार  कार्य  करें  तथा  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम
 लिमिटेड  द्वारा  ठेकेदार  नियुक्त  किये  जाने  में  सावंजनिक  उद्यम  ब्यूरो  कै  नियमों  का  अनुपालन  किया
 जाये  ?

 दिनांक  6-2-1973  के  कार्यालय  ज्ञापन  के  अन्तगंत  सावंजनिक  क्षेत्र  के  उपक्रमों  में  सिविल  निर्माण
 कार्यों  क ेलिए  संविदा  और  मानक  संविदा  फोरमट  की  सामान्य  शर्तों  से  सम्बन्धित  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त
 जारी  कर  दिए  इन्हें  वे अपने  सिविल  निर्माण  कार्यों  के  लिए  अपनी  आवश्यकताओं  के  अनुकूल
 हुछ  परिवर्तनों  के  साथ  स्वीकार  कर  सकते  हैं  ।  हु

 एन  टी  सी  की  अधिकांश  सहायक  कम्पनियां  ठेकेदारों  की  नियुक्ति  से  सम्बन्धित  मामलों  में
 लोक  उद्यम  ब्यूरो  द्वारा  जारी  किए  गए  माग्गंदर्शी  सिद्धान्तों  का  अनुपालन  कर  रही

 और  लोक  उच्चम  ब्यूरो  ने  अपने  दिनांक  4-11-1966  के  परिपत्र  द्वारा  सावंजनिक
 क्षेत्र  के  उपक्रमों  पर  यह्  दबाव  डाला  था  कि  स्थान  के  संबंघ  में  पर्याप्त  जांच  पूरी  उचित  योजन
 तैयार  किए  जाने  वाले  निर्माण  कार्यों  क ेडिजाइन  और  प्राककलन  तंयार  होने  के  बाद  ही
 ठेके  के  लिए  निविदाए  आमन्त्रित  करें  ताकि  संविदा  की  संशोधित  लागत  वृद्धि  से  बचा  जा
 सके  ।  .

 सिविल  संविदाए  देने  में  एकरूपता  लाने  के  उदहंश्य  से  एन  टी  सी  ने
 मिल  से  सम्बन्धित  सभी  व्यक्तियों  के  लिए  यह  निर्देश  जारी  किए  हैं  कि  एंसे  मामलों  में  स्थानीय
 सोक  निर्माण  विभाग  की  पद्धति  का  निरपवाद  रूप  से  अ  नुसरण

 कलकता  का  धंसना

 ओ  मुस्लापलली  रामचस्रभ  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  हांशी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 32  बड़  बन  न  बज  अरजा  न  न>व+  .....
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 क्या  विशेषज्ञों  के  ब्िचार  में  कलकत्ता  धंस  रहा
 यदि  दो  इसके  क्या  कारण

 घंसने  की  इस  क्रिया  को  रोकने  अथवा  धीमा  करने  हेतु  क्या  उपाय  सुझाए  गए
 भौर

 क्या  सरकार  ने  गगनशुस्त्री  शवनों  का  निर्माण  करने  तथा  मू-जल  का  प्रयोग  करने  के  करे
 में  कोई  मार्गनिर्देश  जारी  किए  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  इस  मंत्रालय  को  एंसी  कोई
 विद्येष  रिपोर्ट  प्राप्त  नहीं  हुई  '

 और  भ्रद्न  नहीं  उठते  ।

 नहीं  ।  भवम्यें  के  निर्माण  पर  नियंत्रण  और  मूसिगत  जल  उपयोग  राज्य  सरकार  के
 कार्यक्षेत्र  में  है

 सहरोलो  में  कमंचारो  राज्य  घीमा  ओऔषधालय
 3136.  श्री  के०  एस  राव  :  ॥या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  महरौली  स्थित  कमंचारी  राज्य  बीमा  औषघालय  किराये  के  एक  निजी  मवन  में
 चल  रहा

 (@)  भवन  का  किराया  कितना  है  और  इसका  भुगतान  किसे  किया  जाता  और
 क्षयां  कर्मचारी  राज्य  बीमा  निगम  मबन  के  मालिकाना  अधिकार  से  सम्बन्धित  किसी

 मुकदमें  से  सम्बद्ध  है  और  यदि  तो  इस  बारे  में  पूरे  तथ्य  क्या  हैं  ?
 धरम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  राधा  किशन

 :

 (@)  इस  भवन  के  वर्तमान  मालिक  को  किराए  के  रूप  में  225  रुपए  प्रतिमाह  का  भुगतान
 किया  जा  रहा  है  ।

 नहीं  ।  क०रा“बी०  निगम  किसी  मुकदमें  से  सम्बद्ध  नहीं  ।  इस  सम्पत्ति  के
 सम्बन्ध  में  मालिक  तथा  अन्य  एक  पक्षकार  के  बीच  एक  न्यायिक  मामला  है  और  किराएदार
 की

 त

 से  क०  रा०  बी०  निगम  पर  एक  आवश्यक  पक्षकार  के  रूप  में  मुकदमा  चलाया
 गया  है  ।

 महाराष्ट्र  में  शत-प्र  तिश्ञत  निर्यातोन्सुखी
 कपड़ा  एकक

 3137.  कमी  जार०  एब०  भोये  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :
 भैया  महाराष्ट्र  में  वस्त्र  निर्यात  संवर्धन  क्षेत्र  में  शत-प्रतिशत  निर्यातोन्मुखी  कपड़ा

 द्क्क
 स्थापित  करने  के  .  लिश  तीन  कपड़ा  एककों  की  स्थापना  के  प्रस्ताव  को  मंजूरी  दी  गयी

 र

 गयी  है  {*)
 यदि  तो  इन  एककों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उनके  लिए  या  दार्तें  रखी

 पर्त्र  बंजालय  में  राज्य  अंभी  सरोज  :  और  क्लोदिग  निर्या
 प्रोसेसिंग  जोन  में  एकक  स्थापित  करने  के  लिए  हाल  में  निम्नलिखित  तीन  शत  प्रतिशत  निर्यात  अभि
 पुल्ठ  एककों  को  अनुमोदित्र  किया  जया  है  +  यह  अनुमोदन  100%  निर्यात  भ्रभिसुख  सिले  सिलाए
 धान  एककों  पर  लागू  सामास्य  झ्ों  के  बध्यप्नोन  होगा  :--
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 पार्टी  कानाम  अनुमोदन  तिथि

 1.  मैं०  कविता  गार्मेद्स  25-4-89
 बम्बई  ।

 2.  में०  लेडी  लन््दन  11-7-89
 बम्बई  |

 3.  हीरालाल  12-7-89
 बम्बई  ।

 दिल्ली  मे  कारखाना  कर्मचारियों  के  लिये  कमंचारी  राज्य  बीमा
 और  कर्मचारी  भविष्य  निधि  की  सुविधाएं

 ]  ‘
 3138.  श्री  जपप्रकाश  अग्रवाल  :  क्या  श्रम  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  इस  प्रकार  की  शिल्यतें  प्राप्त  हुई  हैं  कि  दिल्ली  में  अनेक  कारखाना  मालिक  अपने
 कर्मचारियों  को  न  तो  कमचारी  राज्य  बीमा  और  न  ही  कमंचारी  भवि८्य  निधि  की  सुविधायें  उपलब्ध
 कराते

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?

 श्रम  मन्त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  संसदोय  कार्य  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  राधा  किशन
 :  नहीं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 हिमाचल  प्रदेश  में  ऊता  में  मारतोय  खाद्य  निगम  के  गोदाम

 ]
 3139.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंशी  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  $
 क्या  हिमाचल  प्रदेश  में  ऊना  में  भारतीय  खाश्चव  निगम  के  गोदाम  का  निर्माण  कार्य

 निर्धारित  समय  क॑  अनुसार  चल  रहा  ह
 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  अब  तक  हुई  प्रगति  का  ब्यौरा  क्या  और
 इस  निर्माण  काय॑  के  पूरा  होने  की  क्या  तारीख  निर्धारित  की  गई  है  और  इस  पर

 कुल  कितनी  लागत  आएगी  ?
 खाध्च  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मम्त्री  सुख  :  पानी  का  कनेक्शन

 प्राप्त  करने  में  समय  इलाके  में  भारी  बाढ़  कार्य  की  बढ़ी  हुई  गुजाइश  आदि  जंसी  कुछेक
 कठिनाइयों  के  कारण  मारतीय  खाद्य  निगम  द्वारा  उना  में  ग्रोदाम  के  निर्माण  की  प्रगति  सें  कुछ  विलम्ब

 हुआ  है  ।
 हे

 फाउण्डेशन  कार्य  को  पूरा  कर  लिया  गया  ग्राउण्ड  स्तर  तक  चिनाई  काये  को  भी
 पूरा  कर  लिया  गया  है  ।  ह

 इस  गोदाम  के  1990  तक  पूरा  हो  जाने  को  सम्मावमा  इसथ  जाने
 घर  इसकी  निर्माण  ज्ञागत  सगमत  25.00  शाख  हशप़्ये  आने  का  अनुभाभ  है  |
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 ऐल्यूमिनियम  क्षा  ध्वात्थ्य  पर  प्रतिकूल  शभाव
 डा०  बी०एल०  शलेंद  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याभ  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृपा

 क्या  अमरीका  में  हाल  ही  में  ऐल्यूमिंनियम  धातु  पर  किये  गये  एक  अनुसन्धान  से  यह्
 पता  चला  है  कि  इसके  घरेलू  उपयोग  का  स्वास्थ्य  पर  प्रतिकूल  प्रभाव  पड़ता

 कया  इस  अमुसंघान  से  अल्जीमर  के  रोग  ओर  ऐल्यूमिनिवम  के  बीच  सम्बन्ध  होने  की
 भी  पुष्टि  हुई

 यदि  तो  गया  सरकार  ने  भी  इस  धातु  के  उपयोग  के  प्रतिकूत  प्रमावों  के  बारे  में

 ऐसा  कोई  अनुसन्धान  कराया  और
 यदि  तो  उसके  कया  परिणाम  प्राप्त  हुए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्रों  रफोक  :

 मिनियम  की  ऐंल्यूमिनियम  के  बतंनों  और  डिब्बों  के  उपयोग  से  खाद्य  पदार्थों  में  ऐल्यूमिनियम
 की  मात्रा  बढ़  सकती  यह  बात  विशेष  तौर  से  तब  सही  होती  है  जब  अम्लीय  खाद्य  पदार्थों  को

 ऐल्यूमिनियम  के  बत॑नों  में  रखा  जाता  ऐल्यूमिनियम  की  डेगची  में  पकाये  गए  खूबार्ब  स्टेनलैस
 स्टील  की  डेगची  में  पंकाये  गए  रूबाबं  में  प्रति  माग  10.1  मि०पग्रा०  ऐल्यूमिनियम  की  तुलना  में  25
 मि०ग्रा०  प्रति  सामान्य  मार्गे  ऐल्यूमिनियम  ही  सामान्यतथा  खात  पकाने  वाले  बर्तनों  से  आहार  में

 ऐल्यूमिनियम  बहुत  थोड़ी  मात्रा  में  भाती  है  और  उसके  कारण  विषाक्तता  विज्ञानीय  प्रमाव  पड़ने  की
 कोई  सम्भावना  नहीं  होती  है  ।

 कुछ  अध्ययनों  से  यह  ज्ञात  हुआ  है  कि  जो  रोगी  अल्जीमर  से  पीडित  उनक  मस्तिष्क
 के  घूसट-द्रव्य  के  अंगों  में  ऐल्यूमिनियम  की  मात्रा  अधिक  पाई  गई  बहरहाल  इस  विचार  का  अन्य
 वर्ग  के  कार्यकर्ताओं  द्वारा  खंडन  किया  गया  है  ।

 नहीं  ।

 यह  प्रश्न  नहीं
 भारतोय  श्षलाश  कन्द्रीय  मांडागार  निगम  ओर  भारतीय  मानक

 ब्यूरो  में  अनुसूचित  जातियों  जनजातियों  के  कर्मचारी
 3141.  क्री  बनवारो  लाल  बेरवा  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा

 करेंगे  कि  :
 31  1988  की  स्थिति  के  अनुसार  भारतीय  खाद्य  केंद्रीय  भांडागार

 तथा  भारतीय  मानक  ब्यूरो  में  तृतीय  चतुर्थ  श्रेणी  के  कुल  कितने

 कमंचारी  थे  और  उनमें  अनुसूचित  जातियों  ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  कमंचारियों  की  संख्या
 कितनी

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  विभिन्न  श्रेणियों  में  कितने  कर्मचारी  मर्ती  किए
 गए  ओर  पदोन्नन्त  किए  कितने  पद  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षितਂ

 किए  कितने  आरक्षित  पद  भरे  कितने  आरक्षित  पर्दो  को  अनारक्षित  किया  और  कितने

 q के

 आरक्षित  पद  व्यपगत  किए
 उपरोक्त  संगठनों  में  विभिन्ल  श्र  णियों/प्रंडों  में  बकाया  रिक्त  पदों  की  31

 1988
 को

 क्या  स्थिति  ।
 क्या  इन  सरकारी  उपक्रमों  में  रोस्टर  प्रणाली  लागू  करने  तथा  अनुसूचित
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 उड़ीसा  में  योजनाएं  +

 क्री  जगसताथ  पटनायक  :  क्या  शहरी  विकास  भन््त्रो  यह  ब्ताने  की  क॒पा  करेंगे  कि  :

 आवास  तथा  नगर  विकास  निगम  द्वारा  वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान

 उड़ीसा  राज्य  के  लिये  कितनी  योजनाओं  को  मंजूरी  दी  गई

 )  इस  योजना  में  कितने  कस्बे  शामिल  और

 उक्त  अवधि  के  दौरान  कितने  फ्लैटों  का  निर्माण  किया  गया  और  कितने  आवासीय

 भूखंडों  का  विकास  किया  गया  ?

 शहरी  विकास  मंत्र:लय  के  राज्य  मंत्रों  दलवीर  :  ओर  वर्ष  1988-89
 तथा  1989-90  के  दौरान  उड़ीमा  राज्य  के  लिये  हुडको  द्वारा  स्वीकृत  योजनाओं  $  ब्यौरे  नीचे  दिये
 गये  हैं  :  --

 हि  कि  _  वन  धाााा  .-  बा  ee
 वर्ष  स्वीकृत  योजनाओं  की  लाभान्वित  कस्बों  की

 ह

 सख्या  संख्या

 &
 90  8  8

 (30-6-8  /

 हुडको  की  विभिन्न  योजनाओं  के  अन्तगंत  उर्डासा  के  लिये  स्वीकृत  74062  रिहायशी
 एककों  में  1988-89  रिहायशी  एककों  को  989  की  स्थिति  के  अनु  पार  पूर्ण  हुये  बताया
 गया  है  ।  ब्यौरे तुरन्त  तथा  के  दोरान  निर्मित  फ्लेटों  एवं  विकसित  आव/स  स्थलों
 की  संख्या  के  ब्यौरे  तुरन्त  उपलब्ध  नही  हैं  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  फ्लेटों  में
 मम्टी  का  निर्माण

 प्  श्री  गया  रास  :  क्या  शहरी  विकास  भम्त्रो  यह  बताने  को  करा  करेंगे  कि  अधिक
 क्या  दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  की  रोहिणी  में  दो  मंजिलों  से  अधिक  अथवा

 दूसरे  मंजिल  पर  एक  मम्टी  बनाने  की  अनुमति  और
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  और  90  वर्गंमीटर
 तक  माप  क्रे  मृखण्डों  पर  केवल  दो  मंजिलों  की  अनुमति  मवन  उप  नियमों  के  अनुसार  कैबल  90
 यगंमीटर  से  बड़े  मूखण्डों  पर  2$  मजिल  अनुमेय

 90  वर्गमीटर  तक  माप  के  मूखण्डों  पर  2  मंजिल  से  अधिक  की  अनुमति  न  देने  का  कारण
 यह  है  कि  इनका  निर्माण  मानक  डिजाइजन  के  अनुसार  किया  जाता  है

 ः
 और  मवन  उप-नियमों

 के  अधीन  अनुमेय  की  तुलना  में  मूतल  ओर  प्रथम  तल  पर  और  अधिक  पार्शी  स्थान  की  व्यवस्था  की
 जाती

 जमता कौ मांग पर बाद में अथवा सीड़ियों की छत की अनुमति दी गई 39
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 दिल्ली  प्रशास्रम हारा  सकाई  निरीक्षक  बादयक्रमों  को
 मसानक्ता  प्रदान  करता

 3144.  डा०  भनोज  पाण्डे  :  क्या  स्वाध्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने को  ऋरा
 करेंगे  कि  : कै  की

 सफाई  निरीक्षक  पाद्यक्रम  चलाने  वाली  ऐसी  कौन-कौन  सी  संस्थाएं  हैं  जिन्हें  दिल्ली
 के  स्थानीय  स्वशासन  विभाग  द्वारा  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  रोजगार  हेतु  वर्ष

 1988-89  के  दौरान  मान्यता  प्रदान  की  गई  थी  और  यह  मान्यता  किस  आधघार  पर  प्रदान  की
 गई  थी

 किन-किन  संस्थाओं  कीं  ओर  से  सरकार  को  वर्ष  1988-89  और  1989-90
 1989  में  विभिन्न  पाठ्यक्रमों  को  मान्यता  देन  हेतु  आवेदन  प्राप्त  हुए  हैं  और  इन  आवेदनों  पर

 क्या  निर्णय  किये  गये  और

 इस  बारे  में  सरकार  की  नीति  ब्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राज्य  सन्त्रो  (sit  रफोक  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रहीं  है  ओर  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 महाराष्ट्र  के वनस्पति  एकरू
 |
 3145.  श्री  अनपचन्द  शाह  :  कया  खान्च  और  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कर्म

 करेंगे  कि  :

 वर्ष  1989  और  1990  के  दौरान  महाराष्ट्र  में  सरकारी  और  गर-सरकारी
 क्षेत्र  में  कितने  नये  वनस्पति  उत्पादन  एकक  खोलने  का  प्रस्ताब

 इन  एककों  को  स्थापित  करने  के  लिये  चुने  गये  अनूमानित  उत्पादन  क्षमता  और
 इन  एककों  द्वारा  कब  तक  उत्पादन  आरम्भ  किये  जाने  की  सम्मावना  और

 (a)  राज्य  में  ओद्योगिक  लाइसेंस  प्रदान  करने  के  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  सरकार  के  पास  कितने
 आवेदन  लम्बित  पढ़े  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  भन््त्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  अभी  लम्बित
 प्रस्ताबों  पर  विचार  नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 महाराष्ट्र  राज्य  से  प्राप्त  आवेदनों  को  अस्वीकार  कर  दिया  गया  इस  समय  इस
 बिआग  द्वारा  कारंवाई  के  लिए  कोई  आवेदन  लम्बित  नहीं  पड़ा

 प्री-फंब्रिकेशन  सम्यन्धी  चिकास-दल

 3146.  झ्री  राम  धन  :  क्या  हाहरी  विकास  मस्त्नो  यह  बताने  को  कृपा  १ रेंगे  कि

 भवनों  के  सम्बन्ध  में  प्रीफेब्रिकेशन  और  मौडूलर  का्डिनेशन  के  क्षेत्र  मे ंविकास  करने  हेतु
 उतके  मम्तालंय  हास  लियुकत  फिये  गये  विकास-दरस  की  क्या  सिफारिश  और  है
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 (et) er  सिफारिकों  फर  कया  कार्यवाही  की  मई  ?

 जहरी  विकास  भंप्रालय  में  शाज्य  मंत्री  दलबोर  :  अवतनों  में  पुनर्स्थापन  और
 प्रमाणीय  समन्वय  पर  विकास  दल  की  सिफारिशें  संलग्न  विवरण  में  दी'ब्ई

 की  रिपोर्ट  को  राज्य  विभिन्न  केन्द्रीय  सरकारी  संगठनों  और  न  ही  संख्या
 में  मवन  निर्माण  कियाकलाफंों  से  सम्बन्धित  अभिकरणों  को  अनुक्ती  कारंबाई  और  सम्मव  सीमा  तक
 सिश्लस्थों  के  कार्यान्वयन  डेतु  प्रथाल्रित  किया  गया  है  ।

 विवरण

 मवनों  में  पूर्व  निर्माण  तथा  प्रमाणोय  समन्वय  पर  विकास  दल  के  सिफारिशें

 दरवाजों  तथा  खिड़कियों  जैसी  मदों  के  निर्माताओं  तथा  अन्य  निर्माण  के  अंग्रमूतों  जो
 निर्मांण  मे  समन्वित  उन्हें  तुलनात्मक  रूप  से  कुछ  ह॒द  के  आकार  को  पूरा
 करेगा  प्रत्येक  आकार  बड़ी  संख्या  में  निर्मित  किए  जा  रहे  हैं  तथा  इससे  निर्माण  की
 लागत  में  कमी  आएंगी  ।

 ))  यदि  प्रमाणीय  जायाम  ध्यापक  छप  से  लागू  निर्माण  के  अंगमभूतों  के  पूवंदलित  के
 निर्माता  मवर्नो  में  समन्वित  करने  के  लिए  अंगमूतों  की  घटिया  किस्म  की  आपूर्ति  कर

 उनके  उत्पादन  के  प्रयोग  का  विषय  क्षेत्र  इस  प्रकार  जिसका
 परिणाम  घटी  हुई  लागत  साथ-साथ  कमी  वाली  सामग्रियों  की  खपत  को  कम
 करेगा  ।

 यहां  तक  कि  योज॑ना  में  परम्परागत  निर्माण  प्रमाणीय  आयामों  के  उपयोग  करने  से
 *

 बचतें  होगीं  तथा  नष्ट  होने  से

 योजना  के  दौरान  आयामी  समनाय  का  उपयोग  तथा  अभिकल्वना  के  स्तरों  से
 गयें  करना  आसान  इसके  परिणाम  स्वरूप  अभिकल्पना  के  समय  में  बचत

 होगी  ।

 अभिकल्पना  और  अनुमान  प्रक्रिया  के  दौरान  विमितीय  समन्वय  के  प्रयोग
 से  कायंकरण  का  सरलीकरण  होगा  और  समय  की  बचत  होगी  ।  अमाणिक  ब्यौरों  का

 उपयोग  सरलीकरण  और  संघटकों  में  किया  जायेगा  और  इससे  समग्र  निर्माण  के
 दन  में  सुधार  होगा  ।

 मितव्ययता  प्राप्त  करने  के  उ्दं श्य  से  निम्मनलिखित  सिफारिक्षें  की  जाती  हैं  :-.

 प्रथमतः  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  एम०ई०एस०  और  सभी  सावंजनिक
 क्षेत्रीय  संगठनों  को  एक  निदेश  जारी  किया  गया  कि  अब  से  रिहायशी  भवनों  के
 लिये  समी  आयोजना  प्रमाणीय  समन्वय  का  प्रयोग  अनुमव  प्राप्त  करने  के

 इस  मार्गनिर्देके  का  विस्तार  सभी  मवनों  पर  किया  जा  सकता  है  ।
 निरदेक्षक  के  साथ  एक  स्पष्टीकरण  होना  चाहिये  कि  प्रमाणीय  समन्वय  के

 नाने  से  लासतों  में  धुद्धि  नहीं  होगी  और  दीर्घावधि  में  इससे  मिलंध्ययता
 .  .  5

 41
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 तट  ०”ड०सकककफककन+++++फफ हााााााआआआणणणणणय

 इन  संगठनों  को  इसी  प्रकार  का  एक  निदेशक  कि  अब  से  सभी  दरवाजे  तथा
 खिड़कियां  हस  रिपोर्ट  में  दिये  गये  निर्धारित  त्रमाणीय  आयामों  की  होनी
 चाहिये  ।

 कारंवाई  और  आयोजन  तथा  कार्यान्वयन  की  समस्याओं  के  विचाराथे
 पुननिवेशन  के  प्रयोजनाथथ  प्रक्रिया  की  एक  निरन्तर  पुनरीक्षा  आवश्यक  होगी  ।

 यह  कार्य  निर्माण  तथा  आवास  मन्त्रालय  के  तत्वाष्यान  में  एक  समन्वय  दल
 अथवा  तन्त्र  की  स्थापना  द्वारा  किया  जा  सकता

 न्ऑमन  नननननननननननननन नमन  नमन  नमन

 दिक्षा  एवं  प्रशिक्षण  के  सम्बन्ध  में  ।---

 (7)  कि  श्रमाणीय  समन्वय  तथा  पद्धतियाँ  निर्माण  की  शिक्षा  इ
 नियरी  तथा  पोलिटेकनिक  के  विद्यार्थियों  के  शैक्षणिक  पाठ्यक्रम  के  एक
 भाग  के  रूप  में  शामिल  किया  जाना  चाहिये  ।

 प्रमाणीय  समन्वय  में  पाठ्यक्रमों  की  श्यृंबलाओं  का  आयोजन

 वास्तुकीय  तथा  तकनीकी  अभ्यास  के  लिये  होना  चाहिये  ।

 (rn 1)  कि  राष्ट्रीय  मवन  एस०ई०आर०सी०  तथा  केंद्रीय
 भवन  अनुसन्धान  संस्थान  जैसे  संगठन  सक्रिय  रूप  से  प्रोन््नतक  तथा
 प्रमाणीय  समन्वय  के  प्रयोग  पर  उत्पादकों  भवन  निर्माताओं  को  सलाह
 देने  वाले  होने  चाहिये  ।

 भवन  उपनियमों  को  उचित  रूप  से  हस  प्रकार  संशोधित  किया  जाय  कि  वे
 णीय  समन्वय  के  उपयोग  के  साथ  प्रतिकूल  हों  ।

 (a)  जहां  कहीं  भी  सरकोरी  अभिकरणों  द्वारा  निर्धारित  मान्य  क्षेत्र  स्प्रे  स  मानदण्ड
 के  लिये  भी  यही  प्रयोग  किया  जाय  ।

 सरकारी  वित्तीय  उंस््थानों  द्वारा  प्रमाणीय  समन्वय  प्रयोग  करने  वाले
 नाओं  के  लिये  प्राथमिकता  तथा  अन्य  प्रोत्साहन  दिये  जाने  चाहिये  ।

 यहां  पर  बताई  गई  प्रमाणीय  पद्धतियों  को  निर्धारित  परिमाण  को  अपनाने  के
 लिये  भवन  निर्माण  घटक  उत्पादकों  को  सरकार  द्वारा  प्रोत्साहित  करना  तथा
 निर्देशित  करना  चाहिये  ।  3147. i gto Sire:

 केक  य  रेझम  बोर्ड  का  कार्यालय

 झौ  एन०  डेसिस  ।  कप  बस्तर  संत्री  यह  बताने  को  रूपा  करेंगे  कि  कंंद्रीय  रेशय  थो्

 के  राज्यवार  स्थित  कार्यालयों  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 बरत  बन्यासय  में  राज्य  थंत्री  सरोज  :  एक  दिधरण  संसच्त
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 विवरण

 लहाँ  सी  ०  एकक  कार्य  कर  रहे  हैं  उन  स्थानों  के  राज्यवार  व्यौरे

 राज्य  सी०एस  ०बी०  एककों  कार्य  कर  रहे  एककों
 का  स्थान  की  संख्या

 1  2  3  4

 1.  कर्नाटक  1.  बंगलौर
 2.  मैसूर
 3.  चिकबलापुर
 4.  गोरीबिदनर

 5.  मुलबगल
 6.  विजयण्पुर
 7.  चितामणि
 8.  दोदी/रामनगर
 9.  सिरसी

 10.  नागमहागला
 11.  नागनहाली
 12.  गावीमटूठ
 13.  चमराजनगर
 14.  येदिपुर
 15.  मादीवला

 16,  चित्रदु्स
 17.  बिदर
 18,  एटीबेले
 19.  घमंपुर

 20.  कोपाल  न

 ee

 8.  शांप्न  प्रदेश  हैदराबाद
 2.  हिंदुपुर
 3.  टंकाला
 4,  मदपल्ली

 5.  अनन्तपुर
 6.  पालमनेर

 की

 ee ee)

 485
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 3.  तमिलनाड  1.  मद्रास

 ७  4

 oc

 ee

 मे
 कैम

 कीमनमी
 ४७ कीमनी
 + कैम

 4, प्चिम बंगाल कलकत्ता 4. बेरहामपुर 6. अम्दरीफालकटा ह्छ च्ज् क+ है ६७ न | ५3
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 5.  उत्तर  प्रदेश

 6.  मनिपुर
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 के
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 1  2

 प्  असम

 मेघालय

 9,  अध्य  प्रदेषा

 46, छल

 3

 1.  गुहाटी
 2.  शिबसागर
 3-  दाउकूखाना
 4.  हाइम
 5.  घूमधूमा
 6.  उमरांगसू
 7.  जोरहट
 8.  मिरजा
 9.  दीप्यू

 1.  अराडोंगा
 2.  महंदीपत्थर
 3.  छिलांग
 4,  खरूकोल
 5.  रोमपारा
 6.  अधोकग्िरि

 1.  रायगढ़
 2.  होशंगाबाद
 3.  हर  लक्खा
 4.  जगदलपुर
 5.  कटथोरा
 6.  पाली
 7.  बसत्तर
 8.  बोअउंदार
 9.  अम्बिकापुर|

 10.  बालाघाट
 11.  बिलासपुर
 12.  चमप्पा

 9  1989

 |

 ४»

 के
 ॥०७
 ७०

 है
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 10,  जम्मू  तथा  कश्मीर

 11.

 12.

 13,

 2

 उड़ीसा

 त्रिपुरा
 उड़ीसा

 कि

 3

 1.  श्रीनगर

 2.  बैंगिल

 3,  उधमपुर

 4.  मिरानसाहिब
 5.  मंशाबल

 6.  पामपुर
 7.  सुन्दबनी
 8.  तरल

 9,  बाटोटे

 1.  भुवनेश्वर
 1.  अगरतल्ला

 1.  भुवनेश्वर
 2.  राउरकेला

 3.  सिमलिलगद
 4.  कुचिदा
 5.  फुलबनी
 6.  बारीपाडा

 7.  बंगरीपोशी

 8,  नौरंगपुर
 9.  फलाहारा

 10.  सुन्दरगढ़
 11.  लाहुनीपारा
 12.  पाकीरपु
 13,  रामगिरि

 14.  कोरापुत

 1.  पटना

 2.  घागश्रफुर

 ।
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 14.

 5.

 रह

 महाराष्ट्र

 डिस्याचल  प्रदेश

 3,  छायीबासा
 4.  भशथनगर
 5.  ठाकुरगंज
 6.  शंची
 7.  महेशपुर
 8.  किशनगंज
 9.  मुज्जफरपुर

 10,  गुमला
 11.  लोहरडागा
 12.  साहिबगंज
 13.  दुमका
 14.  हथगामारिया
 15.  खारसवान
 16.  नोआमुदी
 17.  काथीकुण्ड
 18.  मधुपुर
 19,  हजारीबाग

 1.  बम्बई
 2.  पारभानी
 3.  चन्द्रपुर
 4,  भण्डारा
 5.  सकोली

 6.  अकोला
 7.  गुदिमलाज

 1,  बीर
 2.  पण्टासाहिब

 मम

 न मम क्न्+
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 1  2  3  4

 16...  मिजोरम  चम्मपाई  ध

 17...  पंजाब  सुजानपुर
 18.  अरुणाचल  प्रदेश  1.  दीरांग  1

 2.  सिलो  1

 3.  जिया  1

 3

 19.  नागालैंड  1.  किकक्षमा  1
 2.  दीमापुर  1
 3.  बागटी  1
 4.  नाग्रालेंड

 4

 20.  सिविकम  1,  माजीतर  1

 21.  राजस्थान  1.  कोटा  1
 2.  मावली  1
 3.  उदयपुर  1x
 4,  दाबक

 4

 22.  करल  1,  पालघाट|  ||

 2.  कनजी  रापलली  2»
 7

 3

 93.  गुजरात  1.  सूरत  2x

 2«  वालूद  ;

 ये

 केन्द्रीय रेशम  बोर्ड  के  कुल  एकक  223

 नोट  :  एकक  एन०एस०पी०  कार्यालय का  सम्मिलित
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 बुनकरों  के  उत्थान  हेतु  कार्यशील  संगठन

 3148.  श्रोमती  मनोरमा  सिह  :  क्या  बस्त्र  संत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 बुनकरों  के  उत्थान  हेतु  कार्यशील  संगठनों  क्री  राज्य-वार  संख्या  और  नाम  क्या

 उन  संगठनों  की  कुल  संख्या  और  नात  क्या-क्या  हैं  जो  लाम  कमा  रहे  हैं  और

 त्श्मम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 घाटे  में  चलने  वाले  संगठनों  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  सरकार  ने  इसक  कारणों  का  पता  लगाया  है
 ?  हि

 बल्त्र  संशालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड़ें  )  :  केन्द्रीय  सरकार  बुनकरों  के
 उत्थान  में  कार्यरत  संगठनों  की  एंसी  कोई  सची  नहीं  रखती  है  ।

 से  :  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 दिल्ली  में  रिहायज्ञो  इमाततों  के  स्थान  पर  दुकानों  का  अवेध  निर्माण

 3149.  श्री  कालो  प्रसाद  पाण्डेय  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  के  विभिनन  क्षेत्रों  में  रिहायशी  इमारतों  के  स्थान  पर  दुकानों  के
 अवंध  निर्माण  के  बारे  में  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  सरकार  ने  इस  सम्बन्ध  में  1989  से  आज  तक  कोई  जांच  की  है  और
 यदि  तो  इस  मामले  में  की  गई  कार्यवाही  का  ब्यौरा  गया  है  ?

 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मत्रो  दलबीर  सिह  :  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 होम्योपेथिक  औषधियों  में  थोनो  का  श्ोरा  प्रयोग  करना

 ]
 श्रीमती  उषा  चोधरी  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा

 क्या  भारतीय  औषध  नियंत्रक  ने  मारत  में  निर्मित  होम्पोपैथिक  औषधियों  में  चं।नी  का

 सुगन्धित  शीरा  भ्रयोग  करने  की  अनुमति  दे  दी  हैं

 यदि  हां  तो  किस  होम्योप॑थिक  फार्माकोपिया  में  चीनी  के  सुगन्धित  छ्ीरा  सत्वों  को
 संजोयी  के  तोर  पर  प्रयोग  करने  की  स्वीकृति  और

 यदि  तो  बाजार  में  आयी  ऐसी  होम्योपेथिक  औषधियों  को  वापस  लेने  दवेतु  क्या
 कार्यवाही  की  गई  है  ?

 30
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 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  रफोक  :

 से  :  होम्योपेथिक  औषधों  के  निर्माण  की  अनुमति  सम्बन्धित  राज्य  के  लाइसेंसिंग
 प्राधिकारियों  द्वारा  प्रदान  की  जाती  कभी-कभी  कुछ  ओऔषध  नियंत्रकों  द्वारा  इस  बारे  में  ओऔषपध्र
 नियंत्रक  के  विचार  नाँगे  जाते  हैं  और  ओषध  नियंत्रक  द्वारा  मंत्रालय  के  होम्योपैथी
 विंग  से  परामर्श  करके  उन्हें  सूचित  किया  जाता  भारतीय  होम्योपंथिक  सेषज  संहिता
 में  होम्पोपै  थिक  औषघ  तैयार  करने  के  लिए  इस्तेमाल  होने  वाले  सिर॒प  में  सुगंघ/एसेंस  के  इस्तेमाल
 की  अनुमति  नहीं  है  ।

 जनजातियों  के  लोगों  को  मकानों/वुकानों  का  आवंटन

 3151.  श्री  बागून  सुम्बरूई  व्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  विकास  प्राध्किरण  द्वारा  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  जनजातियों/आदिवासियों
 के  लोगों  को  कितने  फ्लैट  और  दुकानें  आवंटित  की  गई  हैं

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिक  रण  का  निकट  मविष्य  में  जनजातियों  के  लोगों  से
 आर दुकानों  के  आवटन  हेतु  पुनः  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  का  विचार

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलकोर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 अनुसूचित  जनजासियों/आदिवासी  आवेदनकर्ताओं  के  सदस्यों  को  आवंटित  मकानों/फ्लैटों  के  बारे  में
 अलग  से  कोई  रिकार्ड  नहीं  रखता  पिछले  तीन  वर्षों  के  दौरान  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों
 को  ग्यारह  दुकानें/स्टाल/कियोस्क  आवटित  किए  गए  हैं  ।

 और  :  चालू  वर्ष  के  दौरान  अनुसूचित  जनजाति  के  सदस्यों  से
 दुकानें/स्टालों/क्रियो-

 स्कों  के  आवंटनार्थ  आवेदन  पत्र  आमंत्रित  करने  का  प्रस्ताव  जहां  तक  मकानों  का  सबंध
 अनुसूचित  जनजातियों  से  आवेदन  पत्र  आमत्रित  करने  के  बारे  में  अभी  तक  अन्तिम  निर्णय  नहीं  लिया
 गया  है  ।

 केरल  सें  सामाजिक  वानिको

 3152.  श्री  ठी०  बक्कीर  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  वर्ष
 1988-89  के  दोरान  केरल  में  सामाजिक  वानिकी  के  अन्तगगंत  इस्तेमाल  की  गई  धनराशि  का  ब्यौरा
 क्या

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  वर्ष  1988-29  के  दौरान  केरल
 राज्य  में  सामाजिक  वानिकी  सहित  वनीकरण  कार्यकलापों  पर  कुल  11.15  करोड़ों  रुपए  की  घनराशि
 उपयोग  में  लाई  गई  है  ।

 दादरा  ओर  नागर  ह॒वेलो  में  चिकित्सकों  को  स्थायी  करना

 3153.  झी  कमल  नाथ  ;  कया  स्वास्थ्य  ओर  परियार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे ह
 wf  हे  ०  था

 51
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 हु  कया  दादरा  और  नागर  हवेली  प्रशासन  द्वारा  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  माध्यम  से

 मियमित  आधार  पर  नियुक्त  किये  गए  एम०बी०बी०एस०  चिकित्सकों  को  संतोषजनक  रूप  से  परिवीक्षा

 छवधि  पूरी  करने  के  पश्चात  भी  स्थायी  घोषित  नहीं  किया  गया

 क्या  दादरा  और  नागर  हवेली  प्रशासन  ने  अपनी  चिकित्सा  सेबा  का  कोई  भी  पद  स्थायी
 घोषित  नहीं  किया

 यदि  तो  कितने  पद  स्थायी  और

 क्या  सरकार  का  विचार  दादरा  और  नागर  हवेली  प्रशासन  की  चिकित्सा  सेवा  के  पदों
 को  स्थायी  घोषित  करने  का  है  ?  .

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफ्ोक  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  हैं  और  सभा  पटल  पर  रख  दी

 केरल  को  को  सहायता

 3154.  श्री  पी०ए०  एन्टनो  :  का  शहरी  विकास  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केरल  सरकार  द्वारा  की  सहायता  से  त्रिचुर  में  आवास  योजना  कार्यान्वित
 की  जा  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सिंह  :  हां  ।

 केरल  में  हुडको  द्वारा  स्वीकृत  आवास  योजनाओं  के  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :--
 *  योजनाओं  की  संख्या  ५००  13

 परियोजना  की  कूल  ...  12.49  करोड़  रुपये

 हुडको  द्वारा  स्वीकृत  ऋण  ब्००  8.30  करोड़  रुपये
 स्वीकृत  आवासीय  एकक  ्ण्०  10,825
 स्वीकृत  प्लाट  64

 उड़ोसा  में  हैजा  ओर  आंत्र-शोथ  के  कारण  मृत्यु

 3155.  डा०  कृपासिधु  मोई  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ...  क्या  हाल  ही  में  उड़ीसा  में  कुछ  लोगों  की  हैजा  और  बांत्र-शोथ  रोग  के  कारण  मृत्यु
 हुई

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी

 और
 क्या  सरकार  का  इन  रोगों  की  रोकथाम  के  लिए  कुछ  स्थायी  उपाय  करने  का  विचार

 ?  और
 यंदि  तो  इस  संबंध  में  क्या  विशेष  उपाय  किए  बएं  हैं

 ?
 ः

 स्वास्थ्य  ओर  पहियाह  कल्याण  मंत्रालय  के  डाज़्य  मंत्री  रफोक  और
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 पूरे  उड़ीसा  में  हैजा  जठरान्त्रशोधथ/अतिसार  रोगों  के  मामलों  की  संख्या  स्वास्थ्य  सेवा
 छालय  में  री  गई  सूचना  के  अनुसार  निम्न  प्रकार  हैं  :--

 बर्ण  हैजा
 अतिसार  "ेग/लठरान्त्रशोष

 रोगी  मौतें  रोगी  मौतें

 1  2  4  5

 1987  प्र्ण्ा  —  78819
 ः

 420

 1988  9  2  988728  603

 1989  ता  ण्गा  2334174  120

 (31.7.89  तक )

 और  केन्द्र  और  राज्य  सरक!रें  इन  रोगों  के  नियंत्रण  के  लिए  पर्याप्त  कदम  उठा

 रही  हैँ  ।  भारत  ध्रकार  ने  भीषण  अतिसार  रोगों  से  होने  वाली  रुण्णता  और  मौतों  को  कम  करने  के

 लिए  देश  में  अतिसार  रोगों  के  प्रबंध  के लिए  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  में  ओ०  आर०  टी०  कार्यक्रम
 की  भी  शुरूआत  की  है  जिसका  चरणवार  तरीके  से  प्रसार  किया  जा  रहा  गथमिक  स्वास्थ्य
 औषधालयों  और  ग्ञों  में  रोग  पंदा  करने  वाले  जीवाणुओं  के  आघार  पर  विशिष्ट  उपचार
 लब्ध  है  ।  इस  समस्या  से  ग्रस्त  गांवों  में  7  वीं  पचवर्षीय  योजना  के  अन्त  तक  छुद्ध  पीने  योग्य  पानी  की

 आपूर्ति  पर  बल  दिया  गया  समुदाय  के  योगदान  द्वारा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  स्वच्छ  शौच  गहों  के  निर्माण
 को  प्रोत्माहन  दिया  जा  गहा  स्वास्थ्य  शिक्षा  सम्बन्धी  प्रयासों  को  तेज  किया  जा  रहा  राज्य
 स्वास्थ्य  प्राधिकारियों  द्वारा  स्रमी  प्रकोपों  की  जांच  की  जा  रही  है  और  असुरक्षित  पीने  के  पानी  की
 सप्लाई  को  क्लोरी  कृत  किया  जा  रहा  है  ।

 सरकारी  आवासों  को  नियमित  करना

 3156,  श्री  विलास  मुत्तेमवार  :  क्या  शहरी  विकासं  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करंगे  कि  ;

 सेवा  निव॒ृत्त  सरकारी  कर्मचारियों  के  उन  जिन्होंने  अपने  माता-पिता
 के

 सेवा
 काल  के  दौरान  अपने  नियोश्ता  से  मकान  किराया  भत्ता  नहीं  लिया  को  क्वार्टरों  का  आवंटन
 मित  करने  सम्बन्धी  सरकार  की  नीति  क्या

 क्ष्या  यह  सच  है  कि  जिन  विधवाओं  को  अपने  पति  के  मरणोपरान्त  नौकरी  भिली  है
 तथा  अपने  नियोक्ता  से  मकान  किराया  भत्ता  नहीं  लिया  के  क्वार्टरों  को  नियमित  कराने  सम्बन्ध
 अनेक  मामले  वर्ष  1987  से  उनके  मंत्रालय  के  अधीत  सम्पदा  कार्यालय  में  अभी  मी  विचाराघीन

 यदि  तो  वित्त  मंत्रालय  उत्पाद  शुल्क  नयी  के  कितने
 मामले  सम्पदा  नई  दिल्ली  में  अमी  भी  विचाराधीन

 ऐसे  क्वार्टरों  को  नियमित  न  करने  के  क्या  का  रण

 (3)  क्या  सरकार  का  विचार  ऐसे  मामलों  में  प्राथमिकता  के  आधार  पर  विचार  करने  का
 और

 यदि  तो  ऐसे  क्वाटरों  को  कब  तक  नियमित  कर  दिया  जायेगा  ?
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 :
 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्री  श्री  दलबीर  :  इस  विषय  पर  सरकार की

 नीति  सम्बन्धी  मार्गनिदेशन  विवरण  के  रूप  में  संलग्त

 नहीं  ।

 से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 विवरण

 आधितों  के  लिये  नियमितीकरण/तदर्थ  आवंटन  हेतु  मार्ग  निर्देशन

 सेवा  निवृत्त  सरकारी  कमंचारियों  के  आश्रितों  को वास  का  नियमितीकरण/तदर्थ  आवंटन

 अनुमेय  है  बशतें  वे  निम्नलिखित  शर्तें  पूरी  करते  हों  :  -

 (४)  सेवा  निवृत्त  सरकारी  कर्मचारी  के  पुत्र  अविवाहित  पुत्री  या  पत्नी  या  पति  जैसा  भी
 मामला  को  पात्र  टाइप  के  तनिम्न  टाइप  में  ऐसा  नियमि  तीकरण/तदर्य  आवंटन
 किया  जाता  है  ।

 (;)  दोनों  ही  सामा-य  पूल  के  लिये  पात्र  कार्यालयों  में  कार्यरत  हों  ।

 (ii)  सरकारी  कमंचारी  का  आश्चित  उसके  सेवानिवृत्ति  की  तिथि  से  पूर्व  निरन्तर  तीन  वर्ष
 तक  उसके  साथ  रह  रहा  हो  या  यदि  सरकारी  कमंचारी  की  सेवानिवृत्ति  की  तिथि  से

 वर्ष  के  भीतर  सरकारी  सेवा  में  नियुक्त  हुआ  हो  या  सेवानिवृत्त  कमंचारी  के
 तैनाती  स्थान  पर  स्थानान्तरित  हुआ  हो/हुई  सरकारी  कर्मंचारी  के  साथ  नियुक्ति
 या  स्थानान्तरण  की  तारीख  से  लगातार  रह  रहा  हो  ।

 (iv)  यह  छूट  उन  मामलों  में  नहीं  दी  जाती  है  जहां  कि  सेवानिवृत्त  करमंचा री  या  उसके
 वार  के  किसी  सदस्य  का  उसकी  तंनाती  के  स्थान  पर  अपना  कोई  मकान  हो  ।

 (५)  सेवानिवृत्व  कमंचारी  के  दखल  में  परिसर  के  सम्बन्ध  में  समी  बकाया  राशियों  का
 तान  कर  दिया  गया  हो  ।

 पंजाब  में  वनस्पति  एकक
 3157.  श्री  कमल  जोधरी  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  मंत्री  यह  बतारे  को  कृपा  करेंगे

 पंजाब  में  सरकारी  और  सहकारी  क्षेत्रों  में  वनस्पति  एकक  किन-किन  स्थानों  पर  कार्य
 कर  रहे

 कया  वर्ष  1989-90  के  दौरान  पजाब  में  इन  क्षेत्रों  में  नए  एकक  स्थापित  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  कहां  और  इन  एककों  में  कब  तक  उत्पादन  आरम्भ  हो  जाने  की  संभावना

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूति  भनन््त्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  सुख  :  पंजाब  में
 सर  ओर  खन्ना  में  क्रमशः  एक  यूनिट  सावंजनिक  क्षेत्र  में  और  एक  यूनिट  सहकारी  क्षेत्र  में  है  ।
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 __  लक  —

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  हारा  तत्कालीन  स्वदेशो  काटन  मिल्स
 के  पूर्व  मालिकों  के  विरद्ध  वावे

 3158.  भी  बी०  श्रीनिवास  प्रसाद  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  कृपा  करेंगी  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  कानपुर  ने  सुझाव  दिया  है  कि

 तत्कालीन  स्वदेशी  कॉटन  मिल्स  लिमिटेड  और  इसकी  सहायक  कम्पनियों  के  मालिक  जयपुरिमा  समूह  के

 विरुद्ध  अपने  जोकि  करोड़ों  रुपये  के  हैं  प्रस्तुत  किए  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्बी  तथ्य  और  ब्यौरा  क्या  है  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  :  और  उच्चतम  न््यायलय

 के  12,2.1988  के  निर्णय  के  बाद  स्वदेशी  माइनिंग  ऐड  मेनू्फ+चरिंग  कम्पनी  लि०  जयपुरिया  ग्रूप  से

 सम्बन्धित  एक  अब  एन०  टी०  सी०  लिमि०  की  एक  सहायक  कम्पनी  बन  गई

 लेखाओं  की  जांच  के  बाद  यद्  पता  चला  है  कि  स्वदेशी  माइनिंग  ऐंड  मंनूर्फक्चरिंग  कम्पनी  लिमि०  को

 जयपुरिया  ग्र  प  से  सम्बन्धित  स्वदेशी  काटन  मिल्स  कम्पनी  लिमि०  से  ओर  कुछ  प्राइवेट  पार्टियों  से  भी
 काफी  घनराशि  प्राप्त/वसूल  करनी  पड़ती  स्वदेशी  माइनिग  ऐड  मंनु  कम्पनी  लिमि०  ने  संबंधित
 प्राटियों

 को  नोटिस  जारी  किया  है  तथा  कुछ  मुकदमे  दायर  किए  बकाया  राशि  वसूल  करने  के

 लिए  अतिरिक्त  मुकदर्में  दायर  करने  का  मुद्दा  एन०  टी०  सी०  के  विचाराधीन

 स्वंयसेवों  सगठनों  द्वारा  पश्चिम  बंगाल  में  अस्पतालों  के  लिए
 वित्तीय  सहायता  हेतु  अनुरोष

 3159,  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  पश्चिम  बंगाल  में  अस्पतालों  के  लिए  वित्तीय  सहायता  देने  हेतु
 सेवी  संगठनों  से  कोई  अनुरोध  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  ?

 जिन  संस्थाओं  ने  सहायता  के  लिए  अनुरोध/आवेदन  किया  था  उनकी  सूची
 संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 पश्चिम  बंगाल  के  स्वयं  सेवो  संगठनों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  को

 संस्थाओं  के  नाम  राशि  और  उद्देश्य
 2  .

 रामकृष्ण  मिह्न  सेवा  (©)  उपस्करों  की  खरीद  के
 कलकत्ता  34,67,859.21  %o
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 उपस्करों  की  खरीद  के  लिए
 2,00,000/-¥0

 मौजूदा  अस्पताल  इमारत  के
 कलकत्ता  विस्तार/निर्माण  के  लिए

 दयामा  प्रसाद  कलकत्ता  उपस्करों  की  खरीद  के  सिए
 हावड़ा  ।  1,68,800/-%0

 विकास  मारती  कल्याण  उपस्करों  की  खरीद  के  लिए
 कलकत्ता  1,32,546/-¥o

 श्री  रामकृष्ण  मातृ  मंगल  उपस्करों  की  खरीद  के  लिए
 पश्चिम  बंगाल  3,05  048/-₹०

 पश्चिम  बंगाल  उपस्करों

 सोनतला  मिलन  संघ  ग्रामीण  क्षेत्र  में  एक  नएँ  अस्पताल
 पश्चिम  बंगाल  की  स्थापना  के  लिए  अग्रिम

 वित्तीय  सहायता  का
 रोघ  प्राप्त  इस
 योजना  की  अनुमानित  लागत
 47,23,980.00  अनुमानित  है

 4  ४/23,980.00  5०

 अरहन्त  जनकपुरी  में  दुकानों  का  निर्माण

 श्री  पी०  एस०  सईव  :  कया  शहरी  विकास  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 जनकपुरी  वाणिज्यिक  परिसर  में  अरहन्त  टावर  के  भूमि  तल  में  अनधिकृत  दुकानों  का
 निर्माण  हो  गया  है

 यदि  तो  क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  भवन  निर्माता  के  विरुद्ध  कोई  कार्यवाही
 फ्ी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  ओें  राज्य  मंत्री  दलवीर  :  से  प्लाट  सं०  50
 तथा  जनकपुरी  में  अरहन्त  टावर  का  निर्माण  किया  गया  है

 ।  निर्माताओं  ने  तहखाने
 को  अनधिकृत  कक्ष  में  विभाजित  किया  है  तथा  दिल्ली  विकास  प्राधिदःरण  ने  निर्माताओं  दिन  का  समय  देते

 हुये  27.7.89  को  उन्हें  कारण  बताओ  नोटिस  जारी  किया  इस  मामले  में  आगे  और  कारंबाई
 नोटिस  में  दी  गई  अवधि  के  समाप्त  होने  पर  दिल्ली  विकास  भ्राधिकरण  द्वारा  की  जायेगी  ।  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  सूचित  किया  है  कि  इन  प्लाटों  की  नीलामी  से  सम्बन्धित  फाइलें  उनके  पास
 उपलब्ध  है  ।
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 बन  क्षेओं में  विकास  सम्बन्धी  निर्भाण  कार्य

 3161.  श्री  एम०  एल०  सिकराम  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे

 वन  क्षेत्रों  मे ंविकास  सम्बस्धी  निर्माण  कार्ये  आरम्भ  करने  के  बारे  में  सरकार  की  क्या

 नीति

 वर्ष  1980  में  क्षघुरे  फड़े  निर्माण  विशेष  रूप  से  सिंचाई
 और  बिजली  के  निर्माण  कार्यों  की  वर्तमान  स्थिति  क्या

 कया  ये  विकास  सम्बन्धी  निर्माण  का  पूरी  तरह  रुके  पड़े
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 )  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुमति  :  किसी  भी
 वन  प्रयोजन  के  लिए  वन  क्षेत्रों  को  उपयोग  में  लाने  के  लिए  बन  1980  के
 तहत  पहले  केन्द्र  सरकार  की  अंजूरी  लेनी  होती  है  ।

 से  राज्य  सरकारों/संघ  शासित  प्रदेशों  से  सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा
 पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 (=)  जो  परियोजनाएं  1980  में  पूरो  नहीं  हुई  थी  और  अब  वन
 1980  के  तहत  केन्द्र  सरकार  की  मंजूरी  के  लिए  प्राप्त  हुई  उन  सभी  परियोजनाओं  पर  झोघ्र

 मंजूरी  देने  के  लिए  सहानुमू  तिपूर्वक  वियार  किया  जाता  है  ।

 नागपुर  शहर  में  परिक्रमा  रेल  सेवा
 ]

 3163.  भी  बनवारी  साल  पुरोहित  :  कया  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नागपुर  शहर  में  परिक्रमा  रेल  सेवा  आरम्भ  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  लिये  गये  निर्णय  का  ब्योरा  क्या  है  ?

 दाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  रन्त्रो  वलबोर  :  और  नागपुर  नगर
 में  मुद्रिका  रेल  चालू  करने  का  इस  समय  कोई  विचार  नहीं  है  ।

 सखिले-सिखाये  अस्त्रों  का  निर्यात  बढ़ाने  के  लिए  सहकारो  समिति

 3164  श्री  भदन  पांडे  :  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  सिले-सिलाये  वस्त्रों  का  निर्यात  बढ़ाने  क ेलिए  किसी  सहकारी  समिति
 को  मान्यता  श्रदान  की

 यदि  तो  इसके  माध्यम  से  कितनी  मात्रा  में  सिजे-सिलाये  बस्त्रों  का  निर्यात  करने  का

 विचार
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 क्या  इस  समिति  के  गठन  के  पश्चात्  निर्यात  में  वृद्धि  होने  की  संभावना  और

 यदि  तो किस  सीमा  तक  और  यदि  तो  सिले-सिलाये  वस्त्रों  का  निर्यात  बढ़ाने
 के  लिए  सरकार  का  कया  उपाय  करने  का  विचार  है  ?

 वस्त्र  मन्त्रालय  सें  राज्य  मंत्रों  सरोज  :  नहीं  ।

 से  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  सेवा  केन्द्रों  में  प्राप्त  शिकायतें

 ]
 3165,  श्रो  अब्बुल  हमीद  :  क्या  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  महीनों  के  दौरान  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  साउथ  एवेन्यू  स्थित  सेवा
 केन्द्र  मे ंफर्नीचर  आदि  बदलने  के  बारे  में  संसद  सदस्यों  से  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  उनकी  छिकायतों  प्रर  कार्यवाही  करने  में  कितना
 अधिकतम  और  न्यूनतम  समय  लिया  जाता  और  ु

 केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग के  सेवा  केन्द्रों  में  की गई  शिकायतों  पर  शीघ्र  कार्यवाही
 करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  अथवा  उठाने  का  विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबघोर  /  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पररख  दी  जायेगी  ।

 केन्द्रीय  सांडागार  निगम  को  भंडारण  क्षमता

 3166.  डा०  पी०  वललल  पेरूसन  :  काय  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  सन््त्रो  मह  बताने  को  कृपा

 देश  में  केन्द्रीय  मांडागार  निमम  की  वर्तमान  कुल  भण्डारण  क्षमता  क्या

 कितने  प्रतिशत  भंडारण  क्षमता  गैर-सरकारी  पार्टियों  से किराये  पर  लिए  गए
 गारों  से  बनती

 क्या  सरकार  का  विचार  देश  में  मंडारण  क्षमता  बढ़ाने  का  और

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दौरान  इसके  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यक्रम  है  ?

 साथ  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  संत्री  सुख  और
 1.6.1989  को  स्थिति  के  अनुसार  सेन्ट्रल  वेयरहार्डाग्ग  कारपोरेशन  के  पास  कुल  64.13  लाख
 मीटरी  टन  भण्डारण  क्षमता  उपलब्ध  थी  जिसमें  स ेलगमग  29%  क्षमता  प्राइवेट  पार्टियों  से  किराये
 पर  ली  गई  थी  ।

 हां  ।

 1989-90  के  सेन््ट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरैशन  ओर  भारतीय  श्लाश्व  निगम
 2.5७  लाख  मीटर  टन  और  1.80  लाख  मीटरी  टन  भसण्हारण  क्षमता  का  निर्माण  किए

 जाने  फी  आएा  है|

 हह
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 दिल्ली  में  प्रापर्टी  डीलरों/एजेंटों  को  गतिविधियां

 3167.  झऔर  रामस्वरूप  क्या  शहरी  विकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  कुछ  प्रापर्टी  डीलसं/एजेंट्स  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  के  फ्लैटों  और  मूखंडों  के  कुछ  आवंटितियों  से  मिलकर  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  से  आवव॑ं

 टित  फ्लेटों/मूखंडों  का  मुख्तारनामे  के  द्वारा  अन्य  लोगों  को  कब्जा  दे  रहे  और

 यदि  तो  देश  में  काले  घन  की  वृद्धि  में  सहायक  इन  डीलरों/एजेंटों  की  गतिविधियों

 को  रोकत  के  लिए  क्या  कदम  उठाने  का  विचार

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबीर  :  और  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  ने  कई  सुधार  प्रारम्म  किए  हैं  जिनका  उद्देश्य  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  प्ल॑टों  की  बिक्री
 पर  विभिन्न  प्रतिबन्धों  की  छूट  मनर्जित  वृद्धि  तथा  इसको  अदायगी  की  गणना  से  सम्बन्धित  प्रक्रिया  का

 जहां  कहीं  आवश्यक  बिक्री  की  अनुमति  प्रदान  करने  की  प्रक्रिया  का  योक्तिकीकरण
 से  इन  सुधारों  का  अन्तिम  उहूं श्य  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  फ्लैंटों  की  खुली  बिक्री  की  सुविधा
 प्रदान  करना  तथा  उचित  विक्रय  विलेख  के  बदले  में  मुख्तारनामे  के  आश्रय  में  कमी  लाना

 आवास  निर्माण  के  नक्तधों  को  स्वीकृति

 3168.  ओऔी  राम  भगत  पासवान  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  करेंते  #  :

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  वर्ष  1989  के  दौरान  दिल्ली  में  आवास  निर्माण  के
 नक्शों  को  स्वीकृत  कराने  सम्बन्धी  शर्तों  को  उदार  बना  दिया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलघोर  :  हां  !

 सरलीकृत  पद्धति  के  500  वर्ग  मीटर  और  उससे  कम  आकार  के  प्लाटों  पर
 मकानों  के  निर्माण  के  लिए  भवन  मक्शों  को  स्वीकृति  के  लिए  निर्धारित  प्रपत्र  में  अनु  रोधों  को
 काना  और  लाइसेंसघारी  वास्तुक  परिषद  के  पास  पंजीकृत  )  के  सत्यापन  पर  स्वीकृत  किया
 जाता  इसी  लाइसेंस  शुदा  वास्तुक  के  सत्यापन  पर  फार्म  तथा  पर  भी  अनुमति
 दी  जाती  है  ।

 इस  प्रकार  की  सभी  स्वीकृतियों  के  निपटान  के  लिए  खिड़कीਂ  का  प्रबन्ध  किया  गया

 क्ेंसर  रोमियों  के  लिए  कार्य  कर  रहे  स्वयंसेबो  संगठन

 3170,  डा०  चन्द्र  शेखर  त्रिपाठी  :  कया  स्वारध्य  और  परिवार  कल्याण  सन्त्रों  यह  बताने  की

 क्पा  करंगे  कि  :

 रोगियों  के  लिए  कितने  स्वयं  सेवी  संगठन  कार्य  कर  रहे  हैं  और  ये  कहां-कहां
 स्थित  हैं  तथा  गत  तोन  वर्षों  के  दौरान  इन्हें  क्या-क्या  सुविधायें  उपलब्ध  कराई  गई  हैं  और  कितनी
 वित्तीय  सहायता  प्रदान  की  गई  और

 कया  सरकार  को  इन  स्वयं  सेवी  संगठनों  द्वारा  घन  के  दुरुपयोग  के  बारे  में  शिकायतें
 प्राप्त  हुई  हैं  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  ऐसे  संगठनों  के  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही
 की  गई
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 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  अन्त्रालय  के  राष्य  मंत्री  रफीक  :  कैंपर

 रोगियों  के  लिए  कार्य  कर  रहे  स्वयंसेवी  संगठनों  की  उनके  स्थान  तथा  उन्हें  प्रदान  की  गई  सुवि
 धाओं  के  बारे  में  पूरी  सूचना  उपलब्ध  नहीं  है  ।  तथापि  इस  मंत्रालय  का  निम्नलिखित  स्वयंसेवी  संगठनों
 के  साथ  हाल  ही  में  सम्बन्ध  स्थापित  हुआ  है  :--

 भारतीय  कंसर  बम्बई  ।
 2.  गोवा  कंसर  पणजी

 कसर  राहत  नागपुर (3
 4.  हनुमान  प्रसाद  पोददार  स्मारक  गोरखपुर  ।

 विभिन्न  व्यासों  द्वारा  संचालित  इन  स्वयं  सेवी  मंगठनों  और  अन्य  संस्थानों  को  दी
 ई  वित्तीय  सहायता  तथा  जिस  प्रयोजन  के  लिए  यह  दी  गई  उसके  ब्योरे  का  एक  विवरण  संलग्न  हैं  ।

 केन्द्रीय  सहायता  के  दुरुपयोग  »े  बारे  में  कोई  शिकायत  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 विवरण

 स्वयंसेवी  निकायों  द्वारा  स्थापित  क्षेत्रीय  केसर  अनुसधान  ओर  उपचार  केन्द्रको  उपकरणों  की
 खरीद  के  लिए  दी  गई  घित्तोय  सहायता  :-..-

 का  क्पाशारककयकनफन  एक  कप
 क्रम  सं०  केन्द्र  का  नाम  रुपये  लाखों

 शशि  किक  किक  कक  नी  कम  कल  कलश  नी  ताज  जबअ  अबकी  बी  नीलम  बीबी  कर  बल  पीली

 गुजरात  कंसर  एवं  अनुसधान
 5

 20.90  20.00  20.00

 अहमदाबाद
 2,  किदवाई  इस्टिट्यूट  ऑफ  20.00  20.00  20  00

 -  बंगलौर
 3,  क्षेत्रीय  कसर  अनुसंधान  केन्द्र  एवं  उपचार

 कटक

 4.  कैंसर  अस्पताल  एवं  अनुसंघान  ग्वालियर  निम्नलिखित  स्वयंसेवी संगठनों को  12.00
 पर  मद्रास  25.00  35.00

 45.00 अनुमोदित संस्थान परियोजनाओं के लिए भारतीय कंसर बम्बई 5006 50.00 20.00 कोवाल्ट स्लोत की बदली के लिए गोवा कैंसर सोसाइटी पणजी 3.00 कोवाल्ट थिरेपी यूनिटों की स्थापना के लिए निम्नलिखित स्वयंसेवी संगठनों को लाख रुपये के हिसाब से केन्द्रीय सहायता दी श्री सिद्ध बवर कंसर एवं अनुसंधान झ्नोलापुर 2. नानावती अस्पताल बम्बई ।
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 3.  राष्ट्रीय  सन्त  तुकडोजी  कँसर्  अस्पताल  नागपुर
 4.  कमला  नेहरू  स्मारक  इलाहाबाद
 5  वी०  वी०  जनरल  हेदराबाद
 6.  क्रिश्चियन  कैंसर  केन्द्र  काकीनाडा

 1987-88

 1.  कस्तूरवा  मणिपाल
 2.  परिसरीय  कसर  मेमोरियल  इस्टिट्यूट  ऑक  बंमलौर

 गुलवर्गा
 3.  बेनलंस
 4.  पधार  बेतुल
 5.  मोहनदाई  ओसवाल  केसर  उपचार  एवं  अनुसंधान  प्रतिष्ठान  लुधियाना

 1988-89

 1.  अमला  कंसर  अस्पताल  एवं  अनुसंघान  केन्द्र  त्रिचूल
 2.  हनुमान  प्रसाद  पोदृदार  कंसर  गो  रखपुर  ।

 स्ववित्त  पोषण  योजना  के  फ्लेटों  के  मूल्यों  में  कमी

 ]
 3171.  श्री  केशवराव  पारधो  :  था  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 ।  वया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  स्ववित्त  पोषण  योजना  के  लिए  अन्तिम  मांग  पत्र
 जारी  करते  समय  पलैटों  के  मूल्यों  में  वृद्धि  की

 क्या  दिल्ली  विकाम  प्राधिकरण  ने  पुनरीक्षा  क॑  बाद  बढ़े  हुए  मूल्यों  मे ंकमी  की  और
 यदि  तो  तंत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।
 जी
 विद्यमान  प्रक्रिया  के  अनुसार  स्व-वित्त  पोषित  योजना  फ्लेटों  की  वास्तविक  लागत  संसम्न

 विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण
 स््व-विस  पोषित  योलना  श्रेणो-॥

 योजना  का  नाम  तल  हु  कुर्सी
 ध

 सी  क्षेत्रफल फल  लागत  श्रेणी

 1  2  3  4

 रोहिणी  सेक्टर-शाा  प्रथम  77.31  1,59,300  रुपये

 एस  ०एक०एस०
 बसन्त  सेक्टर-बी  द्वितीय  109,98  .  2,62,200  क्षप्रये

 एवं  8
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 2  3  4

 रव-वित्त  पोषित  योजना

 पीतमपुरा  भू-तल  112.36  2,50,300  रुपये

 पाकैट
 बसन््त  कु  सेक्टर-बी  भू-तल  143.81  3,52,500  रुपये

 (  न्यूनतम )
 बाजार दर पर 3172. श्री agen सिह : eat शहरी विकास weet यह बताने की कृप। करेंगे कि:  ऊ-बन्न्न्न्क

 सेवानिवृत  कर्मचारियों  स ेसरकारी  आवास  का  बाजार  दर  पर
 किराया  लिया  जाना

 |
 श्री  महेख्य  सिह  :  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  करेंगे

 )  वया  संवानिवृति  के  बाद  भी  सरकारी  आवास  में  रहने  वाले  ऐसे  आवंटियों  से  भी
 बाजार  दर  से  किराया  लिया  जाता  है  जिनमें  सम्पदा  निदेशालय  के  अभियोजन  कक्ष  द्वारा  सुनवाई  के

 लिए  जारी  किए  गए  नोटिस  इस  आधार  पर  वापस  ले  लिए  जाते  हैं  कि  सम्बन्धित  कमंचा री  का  आश्रित
 व्यक्ति  उस  आधास  का  पात्र

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और
 सम्पदा  निदेशालय  के  पास  बवाटेरों  के  ऐसे  कितने  मामले  निपटाने  के  लिए

 लम्बित  पड़े  हैं  ?

 हाह्री  विकास  मंत्नासम  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  सेवा-निवृत्ति  क ेबाद  सरकारी
 आवास  में  अनुमेय  अवधि  को  समःत्ति  से  अधिक  अवधि  के  लिये  रहने  सम्पदा  निदेशालय  के
 दमा  कक्ष  द्वारा  जारी  और/या  बाद  में  उन्हें  वापस  लेने  पर  यह  ध्यान  दिये  विना  कि  और
 उनके  आश्रितों  के  उन  क्वाटरों  के  आवटन  के  नियमितिकरण/तदर्थ  आवंटन  की  पात्रता  पर  ध्यान  दिये

 हर्जाना  वसूल  किया  जाता  है  ।

 सम्पदा  निदेशालय  में  इस  समय  के  40  ऐसे  मामले  लम्बित  पड़े  हुए  हैं  जिनमें
 ब्वार्टरों  के  नियमितिकरण/तदर्थ  आवंटन  के  लिए  आवटियों  के  आंश्वितों  से  आवेदन  प्राप्त  हुये  हैं  ।

 बोड़ी  कामगार  को  मांग

 क्री  नरसह  सूर्यवंशी  ।  क्या  श्रम  स्त्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  दक्षिण  क्षेत्र  बीड़ी  कामगगार  समिति  ने  सरकार  से  बीड़ी  उद्योग  में
 ठेके  पर  रोजगार  योजना  को  समाप्त  दैनिक  मूल  मंजूरी  निश्चित  बीड़ी
 गार  कल्याण  निधि  लागू  करने  मंहगाई  के  अनुरूप  पूरा  भत्ता  देने  और  पहचान
 पत्र  जारी  करने  का  आग्रह  किया

 और यदि तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? अम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय सें राज्य मंत्री राघा किशन : /%) जी नहीं । प्रइन नहीं उठता । 62
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 नया

 बिल्ली  स्थित  इन्डिया  गेट  परिसर  में  कंनपि  ढृहाना
 3174,  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  कुछ  प्रतिष्ठित  वास्तुविदों  ने  नई  दिल्ली  स्थित  इण्डिया  गेट  परिश्वर  में  कंनपि  ढहाने
 के  प्रस्ताव  पर  आपत्ति  की

 यदि  तो  इस  बारे  में  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 क्या  इन  वास्तुविदों  ने  यह  भो  प्रस्ताव  किया  था  कि  उसी  परिसर  में  षड्मुज  के  एक
 भाग  में  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  की  प्रतिमा  स्थापित  की

 यदि  तो  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय  अन्तिम  रूप  से  लिया  गया  और
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 ”
 हाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  सरकार  ने

 च्ञार  पत्रों  में  इस  आशय  की  रिपोर्ट  देखी  है  कि  कुछेक  प्रतिष्ठित  वास्तुकों  ने  कंनपि  ढहाने  की  आपत्ति
 की  है  तथा  सुझाव  दिया  है  कि  महात्मा  गांधी  की  प्रतिमा  को  इन्डिया  गेट  परिसर  में  किसी  एक
 भुज  में  स्थापित  की

 और  (=)  सरकार  का  मौजूदा  निर्णय  प्रतिमा  को  इण्डिया  गेट  पर  स्थापित  करने
 का

 खाद  पदार्थों  पर  राजसहायपता

 3175.  थ्ली  एस०  जी०  घोलप  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे ह

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  आदिवासियों
 को  दिए  जाने  वाले  खद्याननों  पर  तथा  उचित  दर  दुकानों  के  माध्यम  से  सप्लाई  किए  जाने  वाले
 खाद्याननों  पर  राजसहायता  प्रदान  करती  और

 यदि  तो  वष  1988  और  1989  के  दौरान  राजसहायता  के  रूप  में  कितनी
 राशि  दी  गई  ?

 लाश  और  नागरिक  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  जी  हां  ।

 भारत  सरकार  द्वारा  वहन  की  गई  कुल  उपभोक्ता  राजसहायता  और  बफर  स्टाक  रखने
 की  लागत  निम्नानुसार  थी/है  :  --

 करोड

 2

 1988-89  2200.00
 समन्वित  आदिवासी  विकास  परियोजना  के

 अधीन  गेहूं  और  चावल  के  निर्गमों  पर  328-34
 =  -  करोड़  रुपये  की  अनुमाम्रित  राजसद्दायता  शामिल

 ।
 ह
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 1  2
 आए  नरसससससस

 1989-90  (3  665  00

 1989  तक )  समन्वित  आदिवासी  बिकास  परियोजना के
 आधार  +  अधीन  निर्ममों  पर  425.08  करोड़  रुपये  की

 अनुमानित  राजसहायता  शामिल  है गनननजतज
 सिक्किम  के  उम्मोदवारों  को  मेशिकल  कालेजों  में  प्रवेश

 3176.  झीमतो  डी०  के०  सण्डारी  :  क्या  र्वारध्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को
 Fi  ब

 क्या  सिक्िकम  में  कोई  मेडिकल  कांलेज  नहीं  है
 यदि  तो  क्या  अन्य  राज्यों  के  मेडिकल  कालेजों  में  एम०  बी०  बी०  एस०  और

 चिकित्सा  स्नातकोत्तर  पाठ्यक्रमों  में  प्रवेश  के  लिए  सिक्किम  के  उम्मीदवा'ं  हेतु  कुछ  सीटें  आरक्षित
 और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?
 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफीक  :

 सिक्किम  में  कोई  मेडिकल  कालेज  नहीं  है  ।  भारत  स्वास्थ्य  एवं  परिवार  कल्याण  मन्त्र
 सिक्किम  सहित  उन  राज्यों/संघ  राज्य  जिनमें  उनका  कोई  मेडिकल  कालेज  नहीं  क॑
 थियों  के  लिए  सीटों  का  आरक्षण  नहीं  करती  मा-त  सरकार  हर  वर्ष  उन  राज्यों  और  संघ  राज्य

 जिनमें  मेडिकल  कालेज  और  कुछेक  अन्य  आयुत्रिज्ञान  संस्थानों  से  अनुरोध  करती  है  किवे

 केन्द्रीय  पूल  में  एम०  बी०  बी०  एस०/बी०  डी०  एस०  सीटों  क॑  लिए  अपना  अंशदान  करें  :
 कृन्द्रीय  पूल

 में  सीटों  की  संख्या  वर्षानुवर्थष  भिन्न-भिन्न  होती  है  ।  इसके  साथ-साथ  इन  सीटों  का  सिक्किम  सहि
 उन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को  आबंटन  कर  दिया  जाता  है  जिनमें  मेडिकल  कालेज  नहीं  छात्रों
 का  चयन  और  नामांकन  उन  सम्बन्धित  राज्यों/प्रंघ  राज्य  की  सरकारों  द्वारा  किया  जाता  है  जिन््हें  ये
 सीटें  आबंटित  की  जाती  हैं  ।  1989-90  के  दौरात  सिक्किम  सरकार  को  देश  के  विभिन्न  मेडिकल
 फासेजों  में  एम०  बी०  बी०  एस०  की  19  बी०  डी०  एस०«  की  2  सीर्टे  आबंटित  की  गई  हैं  ।  उनका
 ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  यया  1989-५0  क॑  दौरान  सिक्किम  सरकार  द्वारा  प्रायोजित  किए
 गए  अभ्यर्थी  को  राजकीय  डेंटल  बंगलौर  में  प्रिवेंटिव  एण्ड  सोशल  डेंटिस्ट्री  के  एम०  डी०  एस०

 पाठ्यक्रम  में  नामांकन  की  मी  सिफारिश  को  गई  यह  नामांकन  उस  सीट  के  स्थान  पर  किया  गया
 गया  है  जो  1989-90  सत्र  क  दौरान  कर्नाटक  सरकार  द्वारा  कन्द्रीय  पूल  में  अंशदान  की

 गई

 विवरण
 1989-90  9-90  सन्  के  दौरान  केन्द्रीय  पूल  से  सिक्किम  को  आबंटित  की  गई  एम०  बी०  बी०

 एस०/बी०  डी०  एस०  सीटों  का  कालेज-वार  ब्यौरा  इस  प्रकार  है  :--
 <a  3  —eEEEEEEE

 क्रम  सं०  मेडिकल्न  डेंटल  कालेजों  के  नाम  एम०  बी०  बी०
 सीटों  की  संख्या

 1  2  3

 1.  पांडिचेरी  :  1]
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 ||  2  3
 a  ort

 2.  लेडी  हाडिग  मेडिकल  नई  दिल्ली  :  2
 उत्तर  प्रदेश

 3.  एम०  एल०  बी०  एन०  मेडिकल  झांसी  2
 4.  जी०  एस०  बी०  एम०  मेडिकल  कानपुर  ।
 5.  एल०  एल०  आर०  एम*  मेडिकल  मेरठ  1
 6  मेडिकल  गोरखपुर  2

 बिहार
 7.  भागलपुर  मेडिकल  भागलपुर  2

 राजस्थान

 8...  आर०  एन*  टी»  मेडिकल  उदयपुर  ॥

 मध्य  प्रदेश

 9...  मेडिकल  इन्दौर  3

 पश्चिम  बंगाल

 10.  एन०  आर»  एस»  मेडिकल  कलकत्ता  ः  2
 व  बी०  एस०  मेडिकल  >  2

 योग  :  19

 डी०  एस०  सोटें  :  *

 1.  के०  जी०  मेडिकल  लखनऊ  :  )
 2.  डा०  आर०  अहमद  डेंटल  कलकत्ता  न्।॒  1

 2

 सूरत  में  प्रदूषण  संबंधी  मूल्यांकन  के  लिए  बिशेषज्ञ  दल

 ]
 3177.  थो  सो०  डी०  गासित  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  सरकार  का  विचार  सूरत  में  पर्यावरणीय  प्रदूषण  का  मूल्यांकन  करने  हेतु  कोई
 विशेषज्ञ  दल  मेजने  का  और

 यदि  तो  यह  कार्य  कब  तक  करते  की  सम्भावना  है  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 े  गंगा  सफाई  योखना  के  लिए  समयवद्ध  कार्यक्रम

 |  ट

 ।
 3178.  भी  प्रक्षाता  चष्त  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  संत्रों  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
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 क्या  गंगा  सफाई  योजना  को  पूरा  करने  के  लिए  कोई  समयबद्ध  कार्यक्रम  निर्धारित  किया
 गया

 क्या  गंगा  सफाई  योजना  के  अन्तगंत  स्वीकृत  योजनाओं  पर  कार्य  निर्घारित  समय  के

 अनुसार  चल  रहा
 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 इस  परियोजना  के  कब  तक  पूरा  हो  जाने  की  सम्मावना  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मन्नी  :  जियाउरंहमान  :  से  यह  अनुमान  है  कि
 गंगा  कार्य  योजना  के  अन्त  ”  संस्वीकृत  262  स्कीमों  में  से  अधिकांश  स्कीमें  चर्र्षीय  योजना
 की  अवधि  के  अन्त  तक  पूरी  हो  जाएंगी  ।  शेष  स्कीमें  आठवों  पंचवर्षीय  योजना  के  प्रारम्मिक  भाग

 में  पूरी  हो  जाएंगी  |  अमी  तक  कुल  70  स्कीमें  पूरी  हो  चुकी  हैं  जिनमें  से  42  उत्तर  प्रदेश  13  बिहार
 और  पश्चिम  बंगाल  में  है  89  अन्य  स्क्रीमों  का  50%  से-अधिक  काम  पूरा  हो  चुका  है  जबकि
 54  स्कीमों  के  कार्य  में  10  से  50%  के  बीच  प्रगति  हुई  कुछ  स्कीमों  की  प्रगति  में  हुए  विलम्ब

 के  कारण  मुकदमेबाजी  और  भूमि-अधिग्रहण  की  कार्यवाही  में  देरी  गंगा  कार्य  योजना  के  अन्तर्गत
 अभी  तक  144.41  करोड़  रुपये  का  खर्च  आया  है  ।

 छोटे  परिवार  के  लिए  अतिरिक्त  प्रोत्साहन

 3179.  श्री  बालासाहिब  विले  पाटिल  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने
 की  कृपा  करेंगे

 क्या  सरकार  का  विधार  छोटा  परिवार  रखने  के  लिए  परिवार  नियोजन  के  अन्तगंत

 दिए  गए  प्रोत्साहनों  में  वृद्धि  करन  का  है  ताकि  देश  में  अनियन्त्रित  जनसंख्या  वृद्धि  को  रोका  जा

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ये  नया  प्रोत्माहन  कव  से  दिए  जाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  :  से
 देश  में  जनमंख्या  वृद्धि  को  रोकने  के  लिए  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  छोटे  परिवार  के
 आदझ्ष  को  बढ़ावा  देन  हेतु  किसी  नई  प्रोत्साहन  योजना  को  अन्तिम  रूप  नहीं  दिया  गया

 उड़ीसा  के  कोरापुट  और  फूलबनी  आदिवासी  जिलों  में

 मेनिनजाइटिस  का  फंलना

 श्रीमती  जयन्ती  पटनायक
 डा०  कृपासिन्धु  मोई

 को  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  इस  बात  की  जानकारी  है  कि  उड़ीसा  में  कोरापूट और  फूलबनी
 वासी  जिलों  में  मेनिनजाइट्प  नामक  मयंकर  बीमारी  भारी  संलूया  भें  ्रादिवासी  लोगों  में  फंलती  जा
 रही  नि
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 यदि  तो  इन  जिलों  में  आदिवासी  लोगों  को  असामयिक  मौत  से  बचाने  क॑  लिए  क्या
 कृदम  उठाए  गए  ओर

 क्या  सरकार  का  इस  बीमारी  की  रोकथाम  करने  के  लिए  राष्ट्रीय  स्तर  पर  कोई
 योजना  लागू  करने  का  प्रस्ताव  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफीक  :

 हां  ।  उड़ीसा  सरकार  ने  मेनिनजाइटिस  के  रोगियों  तथा  इसके  कारण  होने  वाली  मौतों  की  सूचना
 दी

 ओर  शिविर  अस्पताल  खोल  कर  तथा  जहां  कहीं  आवश्यक  गशती  दल  भेज

 कर  आदिवासी  जनसंख्या  सहित  प्रमावित  लोगों  को  पर्याप्त  उपचार  सुविधाएं  प्रदान  की  जा  रही  हैं  ।
 रोग  निवारक  उपायों  के  रूप  में  रोगियों  के  सम्पर्क  में  आने  वाले  व्यक्तियों  को  सम्पक  उपचार  प्रदान
 किया  जा  रहा  अन्य  नियंत्रण  उपायों  में  रोगियों  को  उपयुक्त  औषधें  अर्थात्  क्रिस्टलाइन  वैंजाइन
 पेनिसिलिन  तथा  क्लोरमफेनिकोल  देकर  उनका  उपचार  रोगियों  का  उपचार  करने  वाले  तथा

 क॑जुअल्टी  विभागों  में  काम  करने  वाले  चिकित्सा  एवं  पेराचिकित्सा  कमंचारियों  को  टीका  ,
 रोगियों  के  सम्पर्क  में  आने  वाले  व्यक्तियों  को  सुरक्षा  प्रदान  करन  के  रूप  में  सल्फाडायजीन  आदि  देना
 शामिल

 भारतीय  मानक  ब्यूरो  में  स्थानान्तरण

 3181.  श्री  आर०  पी०  सुमन  :  क्या  खाद्य  ओर  नागररेक  पूति  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  भारतीय  मानक  ब्यूरों  ने  अपने  कमंचारियों  के  लिए  कोई  स्थानान्तरण  नीति  तैयार॑
 की  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मत्री  सुख  :  जी  इस
 में  अभी  संशोधन  किया  जा  रहा  है  और  शीघ्र  ही  इसे  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  की  संभावना

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 नीति

 केवल  एक  बार  प्रयोग  में  आने  वालो  सिरिनज  और  निडल
 के  उत्पादन  के  बारे  में  हिन्दुस्तान  लेटेक्स

 त्रिवेन्द्रम  का  प्रस्ताव

 3182.  भरी  जो०  एम०  बनातवाला  :  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 बया  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  का  केवल  एक  बार  प्रयोग  में  आने  वाली
 और  निडल  के  निर्माण  हेतु  तकनीकी-सहयोग  से  सम्बन्धित  कोई  प्रस्ताव  मन्त्रालय  में

 घीन

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 मंजूरी  के  लिए  यह  प्रस्ताव  मन्त्रालय  में  कब  प्राप्त  हुआ  था  और  इसे  शीघ्र  मंजू री  प्रदान
 करने  के  लिए  कया  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफीक  :  से

 हिन्दुस्तान  लेटेक्स  त्रिवेन्द्रम  का  डिस्पोजेबल  सिरिओों  और  सुदयों  के  निर्माण  के  लिए  विदेशी
 प्रौद्योगिकी  के  सहमोग  से  एक  संयंत्र  स्थापित  करने  का  प्रस्ताव  है  लेकिन  हस  पर  होने  वाले  निवेश  के
 बारे  में  इस  मन्त्रालय  द्वारा  अभी  निर्णय  लिया  जाना  हिन्दुस्तान  लेटेक्स  लिमिटेड  को  सलाह  दी
 गई  है  कि  वह  अपने  निदेशक  मण्डल  को  अग्रली  बैठक  में  इस  परियोजना  प्रस्ताव  को  साब्यता  पर
 संसाधनों  की  स्थिति  को  घ्यान  में  रखते  हुए  भी  विचार

 अतिसार  सम्बन्धी  रोगों  के  बारे  में  आमोजित  पांचवां

 एशियाई  सम्मेलन

 3183,  हरी  प्रतापराथ  बी०  मोसले  :  क्या  श्वारध्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  उताने  की

 कपा  इरेंगे  कि  :

 क्या  अतिसार  सम्बन्धी  रोगों  के  बारे  में  काठमांडू  में  आयोजित  होने  वाले  पांचर्वे
 याई  सम्मेलन  में  भारत  मी  सम्मिलित  और

 यदि  टो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्मेलन  की  का  यंसूची  क्या  है  ?

 स्वारध्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  :

 इस  सम्मेलन  की  कायंसूची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 विवरण

 भ्रवाहिका  रोगों  के  थारे  में  एशियाई  सम्सेलन  में
 विचार-विमर्ण  किए  जाने  वाले  विषयों  को  सूची

 1.  सौ०  डी०  डो०  कार्यक्रम  का  कार्यान्वयन  और  संशोक्क्ण

 2.  प्रवाहिका  प्रशिक्षण  एकक

 3.  सुपर  ओरल  रिहाइड्रेंशन  साल्ट

 4.  प्रवाहिका  निवारण

 5.  रोकथाम  करने  की  वर्तमान  पद्धति  में  सुधार  करवा  ।
 6.  व्यावसायिक  संस्थाओं  की  मूमिका
 7.  फ्रवाईहिका  और  भेषज

 8.  निरन्तर  रहने  वाला  प्रवाहिका  रोग

 9.  शिजेलोसिस

 10.  नशन््नए हेतु  विज्ञानीय  अंभिकारक

 11.  प्रवाहिका  रोग  की  रोगात्मक  क्षरीर  क्रिया  विज्ञान  पैथोफिजियोलॉजी
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 3184.  श्री  जगदीजझ्ञ  अवस्थी  :  क्या  शहरो  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  क्षूपा  करेंगे  कि  :

 दिल्ली  में  सरकारी  कर्मचारियों  को  औसत  कितने  सुमय  की  सेवा  के  पश्चात्  सरकारी

 आवास  मिलता

 वर्ष  1988  के  अन्त  तक  प्रतीक्षा  सूची  में  कितने  सरकारी  कर्मचारी

 इन  कमंचारियों  को  सरकारी  आवास  कब  तक  मिल  जाने  की  संभावना  और

 सरकार  का  सरकारी  कमंचारियों  को  आवास  उपलब्ध  कराने  के  लिए  क्या  कदम  उठाने

 का  विचार  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  यह  भिन्त-मभिन्न  टाइप के
 मकानों  के  भिन्न-भिन्न  है  ।  सामान्य  पूल  में  विभिन्न  टाइप  के  वास  7

 1989  तक  की

 स्थिति  के  अनुसार  जिस  प्राथमिकता  तारीख  तक  आवंटन  किया  गया  वह  संलग्न  विवरण में  दी

 गई  हैं  ।.

 31.12.88  की  स्थित्ति  के  अनुसार  दिल्ली  में  विभिन्न  टाइपों  के  वास  आवंटनाथ

 क्षारत  सरकारी  कर्मचारियों  की  कुल  चालू  आवंटन  वर्ष  (1.1.8 8  से  31-12.89  के
 लिये  आमंत्रित  सीमित  आवेदन  पत्रों  के आधार  35889  थी  ।

 कोई  समय  सीमा  दर्शाना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि  यह  मौजूदा  आवंटियों  द्वारा  वास  खली

 करने  और  नये  कवार्टरों के  निर्माण  पर  नि  रता

 दिल्ली  में  सामान्य  पूल  के  अतिरिक्त  वास  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  ब्चेत  कि

 धनराशि  उपलब्ध  हो  ।
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 $<

 डाक्टरों  द्वारा  फाइल  सम्बन्धी  कार्य  करना
 3185.  श्री  योगेइबर  प्रसाद  योगेश  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  ग्ह  बताने  की

 कृपा  करगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  में  कुछ  डाष्टरों  ने  दो  वर्षों  से  भी
 अधिक  समय  से  मरीजों  का  इलाज  नहीं  किया  है  और  केवल  फाइल  सम्बन्धी  कार्य  करते  रहे  और

 यदि  तो  ऐसे  डाक्टरों  की  प्रतिभा  का  पूर्ण  लाम  उठाने  के  लिए  इन्हें  औषघालयों  में
 नियुक्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाने  का  विचार  है  ?  ह

 शु
 +

 रवारण्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रफीक  :  और
 स्वास्थ्य  सेवा  महानिदेशालय  में  तंनात  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  कुछ  अधिकारियों  को

 में  उच्च  श्र णी  में  कोई  सदश  पद  नहीं  है  ।  जनहित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  स्वास्थ्य  सेवा
 शालय  में  कार्य  करने  वाले  केन्द्रीय  स्वास्थ्य  सेवा  के  अधिकारियों  के  समय-समय  पर  स्थानान्तरण  किये
 जाते  हैं  ।

 बक्षिणो  राज्यों  के  मेडिकल  कालेजों  द्वारा  प्रवेश  घुल्क
 लिया  जाना

 ]
 3186.  श्री  हरिहर  सोरन  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  हुप

 करेंगे  कि  :

 क्या  कुछ  दक्षिणी  राज्यों  में  मेडिकल  छात्रों  के  दाखिले  के समय  अभी  भी  प्रवेश

 शुल्क  ले  रहे

 यदि  तो  ऐसे  राज्यों  के  नाम  क्या  हैं  तथा  कौन-कौन  से
 मेडिकल  कालेज  केपिटेशन

 फीस  ले  रहे
 ऐसे  संस्थानों  के  विरुद्ध  क्या  कार्थवाई  की  गई  और

 इस  प्रथा  को  समाप्त  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैँ  ?

 रवारध्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफीक  :  और
 अब  तक  उपलब्ध  सूचना  के  अनुमार  दक्षिणी  राज्यों  के  निम्नलिखित  मेडिकल  कालेजों  द्वारा  अभी  भी
 छात्रों  के  दाखिले  के  समय  क॑पिटेशन  फीस  ली  जा  रही  है  :--

 आंध्र  प्रदेश

 1,  दुष्कन  कालेज  ऑफ  मेडिकल  हैदराबाद
 कर्माटक

 t

 2.  जे०  एस०  एस०  मेडिकल
 3.  श्री  अदिवुनचनगिरी  मेडिकल  मांडया  जिला
 4.  एम०  एस०  मेडिकल  बंगलौर  |
 5.  डा०  अम्बेडकर  मेडिकल  बंगलौर  ।  '

 7]
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 6.  केम्पागौडा  इनस्टिट्यूट  ऑफ  कालेज  साइ  बंगलौर  ।

 7.  श्री  देवराज  अस॑  मेडिकल  कोलार  ।

 8,  अल-अमीन  मेडिकल  बीजापुर
 9.  बी०  डी०  मेडिकल  बीजापुर

 10.  की  सिद्धार्थ  मेडिकल  तुमकुर
 11.  एम०  आर०»  मेडिकल  गुलवर्गा
 12.  जे०  एल  मेडिकल  कालेज  बेलगाम

 कस्तरबा  मेडिकल  मंगलौर  । 3

 4.  जे०  जे*  एम०  मेडिकल  दावणगीर  ।

 15.  श्री  रामचन्द्र  कालेज  ऑफ  हेल्थ  साद से  मद्रास  ।

 16.  पी०  एस०.जी०  इनस्टिट्यूट  ऑफ  मेडिकल  पी०  एस०  गोविन्दस्वामी  नायडू
 एण्ड  संस  कोयम्बदूर

 17.  मेडिकल  अण्णामले

 और  (q)  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  कर्नाटक  सरकार  ने  मेडिकल  कालोजों  द्वारा
 केपिटेशन  फीस  लिए  जाने  को  रोकने  के  लिए  1983  में  एक  कानून  बनाया  है  जो  11  1988
 से  लागू  हो  गया  भारतीय  आयुविज्ञान  परिषद  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुमार  कर्नाटक
 कार  ने  प्राइवेट  रूप  से  चलाए  जा  रहे  मेडिकल  कालेजों  के  लिए  कुछ  अधिक  शुल्क  लेने  की  व्यवस्था

 तैयार  की  है  ।  जहां  तक  सरकार  का  सम्बन्ध  भारतीय  आयुविज्ञान
 परिषद  1955  में  संशोधन  करने  के  लिए  एक  विधेयक  जिममें  मेडिकल  कालेजों  को
 टेशन  फीस  लेने  से  रोकने  और  इन  उपत्रन्धों  का  उल्लंघन  करने  के  तिए  दण्ड  देने  की  व्यवस्था
 राज्यसभा  प्र'स्थापित  क्रिया  गया  था  और  इसे  संसद  की  संयुश्त  समिति  को  भेज़ा  गया  था  जिसने
 अब  अपनी  रिपोर्ट  संसद  के  दोनों  सदनों  में  प्रस्तुत  कर  दी  जब  यह  विधेयक  पारित  हो  जाएगा
 तब  केन्द्रीय  सरकार  को  मेडिकल  काले  *ों  में  कंपिटिशन  फीस  रोकने  की  शब्तियां  प्राप्त  हो  जाएंगी  ।

 जबसपुर  में  मारतोय  खाध्य  निगम  के  गोदाम  की  अपर्याप्त  >
 भसष्डारण  क्षमता

 3187.  श्री  अजय  मुशरान  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  सन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 ,

 क्या  जबलपुर  स्थित  भारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  की  भण्डारण  क्षमता  इसकी
 हयकताओं  से  कम  और

 यदि  तो  जबलपुर  स्थित  गोदामों  की  भण्डारण  क्षमता  में  वृद्धि  करने  के  लिए  क्या
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 खाद्य  ओर  नायरिक  पृत्ति  मंत्रालय  के  रत््य  मंत्रो  सु्ध  :  नहीं  ।

 प्रषन  ही  नहीं  उठता  ।
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 पारित्थितिकोय  जागरुकता  संवर्धन  कार्यक्रम
 3188,  भरी  जक्कस  पुरुषोत्तमस  :  क्या  पर्यवरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः

 )  क्या  देश  में  पर्यावरण  जागरूकता  संवर्धन  कार्यक्रम  लागू  किया  जा  रहा

 यदि  तो  जनता  में  पारिस्थितिकीय  जागरूकता  पैदा  करने  के  लिए  क्या  उपाय  किए
 जा  रहे  और

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनी[घनराशि  आवंटित  की  गई  ?

 पर्यावरण  और  वन  मत्रो  जियाउरंहमान  :  हां  ।

 इस  मन््त्रालय  द्वारा  गर-सरकारी  संगठनों  तथा  विभिन्न  माध्यमों  के  जरिए  एक  राष्ट्रीय
 पर्यावरणीय  जागरूकता  अभियान  आयोजित  किया  जाता  गंगा  परियोजना  राष्ट्रीय
 परती  मूमि  विकास  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  तथा  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  इतिहास  संग्रहालय
 विभिन्न  माध्यमों  के  जरिए  अपने-अपने  काये  क्षेत्र  में  जागरूकता  पैदा  करते  हैं  ।

 पिछले  तीन  सालों  के  दौरान  इस  कार्येक्रम  के  लिए  आवंटित  की  गई  निधियां  इस
 प्रकार  हैं  :--

 है  ानुुइइइइइइइइअबअननरररंममररररर ांंभंभां।ाा॥#्शणणाणणणननननननआणआआआआनााभााााभा ही  क्चदडडैकट  54060
 वर्ष  1986-87  1987-88  1988-89

 राशि  लाखों  81.78  161.97  186  71

 राज्य/राष्ट्रीय  आयोग  के  पास  पजोकृत  मामले

 3189,  शी  डाल  चन्द्र  जन  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  फरेंगे

 वर्ष  1987  से  अब  तक  राज्य  आयोग  तथा  राष्ट्रीय  विवाद  निवारण  आयोग  के  पास
 कितते  मामले  प  रीकृत  किये  गये

 कितने  मामले  निपटाये  और

 इससे  उपभोक्ताओं  को  किस  प्रकार  लाप  प्राप्त  हुआ  ?

 खाद्य  और  भागरिक  पूृति  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  पल  ;  और  केन्द्रीय
 सरकार  के  पास  उपलब्ध  सूचना  के  अनुसार  राष्ट्रीय  आयोग  तथा  राज्य  आयोगों  द्वारा  दर्ज  दिए  गए
 तथा  निर्णीत  मामलों  अपीलें  भी  शामिल  की  संख्या  निम्नवत  है  ;--

 (30-6-89  को
 ्ाः

 दायर  किए  गए  मामलों  निर्णीत  मामलों  की  सेठ
 की  संख्या

 2  3  दम

 1.  राष्ट्रीय  आयोग  53  8
 न्

 2.  उड़ीसा  राज्य  आयोग  _  «33  8

 बडे
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 33  न  न  न  तओत3ए  ओ  ऋ॑  |

 2  3

 3.  पांडिचेरी  राज्य  आयोग  2  0
 4.  आन्ध्न  प्रदेश  राज्य  आयोग  7  2

 5.  उत्तर  प्रदेश  राज्य  आयोग  81  16
 6.  बिहार  राज्य  आयोग  171  90
 7.  राजस्थान  राज्य  आयोग  40  6

 (31.3.89  9  तक  ) ध>--म«+++ममम-म-म-नम--ममम मम  मम  ममम_मममम-म-_-+म_»म»  मम»  «कम  _  वलन-«-म-_म_म-म ्ा
 अधिकांश  मामलों  में  उपभोक्ताओं  की  शिकायतों  का  निवारण  कर  दिया  गया  है  ।

 कुष्ठ  रोगियों  के  पुनर्वास  के  बारे  में  राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन
 आयोग  की  सिफारिशें

 ]
 थी  श्रोकान्त  दत्त|नरसिहराज  याडियर  :  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह

 बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  कुष्ठ  रोग  उन्मूलन  आयोग  ने  उनके  मन्त्रालय  को  कुछ्ठ  रोगियों  के
 बॉस  के  सम्बन्ध  में  कतिपय  सिफारिशें  की

 यदि  तो  आयोग  द्वारा  क्या-क्या  विभिन्न  सिफारिएणें  की  गई  और

 उन  सिफारिधों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्नालय  के  राज्य  मंत्रो  रफोक  :  जी

 और  कल्याण  मन्त्रालय  ने  कुष्ठ  से  प्रमावित  व्यक्षितयों  के  पुनर्वास  सम्पूर्ण  प्रश्न  की
 जांच  करने  के  लिए  एक  समिति  गठित  की  है  कुष्ठ  से  प्रमावित  41  लाख  रोगियों  में  से लयभग  32
 लाख  कुष्ठ  रोगियों  के  लिए  कुछ  पुनर्वास  सेवाओं  की  जरूरत  इस  समिति  ने  समुदाय  आधारित
 रोजगार  ओर  स्वरोजगार  पुनर्वास  योजना  में  इन  व्यक्तीयों  क  पुनर्वास  के  लिए  एक  योजना  तैयार  की
 है  जिसके  लिए  अनुमान  है  कि  अगले  10  वर्षों  में  105  करोड़  रुपये  का  परिव्यय  अपेक्षित  होगा  ।  यह
 पुनर्वास  योजना  विशेषज्ञों  के  एक  ग्रूप  को  सामान्य  सम्बन्धित  मुद्दों  पर  विचार-विमक्षं  करने  हेतु  प्रस्तुत
 की  जाएगी  ।

 अभय  बातों  के  साथ-साथ  पुनर्वास  के  सम्बन्ध  में  राष्ट्रीय  कुष्ठ  उन्मूलन  आयोग  द्वाश  की  गई
 अन्य  सिफारिशें  हैं  शल्य  चिकित्सा  यूनिटों  को  सक्रिय  बनाया  जाना  चाहिए  ।
 सेवो  संगठनों  के  पास  पुनरंचनात्मक  शल्यचिकित्सा  में  उपलब्ध  विशिष्टता  का  अधिक  से  अधिक  उपयोग
 किम  ज्मन्त  चाहिए  |  कुछ  मेडिकल  कालेजों  और  स्वयंसेवी  संगठनों  के  हल्य  चिकित्सा  विभागों  का
 रिकस्ट्रक्टिव  सजंरी  के  लिए  क्षंत्रीय  केन्द्रों  के  रूप  में  पता  लगायां  जाना  चाहिए  ।

 शिशु  कुध्ठ  रोगियों  और  कुष्ठ  रोगियों  के  बच्चों  के  लिए  विक्षेत्र  कार्यक्रमों  को  बढ़ावा  दिया
 जाना  चाहिए  ।

 श्से  कु
 जो

 स्थ  अपभी  दे ऐसे  कुष्ठ  जो  स्वयं  नी  देखभाल  यहीं  कर  सद्कहृषूूतसत  कौ
 धमार्थ  तृष्दों  में  देखमाल  की  जानी
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 तब  >  te न  ५3.3  न-ननीननी।नीयीनीकी-ननीननिननन-नननम मम  >>

 विभिन्न  पूलों  के  अन्तर्गत  क्वार्टर

 3191.  डा०  गौरी  हांंकर  राजहूंस  :  गया  क्हरी  तिकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कपा  करेंगे

 नई  दिल्ली/दिल्ली  क्षंत्र  में  |  1974  और  1  1989  की  स्थिति  के

 अनुसार  क्ष॑  बर्वाटरों  को  कुल  संख्या  कितनी

 सम्पदा  निदेशालय  द्वारा  1989  की  स्थिति  क॑  अनुसार  नई  दिल्ली/दिल्ली
 क्षेत्र  में  विभिन्न  पूलों  के  अन्तर्गत  क्ष  कुल  कितते  क्वार्टर  दिए  गए  और

 विभिन्न  पूलों  को  क्वार्टर  आवंटित  करने  के  लिए  और  विभिन्न  पूलों  और  सम्पदा

 शालय  के  मध्य  क््वार्टरों  की  अदल(-बदली  क  लिए  कया  मानदण्ड  निर्घारित  गए  है  ?

 झहरी  विकास  भस्म्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  शही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी

 गौण  वन  उत्पादों  की  खेती  .

 3192.  शी  लक्ष्मण  मलिक  :  कया  पर्णवरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  उड़ीसा  सरकार  को  आदिवासी  क्षेत्रों  में  गौण  वनोत्पादों  की  खेती  के  लिये  केन्द्रीय

 सहायता  दी  गई

 यदि  तो  राज्य  के  किन  आदिवासी  क्षेत्रों  में  गौण  उत्पादों  के  पौधे  लगाये  गये

 पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  केन्द्र  द्वारा  प्रायोजित  योजना  के  अन्तगेत  इन  क्षेत्रों  में
 किस  किस्म  के  गोण  बनोत्पादों  के  पौधे  लगाये  गये  और

 इस  अवधि  में  राज्य  को  इस  योजना  के  अन्तर्गत  दी  गई  केन्द्रीय  सहायता  का  ब्यौरा
 क्या

 पर्यावरण  ओर  बन  अंत्री  जियाउरंहमान  से  आदिवासी  कल्याण  ओर
 विकास  जिसमें  लघु  वनोपज  उग्राना  भी  क्षामिल  चलाने  के  लिए  राज्य  सरकार  की
 वासी  उप-योजना  के  योजक  के  रूप  में  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को  विज्षेष  केन्द्रीय  सहायता  प्रद.न  की
 गई  है  ।  वृक्षारोपण  का  यह  कार्य  भयूरमंज
 सम्बलपुर  तथा  फूलबनी  जिलों  में  किया  जा  रहा  वृक्षारोपण  किया  यया  ब्यय  को  गई  घर  -

 राक्षि  और  उगाई  गई  प्रजातियों  के  वर्षवार  ब्यौरे  नीचे  दिए  गए  हैं  :

 वर्ष  वृक्षारोपण  किया  गया  क्षेत्र  व्यय  की  गई  घनराधष्ति  रोपण  की  बई
 रुपयों  प्रजातियो

 ptt +पपकश्+४भ  कफ  हब  हब  जाएं
 2  3  4

 २  हममममननननननननननन  ee  अननममममममनाा॑ननीनननमम-म-म-म नम  1987-88 900 22 | ata,  ८».
 400  ॥  -
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 2  3  4

 1989-90  1000  26  |  मजु

 )  |
 |
 |  बहेड़ा  ओर

 |  सेमल

 |

 इसके  राज्य  के  अन्य  भागों  में  औषधीय  पौधों  सहित  लघु  वन्य  उत्पाद  उगाने  हेतु
 ब  1088-89  के  लिए  राष्ट्रीय  परती  मूमि  विकास  बोडं  द्वारा  उड़ीसा  राज्य  सरकार  को  20,625
 लाख  रुपये  की  केन्द्रीय  सहायता  प्रदान  की  गई  थी  ।

 परिवार  नियोजन  अपनाने  वालों  के  लिए  कार्डਂ  प्रणालो

 3193.  श्री  राधाकान्त  डिगाल  :  क्या  रवा.ब्य  ओर  परिवार  काल्यण  संत्री  यह  बताने  की  कृप
 करेगे  कि  :

 क्या  अनेक  राज्य  सरकारों  ने  परिवार  नियोजन  को  प्रोत्साहन  देने  फ्रे  लिए  कारें
 प्रणाली  आरम्भ  की

 यदि  तो  उन  राज्यों  के  नाम  क्या  और

 (a)  क्या  सरकार  का  विचार  अन्य  राज्यों  को  भी  कार्डਂ  प्रणाली  लागू  करने  की
 सलाह  देने  का  है  ?

 स्वारष्य  ओर  परिवार  कल्याण  संजासय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  :  हां  ।
 जिन  राज्यों  में  यह  स्कीम  चल  रही  है  उनके  नाम  संलग्न  विवरण  में

 दिए  गए  हैं  ।
 अन्य  राज्यों  को  ग्रीन  कार्ड  स्कीम  आरम्म  करते  के  लिए  कई  बार  कहा  गया

 विवरण

 ग्ीम  कार्ड  रकोस  थाले  राज्य

 1,  दादरा  और  नगर  ह॒वेली
 2.  हिमाचल  प्रदेश
 3.  चण्टीगढ़  प्रशासन
 4.  पंजाब
 5.  बिहार
 6.  सिक्किम
 7.  अरुणाचल  प्रदेश

 उड़ीसा
 9.  अष्डमान  और  निकोबार  द्वीप  समूह

 .  10,  गुजरात
 ह

 16
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 आधार  लि मुकाम ॑ौ८णणआओ

 कनटिक

 उत्तर  प्रदेश

 मध्य  प्रदेश

 राजस्थान

 आओऔीनिवासने  समिति

 3194.  श्री  एम०  बो०  चन्द्रशेखर  मूति  :  वस्त्र  मंत्रो  श्रीनिवासन्  समिति  द्वारा  की  गई
 सिफारिशों  के  आधार  पर  लिए  गए  निर्णयों  का  काय'न्वयन  के  बारे  में  10  1989  के  अतारांकित
 प्रएन  संख्या  8858  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 निवासन्  समिति  के  विचाराधोन  विषय  क्या  थे  और  इस  समिति  का  गठन  कब
 किया  गया  था

 इस  समिति  में  कौन-कौन  सदस्य

 इसकी  रिपोर्ट  कब  पेश  की  गई  थी  और  सरकार  द्वारा  कब  स्वीकार  की  गई
 क्या  किसी  अवकाश  प्राप्त  निदेशक  को  पुनः  रोजगार  दिया  गया  और

 (४)  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  व्यौरा  कया  है  और  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 बस  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  सरोज  खापड़े  )  :  1986  में  सरकार  ने
 एन०  टी०  सी०  तथा  उसकी  सहायक  कम्पनियों  के  कार्य-निष्पादन  तथा  क्षमता  दोनों  की  दृष्टि  से
 उनके  चोटी  क  प्रबन्धकों  के  कार्यंचालन  का  मूल्याँकन  करने  के  लिए  एक  समिति  का  गठन  किया  ।

 समिति  में  निम्नलिखित  सदस्य  शामिल  थे  :--

 1.  श्री  के»  अध्यक्ष

 दि  साउथ  इण्डिया  टेक्सटाइल  रिसर्च

 2.  प्रो०  मीम  सेन्न  सदस्य
 प्रो--वाइस
 इन्दिरा  गांधी  खुला
 नई  दिल्ली  ।

 3.  डा०  राकेश  क्षष्क्त्य
 कार्यक्रम

 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रबन्ध
 नई  दिल्ली  ।

 समिति  ने  28  1986  की  रिपोर्ट  सरकार  को  प्रस्तुत  की  सरकार  ने  इस
 रिपोर्ट  की सहायता  समय  समय  पर  विभिन्न  निदेसकों  की  कार्यकाल  आदि  से  सम्बन्धित
 मामलों  की  जांच  करते  समय  ली  ।

 77
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 और  सरकार  ने  एन०  टी०  सी०  की  किसी  भी  सहायक  कम्पनियों  में  ऐसे  किन््हीं
 कार्यकारी  निदेशकों  को  पुनः  नियोजित  नहीं  किया  है  जिन्हें  श्रीनिवासन  समिति  ने  श्रेणी

 में  रखा  था  ।

 नया  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम

 3195,  क्री  अमर  सिह  राठवा  :  क्या  स्वास्थ्य  मोर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  लोगों  को  अपने  छोटे  परिवार  रखने  के  लिए  प्रेरित  करने  हेतु
 देश  में  कोई  नये  परिवार  कल्याण  कार्यक्रम  प्रारम्भ  करने  का

 यदि  तो  तत्संबधी  ब्यौरा  क्या  और

 ये  नए  कार्यक्रम  देश  में  जनसंस्या  पर  नियंत्रण  रखने  में  कहां  तक  सहायक  सिद्ध  होंगे  ।

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रासय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  से  :
 योजना  आयोग  ने  परिवार  कल्याण  कार्यक्रमों  के  कार्यान्वयन  की  समीक्षा  करत  और  नंति  को  नया
 रूप  देने  और  8  वीं  पंचवर्षीय  योजना  कार्यक्रमों  को  शुरू  करने  के लिए  सिफारिश  करते  हेतु  कई
 कार्यदलों  का  गठन  किया  है  |  इन  कार्यदलों  ने  अब  अपनी  रिपोर्ट  दे  दी  हैं  जो  इस  समय  योजना
 के  विचाराधीन  हैं  ।

 ओर  तिब्बती  चिकित्सा  पद्धति  पर  प्रयोग

 3196.
 भी  विल्तामाण  बता

 ;  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  और  तिब्बती  चिकित्सा  पद्धति  शुरू  करने  के  लिए  कोई  कदम
 उठाया  गया

 यदि  तो  तत्सम्बधी  परिणाम  क्या

 क्या  इस  व्यवस्था  के  विकास  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इस  दिक्षा  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वारध्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रफोक्त  :  से
 देश  में  एक्यूपंक्चर  और  तिब्बती  चिकित्सा'पद्धति  से  पहले  ही  उपचार  किया  जा  रहा  है  ।

 जी  नहीं  ।
 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केसत्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  को  कार्य  प्रणाली  को  सुव्यवस्थित  करना
 3197.  भरी  परसराम  भारदाज  :  भया  द्ाहरी  विकास  संत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंये  कि  :

 कया  सरकार  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कार्थप्रणाली  को  सुव्यवस्थिद  करने  पर
 विद्यार  कर  रही  ओर

 यदि  तो  तत्संबंधी  ब्योरा  कथा  है  ?
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 बाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  सिह  |:  ओर  केन्द्रीय  लोक
 निर्माण  विभाग  के  कायें  प्रणाली  को  सुबव्यर्वाग्थत  बनाने  के  लिए  कोई  विद्येष  प्रस्ताव  नहीं

 परियोजना  प्रवोघन  के  लिए  कम्प्यूटरों  का  उपयोग  गति  लाने  के  लिए  कम्प्यूटरों
 सहायतित  डिजाइन  के  उपयोग  को  बढ़ाकर  निर्माण  में  मिव्ययिता  तथा  विश्वस्तताਂ  में  अनु  रक्षण
 परिमण्डल  के  अन्तगंत  कोटि  परिमण्डलों  का  गठन  करके  यह  विभाग  समय-समय  पर  अपने  कार्यकरण
 को  सुध्यवस्थित  बनाता  रहा  है  ।

 कुष्ठ  रोग-रोधी  ओषधों  को  आपूर्ति  में  कमो

 3198.  कली  भोहन  माई  पटेल  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  कुष्ठ  रोग-रोधी  औषधों  की  कम  सप्लाई  की  जा  रही  और

 यदि  तो  इसके  कया  कारण  हैं  और  इन  औपधों  को  पर्याप्त  मात्रा  में  उपलब्ध  कराने
 के  लिए  क्या  कदम  उठाए  जा  रह  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  के  राज्य  मस्त्री  रफीक  :  जी  नहीं  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बीड़ी  तथा  हथकरघधा  कामगारों  के  लिए  हुडको  ऋण

 3199.  श्री  मुल्लापल्ली  रामच्स्त्रन  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  वर्ष  1988-89  के  दौरान  बीर्डः  तथा  हथकरघा  कामगारों  को  आवास  प्रदान  करने
 के  लिए  केन्द्रीय  राजमहायता  तथा  हुडरों  ऋण  सुविधाएं  देगे  का  कोई  प्रस्ताव

 भ्या  केरल  में  कन््नानोर  के  बीड़ी  तथा  हयकरघा  कामगरारों  को  मी  ये  सुविधाएਂ  प्रदात

 की  और

 वर्ष  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  इस  योजना  के  अन्तर्गत  केरल  को  कितनी
 घन-राध्ि  आवंटित  की  गई  ?

 धाहरी  विकास  मंत्राजय  में  राज्य  मंत्री  वलबीर  ।

 हथकरघा  कामगारों  के  लिए  आव्रास  वर्क  शेड  के  निर्माणार्थ  राज्य  सरकारों  को
 केन्द्रीय  आथिक  सहायता  तथा  हुडको  ऋण  की  सहूलियतें  के  रल  में  कन्नानोर  के  कामगारों  को  दे
 भई  थी  ।  वर्ष  1988-89  के  दौरान  केरल  में  कन्नानौर  के  बीड़ी  कामय्रारों  को  कोई
 अनुदान  नहीं  दिया

 )  हथकरघा  कामगारों  के  व  छोंह  एवं  आवार  सस््क्रीम  और  बी  ड़ी  कामगारों  के  लिए
 आवास  स्कीमों  सहित  सभी  परम्परागत  आय  स्कोमों  के  '  केरल  को  1988-89  और  1989-90

 दिए  गए  हुडको  के  कुल  वा्धिक  न्पतित  1202  करोड़  रुपये  और  15.41  करोड़
 ।

 ।  ि

 हीं
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 वस्त्र  मन्त्रालय  की  वक  शेड  एवं  आवास  आर्थिक  सहायता  योजना  के  कोई  राज्य-वार
 नियतन  नहीं  किया  जा  रहा  राज्य  सरकारों  से  प्राप्त  प्रस्तावों  की  जांच  की  जाती  है  और  योजना
 के  अन्तगंत  निर्धारित  मापदंडों  के  आधार  पर  निधियां  दी  जाती  है  ।  वर्ष  1988-89  क  दौरान  इस
 योजना  के  अन्तगंत  कनन्नादोर  सहित  केरल  में  हथकरघा  कामगारों  के  लिये  आवास  एवं  वर्क  छडों/वर्क
 क्षेढों  के  निर्माणार्थ  केरल  सरकार  को  15.58  लाख  रुपये  की  राशि  दी  गई  बीड़ी*  उद्योगों  में
 लगे  हुए  आध्िक  दृष्टि  से  कमजोर  वर्गों  के  कामगारों  के  लिए  आवास  योजना  के  अनन््तगगत  कंन्द्रीय
 आध्िक  सहायता  के  लिये  निधियों  का  नियतन  कल्याण  बंगलौर  को  किया  जाता  है  जिसके
 क्षेत्राधिकार  क  अन्तगंत  कर्नाटक  राज्य  और  लक्षद्वीप  संघ  राज्य  क्षेत्र  आते  हैं  ।  वर्ष  1988-89  9
 के  दौरान  कल्याण  बॉगलौर  को  राज्य  सरकारों  को  सहायता  अनुदान  के  लिए  4.00  लाख
 रुपये  की  राशि  का  नियतन  किया  गया  था  |  वर्ष  1989-90  के  दौरान  इस  प्रयोजनाथं  4.00  लाख
 रुपये  की  राशि  का  नियतन  किया  गया  है  ।

 भोपाल  सें  गेस  दुर्धघटला  के  शिकार  लोगों  के  लिए  अनुसघान  ओर  चिकित्सा  सुविधाएं
 3200.  श्री  मुल्लापल्ली  राम  चन्द्रनः  ध्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करगे  कि  :

 )  क्गा  केन्द्रीय  सरकार  ग्ेस  दुर्घटना  के  शिकार  व्यक्तियों  के  लिए  भोपाल  में  चिकित्सा
 अनुसंधान  और  चिकित्सा  सुविधाओं  के  बोच  तालमेल  बैठा  रही

 यदि  तो  तत्सम्बधो  ब्यौरा  क्या  और

 इन  क्षेत्रों  में  दृष्टि  बच्चों  में  विकृतता  आदि  के  सम्बन्ध  में  किये  गए
 अध्ययनों  के  निष्कर्ष  क्या  है  ?  ह

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्यात्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रफोक  :  हां  ।

 भारतीय  आयुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  ने  गेंस  त्रासदी  के  तत्काल  पश्चात्  अनेक
 अनसंधान  अध्ययन  शुरू  किए  ।  उन्होंने  वेज्ञानिक  सलाहकार  समिति  की  बैठक  के  जरिए  अनु  सधान
 परियोजनाओं  की  प्रगति  का  वार्षिक  मुल्यांकन  करने  के  लिए  एक  अन्त  निर्मित  ,  मूल्यांकन
 विधि  तैयार  की  है  ।  अध्ययन  परियोजनाओं  को  सची  संलग्न  विवरण  में  दी  गई  है  ।

 बच्चों  में  दृष्टि  का  खोना  तथा  विक्ृति  संबंधी  मारतीय  अशयुविज्ञान  परिषदों  के
 अध्ययनों  के  निष्कषं  सक्षेप  में  नीचे  दिए  गए  हैं  ।

 मृत्युदर
 मारतीव  आयुविज्ञान  अनुसंघान  परिषद  ने  अपने  अनुसन्धान  अध्ययनों  के  लिष  गंस  प्रकोप

 वाले  क्षेत्रों  से  व्यक्तियों  तथा  गेस  नियंत्रण  क्षेत्रों  स  16082  व्यक्तियों  पर  अनु  संघान  अध्ययन
 किए  ।

 गंस  प्रकोप  वाले  क्षेत्रों  में  84  के  दोरान  549  मौतें  हुई  ।  इनमें  से 398  (72.4-%) )
 1984  को  हुई  वर्ष  1986  के  लिए  तदनुरूप  मृत्यु  के  अकिड़  796  जिसके

 लिए  मृत्यु  दर  प्रति  हजार  लगमग  9.98  बेठती  1५87  के  दौरान  प्रकोप  वाले  तथा  नियंत्रण  वाले
 क्षत्रों  में  मृत्यु  दर  प्रति  1,000  के  पीछे  8.85  और  7.07  थी  ।  वर्ष  1988  के  लिए ये  आंकड़े
 प्रकोप  वाले  तथा  नियंत्रण  घाले  क्षेत्रों  में  प्रति  एक  हजार  के  पीछे  18.17  और  4.95  थे  ।

 $0



 डे शैहे  1911  ॥  मिशित  उतर

 नेत्र  रोग

 नेत्र  समस्याओं  का  अध्ययन  करने  के  लिए  प्रकीप  वाले  क्षेत्रों  से  8,(  डेपक्तियों  को  तथा
 नियंत्रण  वाले  क्षत्रों  से  2,710  व्यक्तियों  को  नमूने  के  तौर  पर  शामिल  किया  गया  अध्ययन  के

 लिए  चुने  गए  कुल  व्यक्तियों  में  से  6,310  तथा  1,710  व्यश्तियों  को  जांच  के  लिए  शामिल  किया
 गया  था  ।  प्रकोप  काले  क्षत्र  में  देखें  गए  नेत्र  संबंधी  रोगों  का  विभाजन  इस  प्रकार  था  :--

 रोहे  (20.6%)),  क्रॉनि  इरिटेशन  वाइटिस  (35.6%),  कंजक्टाइवल  जोरोइस

 (3.19%),  कानिण्त  ओपेसिंटी  (15.7५८)  और  मोतियाबिन्द  (2.2) 1  नियत्रण  क्षेत्र  के  आंकड़े

 रोहे  (13.  %(),  क्रॉनिक  इश्टिशन  कंजक्टिवाइटिस  (25.89%),  कजेक्टाइवल

 (3.1%),  कॉनियत  ओपेसिटी  (5.296),  और  मोतियाबिन्द  (0.8%)  ।

 बच्चों  को

 विषैले  गेस  प्रकोप  के  समय  भोपाल  में  प्रकोप  वाले  तथा  नियंत्रण  याल्ते  दोनों  क्षंत्रों  में  5  वर्ष
 तक  की  आयु  वाले  बच्चों  में  अनुवर्ती  अध्ययन  किया  जा  रहा  रोगदर  सर्वेक्षण  मासिक  आधार  पर
 किया  जाता  है  ।

 विवरण

 क्रम  सं०  अध्ययन  का  नाम

 1.  डा०  बी०  एस०  मोपाल  कै  अधीन  मोपाल  स्थित  एक  उद्योग  से  गैस  रिसने  की  गंभीर
 घटना  द्वारा  प्रमावित  मानव  समाज  का  अनुवर्ती  अध्ययन  ।

 2.  डा०  एम०  पी०  भोपाल  के  अधीन  सामुदायिक  स्वास्थ्य  क््लोनिकों  के  जरिए
 मिक  गेस  के  ह्वास्थ्य  पर  पड़े  प्रमावों  पर  दीघंकालिक  अध्ययन  ।

 3.  डा०  एन०  पी०  मिश्रा  मोपाल  *  अघीन  मिक  गँस  से  प्रमावित  लोगों  में  श्वसनोय
 कार्य  प्रणाली  जांचों  सहित  शिलिनिकल  अध्ययन

 डा०  जे०  के०  मोपाल  के  अधीन  मिक  गैस  से  प्रभावित  जनता  में  आए  नेत्र  परिवतंनों
 के  अनुवर्ती  अध्ययन  ।

 5,  डा०  ब्ी०  एस०  मोपाल  क  अधीन  मिक  गैस  से  प्रमावित  व्यक्तियों  की  बिलनिकीय  रोब
 विज्ञानी  और  हिस्टोपेैबोलाजिकल  जांच

 6.  डा०  बी०  एस०  भोपाल  और  कबीर  हैदराबाद  के  अधीन  प्रिक  गंस
 से  प्रभावित  लोगों  की  पुफ्फुसीय  जटिलताओं  की  सक्ष्मजीव  विज्ञानी

 7.  डा०  हीरेश  चन्द्र  मोपाल  के  अध'न  मिक  गेस  से  प्रमावित  व्यक्तियों  पर  हिलनिकल  और फा  रेंसिक
 टाक्िसिकों  लॉजिकल  अध्ययन  ।

 8.  डा०  पी०  भोपल  के  अप्लीन  मिक  गेस  से  प्रभावित  व्यक्तियों  का  विकिरण  विज्ञानी
 अध्ययन  ।  Lo
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 9.  प्रो०  उषा  के०  नई  दिल्ली  के  अधीन  मिक  गंस  के  प्रभावों  सम्बन्धी  अनुसंधान  परियोजनाओं

 हेतु  परिषद  के  केन्द्रीय  समन्वय  भोपाल  ।

 10.  डा०  एस०  पी०  द्विवेदी  भोपाल  के  अधीन  भोपाल  गैस  ब्रासदी  अनुसंघान  केन्द्र

 11.  डा०  एस०  आर०  बम्बई  के  अधीन  मिक  गैस  से  प्रभावित  लोगों  का  फुफ्फुसीय

 12.  डा०  एम०  पी०  भोपाल  के  अधीन  मोपाल  में  मिक  संबंधी  अनुवर्ती  अध्ययनों  के  लिए
 आंकड़ों  पर  आधारित  सूचना  पद्धति  सम्बन्धी  भारतीय  चिकित्सा  अनुसंधान  परिषद  का  प्रतिष्ठान  ।

 13.  डा०  एम०  जी०  बम्बई  के  अधीन  भिक  प्रकोप  विषयों  में  संलों  का  साइटोफ्लूरिमैंट्रिक
 अध्ययन  ।

 14.  डा०  एम»  पी०  एस०  नई  दिल्ली  के  अधीन  रक्त  गैस  विश्लेषण  सहित
 क्रिया  परीक्षणों  के  अध्ययन  ।

 15.  डा०  एम०  पी०  सिंह  भोपाल  के  ओर

 डा०  टी०  वाराणसी  और

 डा०  ए०  बी०  नई  दिल्ली  और

 डा०  आई०  एम०  बंगलोर  और

 डा०  एस०  एस०  अग्रवान  लखनऊ  और

 डा०  गीता  तालुकदार  कलकत्ता

 के  अधीन  मोपाल  में  मिक  प्रकोप  से  प्रमावित  जनसस्या  में  मिक  साइटोजनेटिक  अध्ययनों  का

 आनुवांशिकी  जोखिम  मूल्यांकन  |

 16.  डा०  एस०  ए०  भोपाल  के  अधीन  मिक  गैस  सम्बंधी  मेटावालिक  अध्ययन  ।

 17.  डा०  ई०  पी०  बम्वई  के  अधीन  मिक  विषाक्त  का  न्यूरोलाजिकल  आविभाव

 18.  डा०  बी०  बी०  लखनऊ  के  अधीन  मिक  ग्ेस  से  पीड़ित  जनसंस्या  का  मानसिक  स्वास्थ्य
 सम्बन्धी  अध्ययन  ।

 19.  डा०  एस०  मोपाल  के  अधीन  मोपाल  में  जनसंस्या  पर  आधारित  कैंसर  रजिस्ट्री  की
 स्थापना  ।

 20.  डा०  बी०  एस०  दरबारी  भोपाल  और  डा०  एम०  जी०  देव  बम्वई  के  अधीन  मिक  शरैस  के

 इम्यूनोलॉजिकल  अध्ययन  ।

 21.  डा०  आर०  एस०  मूति  बंगलोर  के  अधीन  मोपाल  के  चिकित्सा  अधिकारियों  को  मानसिक
 स्वास्थ्य  प  रियर्या  में  प्रशिक्षण  ।

 22.  डा०  ए०  एन०  नई  दिल्ली  एथं  डा०  वी०  एस०  एवं  डा०  एन०  पी०
 एवं  हा०  पौ०  वी०  बंगलौर  के  अधीन  भोपाल  के  टाक्सिक  गंस  के

 रिसाव  से  पीड़ितों  में  रोग  प्रतिरक्षण  के  मुद्दों  का  अध्ययन  ।

 23.  ढा०  वी०  के०  मद्रास  के  अ्रघ्तीय  मोपाल  में  एप०  आाईं०  सी०  से  प्रभावित  सोगों  यें
 बोको....अक्षत्रिओलर  ब्रावन  ।



 18  श्रावण  1911  सिशित  इतर  -

 24. डा० और० एल नई दिल्ली एवं डा० वी० के० गोरखपुर एवं डा० के० सीताराम हैदराबाद के अधीन मिक गेस से प्रभावित जनसंख्या के मोतियाबिन्द में लैंत प्रोटीन पर अध्ययन एवं डा० जे० के० भोपाल । 25. डा० बी० बी० लखनऊ के अधीन टाब्सिक गेस से प्रभावित जनसंक्या में आर्वेनिक ब्रेन डेमेज पर एक अभश्वगाभी अध्ययन । 26. डा० एन* आर० भोपाल के अधीन भोपाल में प्रमावित महिलाओं में गर्भधारण के परिणामों के एम० आई० सी० अध्ययन का आनुवांशिक खतरे संबन्धी 27. डा० एन० आर» भोपास के अधीन मिक गंस से प्रमावित बच्चों के फुफ्फुसीय प्रभावों का अध्ययन | 28, ढा० एन० आर० भोपाल के अधीन मिक गैस से प्रमावित बच्चों (0-5 वर्ष ) में अनुवर्ती अध्ययन । 29, डा० बी० बी० लखनऊ के अधीन भोपाल में एम० आई० सी« से प्रभावित बच्चों का मनश्चिकिस्सीय अध्ययन । 30. डा० वी पी० इन्दौर के अधीन पहली तिमाही में एम० आई० सी० से प्रभावित माताओं के छिक्षुओं में मुहं व दांत संबन्धी दोषों का अध्ययन । डा० एम० जी० नई दिल्री एवं डा० एस० ए० भोपाल के अधीन भोपाल के एम० आई० सी० से प्रभावित और अप्रमावित क्षेत्रों में थाइरॉयड की स्थिति एवं डा० एस० ए० मोपाल । रक्त उत्पादों का आयात भी सुल्लापललो रामबसातग । कया स्थास्थ्य ओर परिवार कल्याण मंत्री यह बठ।ने को कृपः करेंगे कि : कया सरकार का रक्त उत्पादों का आयात करने का विचार ओर यदि तो यह सुनिद्िचित करने के लिये क्या उपाय किये गए हैं कि आयातित रक्त उत्पादों में के विषाणु न हों ? स्टास्थ्य ओर परिवार कल्याण सम्त्रालय के राज्य मंद्री रफ़ेक् : सरकार ने रक्त उत्पादों के आयात की प्रक्रियाओं को उदार बनाया है ओर साथ ही उन पर सीमा-शषुस्क सें छूट भी दी रक्त उत्पादों को अब ओपन जनरल लाइसेंस प्रणाली के अधीन ले आया धया है और सभी थोक विक्रेता मंडार ओर बिक्री के लिए रक्त उत्पाद सोघे आयात कर सकते इसी प्रकार अस्पताल चिकित्सा ब्यवसायी और व्यक्तित विशेष मी उपयोग के लिये रक्त उत्पादों का आयात कर सकते सभी राज्यों के राज्य ओषध कैन्द्र सरकार के अस्पतालों और सभी राज्णें के स्वास्थ्य सेवा निदेशालयों से अपेक्षित रक्त उत्पादों का आयात करने का जमुरोध किया यया है । 8 :



 सिकित  उत्तर  9  1989 | ------

 आयातित  रक्त  उत्पादों  के  साथ  विनिर्माता  को  इस  आश्यय  का  एक  प्रमाण  पत्र  लगाना

 होता  है  कि  यह  उत्पाद  ९च०आई०वी०  प्रतिपिडों/एड्स  व  स्रे  मुक्त  खेप  को  जारी  करते
 से  पहले  प्रतिपिड  मुक्त  हो  की  दृष्टि  से  भी  उसकी  जांच  करनी  होती  है  ।  .

 पर्यावरण  कृतिक  बल

 3202,  थ्री  पी०  आर०  कुमार  मंगलम  :  क्या  पर्यावरण  ओह  छणते  TG  बताते  की  कया
 करमे  कि  ः

 क्या  सन्  198 2.  में  बनाई  गई  पर्यावरण  कृतिक  बल  में  रक्षा  कामिकों  के  प्रयोग  के

 बारे  में  गम्मीर  सन्देह  पैदा  हो  गए

 )  यदि  तो  क्या  सरकार  वतंमान  नीति  पर  पुनविचार  करने  के  प्रइन  पर  विचार
 कर  रही  और

 यदि  तो  तत्संबंघी  ब्योरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  जियाउ  रंहुमान  :  नहीं  ।

 और  )  :  प्रइन  नहीं  उठते  ।

 केन्रीय  लोक  निर्भाण  विमाग  में  स्नातक  कनिष्ठ  अभियन्ताओं
 को  विशेष  बेतन

 3203.  श्री  पो०  आर०  कुमारमंगलम  :  झहरी  विकास  मन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः

 क्या  तीसरे  वेतन  आयोग  की  रिपोर्ट  के  पश्चात्  मी  कंन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के
 स्नातक  कनिष्ठ  अम्रियन्ता  अपनी  उच्च  योग्यताओं  के  आधार  पर  विशेष  वेतन  पाने  के  हकदार

 क्या  कन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाग  के  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  को  पोग्यतू  क  आधार  पर
 विज्षेष  वेतन  दिये  जाने  की  कोई  व्यवस्था  थी

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 यदि  तो  स्नातक  अभियन्ताओों  को  विश्लेष  वेतन  दिये  जाने  के  क्या-क्या  कारण
 और

 (#)  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  को  आजकल  किस  दर  से  विश्येष  वेतन  का  भुगतान  किया  जा
 रहा

 झाहरी  विकास  मंज्रालय  के  राज्य  मंत्रो  भी  दसबोर  :  से  (४)  आयोजना  परिमंडल
 और  अधीक्षक  निर्माण  सर्वेक्षक  संगठनों  में  तैनात  कर्निष्ठ  अभियन्ताओं  कों  तथा  डिप्लोमा  धा
 निहित  जटिल  तथा  श्रमसाध्य  प्रकृति  की  ड्यूटी  को  देखते  हुये  1955  तथा  1957  से  40
 रुकश  और  125  रुपये  प्रति  माह  का  विशेष  वेतन  दिया  गया  ततीय  वेतन  आयोग
 क्षय  वेतन  के  पक्ष  अथवा  विरोध  में  कोई  सिफारिश  नहीं  अत  कनिष्ठ  अभि  यनन््ताओं  को

 ४719  तक  उपयु  कत  बरों  पर  क्लिष  क्ेतन  दिया  जता  रहा  जबकि  केन्द्रीय  लोक  निर्माण  विभाव
 के  आयोजना  परिमण्डल  में  अभिकल्पन  कार्य  में  स्नातक  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  का  विशेष  वेचम  बढ़ाकर
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 75  झपये  प्रतिमाह  कर  दिया  गया  ।  चतुर्थ  वेतन  आयोग  की  सिफारिशों  और  जुलाई
 में  कनिष्ठ  अमियन्ताओं  की  हड़ताल  के  पश्चात्  लोक  निर्माण  विभाग  जूनियर  इजीनियर्स
 एसोसियेशन  प्रतिनिश्चियों  और  सरकार  के  मध्य  हुये  सर्वंसम्मति  के  परिणामस्वरूप  अभिकल्पन/आयो.
 जना  कार्यों  पर  लगे  कनिष्ठ  अभियन्ताओं  शैक्षिक  योग्यवाओं  को  ध्यान  में  रखे  बिना  अभिकल्पन
 कार्यों  के  लिये  लगे  हपये  प्रतिमाह  तथा  आयोजना  कार्यों  के  लिये  80  रुपये  श्रतिमाहू  को  एक  समान
 दर  पर  भुगतान  किया  जाना

 नेशनल  इन्स्ट्टियूट  ऑफ  अर्बन  अफेयर्स  द्वारा  अध्ययन

 3204.  श्री  अतीत  चम्त्र  कमा  शहरी  विकास  भसत्रो  यहूं  बताने  को  करा  करेंगे

 बया  यह  सच  है  कि  नेशनल  इन्स्टिट्यूटः  आफ  अबंन  अफेयर्सਂ  ह्वास  कलकत्ता  में  अथवा
 उसके  आसपास  अब  तक  कोई  भी  परियोजना  आरम्भ  नहीं  गई

 क्या  इन्स्टिट्यूट  ने  कलकत्ता  अथवा  पश्चिम  बंगाल  राज्य  में  अपना  कोई  अध्ययन

 नहीं  किया
 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 फ्या  सरकार  का  इस  इन्स्टिट्यूट  को  वहाँ  पर  अध्ययन  कार्य  करने  और  परियोजबाएं
 अआरम्म  करने  के  लिए  निदेश  देने  का  प्रस्ताव  और

 )  यदि  हां  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 झहूरी  विकास  मंशासय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 राष्ट्रीय  शहरी  कार्य  संस्थान  ने  ग्रत  चार  वर्षों  कं  दौरान  पदिचिम  बंगाल  राज्य  में
 चार  अनुसन्धान  अध्ययन  किये  हैं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 और  इस  समय  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 जित्तरंजन  परक  में  मुमि  को  बिक्री

 3205.  खिशह्ञ  क
 च्  अतीक  सा  सिह  ।

 क्या  धाहरी  विकास  भन््त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 किः
 ह

 कया  यह  सच  है  कि  भूमि  और  विकास  कार्यालय  ने  सरकार  की  पुनर्वास  योजनां  के
 अन्तर्गत  चित्तरंजन  पाक  सहित  दक्षिण  दिल्ली  में  ममि  के  कुछ  आवंटितियों  को  अपनी  जमीन
 की  अनुमति  दे  दी  ह

 क्या  भूमि  और  विकास  कार्यालय  की  इस  कार्यवाही  क॑  विरुद्ध  आपत्ति  की  गई
 और

 सम्बन्धित  मूखंडों  के  मामले  में  मूमि  और  विकास  कार्यालय  ने  पट्टा  अधिकार  से
 सम्बन्धित  अपने  नियर्मों  मैंਂ  यदि  करेई  संझ्ोघन  किया है  तो  किस  प्राधिकार  के  अधीन  और  यदि

 85
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 A  मनन  नलललललललला  न  ऑशवक्ी इंमरअअक  ााआााााक

 तोइ  और  हस्तांतरो  दोनों  के  विरुद्ध  कार्यवाई  करने हेतु  भूमि  तथा  विकास  कार्यालय  द्वारा

 क्या  कार्यवाई  की  गई  है  ?

 झहरी  विकास  संत्रालय  में  राण्य  मंत्री  दलबोर  हां  ।

 उपयुक्त  में  उल्लिखित  उत्तर  के  भामलों  में  दी  मई  विक्रय  अनुमति  के  विरद्ध  कोई
 आपत्ति  प्राप्ठ  नहीं  हुई  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  ।

 बुर्घेटसाथल  अलने  की  घटनाओं  में  मुत्झु  दर

 3206.  श्ञा०  बी०  एल०  उंले  :  कया  स्थास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मंत्रौ  यह  बत।ने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  वाशिगटन  स्थित  इन्टरनेक्षनल  घेंटर  फार  रिसर्च  ऑन  बुमेन
 सी०  आर०  की  वूमेन  हैल्५थ  रिसर्च  प्रायोरिटोज  फोर  वृमेन  इन  डे  वलपिंग
 कम्टरीजਂ  छीर्षक  रिपोर्ट  का  अध्ययन  किया  है  जिसके  अनुसार  विश्व  की  तुलना  में  भारत  में

 महिलाओं  में  15  से  44  वर्ष  के  आयु  वर्म  में  दु्घटनावश  जलने  की  घटनाओं  में  धृत्यु  दर  बहुत  अधिक

 कया  इस  रिपोर्ट  में  गरीब  राज्यों  में  महिलाओं  के  स्वास्थ्य  को  होने  बाले  मुख्य  खतरों
 के  बारे  में  भी  बताया  गया  और

 यदि  तो  सरकार  को  इस  रिपोर्ट  के  निष्कर्षों  के  बारे  में  क्या  प्रतिक्रिया  है  तथा

 इसको  देखते  हुए  किन  क्षेत्रों  मे ंअध्ययन  किए  जाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रों  रफीक  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल्लो  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  सेवा  निवुत  लोगों  को  प्राथमिकता
 के  आधार  पर  सफास  आवटित  करना

 3207.  श्री  एम०  बो०  अम्रशेलर  कया  झहरो  विकक्स  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  सेवा  निवृत्त  होने  बासे  उन  सरकारी  कर्मचारियों  को
 प्राथमिकता  के  आधार  पर  मकान  आवदित  करने  की  योजना  तैयार  की  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या

 कया  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  सेवा  निवृत्त  होते  वाते  उन  कम्मंचारियों  के  आवेदन  पत्रों
 जिनके  पास  बतंमान  में  सरकारीं  आबास  है  और  जो  डी०  डी०  ए०  की  किसी  योजना  के  अन्तगंत

 पहले  से  पंजीकृत  नहीं  उन्हें  बिना  बारी  के  आधार  पर  मकान  आवंटित  करने  हेतु  विचार  करेगा  ?

 यदि  तो  तत्संबन्धी  ब्योरा  कया  और

 यदि  तो  इस  संबन्ध  में  क्या  वेकल्पिक  कदम  उठाये  का  विचार



 18  1911  लिखित  उत्तर

 शहरी  बिकास  मत्रालय  में  राज्य  मं  इसलबोर  :  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण
 सेवा  निवृत्त/सिवा  निवृत्त  होने  वाले  उन  सरकारी  कर्मचारियों  के  सम्बन्ध  में  अग्रता  आबंटन  पर
 विचार  करता  जि'होंन  विभिन्न  आवास  योजनाओं  के  अन्तर्गत  उसके  पास  पंजीकरण  कराया
 उन  लोगों  से  आवेदन-पत्र  आमंत्रित  करने  क॑  लिये  एक  प्रेस  नोट  पहले  ही  जारी  कर  दिया  गया
 जो  पहले  ही  सेवा  निवृत्त  हो  गये  हैं  या  3  1991  से  पूव॑  सेवा  निवृत्त  हो  रहें  हैं
 पत्र  प्राप्त  करने  की  अन्तिम  तिथि  14  1989  हैं  ।

 जी  नहीं  ।

 प्रइन  ही  नहीं  उठता  ।

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पास  पिछले  छ्षेष  पंजीकृत  व्यक्तियों  की  अत्यधिक  संख्या
 तथा  मूमि  की  सीमित  आपूर्ति  को  ध्यान  में  रखते  हुये  उन  सेवा  निवृत्त|सिवा  निवृत्त  होने  वाले
 चारियों  जिनका  कि  उसके  पास  पंजीकरण  नहीं  को  अग्रता  आवंटन  का  लाभ  देने  का  सलाम  देने  का
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  का  विचार  नहीं  है  ।

 भारतीय  वन  अधिनियम  में  संज्ञोधन

 3208.  प्रो०  नारायण  चन्द्र  पराझर  :  कया  पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  यह  बताने  की  करा
 करंगे  कि  :

 कया  सरकार  को  देश  के  पर्वतीय  राज्यों  तथा  अन्य  क्षेत्रों  में  पेड़ों  की लगातार  हो  रही
 अवेघ  कटाई  और  सातवीं  पंचवर्षीय  योजना  के  दौरान  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  कठोर  उपबन्धों  के
 कारण  हो  रही  कठिनाइयों  के  प्रति  लोगों  द्वारा  किये  जा  रहे  नियमित  विगोष  की  जानकारी
 और

 यदि  हां  तो  इस  चुनौती  को  स्वीकार  करने  एवं  लोगों  को  हो  रही  कठिनाइयों  को  ध्यान
 में  रखते  हुए  अधिनियम  में  संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  का  क्या  +!यंवाही  करत  का  विचार

 पर्यावरण  और  वन  संत्रालय  में  राज्य  मरत्रो  सुभति  :  उत्तर  ब्रदेश
 के  पहाड़ी  क्षंत्रों  में  वन  1980  के  लोगों  द्वारा  अवेघ  रूप  से  पेड़ों  को  काटे
 जाने  की  रिपोर्ट  मिली  ह

 अधिनियम  के  तहत  राज्य  सरकारों  को  निम्न'नुसार  संशोधित  दिशा-निर्देश  जारी
 किए  गए  हैं  :--

 पहाड़ी  जिलों  में  और  अन्य  जिले  जिनमें  कुल  भौगोलिक  क्षेत्र  के  50  प्रतिदात  से  अधिक  भाग
 में  वन  हैं  उनमें  ग्ेर-वन  मूमि  पर  क्षतिपूरक  वन  रोपण  पर  जोर  नहीं  दिया  जाएगा  और  इसकी
 मति  उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  वन  भूमि  की  दुगूनी  अवक्रमित  वन  भूमि  पर  दी  जाएगी  क्षतें  कि
 उपयोग  में  लाई  जाने  वाली  भूमि  5  हेक्टेयर  से  कम  हो  और  उसको  निम्नलिखित  प्रयोजनों  के  लिए

 उपयोग  में  खाया  जरमा  हो  छोटे  जल  सधु  सिंचाई
 छोटे-छोटे  सरकारी  औद्योगिक  छ्षेद्दों  कर  तिर्माण  अथवा  ऐसे  ही  अन्य  कार्य  जिलसे

 उस  क्षेत्र  के  शोगों  को  प्रस्यक्ष  साम  हो  ।
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 की  खेती  से  उत्पस्न  खतरा

 3209.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  देश  में  की  ख्षैत्री  से  उत्पन्न  बढ़ते  हुए  खतरे  को  जानकारी

 और

 यदि  तो  आदिवासी  क्षेत्रों  में  पोड़  की  खेती  की  रोकथाम  के  लिए  राज्य-वार  क्या

 कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सुमति  :  सरकार  को  देश

 में  पोडू की  खेती  से  बढ़ते  हुए  खतरे  की  जानकारी  है  ।

 देश  में  झूम  खेती  के  नियंत्रण  के  लिए  चलाई  जा  रही  स्कीमें/परियोजनाएं  संलम्त

 रण  में  दी  गई

 झूम  खेतो  के  नियंत्रण  के  लिए  सकी  में/परियोजनाओं
 का  ध्यौरा

 (1)  झूम  खेती  के  मिर्येत्रण  के  लिए  प्रायोगिक  परियोजना

 क़ण्स॑  राज्य  का  नाम  जिन  परिवारों  को  बंटित  राशि  टिप्पणी
 सहायता  दी  गई  लाख  रुपयों  में
 उनका  सल्या

 1  2  3  4  5

 1.  आन्ध्र  प्रदेश  पे  100  3.517  योजमा  के
 दौरान

 2.  असम  200  12.695

 3.  मेघालय  100  8.267

 4.  नागालैंड  100  5.65  ---
 5.  उड़ीसा  |  300  20.846

 6.  त्रिपुरा  100  3.00

 4.  अरूणाचल  प्रदेश  800  75.26  1986-87  तक

 8.  मिजोरम  800  87.525  हों  -

 आरम्भ  में  यह  केन्द्रीय  क्षेत्र  की  स्कीम  थी  लेकिन  बाद  में  इसे  1.4.1979 से  राज्य  क्षत्र  ते

 हस्तांतरित  कर  दिया  गया  ।  तत्कालीन  संघ  शासित  अरूणाचल  प्रदेश  और  मिजोरम कै

 मामले  में  यह  1986-87  तक  केम्द्रीय  क्षेत्र  की  स्कीम  के  तहत  रहौ  ।
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 (2)  राज्य  योजना  के  लिए  शत  प्रतिज्षत  खह्टायता  से  क्रम  खेती  के  नियंत्रण  के

 लिए  स्कोम

 राज्य  योजना  के  लिए  केन्द्रीय  सद्धायता  से  भूम  खेती  के  नियंधण  की  एक  योजना  1988-89

 से  सभी  उत्तर  यूर्वी  आन्भ्र  प्रदेश  और  उड़ीसा  में  चलाई  गई  दोरान  किए गए
 आवंटन  का  राज्यवार  ब्यौरा  निम्न  प्रकार  है  :
 न  -

 क्र०सं*  राज्य  का  नाम  से  पांच  वर्षों  प्रयोग  और  SZ fe: 9
 की  अवधि  में  कुल  लक्षित  के  दोरान  वंटित

 परिवार  केन्द्रीय  सहायता
 रुपयों

 ८+ननमना--यी  >  कान  मानक  नबी  कक  नम  तन  भननीण+लन>तन  ित +
 2  3  ह  4

 न  नी  न
 आंध्र  प्रदेश

 2.  असम  2564  52.00

 3.  अरुणाचल  प्रदेश
 4.  मणिपुर  2992  262.00

 5.  मेबालय  2252

 6.  मिजोरम  250.00

 4.  कायालेस्ड  4800  435.00
 8.  उड़ीसा  6323  457,00

 9.  त्रिपुरा

 कुल

 (3)  अन्य  रकोमें

 उपयु  क्त  के  उत्तर  पूर्वी  परिंधद  की  आदिवासी  कल्याभ  कार्यक्रमों  और
 पालन  और  मू-संरक्षण  कार्यक्रमों  के तहत  चलाई  जा  रही  जलसंमर  प्रबन्ध  परियोजनाओं  में  कुछ  राज्यों
 में  झूम  खेती  के  नियंत्रण  के  लिए  घटक  है  ।

 जनक  सेतु  के  नीचे  के  खालो  स्थान  का  उचित  प्रयोग

 श्री  कम्तला  प्रसाद  सिह  :  क्या  शहरो  विकास  मन््त्री  यह  बताते  को  कृपा  करेंके  छि  :

 क्या नई दिल्ली में नांगल राय में जनक सेतु के नीच के श्लाली स्थान पर फेरीवालों तथा दुकानदारों ने अवंध कव्जा कर रखा है जिससे राज्य को कोई आय नहीं हो रही यदि हां तो सेतु के नीचे के खाली स्थान का उचित प्रयोग न किये जाने के क्या कारण है जबकि अन्य ऊपरी पुलों के नीच के खाली स्थान का उचित उपयोग किया गया और इस दिक्षा में बश्या कदम उठाये गये हैं और यदि तो इसके क्या कारण है ? शहरी थिकास सन्धासय में राज्य सनी दसओर से सूचना एकत्र की जाएगी तथा समा पर रख दी जाएगी । १३४
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 शहरियल  हा  के  मिर्यात्र  भें  कभी

 2211.  शी  खगम्नाथ  पटनायक  :  कया  वरुच  मंत्री  यह्ु  बताते  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 .  कया  भारत  ने  श्रीलंका  को  अपेक्षा  विश्व  धारियस  जटा  बाजार  में  अपनी  प्रधानता  खो
 दी  है  जो  कि  अधिक  प्रतिस्पर्धात्मक  मूल्यों  पर  उच्च  कोटि  के  नारियल  जटा  उत्पादों  की  सप्लाई  कर

 रहा

 यदि  तो  कया  केन्द्रीय  सरकार  ने  विश्व  काजार  में  नारियल  जटा  के  निर्यात  में  कमी
 के  कारणों  के  बारे  में  कोई  अध्ययन  किया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 बर्च  अंजालय  में  राज्य  मंत्री  सरोज  खापड  ):  हालांकि  श्रीलंका  ने  कयर
 उत्पाद  निर्यात  में  अच्छी  प्रगति  की  फिर  भारत  इस  क्षेत्र  में  प्रमुख  निर्यातक  देषा  है  ।

 ()  ओर  मारत  से  कयर  के  नियाँत  में  स्थिरता  के  प्रमुख  कारण  ऊंची  कीमतें  और
 सस्ते  सिथेटिक  तथा  अन्य  प्राकृतिक  प्रतिस्थापनों  कै  साथ  स्पर्षां  है  ।

 कक््सो  रोफलोरो  कार्यन्स  और  हेलोभ्स  का  प्रभाव

 3212.  थी  पी०  आर»  कुमारसंगलम  ।  कया  पर्यावरण  और  बन  संशी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 कया  देक्ष  में  हमारे  वेज्ञानिकों  द्वारा  क्लो  रोफ्लोरो  काबंन  और  जिन्हें  वायुमंडल
 में  ओजोन  को  समाप्त  करने  वाले  तत्व  के  रूप  में  जाना  जाता  का  अध्ययन  किया  गया  और
 यदि  तो  उसका  क्या  निष्कर्ष

 अन्य  ओद्योगिक  देझ्षों  की  तुलना  में  भारत  में  कितने  प्रतिशत  क््लोरोफ्लोरों  कार्बन्स
 उत्पन्न  होता

 क्या  क््लोरोफ्लोरो  कार्बत्स  का  कोई  ओर  अधिक  सुरक्षित  विकल्प  तैयार
 करने'के  लिए  कोई  योजना  तंयार  की  गई  है  और  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 वियना  कंवेन्शन  या  मान्ट्रियल  प्रोटोकोल  से  मारत  भी  सम्बन्ध  है  ?

 कद
 पर्यावरण  ओर  बन  मम्त्री  जियाउरंहमान  £  वैज्ञानिक  रूप  से  यह  बात

 प्रमाणित्त  चंकी  है  कि  क््लोरोफ्लूरो  कार्बनों  और  हॉलोन्स  कौं  एक  बार  वायुमण्डल  में  छोड़  दिए  जाने
 पर  दे  समतीप  मंडलीय  ओजोन  को  कम  करने  का  काम  करते  मारतीय  वैज्ञानिकों  द्वारा  किए  गए
 प्र  क्षणों  से  मी  इस  तथ्य  की  पुष्टि  हो  गई  है  ।

 भारत  में  इनका  उत्पादन  विंदव  में  होमे  वाले  उत्पादन  कः  0.6%  होने  का  अनुमान  है  ।

 विहय में हौने बाले उत्पादन का 85%£ अधिक उत्वादव औधोगिक देंशों में होता है ! दर हर ० षी हैं 7 | | नहीं । 20% 20% 25 2 हि ९१0
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 हिन्द  महासागर  में  लड़ी  बूटियों  के  लिए  सर्वक्षण

 3213.  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  स्वारष्य  और  परिवार  कल्याण  मन््त्रो  यह  बताने  क्री  कृपा

 क्या  हिन्द  महासागर  में  औषधियों  जड़ी-शूटियां  प्राप्त  करने  कै  लिए  इस  महोेसाथर  का
 सर्वेक्षण  किया  गया  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  निष्कर्ष  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  जोर  परिवार  कल्याण  मम्श्रालय  के  राज्य  भन्त्रो  रफीक  :
 निक  और  ओद्योगिक  अनुसंधान  विभाग  के  अधीन  राष्ट्रीय  रुमुद्रविज्ञान  संस्थान  से  उपलब्ध  सूचना  के

 अनुसार  मारतीय  पश्चिमी  तट  ओर  लक्षद्वीपसमूह  के  अन्तरराष्ट्रीय  ओर  उप-ज्वारीय  क्षेत्रों  का
 क्षण  किया  जा  चुका  है  ओर  किया  जा  रहा  है  ।

 अब  तक  433  समुद्रीय  जीवों  (पौधों/पशुओं)  की  औषर्ध।य  तत्वों  के  लिए  जांच  की  जा

 बुकी  है  ।  रसायनों  को  वियोजित  किया  गया  है  और  गर्माशय  संकोचक  और
 छ॒क्राण  नाशक  ज॑से  क्रिया  के  लिए  उनका  पता  लगाया  गया  है  ;  क्र

 ओबषध  परोक्षभ  प्रयोगशालाएं

 3214.  डा०  फूलरेशु  गुहा  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  बंज्ी  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 देश  में  राज्यवार  कितनी  ओषध  परीक्षण  प्रयोगशालाएं  और

 सभी  राज्यों  में  ऐसी  प्रयोगशालाएं  कब  तक  उपलब्ध  हो  जायेंगी  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन््त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रफीक  :

 राष्ट्र  तमिलनाडु  और  कर्नाटक  राज्यों  में  सभी  श्रेणियों  की  औषधों  का  जांच  करने  के  लिए
 प्रयोगशालाएं  जबकि  आन्ध्र  मध्य  प्रदेश  उत्तर  पश्चिम  बगा

 हरियाणा  और  केरल  राज्यों  में  कुछ  ही  श्रेणियों  की  ओषधों  की  जांच  करने  के  लिए  सीमित
 प्रयोगशाला  सुविधाएुं  हैं  ।  उन  राज्यों/पंघ  राज्य  क्षेत्रों  जहां  प्रयोगशाला  संबंधी  सुविधाओं  का
 अभाव  है  अथवा  जहां  अपर्याप्त  सुविषाएं  केन्द्रीय  ओषघ  कलफत्ता  और  भारतीय
 भेषजसंदिित  केन्द्रीय  गाजियाबाद  सरकारी  विष्लेषक  के  रूप  में  कार्य  करती  हैं  ।

 राज्य  सरकारों  द्वारा  नियुक्त  किए  गए  लाइसेंसिग  प्राधिकारियों  द्वारा  ओषधों  के
 माण  ओर  ब्क्री  को  नियंत्रित  किया  जाता  राज्य  सरकारों  को  ओषधों  की  जांच  सम्बन्धी  सुविधाओं
 को  बढ़ाने  के  लिए  समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  है  ।

 हु

 उत्तर  प्रदेश  में  पर्भावरण  अध्ययन  संस्थान
 के  लिए  भूमि

 ]
 3215.  श्री  हरीश  रावत  :  कया  पर्यावरण  और  अम्त्री  एहु  बताने  को  कृपा  करेंगे

 क्या  उत्तर  प्रदेश  में  स्थापित  किए  जाने  वाले  पर्थावरणਂ  अध्ययम  संस्थान  कै

 लिए  भूमि  अधिग्रहीत  कर  ली  गई
 ओ

 ्रः
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 क्या  इस  झंस्फान  के  लिए
 और  अधिक  मूमि  की  आवद्यकता  यदि  तो  और

 कितनी  म्मि  की  आवश्यकता  और

 अ  तिरिकत  मूमि  के  अधिग्रहण  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 ओर  टन  मंत्री  ।  जियाउरंहमाम  :  हां  ।  उत्तर  प्रदेश

 से  7.  हेक्टेयर  भूमि  प्राप्त  करली  गई  है  ।

 ओर  ब्यौरे  तणार  किए  जा  रहे  हैं  ।

 उसहझ  प्रदेश  के  अल्मरेशा  ओर  पिथधोरागढ़  जिलों  में  आरक्षित

 ओर  संरक्षित  बन

 3216.  भी  हरीज्ञ  रावत  |  क्या  पर्यावरण  और  बन  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 उत्तर  प्रदेश  के  अल्मोड़ा  और  पिथौरागढ़  जिलों  में  कुल  कितने  क्षेत्र  में  आरक्षित  और

 संरक्षित  वन  हैं
 प्रत्येक  जिले  में  वास्तविक  व  क्षेत्र  के  अन्तगंत  कितनी  भूमि
 क्या  क्षेष  भाग  के  लिए  कोई  व्यापक  वनरोपण  योजना  तैयार  की  गई  और

 (  यदि  तो  तत्सम्जन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  मंजालय  ये  राज्य  मंत्री  सुमति  :  अल्मोड़ा  तथा

 विथौरागढ़  जिलों  में  आरक्षित  तथा  संरक्षित  वन  मूमि  का  कुल  क्षेत्र  इस  प्रकार  है  :---
 ———

 अल्मोड़ा  पिथौरागढ़

 आ्रारक्षित  149481  हेक्टेयर  137844  हेक्टेयर

 संरक्षित
 244899  हेक्टेयर  192445  हेक्टेयर

 वास्तविक  वनों  के  तहत  इस  प्रकार  की  मूमि  का  प्रतिशत  अल्मोड़ा  जिले  में  96.40
 तथा  पिथौरागढ़  जिले  में  94  12  है  ।

 और  शेष  क्षेत्र  में  वव  लगाने  के  लिए  ये  स्कीमें  चल।ई  जा  रही  हैं  :---

 1)  औद्योगिक  तथा  खुगदी  की  लकड़ी  की  पोध  रोपण  ।

 (2)  ब्रामीण  ईघन  की  लकड़ी  की  पोधरोपण  ।

 )  नदी  घाटी  परियोजना---रामगंगा  ।

 4)  सिद्िलि  ओर  सोयम  वन  का  क्किास  ।

 5)  ऊर्जा  पौघरोपण  ।

 )  वन  जरस्णे  ऋरसा  विकास  |

 )  वनरोपण  तथा  चरागाह

 8)  समन्वित  जलसंभर  प्रबन्ध  ।

 सोसाना  आजाद  सेडिकल  कालेज  मेस  के  क्वार्टर
 3217.  करे  कमला  प्रसाद  राघत  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिकार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को

 कृपा  करेंगे  कि  ।
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 कया  मोलानाः  आजाद  मेडिकल  कालेज  मेंस  के  खतरनाक  घोषित  किए  गए  कवार्टरों  में

 लोग  अमी  तक  रह  रहें  और

 यदि  तो  क्या  कारण  हैं  और  उनके  लिए  वेकल्पिक  श्रेंबन्च  न  किए  जाने  के
 क्या  कारण  हैंड

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  :  और
 मौलाना  आजाद  मेडिकल  कालेज  के  छझाऋवासों  में।म्रिस्नलिखित  पांच  मेंस  चल  रहे  हैं  :--

 1.  ओल्ड  बायज  होस्टल
 2.  न्यू  बायज  होस्टल
 3.  यू०  जी०  गल््स  होस्टल
 4.  पी०  जी०  गल््स  होस्टल
 5.  पी०  जी०  मंस  होस्टल

 ये  मैस  जिनः  होस्टल  इमारतों  में  स्थित  हैं  व ेखतरनाक  घोषित्त  नहीं  की  गई  हैं  और  बैं“आवास
 के  लिए  सुरक्षित  हैं  ।  इन  होस्टल  इमारतों  की  मंसों  के  साथ  कोई  भी  आवासीय  क्वार्टर  संलग्न

 नहीं  है  ।

 कर्नाटक  में  परिवार  स्वारध्य  केसर

 |]
 3218,  भी  जी०  एस०  बासवराज्  :  कया  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संज्री  ग्रह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :
 ह

 (%)  कर्नाटक  में  तथा  विशेषकर  तुम्बूर  जिसे  में  परिवार  स्वास्थ्य  केन्द्रों  की  संख्या  कितनी

 क्ष्या  लोगों  की  माँगों  को  पूरा  करने  के  लिए  ऐसे  अन्य  केन्द्रों  को  स्थापित  करने
 अभ्यावेदन  प्राप्त  हुए  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  जा  रहे  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  संजालथ  के  राश्य  मंत्री  रफोक  :  राण्य
 सरकार  से  प्राप्त  सूचना  के  अनुसार  31  3  89  को  कर्नाटक  जिसमें  तुमकुर  जिला  भी  शामिल
 7793  उप  827  प्रावमिक  स्वास्थ्य  केन्द्र  और  126  सामुदामिकू  स्वास्थ्य  कंन्द्र  कार्य  कर
 रहे  थे  ।

 नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 कर्नाटक  में  नई  उचित  दर-हुकानें
 3219.  श्री  जी  ०  एस०  बासवराजू  )  ,  त  छाल  बोर

 बसचरजेश्क्री  )
 :  कया  झ्ात्त  और  नागरिक  पूति  संत्रो  वह  बताने को  _

 छुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  20  सूत्री  आधिक  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  कनटिक  में  और  अधिक
 उचित  दर-दुकानें  खोलने  का  और
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 यदि  तो  वर्ष

 किया  गया  है  ?

 सलाद  ओर  नाग्ररिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  सुख  :  ओर
 सूत्री  कार्यक्रम  के  सहत  1989-90  के  दौरान  300  नई  उचित  दर  की  दुकानें  खोलने

 0  के  दौरान  कितनी  उचित-दर  दुकानें  खोलने  का  विचार

 कृन  टक  में  20
 का  लक्ष्य  है

 धागे  का  आयात

 220.  भ्री  पो०  फुलनदईवेलू  ।  कया  बस्त्र  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  धागे  के  मूल्यों  को  कम  करने  के  लिए  धागे  का  आयात  करने  पर  विचार

 कर  रही  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  भ्या  है  ?

 बस्तर  सन्त्रालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  खापड

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  वन  रोपण

 3°21.  श्री  वद्धि  चन्द्र  जेन  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  सरकार  का  वर्ष  1989-90  के  दौरान  कुछ  अतिरिक्त  मूमि  में  वृक्षारोपण  करने

 ):  नहीं  ।

 का  विचार

 यदि  तो  वर्ष  1989-90  के  दौरान  राजस्थान  तथा  गुजारत  में  जिलावार  कुल  कितने
 हेक्टेयर  मूमि  में  वृक्षारोपण  करने  का  विचार  और

 इसके  लिए  कितनी  घनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्रो  |भ्री  जियाउरंहमान  अंसारी  )  :  सभी  राज्यों  और  संघ  शासित
 क्षेत्रों  में वष॑  1989-90  के  दौरान  वर्नाकरण  कार्य  के  लिए  कुल  1.6  मिलियन  हैक्टेयर  का  लक्ष्य  रखा
 गया  है  ।

 और  राजस्थान  और  गुजरात  में  वर्ष  1989-90  के  वनीकरण  के  लक्ष्य  और
 आबंटन  नीचे  दिए  गए  हैं  :--

 ्ः  लक्ष्य
 रा  ः

 आबंटन

 रुपयों हेक्टेयर
 राजस्थान  45,000  1616

 गुजरात  1,10.000  3335

 इन  आंकड़ों  में  पच्नायतों  के  माध्यम  स  कार्यान्वित  की  जान  वाला  जेबाहर  योजना  के  अधीन
 सामाजिक  वानि  *  जिसके  लिए  निधि  निर्धारित  नहीं  की  गई  शामिल  नहीं

 जिलेवार  आंकड़े  राज्य  स्तर  पर  तैयार  किए  जाते  हैं
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 राजस्थान  में  कर्मचारी  राज्य  बोमा  अ'पतालों  में  दवाइयों
 उपलब्ध  होना

 4222.  श्री  वद्धि  चन्द्र  जन  :  क्या  श्रम  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  राजस्थान  में  कमंचारी  राज्य  बीमा  योजना  के  ॒न्तगत  लाभ  प्राप्त-कर्ताओं  को

 कर्मचारी  राज्य  बीमा  अस्पतालों  और  औषधालयों  से  निर्धारित  दवाइयां  नहीं  मिलती

 यदि  हां  तो  इसके  क्या  कारण  और

 केन्द्रीय  सरकार  का  उपचारात्मक  उपाय  करने  का  विचार

 अ्रम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदीय  का  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  राधा  किशन

 :
 थान  सरकार  कि  क०  रा०  की०  योजना  के  अन्तगंत  चिकित्सा  देख-रेख

 क  प्रशासन  के  लिए  ठत्तरदार्यी  सूचित  किया  है  कि  राज्य  में  क०  रा०  बी०  लामानुभोगी
 न््यतः  समी  लिखा  गई  औषधियां  और  पं  प्राप्त  कर  रहे  हैं  ।

 और  प्रश्न  नहीं  उठते  ।

 केन्द्रीय  प्रदूषण  बोर्ड  द्वारा  पुस्तकों  का  प्रकाशन

 3223.  श्री  पी०  आर०  कुमारमंगलम  :  पर्यावरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  क्री  पा
 करेंगे  कि  :

 क्या  कुन्द्रीय  प्रदूषण  बोडं  द्वारा  मुद्रण  का  महीना/वर्ष  मुद्रित  किए  बिन  पर्यावरण  के
 सम्बन्ध  में  विभिन्न  पुस्तकों  प्रकाशन  किया  जाता

 ॥या  इन  पुस्तकों  की  कीमत  अधिक  होती  है  ओर  क्या  बोर्ड  इन  प्रकाशनों  की  कीमतें
 कम  करने  तथा  इनक  यथासंभव  व्यापक  परिचालन  का  सुनिश्चित  करन  के  लिए  इन्हें  न-हानि-त-लाभ
 के  आधार  पर  बेचन  का  विचार  कर  रहा

 क्या  बोर्ड  के  इन  प्रकाशनों  के  प्रदर्शन/विपणन  हेतु  दिल्ली  में  नेहरू  प्लेस  स्थित  अपने
 स्काईलःक  कॉसूल  के  अतिरिक्त  कोई  अन्य  बिक्री-कृन्द्र  और

 यदि  तो  ब्यौरा  क्या  है

 पर्यावरण  ओर  बन  संत्री  जियाउरंहमान  :  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड
 गं  में  सामान्य  तौर  पर  दस्तावेज  की  मंख्या  और  उसको  अन्तिम  रूप  दिए  जाने  का  वर्ष

 अंकित  होते  हैं  ।  यदि  कोई  ऐसा  दस्तावेज  जिस  पर  मुद्रण  का  महीना/वर्ष  नहीं  दिया  गया
 हमारे  ध्यान  में  लाया  गया  तो  उसको  विधिवत  ठीक  करा  दिया  जाएगा  ।

 केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  के  प्रकाशनों  की  कीमत  संतुलित  है  जो  पहले  ही  न-हानि
 न-लाम  आधार  पर  तय  की  जाती  है  ।

 और  बोडं  का  अपने  प्रकाशनों  को  बेचने  के  लिए  दिल्ली  में  नेहरू  प्लेस  स्थित  हसः
 मुख्यालय  के  अलावा  कोई  बिक्री-कंन्द्र  नहीं  इसके  अलावा  बोर्ड  अपने  प्रकाशमों  को  राज्य  प्रदूषण
 वियंत्रण  बोर्ों  को  मेजता  है  जो  उनको  प्रदर्शित  करते  इसके  बोछे  अपने  प्रफाणालों  को
 प्रदशनियों  और  गी  नोष्टियों  में  प्रदर्शित  कर्ता
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 धम्जई  में  पर्वाव  स्मोय  समस्यादों  का  अध्ययषम  करने

 हेशु  गठित  को  नई  समिति

 3224.  ओर  मुरुदास  कामत  :  क्या  पर्यावरण  और  वन  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  ।

 कया  सरकार  को  बम्बई  में  चे-दूर-ट्रॉम्बे  क्षेत्रों  में पर्यावरणीय  समस्याओं  का  अध्ययन

 करने  के  लिए  गठित  की  गई  समिति  की  रिपोट  प्राप्त  हो  गई  और

 यदि  तो  समिति  के  निष्कर्षों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  प्रदूषण  समस्या  समाप्त  करने  के

 लिए  सुझाए  गए  उपायों  का  ब्यौरा  भ्या  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  जी  हां  ।

 समिति  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  समी  प्रमुख  औद्योगिक  परिवहन  आदि  के  लिए
 सामान्य  सिफारिशें  तथा  तीन  प्रमुख  औद्योगिक  इकाइयों  तथा  ताप  विद्युत  संयंत्र  के  सम्बन्ध  में  विशिष्ट

 सिफारिशों  की  हैं  ।  महत्वपूर्ण  सिफारिशों  के  ब्यौरे  संलग्न  विवरण  में  दिए  गए  हैं  ।

 विवरण

 1.  पझ्लामान्य  सिफारिशों

 (1)  राज्य/केन्द्र  सरकार/राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर्ड  को  मौजूदा  औद्योगिक

 विद्युत  मोटर-धाहनों  के  लिए  सख्त  निस्सरण  मानदण्ड  लागू  करने

 (2)  राज्य  प्रदूषण  नियंत्रण  बोर  तथा  नगर  निगम  को  चेम्बूर  के  चार  विभिन्न  ह्थानों
 पर  सलल््फर  नाइट्रोजन  के

 नोबसाइड  तथा  हाइड्रोकार्बन  के  सम्बन्ध  में  परिवेशी  वायु  गृणबत्ता  की  निगरानी
 करनी  चाहिए  ।  इस  क्षेत्र  के  प्रमुख  उद्योगों  को चिमनी  की  निरन्तर  निगरानी  करने
 वाले  उपकरणों  की  व्यवस्था  करनी  चाहिए  ।  उन्हें  तीन  केन्द्रों  में  वायु  गुणवत्ता  की
 निरंतर  निगरानी  करनी  जिन्हें  वैज्ञानिक  दृष्टि  से  चुना  गया  है  ।

 (3)  चैम्बूर  के  लिए  राज्य  सरकार  द्वारा  तैयार  की  जा  रही  संकट  प्रबन्ध  योजना  को

 प्रभुख  औद्योगिक  इकाइयों  तथा  विद्युत  संयत्र  द्वारा  वित्तीय  सहायता  दी  जानी

 (4)  चार  प्रमुख  इकाइयों  की  सीमाओं  के  भीतर  खुले  क्षेत्रों  को  डेवलपमेंट  जोनसਂ
 घोषित  किया  जाना  चाहिए  ।  इन  इकाइयों  को  अगले  पांच  वर्षों  मे ंअपनी  सीमाओं
 के  मीतर  कुल  खुले  क्षेत्रों  के न््यतम  60%  भाग  पर  वन  लगा  देने  चाहिए  ।

 (5)  ग्रेटर  बम्बई  से  आने  और  जाने  :  ले  जहाजों  की  देखरेख  बम्ब्रई  पत्तन  द्वारा  तथा
 आने  जाने  वाले  जहाजों  की  देखरेख  नहावा-शेवा  सहित  अन्य  पत्तनों  द्वारा  की  जानी
 चाहिए  ।

 (6)  तेल  शोधक  फारखानों  के  सम्पूर्ण  कच्चे  माल  और  उत्पादों  को  पाइपलाइन  के  जरिए
 लाया  और  ले  जाया  जाता  थाणे-क्रीक  के  आर-पार  और  मनमड  तक
 इशाइन  का  निर्माण  त्तेजी  से  किया  जाना  चाहिए  |  जब  कभी  पाइपलाइन  के  लर्रिए
 उत्पादों  को  अन्य  स्थान  में  ले  जाना  संभवत  भह्टी  होता  तो  रेस/सड़क  पस्चिष्टन

 छह
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 (7)

 को  अन्तिम  उपाय  के  रूप  में  अपनाया  जा  सकता  है  ।  केवल  ग्रेटर  बम्बई  में  प्रयोग
 के  लिए  अपेक्षित  तरल  पेट्रोलियम  गैस  को  आवश्यक  मात्रा  सें  तेल  शोधक  कारखानों
 तक  लाया  जाना  चाहिए  ।  शेष  तरल  पेट्रोलियम  मैस  को  उरान  में  उपयुक्त  संयंत्र
 लगाकर  प्रयोग  में  लाया  जा  सकता

 मजगांव  व  वड़ीबन्दर  स्थित  मौजूदा  ब्लेंडिग  संयंत्रों  को  बम्बई  से  बाहर  कम
 आड़  वले  क्षंत्रों  में  ले जाए  जाने  के  मामले  की  जांच  की

 (8)  परियोजना  प्राधिकारियों  को  एक  कार्य  योजना  तैयार  करनी  चाहिए  जिससे  कि
 तीन  वर्षों  के  भीतर  आवासीय  क्षत्रों  के  लिए  निर्धारित  उत्सजंन  मानदण्डों  का  अनु«
 पालन  सुनिश्चित  किया  जा  सके  ।

 2.  भारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  लिमिटेड  ओर  हिम्दुस्तान  कार्परेश्नन  लिमिटेड  के  संबंध  में
 विशिष्ट  सिफारि हों  ।

 (1)  सलल््फर  हाइड्रो-का्बंन  और  नाइट्रोजन  के  आक्साइड  के  गैसीय

 (2)

 (3

 (4

 (६5

 (6

 चिकनी

 )

 )

 )

 उत्सजन  प्रतिदिन  13  10  टन  और  3  टन  से  अधिक  नहीं  होने
 चाहिए  ।

 परियोजना  प्राधिकारियों  को  चाहिए  कि  वे  तेल  शोधक  कारखानों  के  कारखाने  पऔौर
 तेल  शोधन  क्षमता  में  सीधी  वृद्धि  न  संयंत्रों  में  किन्हीं  अतिरिण्त  क्रियाकलापों
 के  लिए  अतिरिक्त  आधारमृत  सुविधाओं  और  कच्चे  माल  का  उपयोग  नहीं  किया
 जाएगा  ।

 जब  संयंत्र  के  बन्द  हो  जाने  के  कारण  अन्य  तेल  शोघक  कारखाने  कार्य  नहीं  कर

 रहे  तमी  हिन्दुस्तान  पेट्रोलियम  कारपोरिशन  लिमिटेड  के  एक्पैंडेट  रिफायनरी
 आपरेष्न  को  एक  सहायक  सुविधा  के  रूप  में  चाल  किया  जाना  ल्यूय
 प्लांट  के  लिए  फीड  स्टॉक  केवल  मूल  क्षमता  में  से  ही  होना  चाहिए  ।

 मारत  महाराष्ट्र  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण  महाराष्ट्र  प्रदूषण
 नियंत्रण  ग्रंटर  बम्बई  नगर  निगम  अन्य  सांविधिक  निकायों  द्वारा  निर्धारित
 हा्तों  और  इस  रिपोर्ट  में  निर्धारित  सामान्य  शर्तों  का  कड़ाई  मे  पालन  किया  जाना

 चाहिए  ।
 हि

 नेप्था  का  पातालगंगा  और  वापसी  यदि  कोई  तक  परिवहन  31
 1989  के  पहचात  केवल  फाइपलाइन  के  जरिए  किया  जाना  चाहिए  ।

 संयंत्र  स ेबाहर  आने  वाले  तरल  बहिस्नावों  को  विसजित  करने  से  पूर्व॑  न्यूनतम
 राष्ट्रीय  मानकों  के  अनुरूप  होना  चाहिए  ।

 3.  राष्ट्रीय  रसायन  और  उर्वरक  लिमिटेड  के  संबंध  में  दिशेष  सिफारिशों

 (1)  अमोनिया  संयंत्र  पुनर्स्थापत  परियोजना  को  मंजूरी  नहीं  दी  जानी

 (2).  सड़क  में  भीड़-माड़  को  कम  करने  के  लिए  यूरिया  रेल  हारा  ढोया  जाना

 wwe  िदू न  ४  प् चाहिए  ।
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 '  &  1989;

 +  ५  5)  कारखाने  के  निजल्ने  स्ेत्र  के  सुधार  के  लिए  जिप्सम  अल्य  खतरनाक  ठोस

 कप  प्रश्क्त  ऊर्अफशिश्टों  का  प्रयोग-नहीं  किया  ज्यना  चाईहए  4  न

 “
 वो  स्थल  परे  अंमोर्नियी  का  मण्डीर  5,000  ठमें  से  अंधिक  भहीं  होना  चाहिए

 और  आयातित  अमोनिया  हा  केवल  कॉरखॉम  के  अंहांतैਂ  में  ही  प्रेथोग  किया  जाना

 संक्र  5:  चाहिए  ०  >-  +-

 (5)  सभी  सामान्य  शर्तों  जोर  भारत  महाराष्ट्र  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण
 .-«  महाराष्ट्र  प्रदूषण  नियंत्रण  ग्रं-टर  ब्म्बई  नगर  निगम  और  अन्य

 -  op  एजेंसियों  द्वाय  गई  शर्तों  क्रा  कड़ाई  से  पालव  किया  जाना  चहिए  ।

 4.  टाटा  इसंक्ट्रिक  कम्पनी  के  संबंध  में  सिफारिशों

 प्र  शत  560  मैंगावार्ट  के  दोनों  यूनिर्टों  और  में  साफ  हैधर्नों
 णार्थे  प्राकृतिक  गैस/एल०  एस०  एच०  का  प्रयोग  किया  जाने  चाहिए  ।

 १
 2)

 ५  5, os  A}  ae
 च््  5

 >...  (2)  को  स्टेंड  बाई  डयूटी  में  रखा  जानो  चाहिए  और  इसको  बहुत  जरूरी
 श्व्य्म

 श्य
 =.  >  <  : ._  श्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिए  केवल  गँस  से  चलाया  जाना

 (3)
 संचित  उड़ने  वाली  राख  और  नीचे  बंठी  हुई  राख  का  निपटान  बम्बई  में  मूमि छाप
 सुधांर  क्रके  और,जल  निकायों  या  दलदली  क्षेत्रों  में  ढ़ेर  लगाकर  नहीं  किया  जाना

 sree कफ
 रचा  डए  ! है  कुछूह  डाए  हा  1  ट

 (4)  सभी  सामान्य  शर्तों  ओर  भारत  महाराष्ट्र  केन्द्रीय  प्रदूषण  नियंत्रण
 ग्रेटर  बस्वई  नगर  निगम  और  अन्य  सांविधिक  एजेंसियों  द्वारा  लगाई  गई  शर्तों

 हक  ः  का  कड़ाई  से  पालन  किया  जाना  चाहिए  ।
 क्कप्णा  हु  7

 +5  7  +  अम्थई  भें  जन  सुविधाएं

 3225.  श्री  मुरूर्शीस  कामत  :  कया  संश्री  यह  बताने  कौ  कुपा  करेंते  कि  :

 हे

 )  कयां  केन्द्रीय  सरकार  को  महाराष्ट्र  सरकार  को  प्रमाण  पत्रਂ  जारी  करने  हेतु
 एक  अभ्यावेदन  प्राप्त  हुआ  है  ताकि  वह  मुलुन्ड  स्थित  रांकीर  बम्बई

 में
 जन  सुविधाएं  प्रदान

 कर

 (a),  क्या  सरकार  को  इस  बात  को  जानकारी  है  कि  इन  सुविधाओं यं  को  प्रदान  करने  सम्बन्धी
 कार्य  को  स्वीकृति  वन  1980  में  संशोधन  होने  से  पहले  ही  दे  दी  गई  और

 महाराष्ट्र  सरकार  को  अनुमति  देने  द्ेतु  क्या  कदम  उठाए  गृए  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  :  समति  :  हां  ।

 महाराष्ट्र  सरकीरे  सें
 ब्यौरे  ऐकीत्र  पिए  जे  रहे  हैं  और  संद॑न  के  पंर्टल  पर  रख

 दिया  /  ॥ै
 :

 मद्ठीराष्ट्रਂ  सरेकार  से  वन  1980" के  तहत  ऐसा  कोई  प्रस्ताव
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 2  ता  इिक्त  धार

 महाराष्ट्र  मे ंनमक  आयुक्त/विमाग  को  भूमि
 क्का  2

 3206:  गुरुययत  कामत  :  क्या  विक्पूस
 मकर  यहू  बत,वे  कृपा  कि  :

 कया  सरकार  ने  बम्बई  में  उस  भूमि  का  पता  लगाया  है  जो
 मूलंतःनमक

 को  १४  आधा की  थी  और  जिसे  केन्द्रीय  सरकार  के  अधिपत्य  में  रखा  जाना  था  और  महाराष्ट्र  की  सौंपा

 जाना

 यदि  तो  यह  मूमि  किन  क्षेत्रों
 में

 है  और  प्रत्येक  स्थान  पर  मूमि  का  आकीर  क्या
 और

 उन  परियोजनाओं  का  ब्यौरा  क्या  जिनके  लिये  केन्द्रीय  सरकार  और  महाराष्ट्र  सरकार

 तने  भूमि  को  मंजूरी  दी

 में की  शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलबीर  :  और  लग्रभा  ein
 हैक्टेयर  भूमि  जो  बम्बई  में  नमक  उत्पादकों  लिए  फालतू  पड़ी  की  शिनाखत  भन्डूप  और  कन्जूर

 में  की  गई  हैं  महाराष्ट्र  सरकार  ने  इस  मझि  प्र्र  ममक  उत्पादन  के  लिए  लाइसेंसों  तृतीग्र  पार्टी

 अधिकारों  को  समाप्त  करने  के  लिए  भूमि  अधिग्रहण  ,  अधिनियम  के  अन्त्यंत  की  है  ।
 ग्रहण  की  प्रक्रिया  के  उपलब्ध  मूमि  यज्य  सरकारों  के  क्राप्रद्ठी
 के  अनुपात  में  बांटी  जायेगी  ।  कर

 सरकार  क्रा  मूमि  के  अपने  हिस्से  ढर  सामान्य  ;फूल:्वास  का  निर्माण  करने  का
 राज्य  सरकार  ने  सूचित  किया  उनका  इस  क्रम  का  उपयोग  विश्व  बेंक  द्वारा

 यतित  बम्बई
 शहरी  विकास  परियोजना  और  अन्यू  ५रियोजुनाओं  के  य॒लज़ियन  पर  करने  का  विचार  है  ।

 राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  के  सहायक  निगमों  के  प्रबन्ध  निवेशकों
 के  कार्यात्रयों  के  जणोंद्वार  पर  हुआ  व्यग्र

 3227.  श्री  बो०  श्रीनिवास  प्रसार  :  क्या  वस्त्र  मंत्रो  यह  बतासे  की  कृपा  करेंगे  कि  :  -

 क्या  राष्ट्रीय  कपड़ा  निगम  ने  अपने  विभिन्न  सहायक  निगमों  के  प्रबन्ध  निदेशकों  के
 कार्यलियों  का  मारी  लागत  से  जीर्णोद्धार  कराने  की  अनुमति  दी

 घी

 क्या  विभिन्न  स्थानों  के  प्रबन्ध  निदेशक  अपने  वरतंमान  कोर्यालयों  का  कुंछ  हिस्सा  भारी
 लागत  से  आवास  में  परिवर्तित  करा  रहे  और

 के fee  $jnteq-na-anata  ३४
 (|)  याद  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  क्या  कारण हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मन््न्नो  सरोज  खायड़  )  नहींज  ताप  fod

 और  एन०  ठी०  सी०  बी/ए:थीः  फुंडः  ओ)न/लि>  के  कलकत्ता  स्थित  तकनीकी

 विभाग के कायौलय को इसे निदेशक के ज्िए क्राम्नक्षिय्र-मद-आज्लास में परिवर्तित किया गया है और तकनीकी विभाग को एन० टी० सी० बी ए बी पूंड लि० के प्रा उपलब्ध खाली बिल्डिग में ले जाया गया है 99
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 सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार

 3228.  श्री  वी०  भीनिवास  प्रसाद  है

 भरी  एम०  बो०  चनद्रशेजर  मूर्ति
 ।

 :  क्या  साध  और  नागरिक  पूर्ति  सजी  यह  बताने
 ५  शी  दौ०  कक्षीर
 की  छा  करेंपे  कि  :

 क्या  सरकार  का  सार्वजनिक  वितरण  प्रणाली  में  सुधार  करने  का  विचार  है  ताकि  इसे
 उपभोक्ताओं  की  जशूरतों  को  पूरा  करने  के  लिए  अधिक  प्रभावशाली  और  उपयोगी  बनाया  जा
 और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  सुख  :  और

 जनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार्य  को  मजबूत  करने  तथा  सुप्रवाही  बनाने  की  निरन्तर  चलने  बाली
 प्रक्रिया  के  रूप  में  राज्यों  तथा  संघ  राज्य  क्षेत्रों  को समय-समय  पर  सलाह  दी  गई  है  कि  वे  प्रणाली  के

 तहत  अधिक  वस्तुओं  का  वितरण  सावंजनिक  वितरण  प्रणाली  के  कार  में  लगे  विभिन्न  अभिकरणों

 के  बीच  कारगर  तालमेल  विभिन्न  स्तरों  पर  उपभोक्ता  सलाहकार/सतकंता  समितियां  गठित

 उचित  दर  की  दुकानों  की  आर्थिक  आत्मनिम॑ंता  में  सुधार  प्रवतेन  तथा  निरीक्षण  व्यवस्था

 को  कड़ा  जहां  आवश्यक  हो  वहां  अधिक  उचित  दर  की  दुकानें  आवश्यक  वस्तुओं  की
 *

 आपूर्ति  के  लिए  चलती-फिरती  दुकानें  आदि

 केम्तीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  ओषधालयों  में  होम्योप॑  थो
 की  दवाएं  उपलब्ध  न  होना

 3229,  श्री  बनवारी  साल  पुरोहित  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने
 की  छुपा  करेंगे  कि  ।

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  की  होम्योपैथी  औषधालयों/यूनिटों  में  कई  आवदयक
 दवाएं  और  मदर  टिचर्स  उपलब्ध  नहीं

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या

 ये  दबाएं  कब  से  उपलब्ध  नहीं  ओर  इसके  बया  कारण  और

 दिल्ली  के  औषधालयों  में  समी  दवाओं  और  मदर  टिचर्स  उपलब्ध  कराने  के  लिए  कया
 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्यात्र  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रझ्ोक  ।  से
 नहीं  ।  अधिकांश  आवश्यक  ओषधें  और  मदर  टिचर  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  दिल्ली

 स्थित  होम्योपेथिक  औषधालयों/यूनिटों  में  उपलब्ध  हैं  ।

 आवश्यक  वस्तु  1955  में  संशोधन

 बस  वि
 ).  झी  सोभनाच  रच  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृति  मत्रौ  यह  बताने  की

 जा
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 क्या  आवश्यक  वस्तु  1955  में  संशोधन  करने  के  लिए  सरकार  को  कोई

 अम्यावेदन  प्राप्त  हुआ  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  का्यंवाही  करने  का  विचार  है  ?

 लाख  ओर  मत्गरिक  पूर्ति  मन्त्रालय  के  राज्य  संत्रो  सुख  :  हां  ।

 वर्तमान  बाजार  स्थितियों  में  आवश्यक  वस्तु  1955  में  संशोधन  करना

 नहीं  समझा  जाता  ।

 सुप्त  हो  रहे  वन््यजीयों  और  वनस्पतियों  का  संरक्षण

 3231.  भरी  सोमनाथ  रथ  :  कया  पर्यावरण  और  बन  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 अपने-अपने  प्राकृतिक  क्षेत्रों  में  खुप्त  हो  रहे  वनस्पतियों  और  जीवों  का  ब्यौरा  क्या

 इन्हें  लुप्त  होने  से  बचाने  के  लिए  क्या  कदम  उठाये  गये

 क्या  उड़ीसा  में  काले  मृ्ग  लुप्त  होने  की  स्थिति  में

 यदि  तो  उनके  संरक्षण  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  और

 या  उड़ीसा  राज्य  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार  से  वित्तीय  सहायता  का  अनुरोध  किया  है
 ओर  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  ?*

 पर्यावरण  ओर  बन  भत्रासय  में  राज्य  मंत्री  सुमति  अन्तर्राष्ट्रीय
 प्रकृति  संरक्षण  संघ  की  रेड  डाटा  बुक  के  अनुसार  भारत  में  स्तनपाइथों  की  16  पक्षियों  की

 5  सरीसूपों  की  3  प्रजातियां  खतरे  में  पड़ी  उनके  नाम  संलग्न  में  दिए  गए
 हैं  ।  मारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  ने  पौधों  की  427  दुलेंभ  प्रजातियों  का  पता  लगाया  है  जिनमें  से  109

 पौध  प्रजातियां  खतरे  में  पड़ी  मानी  जाती  इन  प्रजातियों  के  नाम  संलग्न  में  दिए  गए

 हैं  ।

 पौधों  और  पशुओं  की  खतरे  में  पड़ी  प्रजातियों  को  लुप्त  होने  से  बचाने  के  लिए  भारत

 सरकार  द्वारा  किए  गए  उपार्यों  का  ब्यौरा  संलग्न  में  दिया  गया  है  ।

 से  (2)  राज्य  सरकःर  की  रिपोर्ट  के  अनुसार  उड़ीसा  में  काले  मृ्गों  के  शुष्त  होने  का

 खतरा  नहीं  है  ।  काला  म॒ग  वन्यजीव  1972  की  में  दर्ज  एक  पशु  है
 और  सम्पूर्ण  देश  में  इसके  शिकार  पर  प्रतिबन्ध  है  ।  उड़ीसा  सरकार  ने  काले  मृग  की  सुरक्षा  के  लिए

 केन्द्र सरकार  से  वित्तीय  सहायता  की  मांग  नहीं  की  है  ।
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 अन्तर्राष्ट्रीय  प्रकृति  संरक्षण  संघ  की  रेड  डाटा  बुक  को  ख़तरें
 /'  '

 2

 क्र०  सं०  सामान्य  नाम

 ॥॥  2

 का  जाउज  एक  आओ  0  ऋण

 क-स्तनपा-ी  प्
 सिहपुच्छी  बन्दर

 2.  सुनहरा  ल  गूर

 :  पड़ी  प्रजातियों  को  सूची  में  शामिल  किए  गए  ;
 पशुओं  ओर  पक्षियों  को  सूची

 निननननननननननननननीय तल  ननततत+तम  खत  तक

 फिल्द

 वैज्ञानिक  नाम  देश  का  क्षेत्र  जहां  वे  पाए रा  !  ा  जाते  हैं

 *

 का  क्ारफ्शफणशागापक्कक  .य/य)यण_्/य/ण/ण/ण/आ/आ/

 4:  »«  2१:  ।
 मकाक़ा  साइलेनस  पश्चिमी  घाटों  में  सदावहार  वन
 नस  साइलेनस  हर  कम

 च प्रंसघ:इटिस  गीई  मूटांन  के साथ  हिमालय
 की  मादगिरियां  *

 3.  दृढ़लोमी  खरगोश  केप्र  लेगस  हिसपिडस  हिमालय  की

 हि  असम

 4.  मारतीय  डोलफिन  प्लेटेनिस्टा  इन्डी  ग्ंगा  और  ब्रह्मपुत्र  नदियां

 5.  मालाबार  विवेरा  लेगस हिसपिडस  केरल  का  तटवर्ती  क्षेत्र
 घारीदार  मुश्कबिलाव  मेंगास्पिला

 4.  ;  *+  जे  प्लेटेनिस्टा  साइवेटिना  के  ऊईश्मऋ  के  पपर8छ  ब्रह्मपुत्र  7-5
 6.  एशियाई  सिंह  पेंथरालियों  पसिका  गिर  राष्ट्रीय  उद्यान

 7...  तेंदुआ  पैथरा  पार्डस  सम्पूर्ण  मारत  में  ।

 8.  बांघे  पेंथरा  टाइग्रिस  सम्पूर्ण  भारत  में  ।

 तेंदुआ
 ः

 पैथरा  असियाਂ  लद् दांख  से  सिक्किम  तक  उच्च
 हिमालय  में  ।

 10.  मारतीय  हाथी  ..  एलिफास  उत्तर  प्रदेश  से  मेघालय  तक
 है

 |  मैक्सिमम  हिमालय  की
 रा

 उड़ीसा  और  दक्षिण  के  चार

 क्र  का  कः  राज्य

 11.  भमरतीयः  जंगली  गघा  इक्वेस  :..  कच्छ  कः  रन॥  -,;.-:
 जप  आप  -  न 7

 पिगमी  सूअर

 द्वेमियोनस  roy

 सस  सल्वानस  5  ।  '  मानस  बाघ  रिजवे  तसथा-उसके
 आसपास  का  क्षेत्र  ।
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 13.  दलदली  हिरण

 14.  हंगुल
 $.  मणिपुरी  ओ  --

 एंटलर्ड  हिरण
 :

 16.  जंगली  एशियाई
 जल  मेंसा

 पक्षी  भाई

 1.  सफेद  पंखों  वाला
 जंगली  बत्तख

 2.  चीर  फीजेन्ट

 3.  वेस्टन  ट्रेंगोपान

 4.  भारतीय  सोहन
 चिड़िया

 5.  जोडंन  करसेर

 गे  सरीसुप
 1.  एच्युरियन  घड़ियाल

 ः

 2.  घड़ियाल

 3.  रिवर  टेरापिन

 ।

 सरवस  डयूवासेली

 ४  हि  77  डयूवासेली

 सरवस  एलेफ्स
 सरवस  एल््डी  एल्डी

 बुबालिस  बुबालिस

 कंरिना  स्कुटूलाटा

 केट्रे यस  वलिची

 ट्रेगोपान
 मेलानोसेफेलस

 ओटिस
 ,  त्नाईग्रिसेप्स

 कर्सोरियस
 बिटो  *वेटस

 क्रोकोडायलस

 पोरासस

 गेविथालिस
 गंगेटिकस

 बटागुर  बास्का

 लिखित

 4  री

 उत्तर  प्रदेश  स ेअसम  तक देश  से  असम  तक  उत्तरी
 और  पूर्वी  भारत  के  तराई  और

 दृआर  क़ंत्र  और  कान्हा  राष्ट्रीय
 5  से  मध्य  प्रदेश  में  बस्तर

 तक  ।

 कझ्मीर  घाटी  का  उत्तरी  भाग  ।

 काइबुल  लामजाओं  राष्ट्रीय
 मणिपुर  ।

 *
 अरूणाचल

 पूर्वी  पश्चिमी
 :

 उड़ीसा  के  तराई  क्षेत्र  ।

 असम के  पूर्वी  जिले  और  अरूणा
 चल  प्रदेश  का  कुछ  भाग  ।

 हिमाचल  गढ़
 वाल  और

 हिंमाचले
 वाल  और

 राजस्थांन  के  मरू  क्षेत्र  ।

 आंध्र  प्रदेश  ।

 भारत  का  पूर्वी  समुद्र  तट  और
 अण्डमान  व  निकोबार  द्वीप

 समृह  ।

 महानदी  और  ब्रह्मपुत्र  ।

 दक्षिण-पश्चिम  बंगाल  ।

 उपयुक्त  के  शीत  ऋतु  के  दौरान  भारत  में  आने  वाले  प्रवासी  पक्षियों  कौ  दो
 प्रजातियों  को  भी  खतरे  में  पड़ी  प्रजाति  के  रूप  में  माना  गया  है  ।  ये  साइबेरियन  क्रेन

 जेरानस  )  और  ब्तैक-नेंकें  के  ने  पहली  प्रजाति  शीत  तु  में  रूवलदेव  घाना
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 राष्ट्रीय  भरतपुर  में  आती  हैं  और  दूसरी  प्रजाति  लदुदाख  और  अरुणाचल  प्रदेश  के  कुछ  भागों

 में  आती  हैं  ।

 भारतीय  वनस्पति  सर्वेक्षण  द्वारा  भारतीय  पौधों  की  रेड
 डाटा  बुक  में  अब  तक  प्रकाशित  संकटापन्न

 भारतीय  पौधों  को  सूची
 न
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 वन  ५-3

 ee  मान  अनननान-++म+  हमरा  मान  मा
 ऐसर  हुकेरी  वार  माजूस  सिक्किम  और  पश्चिम  बंगाल  का  दाजिलिग

 जिला  ।

 2.  ऐसर  ओबलोंगम  वार  मेंम्ब्रानासियम  मंसूरी  की  उत्तर  प्रदेश  ।

 3.  ऐसर  ओबलोंग  वार  माइक्रोकेपरम  »  मिश्मी  अरुणाचल  प्रदेश  ।
 *  4.  ऐंसर  ओस्मासटोनी  पश्चिम  बंगाल  का  दाजिलिंग  जिला  ।

 5.  ऐसर  सिव्किमनीज  वार  सेखलेटम  मिशमी  अरूणाचल  प्रदेश  ।
 6.  एकिटनोंडेफन  बनिया  मदुराई  तमिलनाडु  ।

 7.  एकिटनोडिफन  लटाना  नीलगि  तमिलनाड़  ।

 8.  एडिनन्द्रा  ग्रिफियी  मेघालय  ।

 9.  अनाफेलिस  बारनेसी  इदुककी  केरल  ।

 एनोएक्टोचिलस  निकोवारीकस  ग्रेट  निकोबार  द्वीपसमूह  ।

 अरेनारिया  कर्वीफोलिया  गढ़वाल  उत्तर  प्रदेश  ।
 ेढ  नर  का  सफर 2.  अरेनारिया  फरूँगिनिया  कुमाऊं  उत्तर  प्रदेश  ।

 अरेनारिया  थंगोइमसिस  सिक्किम  ।

 अथाईरियम  अद्राटम  मणिपु पुर
 104  बेलोसाइनेप्सिस
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 22.  सिरोपैंगिया  बेंडोमेई

 23.  सिरोपेगिया  फंटास्टिका

 सरोपेगिया  हूकेरी

 25.  सिरोपेगिया  लावी

 26.  सिरोपेगिया  महाबली
 &  5  335...

 27.  सिरोपीगया  ओडोराटा

 28.  सिरोपैंगिया  ओमिसा

 29.  सिरोपेगियां  पंचगंनेंसिस
 30.  क्लेमेटिंस  एपिंकलाटा

 31.  क्रीटालारिया  क्लेवाटा

 32.  क्रोटालारिया  फाइसोनी  वीर  ग्लेब्रा

 33.  क्रोटालारिया  कोडईनेसिस

 344.  क्रोटालारिया  लोंगीपेस
 35,  क्रोटालारिया  सेंड्रेनसिस
 36.  क्रिप्टोकोरिन  टेरटुओसा
 37.  साईथिया  नीलगिरेनेसिस

 38.  सिम्बीडियम  हवाईटी
 39.  डेकाश्किस्टिया  रूफा

 40.  डेन्डोबियम  औरांटियाकम

 41.  डेन्डोग्लोसा  मिनुटुला
 42.  डेध्मोस  विर्डिीफलोरस

 सिस

 44.  डिडिसिया  कुनि  नामी

 45.  डिपंकोडी  मॉईनेर

 45.  एलाफो्सोसम मीलबि  रीकम
 47.  यूगेनिया  डिसीफेरा

 48.  यूलॉफिया  नि्कोबारिको

 तमिलना हज

 खांसी  मेघालय

 कोयम्बत्तूर  और  इदुक्की  ।

 माउन्ट  राजस्थान

 सिक््कम  और  गढ़वाल
 उत्तर  प्रदेश

 दक्षिण  का  पठार

 त्रिवेन्द्रम  कामराज

 निकाबोर  द्ींपंसमूह

 105
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 49.  यूनिमस  अंगुलाटस

 _ 50,  पूनिमड  ऐंसेमिकस
 51.  यूनिमस  सेराटीफोलियस

 52.  फलीचिगेरिया  हेसपेरिस

 53.  फ़रेरिया  इण्डिका

 54,  हम्बोल्डटिया  बोर्डीलोनी

 55,  हम्बोल्डटिया  लौरिफोलिया

 56.  हम्बोल्डटिया  यूनिजुगावार  यूनिजुगा

 $7.  इम्पेटीएन्स  नियो-बारनेसी

 58.  इम्पेटीएन्स  नीलगिरिका

 59.  इलसिया  मालाबारिका

 60.  लेक्ट्का  बेन्थामी

 61,  ले'्टूका  कृपेरी
 ढक  इउे  अऋज़िमिन्ना

 63.  लेक्टूका  अन्डलाटा
 64,  ल्यूकास  मकर  जियाना

 65.  लिन्डसेया  मालाबारिका

 66.  लिलियम  मेकलिनी

 67,  मेलिओला  अण्डामानिका

 68.  मिट्रास्टेमोन  यामामोटोई

 69.  नोथोपेगिया  ओरियो-फुलवा
 70.  ओयान्थस  डेक्कानेन्सिस

 70.  ओफीओरहिजा  हिसपिढा

 72,  ओफीओरहिजआा  इनकारनाटा

 73,  ओफीओरहिजा  सबकापीटाटा

 9  1989  9
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 नीलगिरी  रू
 और  क्रल  ।

 असम

 घीलगि  तमिलनाइ

 महाराष्ट्र
 करल  और  तमिलनाड

 केरल

 ट्राववकोर  और  केरल
 और  तमिल  हू

 खासी-तथा  मेघालय

 सागालेंड  तथा  मणिपुर

 मूठस  धथा  अक्षणा

 प्रदेश
 *

 शोहित  अरूणाचल  प्रदेश

 अष्डमाद  और  भिफोबार  हौप  समृह
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 af  “  ््जखजख  आ््शःाः

 फेलबोफाइलम
 जयपोरेन्स

 79.  फेलेनथस  नारायणास्मामी

 80.  पिम्पाईनेला  तीरूपेटनेसिस

 पिम्पपिनएला  वालीची

 82.  पिम्पइनएला  टोंगलोएनसिस

 83,  साइकोटिरिया  आरबोरनेसिस

 ,  84.  साइको  टिरिया  ग्लोबीकंपहाला

 85.  रेनथे  रा  इम्स्कतिमाना

 86.  सगरिया  ग्रांडीफलोरा

 87,  सालाकिया  जेनकिनसी

 88.  सालाकिया  मालाबाशिका

 89  संतापीवा  मटरेनसिस »  सताप।वा  मदुरुनासस

 90.  ससूरिया  कॉसटस

 सिला  विरीहिस
 92.  सेलागीनेला  आंडका
 93.  सेलागीनेला  काटाकटम

 94  ॥॒  उतीचयाो  बाःउतर्स  कम

 95.  स्पेहरोपटेरिस  क्रिनिटा

 96.  स्ट्रोबिलएनथिस  हालबारगी

 97.  साइ  सी

 98.  साइजाइगियम  गरेस्बलियनभ

 99.  साइजाइगियम  ट्रावनकौरियम

 टेनीफाइलम  अंडाभानीकम

 टोक्सोकारपस  लोंगीस्टीगिमा

 दार्जिलिंग  तथा  सिक्किम  तथा

 हिमालय

 अवोहर  अरूणाचल  प्रदेश

 कोराट  )
 नागालेंड  तथा  मिजोरम

 करर

 अस  मम

 ट्रोवडनकोर  हिल्ला
 तानजर  जिला और  हे  लक  ध्क 3०३५  33  जला

 तमिलनाडु

 जम्मू  और  हिमाचल  प्रदेश
 तथा  उत्तर  प्रदेश

 महाराष्ट्र
 उत्तर  पश्चिम  हिमालय
 दक्षिण  भारत

 नीलगिरि  तमिलमा  ढ़

 तमिलनाड  में  नीलिगिरि  तथा  केरल
 में  अन्नामलाई

 माउण्ट  राजस्थान

 को्टालिम  तमिलनाशु
 कन्या

 केरल

 बरानटंग  अण्ड  मान
 ई०  गोदावरी  तथा

 आंध्र प्रदेश
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 .  गिवलवारिया  कनजीलाबो  मेघालय

 उरगिना  कॉगस्टा  दक्षिण  मारत

 फुब्राररिया  शुथीनकटा  जिला  उड़ीसा
 .  वरनोनिया  मल्टीमकाक्टीएटा  इदुक्की  केरल

 «  करनोनिया  पत्ननेनसित  पलनी  केरल

 .  वरनोनिया  रेकुरबा  अन्नामलाई  पहाड़िया  तमिलनाडु
 .  बेडडललानडिया  अंट्रामानिका  अण्डमान  तथा  निकोबार  दीप

 «  युवानगिया  नीलगिरिएनिसा  नीलगिरि  तमिलनार

 और  पशुओं  को  दुर्लभ  ओर  खतरे  में  पड़ो  प्रजातियों
 को  सुरक्षा  के लिए  किए  गए  उपाय

 1.  वन्यजीव  1972  के  उपबन्धों  के  तहत  खतरे  में  पड़ी  प्रजातियों
 के  छ्िकार  व  इन  प्रजातियों  से  बनी  वस्तुओं  के  व्यापार  पर  प्रतिबंध  लगा  दिया  गया

 2.  वन्य  प्राणिजात  और  वनस्पतिजात  संकटापन्न  प्रजातियों  के  अन्तरष्ट्रीय  व्यापार
 सम्बन्धी  कम्बंशन  के  प्रावधानों  के  तहत  पौधों  और  पशुओं  के  संकटापनन  प्रजातियों
 ओर  झबसे  बनी  वस्तुओं  के  अन्तर्राष्ट्रीय  व्यापार  धर  प्रतिबन्ध  लगा  दिया  गया  है  ।

 3.  राज्य,किन्द्र  शासित  प्रदेश  सरकारों  को  चोरी-छिपे  शिकार  को  रोकने  के  लिए
 खूत  ढांचों  को  मजबूत  बनाने  के  लिए  केन्द्रीय  सहायता  दी  जाती

 4.  वन्यप्राश्चिजात  भौर  वनस्पतिजात  के  संरक्षण  के  लिए  भौगोलिक  क्षेत्र  के  4  प्रति
 माग  को  शामिल  करके  398  अभयारण्यों  और  68  राष्ट्रीय  उद्चानों  का  एक  नटवर्क
 तेयार  किया  गया  है  ।

 5.  बाघों  की  सुरुक्ष  एवं  सरक्षण  के  लिए  बाछ  परियोजना  स्कीम  को  कार्यान्वित  किया  जा
 रहा  है  ।

 6,  गैंढों  के  रंरक्षण  के  खिए  एक  नई  स्कीम  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  ।

 7.  ओरी-छिपे  शिक्रार  को  रोकने  के  उपाय  के  लिए  स्तर  पर  थुलिस  के  साथ  जौर  भारत
 सरकार  के  स्तर  पर  सीमा  शुल्क  राजम्व  आझ्यूचना  केन्द्रीय  जांच

 तटरक्षकों  और  सेना  के साथ  निकटतम  सहयोग  बनाए  रखा  जाता  है  ।

 8.  चोरी-छिऐ;रे  श्विकार  करने  वालों  और  गैर-कानूनी  व्यापारियों  के  बारे  में  सूचना  देने  के
 लिए  नकद  पुरस्कार  देने  की  एक  प्रणाली  शुरू  की  गई  है  ।



 १  1911  जिक्ित  क्रतर
 कमनक-न»क-_-«म यम  मेਂ

 अमलोजी  पत्रकारों  मोर  रूस  सभाचार  पत्र  कर्मेझारियों  .
 के  लिए  पेंचन  योजना

 ॥  3232.  श्रीमती  ब्रसवराजेश्वरी  वया  श्रम  स्त्री  श्रमजीवी  पत्रकार  और  गैर-पत्रकार
 चारियों  के  लिए  पेंशन  के  बारे  में  पत्रकारों  के  ताराकित  श्रइन  संख्या  के  उत्तर  के  संबंध
 में  यहु  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  समाचार-पत्रों  के  श्रमजीवी  पत्रकारों  और  गैर-प्त्रकार  कमंचारियों  के  लिए  पेंशन
 योजना  लागू  करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करने  के  लिए  सरकार  द्वारा  गठित  विशेषज्ञ  दल  ते  अपनी
 रिपोर्ट  प्रस्तुत  कर  दी

 यदि  तो  उसके  द्वारा  की  गयी  सिफारिशों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  उन  पर  सरकार
 की  क्या  प्रतिक्रिया  और

 यदि  तो  यह  दल  अपनी  रिपोर्ट  कब  तक  प्रस्तुत  कर  देगा  ?

 अम  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  तथा  संसदोय  कार्य  संत्रालय  में  राज्य  संत्रो  राजा  किशन
 :

 इस  दल  ने  अपनी  रिपोर्ट  में  सझाई  गई  अनेक  वैकल्पिक  पेंशन  योजनाओं  में  से  एक  को
 प्रारम्भ  करने  की  सिफारिश  की  है  ।  एक  पेंशल  योजना  को  प्रारम्म  करने  के  उहूं श्य  से  सबसे  पहले
 क०म०तिः  अधिनियम  में  समुचित  उपण्न्ध  जोड़ना  आवश्यक  तदनुसार  इस  मामले  पर  झागे

 कार्यवाही  की  जा  रही  है  ।

 प्रइन  नहीं  उठता  ।

 उतर  प्रदेश  में  झारदा  घाटी  को  घोलोगंगा  चरण-एक  परियोजना
 को  पर्यावरण  संबधी  संज्रो

 3233.  श्रीमती  बसवराजेद्वरी  :  क्या  पयविरण  ओर  वन  मंत्री  यह  बताने  कौ  कृषा  करेंगे
 किः

 क्या  कैन्द्रीयः  सरकार  ने  उत्तरम्शद्देश  में  शारदा  क्ष्टी  की  चरण-एक
 योजना  को  प्र्खद्धभरण  सम्बन्धी  आवदयक्  मंजूरी  प्रदान  कर  दी  और

 यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण  हैं  ?

 पर्यावरण  ओर  कम  मंत्रों  जिकउरंहमान  हां  ।  परियोजना  को
 अरप्न  में  मंजूरी  दे  दी  गई  है  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 यमुना-पार  दिल्लो  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की

 पार्कों  पर  अवेध  कब्जा  किया  जाना
 3234.  थ्री  राम  भगत  पासवान  :  क्या  शहरी  विकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंब्रे  कि  :

 यमुना-बार दिल्ली में दिल्ली विकास प्राधिकरण की मूमि और प्रार्कों पर भारी संख्या में अवैध कब्जों के मामले हुए ही



 सिखित  उत्तर  -  9  1989
 दिला  मम  मामा  मा

 यदि  तो  ऐसी  मूमि  का  अवैध  कश्जा  करने  वाले  व्यक्तियों  का  ब्यौरा  क्या  और

 इस  बारे  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  फिया  गया  है  ?

 झहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दइलबोर  :.  से  सूचना  एकत्र  की
 जा  रद्दी  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 ह

 दिल्ली  में  नई  उचित-दर-युकानें

 3235.  भी  राम  मगत  पासवान  :  कया  क्षाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  संत्री  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  ।

 कया  सरकार  का  विचार  दिल्ली  में  उचित-दर-दुकानों  की  संख्या  बढ़ाने  तथा  गरीब
 लोगों  के  लिए  इन  दुकानों  में  मिलने  वाली  मदों  की  संख्या  में  मी  वुद्धि  करने  का

 यदि  तो  तस्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्यः  और  -

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 क्षाक्ष  ओर  नागरिक  पूर्ति  सन्त्रालय  के  राज्य  भन््त्रो  सुख  :  दिल्ली  प्रशासन  द्वारा

 जब  कमी  आवश्यक  समझा  जाता  नई  उचित  दर  कीं  दुकानें  खोली  जाती  हैं  ।  इस  समय  दिल्ली  में

 कार्य  कर  रही  उचित  दर  की  दुकानों  की  संख्या  मोटे  तौर  पर  केन्द्रीय  संरकार  द्वारा  2000  व्यक्तियों
 के  लिए  एक  उचित  दर  की  दुकान  के  निर्धारित  प्रतिमान  के  अनुरूप  दिल्ली  प्रशासन  केन्द्रीय
 कार  द्वारा  आबटित  मदों  को  वितरित  कर  रहा  है  और  फिलहाल  म्रदों  की  संख्या  में  वृद्धि  करने  का

 कोई  प्रस्ताव  नहीं  है  ।

 विस्कोस  फाइबर  के  मूल्य  में  वद्धि

 3236,  झी  राम  भगत  पासवान  :  क्या  वस्त्र  सगत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  गत  दो  वर्षों  के  दौरान  भारतीय  कम्पनियों  द्वारा  निभित  विस्कोस  फाइबर  के  मूल्य
 में  वृद्धि  हुई

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  क्या  और

 मूल्य  वृद्धि  रोकने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 बस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  सरोज  :  हां  ।

 एक  विवरण  संलग्न
 :

 स्वदेशी  विस्कोस  स्टेपल  फाइबर  की  कीमतों  पर  नियंत्रण  रखने  और  घरेलू  सप्लाई  को

 पूरा  करने  के  उ्दं
 शयय

 से  वास्तविक  प्रयोक्ताओं  को  छुले  सामान्य  लाइसेन्स  के  तहत  फाइबर  आयात

 करने  की  अनुमति  दी  गई



 1911  े  लिखित  उेचंट
 न  रा ऊऋऊ>ऊऊऊऊऊ

 वि  वरण

 से०  ग्रेंसियन  इण्डस्ट्रीज  लि०  द्वारा  1987  से
 1989  तक  विनिमित  विल्कोस  स्टंपिस  फाइबर

 ओर  एच  डब्ल्यू  एम  फाइबर  को  कोमतें  :
 —  ——

 रुपए/किग्रा ०  )
 महीना  विस्कोस  स्टैपिल  फाइबर  एच  डब्ल्यू  एम  फाइब  पालीनोसिक

 )

 पर  ns  ard, 1987 25.98  “  ऑझऑ

 25.98  32-59

 1988 27.57  36.75
 1988  27.57  38.25

 1988  30.36  36.68.

 1988  30.36  3४,24
 1989  30.36  38.24

 1989  30.36  38,24

 1989  30.36  38.24
 1989  33  43  38.24

 1989  33.43  38.24
 1989  33.43  38.24

 1989  34  50  38.24
 34.50  38.24

 सरकारो  अस्पताल  के  बाहर  से  खरीबें  गए  रक्त  के

 लिए  प्रति  पूर्ति

 3237.  ओर  शाम  समगत  पासवान  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  ग्ह  बताने  को

 फ्रपा  करेंगे  कि  :

 गत  तीन  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  में  कंन्द्रीय  सरकार  के  अस्पतालों  के  बाहर  से  खरीदे
 गए  रक्त  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  कितने  लाभार्थियों  को  प्रति-पूर्ति  की

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  कितने  लामाधियों  के  दावों  का  निपटान  नहीं  किया
 जा  सका  है  और  ईसके  क्या  कारण  और

 ह

 उनके  दावों  के  शीघ्र  निपटान  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गए  हैं  ?

 स्वारण्य  और  परिवार  कल्याण  मम्त्रासय  के  राज्य  धंत्री  रफीक  :  से

 केल्क्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभार्थियों  को  रक्त  की  सागत्त  की  प्रतिपृर्ति  के  संबंध  में  अक्षग  से



 लिखित  उत्तर  9  1989

 कोई  रिकार्ड  नहीं  रखा  जाता  ऐसे  दावों  को  शीघ्र  निपटाने  के  सभी  प्रयास  किए  जाते

 महाराष्ट्र  को  साध  तेल  की  सप्लाई  में  कभी

 ]
 3238.  श्री  केक्बराव  पारघी  :  क्या  खाद्य  और  नागरिक  पूततति  मंत्री  यह  बताने  की  कपा

 करेंगे  कि  :

 क्या  महाराष्ट्र  राज्य  को  सप्लाई  की  जाने  वाले  आयशतित  खाद्य  तेल  की
 मात्रा  में  1988  से  अचानक  कमी  कर  दी  गई

 क्या  इस  कटौती  और  गैकिंग  की  समस्या  के  कारण  ग्रामीण  क्षत्रों  में  प्रतिमाह  प्रति  कार्ड
 आधा  किलोग्राम  पामोलीन  की  सप्लाई  करने  में  भी  कठिदाइयां  हो  रही  और

 क्या  इस  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  सरकार  का  राज्य  सरकार  को  सप्लाई  की  जाने
 वाली  आयातित  खाद्य  तेल  की  मात्रा  में  वृद्धि  करन  का  विचार  है  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पृति  मंत्रालय  के  राज्य  मन्री  सुख  :  से  चू  कि
 देश  में  खाद्य  तिलहनों  के  अच्छे  उत्पादन  के  कारण  देशीय  खाद्य  तेलों  की  उपलम्यता  में  सुधार  भाया

 है  अतः  तेल  के  आयात  को  काफो  क्रम  कर  दिया  गया  है  तथा  1988  से  सभी  राज्यों/संघ
 राज्य  क्षेत्रों  जिसमें  महाराध्ट्र  भी  शामिल  आयातित  खाद्य  तेलों  का  आबटन  अनुपालिक  रूप  से
 कम  कर  कर  दिया  गया  है  ।  पैकिंग  करने  की  कोई  समस्या  नहीं  है  क्योकि  बम्बई  में  हिन्दुस्तान
 टेबल  आयल्स  कार्पोरेशन  के  पास  पर्याप्त  पैकिंग  क्षमता  उपलब्ध  महाराष्ट्र  सरकार  के  अनुरोक  पर
 विचार  करते  हुए  राज्य  को  1989  के  महीने  के  लिए  आयातित  खाद्य  तेलो  के  आबंटन  को
 यथासस्मव  सीमा  तक  बढ़ा  दिया  गया  है  ।  तथापि  सरकार  के  पास  आयातित  खाद्य  तेल  का  सीमित
 भण्डार  होने  के  कारण  आबंटन  में  पिछले  वर्ष  की  इसी  अवधि  के  स्तर  तक  वृद्धि  करना  सम्भव  नहीं
 हो  पाएगा  +

 सोधिवत  संच  में  भायुथें दिक  केस

 ]
 3239,  श्ही  पि०  एुम०  शईव

 श्री  अनन्त  प्रसाद  सेठी
 कुपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सोवियत  संध  सरकार  ने  सोवियत  रिसर्च  सेन्टर  फार  प्रित्रेन्टिव  मेडिसिन  और
 महद्दि  योगी  आयुर्वेद  फाउन्डेशन  आफ  इन्डिया  ढ्वारा  सोक्यित  रूप  में  संयुक्त  उन्चम  के  रूप  में
 एक  आयुर्वेद  कन्द्र  स्थापित  किये  जाने  सम्बन्धी  योजना  को  मंजूरी  दे  वी

 यदि  तो  मेजना  का  ब्योरा  क्या

 (7)  इस  सम्बन्ध  कितनी  प्रमति  गौर
 «  (9)  मास््को  यह  फेस्द्र  किन  लक्ष्यों

 और  डे प्यों को  लेकर  स्थरपित  जम  रहा

 112
 ह

 |
 :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  को
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 स्थास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  संत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रफीक  :  से
 इस  मंत्रालय  के  पास  कोई  सूचना  नहीं

 कृत्रिम  रंग  के  प्रयोग  पर  प्रतिबंध  हेतु  कार्य  वही
 १240.  डा०  बो०  एल०  दोलेश  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याभ  मंत्री  खाद्य  सामग्रियों

 मैं  रंग  और  सुबंम  मिलाने  पर  प्रतिबन्ध  के  बारे  में  ।2  1989  के  अतारांक्रित  प्रश्न  संख्या
 5888  के  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 खाद्य  सामग्रियों  में  कृत्रिम  रंग  और  सुगघ  का  प्रयोग  विशेषकर  जब  कि  इनसे
 साध  पदार्थ  की  पौष्टिकता  में  कोई  वृद्धि  नहीं  होती  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  के  संबंध  में  अब  तक  कया
 विशिष्ट  कार्यवाही  की  गई  और

 इस  समय  इस  मामले  पर  किस  स्तर  पर  किस  स्थिति  में  विचार  हो  रहा  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भनन््त्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफीक  :  और
 खाद्य  अपमिश्रण  निवारण  1955  के  उपबन्धों  के  इस  समय  विक्षिष्ट  खाद्य

 वस्तुओं  में  सिन्येटिक  रंजकों  का  इस्तेमाल  करने  की  अनुमति  दी  गई  विषयेषज्ञों  की  सलाह  के

 अनुवार  आधार  पर  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  ने  इनमें  से  तीन  सिन्थेटिक  रंजकों  नामतः

 (1)  अमराथ  (2)  फास्ट  रेडई  और  (3)  ग्रीन  एस  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  निर्णय  किया

 क्षाद्म  अपमिश्रण  निवारण  1955  के  अन्तगंत  प्रतिबंधित  धुगन्धों  के  नामों  को  भी

 सूचीवद्ध  किया  गया

 कपड़ा  आधुनिकोकरण  मिषि

 3241.  हा०  बो०  एल०  शलेश  क्या  वस्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  ने  कपड़ा  आधुनिकीकरण  निधि  के  की  समीक्षा  की  है  ताकि  वह
 सुनिश्चित  हो  सके  कि  अर्थश्रम  और  अत्य  लघु  तथा  कमजोर  एककों  को  अपनी  मशीनरी  आदि  को
 नवीनतम  बनाने  के  लिए  निधि  से  कितनों  सहायता  प्रदान  की  गई

 यदि  तो  कब  और  इसके  क्या  परिणाम

 गठन  के  समय  इस  निधि  में  कितनी  धनराशि  थी  और  इसमें  से कितनी  घनराशि  अब
 तक  अर्थक्षम  एककों  और  कमजोर  लकिन  सक्षम  एककों  की  सहाण्ता  क॑  लिए  प्रदान  की

 क्या  यह  सच  है  कि  कुछेक  अर्थक्षम  एककों  को  इस  निधि  से  अधिक  धनराधि  दी  जा

 रही  जबकि  कमजोर  लंकिन  सक्षम  एकक  जो  कि  विशेष  ऋण  सुविधाओं  को  प्राप्त  करने  के  पात्र

 हैं  को  यह  सुविधा  उपलब्ध  नहीं  कराई  जा  रही  और

 यदि  तो  इस  स्थिति  में  सुधार  लाने  के  लिये  सरकार  या  कदम  उठा  रही  है
 *

 बल्त्र  मंशालय  में  राज्य  सत्रो  कुमारी  सरोज  खापड़  '  :  और  सरकार  समय-समय
 पर  वस्त्र  आधुनिकीकरण  निधि  के  कियाल्ववन  की  सपीक्षा  करती  है|  पिछनी  समीक्षा  6  1989
 को  की  गई  थी  तथा  आई  डी  बी  आई  को  सलाह  गई  थी  कि  वह  यह  सुनिश्चित  करें  कि  कमजोर

 एककों  के  सभी  बंध  आवेदण  पत्रों  पर  सहायता  दी  जा  रही  है  ।

 118



 अलित  उसर  1989

 वस्ज  आधुनिकीकरण  निधि  का  सृजन  750  करोड़  रु०  की  राधि  से  1  1986

 छुरू  होने  वालो  पांच  वर्ष  की  अवधि  के  लिए  किया  गया  31.5.1989  की  स्थिति  के  अनुसार
 135  एककों  को  375.14  करोड़  रु०  की  राधि  वितरित  की  आई  है  जिसमें  24  कमजोर  एककों  को
 दिया  गया  9.05  करोड़  का  विशेष  ऋण  भी  शामिल

 और  हालांकि  अधिकांक्ष  सहायता  स्वस्थ  एककों  को  दी  ग्रई  ह ैओर  रुन््ण  एककों
 के  आवेदन  पत्रों  के  म'मलों  में  अस्वीकृति/बन्द  करने/वापिस  लेने  का  अतिश्यत  अधिक  फिर  भी

 आई  डी  बी  आई  द्वारा  पान्न  कमजोर  मिल  के  आवेदन  पत्र  को  अस्वीकृत  करने/नकारने  का  कोई
 विशेष  मामला  अभी  तक  सरकार  के  ध्यान  में  नहीं  लाया  गया  है  ।

 भूमिगत  जोवाइसी  इंघन  भण्डारों  से  कुष्ठ  रोग

 3242,  डा०  थो०  एल०  दालेश  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  चार  महाद्वीपों  से  कुष्ठ  रोग  की  धटनाओं  के  आंकड़ों  का  विश्लेषण  करके  भारतीय
 वैज्ञानिकों  ने  कड़ा  ही  आश्चयंजनक  निष्कर्ष  निकाला  है  कि  कुष्ठ  रोग  का  भूमिगत  जीवादमी  ई  घन  के
 भमण्डारों  से  सम्बन्ध

 क्या  इन  अनुसंधानकर्ताओं  के  कुष्ठ  रोग्रियों  को  बलपूर्वक  अलग  रखने  तथा

 उन्हें  एक  साथ  रखने  की  प्रथाओं  एवं  उनमें  समरक्तता  से  इस  रोग  को  फैलने  में  सहायता  मिलती
 और

 यदि  तो  ब्या  उनके  संत्रालय  ने  कुष्ठ  रोम  के  मामलों  सम्बन्धी  इस  विश्लेष  का
 अध्ययन  किया  है  और  यदि  तो  प्रभावित  व्यक्तियों  को  शोधक्षम  बनाने  ढथा  कुष्ठ  रोग  को  फंलने
 से  रोकने  हेतु  क्या  उपाय  किए  गए  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  सन्त्रालय  के  राय  मंत्री  रफोक  :  से
 इस  मत  का  समर्थन  करने  के  लिए  स्वास्थ्य  मंत्रालय  के  पास  कोई  प्रमाणिक  सूचत्ा  नहीं  है  क्योंकि
 ऐसा  कोई  अध्ययन  नहीं  किया  गया  है  ।

 दिल  के  दोरे  से  पीड़ित  व्यक्ति  को  जोवन  रक्ा  हेतु  प्राथमिक
 उपचार  दिए  जाने  से  सम्बस्धित  प्रशिक्षण

 3243.  श्री  आर०  एम०  मोये  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंजी  यह  बताने  की
 कृपा  करेंगे  कि  ॥

 क्या  हर्ट  केयर  फाउन्देशन  आफ  इन्डिया  दिल  के  दौदे  अथवा  एकाएक  घड़कन  बन्द  हो
 जाने  से  पीड़ित  व्यक्ति  को  जीवन  रक्षा  के  लिए  किए  जाने  वाले  प्राथमिक  उपचार  की  जानकारी  ध्राप्त
 करने  के  इच्छुक  व्यक्षितयों  को  निःशुल्क  प्रशिक्षण  प्रदान  करता

 (&)  क्या  सरकार  का  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  इस  प्रकार  के  प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  करने  का
 विचार  ताकि  ऐसे  रोगियों  को  चिकित्सा  संबंधी  सहायता  मिलने  तक  मौत  से  बचाये  रखा  जा

 ओर
 यंदि  तो  इस  संबंध  में  उठाए  जाने  वासे  कदमों  का  ल््यौरा  क्या  है  !
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 2  स्वास्थ्य और परिवार  री  कक  कुल

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफीक  : न्

 और  स्वास्थ्य  दिक्षा  कार्यक्रम  के  माध्यम  से  तथा  प्रामीण  और  ७छाहरी  दोनों  क्षेत्रों
 मैं  स्कूलों  और  कालेजों  में  प्राथमिक  उपचार  विधियों  की  शिक्षा  द्वारा  लोगों  में  जागरूकता  पेंदा  की
 जा  रही

 बन  संरक्षण  संझोधभन  अधितियस  का  प्रभाव

 4.  प्रो०  नारायण  चन्द  पराशर  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  संत्री  यह  बताने  की  कृपा

 भ्या  सरकार  ने  वन  संरक्षण  अधिनियम  के  लागू  होने  के  कारण  उत्पन्न
 कठिनाइयों  की  ओर  ध्यान  दिया

 यदि  तो  क्या  पेय  जल  आपूर्ति  दूरसंचार  और  बिजली  की  तारें
 बिछाने  जेसी  विकास  योजनाओं  के  निर्माण  हेतु  आवश्यक  वृक्षों  की  कटाई  के  बारे  में  विश्षेष  ध्यान  तथा

 अनुमति  देने  के  सम्बन्ध  में  कोई  श्यायत  दी  गई  े
 यदि  तो  किस  प्रकार  की  रियायत  दी  गई  है  और  इस  सम्बन्ध  में  क्या  मार्गनिर्देश

 जारी  किये  गये  और

 यदि  तो  क्या  ऐसी  रियायतें  दिये  जाने  का  विचार  है  ?

 पर्यावरण  ओर  वन  मन्ज्ालय  में  राज्य  मंत्री  सुमति  :
 पारिस्थितिकी  को  क्षति  पहुँचाए  बगेर  परियोजनाओं  के  मंजूरी  देन  में  विलम्ब  को  दूर  करने  के  उद्देश्य
 से  वन  1980  के  नियमों  को  संशोधित  किया  गया  है  जिसके  तहत  बन  संरक्षण
 के  मामले  में  ,  हेक्टेयर  से कम  भूमि  पर  मंजूरी  देने  के  लिए  क्षेत्रोय  मुख्य  वन  संरक्षक  को  तथा  0

 हेक्टेयर  तक  के  मामले  में  सलाहकार  समिति  को  भेजे  बिना  पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  को  मजूरी
 देने  की  शक्तियां  दे  दी  गई  है  ।

 और  मार्गंदर्शी  सिद्धान्त  संशोधित  कर  दिए  गए  हैं  तथा  इसकी  मुख्य  विशेषताएं
 विवरण  के  रूप  में  संलग्न  हैं  ।

 विवरण

 मारत  लोगों  के  पुनर्थास  के  लिए  वन  भूमि  के  उपयोग  की  अनुमति  नहीं  देती
 लेकिन  वन  मूमि  को  उपयोग  में  लाने  के  ऐसे  विक्षेष  मामलों  पर  विचार  किया  जा  सकता  है  यदि  वह
 ऐसे  अनुसूचित  अनुसूचित  जाति  तथा  अन्य  लोगों  के  पुनर्वास  के  लिए  जरूरी  हो  जिन्हें

 राष्ट्रीय  पाक  या  रिजवं  के  कोर  क्षेत्र  से  स्थानांतरित  किया  जाना  है  ।

 अन्य  इमारतों  के  निर्माण  के  लिए  वन  भूमि  का  उपयोग  करने  के  बारे  में  भी  सामान्यतया
 विचार  नहीं  किया  जाएगा  ।  लेकिन  स्कूल  की  अस्पताल/डिसपेंसरी,  सामुदायिक

 सरकार  का  लघु  ग्रामीण  औद्योगिक  क्षेड  इत्यादि  के  निर्माण  क ेलिए  इस  तरह
 की  वन  भूमि  के  उपयोग  की  अनुमति  दी  जाए  जो  उस  क्षेत्र  के  लोगों  के

 लाभ  के  लिए  लेकिन
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 ऐसे  मामलों  में  वन  मूमि  का  इुपयोग  वास्तविक  जरूरत  के  अनुश्भार  होना  चाहिए  तथा  हर  मामले  में

 इसकी  अधिकतम  सीमा  एक  हेक्टेयर  से  अधिक  नहीं  होनी  चाहिए  ।

 पहाड़ी  जिलों  में  ओर  ऐसे  अन्य  जिले  जिनमें  कुल  भौगोलिक  क्षत्र  के  50%  से  अधिक

 भाग  में  वन  गेर-वन  मूमि  पर  क्षतिपूरक  वनरोपण  के  लिए  जोर  नहीं  दिया  जाएगा  बल्कि  जितनी
 वन  भूमि  प्रयोग  मे  लाई  गई  है  उससे  दुगनी  अवक्रमित  वन  मूमि  पर  इसकी  अनुमति  दे  दी  जाएगी
 बद्षतें  इस  प्रकार  उपयोग  में  लाई  गई  वन  मूमि  5  हेक्टेयर  से  कम  हो  और  इस  वन  मूमि  का  उपयोग

 निम्नलिखित  में  से किसी  एक  के  लिये  किया  ग्रया  हो  :  सम्पर्क  सड़कों  को  पानी  की  छोटी

 लघु  सिंचाई  स्कूल-नवन  सरकारी  लघु  ग्रामीण  ओऔद्योगिक  बेड
 मा  ऐसे  ही  अन्य  जिनमें  उस  क्षेत्र  के  लोगों  को  लाभ  हो  ।

 राज्यों  की  शाजधानियों  में  केस्लोय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा
 को  डिस्पेसरियां

 3245.  नारायण  जन्द  पराद्वर  :  क्या  रवास्थ्य  और  परियार  कल्याण  मत्री  १हु  बत।ने
 की  कृपा  करेंगे

 ढया  सातवीं  योजना  के  अन्त  तक  सभी  राज्यों  की  राजधानियों  में  केन्द्रीय  सरकार
 स्थ्य  सेवा  की  डिस्पेंसरियां  खोल  दी

 यदि  तो  उन  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  राजधानियों  के  नाम  क्या  हैं  जहां  अभी

 तक  एक  मी  ऐसी  डिस्पेंसरोी  नहीं  और

 ऐसी  राजधानियों  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  की  डिस्पेंसरियां  कब  तक  खोली

 स्थास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  :
 नहीं  ।

 अपेक्षित  सूचना  विवरण  के  रूप  में  संलग्न  है  ।

 केन्द्र  सरकार  कै  कमंचारियों  की  आबादी  के  आघार  पर  होष  राजघानियों  में  केन्द्रीय  सरकार
 स्वास्थ्य  योजना  की  सुविधाएं  चरणबद्ध  रूप  में  प्रदान  की  जाएंगी  ।

 विवरण  _

 राज्य/संघष  राज्य  राजधानियों  जिनमें  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना
 लागू  नहीं  है  के  नाम

 _
 सच

 ठर  _  ठ

 1,  असम  गुवाहाटी
 32.  हरियाणा  अण्डीगढ़
 3.  हिमाचल  प्रदेश  शिमला
 4.  जम्मू  व  कश्मीर  श्रीनगर
 5.  केरल  त्रिवेन्द्रम
 6-  मध्य  प्रदेश  भोपाल
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 7.  मणिषुर  इम्फाल

 8,  मेघालय  शिलांग

 9,  नागालैंड  कोहिमा

 10.  पंजाब  चण्डीगढ़

 11.  सिक्किम  गंगटोक

 12,  त्रिपुरा  ईटानगर

 13.  अंडमान  निकोबार  द्वीपसमूह  पोर्ट  ब्लेयर

 14.  अरुणाचल  प्रदेश  इत्तनगर

 15  चण्डीगढ़  अण्डीगढ़

 16  दादरा  व  नगर  हवेली  सिलंवासा

 17.  दमण  व  दीव  पणजी

 18,  लक्षद्वीप  ब्वारट्री

 19.  मिजोरम  ऐंजवाल

 20.  पंडिचेरी  _
 पांडिचेरी

 राष्ट्रीय  राजघानो  क्षेत्र  में  परिवहन/द्रसंचार
 सुविधाओं  के  लिए  योजना

 3246.  श्रो*  नारायण  चन््द  पराशर  :  क्या  शहरी  विकास  भन्जो  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  की  विकास  योजना  में  इस  क्षेत्र  में  दरत  परिवहन  और
 संचार  की  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखा  गया

 यदि  तो  इन  सुविधाओं  की  योजना  की  रूपरेखा  क्या  और

 कया  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  की  योजना  तेयार  करते  और  उसे  कार्यान्वित  करते
 सभय  दिल्ली  तथा  राष्ट्रीय  राजधानी  क्षेत्र  के  अन्य  नग्रों/कस्बों  में  द्र,त  परिवहन  प्रणाली  को  ध्यान  में
 रखा  जायेगा  ?

 बाहरी  बिकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  :  हां  ।

 राष्ट्रोय  राजधानी  के  लिए  परिवहन  योजना  में  निम्नलिखित  योजनायें
 तथा  नीतियो  पर  विचार  किया  गया  है  :--+

 (1)  कुशल  तथा  प्रभावी  परिवहन  नेटवर्क  सहित  क्षेत्रीय  केन्द्रों  को एक  दूसरे  तथा  दिल्ली  के
 स्राथ  परस्पर  जोढ़ना  ।
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 (2)  दिल्ली  महानगरीय  क्षेत्र  और  क्षेष  क्षेत्र  में  सड़क  तथा  रेल  नेटबक्क  प्रणाली  का

 एकीकरण  ।

 (3)  अधिकतम  यातायात  आकर्षण  को  अन्तसम्बद्ध  करने  और  छ्हरी  नोडों  को  तैयार  करने
 के  लिए  छोटे  से  छोटे  तथा  तीब्गतम  नेटवर्क  की  व्यवस्था  करना  ।

 (4)  बाई-पास  हो  सकने  वाले  यातायात  को  परिवर्तित  करके  दिल्ली  की  सड़कों  तथा  टमिनलों
 में  भीड़गाड़  कम  करना  और

 (5)  उचित  तीव्र  उपनगरीय  परिचालन  प्रणाली  की  अ्यवस्था  |

 कूपरेखाय

 सड़कें  :  इन  नीतियों  को  प्राप्त  करने  के  लिए  तीन  एक्सप्रं  स  मागें

 पत-पानीपत  और  का  निर्माण  करने  का  प्रस्ताव  है  ।  राष्ट्रीय  राजमार्ग
 नं०  8,  24,  10,  2  को  सुदृढ  तथा  चोड़ा  करने  का  भी  भ्रस्ताव  आन्तरिक  ग्रिड  तथा  बाह्य  ग्रिड
 का  विकास  करने  का  भी  प्रस्ताव

 आन्तरिक  ग्रिड  :  (1)  मरथल  से  बागपत  को  जोड़ने  के  लिए  नई  सीधी  सड़क  के
 निर्माण  पर  ।

 (2)  बागपत-मे रठ  तथा  झज्जर-गृड़गांव-फरीदाबाद  सीम  ओऑ  पर
 घतेमान  सीधी  सड़कों  को  सुदृढ़  बनाना  तथा  चौड़ा  करना  ।

 बाह्य  ग्रिड  :  रोहतक-गोहाना-पानीपत
 चखुर्जा-राष्ट्रीय  राजघानी  क्षेत्र  सीमा  राजघानो  क्षेत्र  सीमा

 मिवाड़ी-तिजारा-किशनगढ़-अलवर  सीमाओं  पर  विद्यमान  सीधो  सड़कों  को  सुदृढ़  बनाना
 तथा  चौड़ा

 रेखवे  प्रस्ताव  शामिल  हैं  :--

 (1)  यात्री  गाड़ियों  की  क्षमता  को  डिब्बों  की  संख्या  बढ़ाकर  पर्याप्त  रूप  से  बढ़ाया  जा
 सकता  है  ।

 (2)  बाहर  से  गुजरने  वाली  कतिपय  गाड़ियों  के  रास्तों  में  परिवर्तन  करके  दिल्ली  क्षेत्र  में
 अतिरिषत  क्षमता  सृजित  करना  ।

 (3)  पंजाब/हरियाणा  के  लिए  माल  यातायात  के  आवाममन  का  योक्तिकरण  ताकि  इस  समय
 दिल्ली  में  उनके  जमघट  को  समाप्त  किया  जा  सके  ।

 (4)  अतिरिक्त  सुविधायें  मुहैया  कराके  छोटे  मार्गों  की  वर्तमान  कमियों  की  जांच
 जैसे  कि  :--

 भाग  में  अतिरिक्त  लाइनों  की
 के  मध्य  एकल  चौड़ी  लाइन  बिछाना

 और  मेरठ  छावनी  के  मध्य  एकल  लाइन  के  साथ  एक  और  लाइत  और  सम्पूर्ण
 भाग  का  ओर
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 —  दिलली-गाजियाबाद  ओर  खुर्जा  $  मध्य  अतिरिक्त  लाइनें  ।  हि

 (5)  की  वृहत  योजना  के  चार  स्थानों  पर  टमिनल  सुविधाओं  का
 विकास  ।

 (6  खुज-पलवल-रिवाड़ी-रोहतक  और  पानीपत  को  जोड़ने  वाली
 लगभग  205  किलोमीटर  का  क्षेत्रीय  रेल  बाई-पास  ।

 हा
 ।

 ण्क  | इस  योजना  में  निम्नलिखित  पर  विचार  किया  गया

 (1)  दूरमाष  सेवा  का  पूर्णत

 (2)  बहुत  पुराने  दुरमाष  केन्द्रों  तथा  सम्बद्ध  उपकरणों  को

 (3)  व्यवह्वारिक  मांग  पूर  टेलीफोन  तथा  टेलेक्स  सुविधाओं  की

 (4)  दिल्ली  महानगर  क्षत्र  तथा  प्राथमिकता  नगरों  के  लिए  उपमोस्भ्ताओं  को  डायल  करने
 की  सुविधाओं  का

 (5)  विश्वसनीय  केबलों  तथा  रेडियो  मीडिया  द्वारा  प्राथमिक  तथा  दिल्ली  महानगरीय  क्षेत्र
 को  दिल्ली  से  जोड़ना  ।

 (6)  प्राथमिक  नगरों  तथा  दिल्ली  महात्रगरीय  क्षेत्र  के  नगरों  में  सीधी  डायलिग  या  मांग  सेवा
 के  माध्यम  से  विश्वसनीय  ट्रक  सेवा  की  व्यवस्था  ।

 (7)  जैसा  भी  उचित  हो  सभी  नगरों  में  टेलीग्राफ  कार्यालय  का  विस्तार  ।

 (8)  दिल्ली  तथा  क्षेत्र  के  अन्य  नगरों  में  मानव  तथा  यंत्रों  द्वारा  चालित  दूरभाष  केन्द्रों  को
 धदलना  ।

 हां  ।

 महिलाओं  द्वारा  धन्रपान

 3247.  श्री  एन०  डेनिस  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  देश  में  इस  तरह  का  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कि
 महिलाओं  को  धूम्रपान  के

 कारण  कसर  अधिक  पंदा  होता  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वारण्य  ओर  परिवार  कल्यामर  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रफ़ोक  और
 इस  बात  का  पता  लगाने  के  लिए  कि  धूम्रपान  के  कारण  महिलाओं  को  कैंसर  अधिक  होता  है  कोई
 अधिकृत  देक्ष  व्यापोी  सर्वेक्षण  नहीं  किया  गया  है  ।

 राष्ट्रीय  कंसर  रजिस्टरी  परियोजना  के  आंकड़ों  के  अनुसार  प्रति  एक  लाख

 महिलाओं  में  से  12-14  महिलाएं  प्रतियर्ष  शम्बाक  के  कारण  होने  वाले  कंसरों  से  पीड़ित
 होती
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 दु  स्टडी  नर्मदा  प्लानਂ
 शीवक  से  समाचार

 3248.  श्रीमती  किशोरी  सिह  :  वया  पर्थावश्ण  और  बन  संतों  यह  बताने  की  कृष्ा

 करेंगे  कि  :

 कया  16  जुलाई  1989  के  ऑफ  इण्डियाਂ  में  प्रकादित  समाचार  के  अनुसार
 नरमदा  परियोजना  की  पर्यावरणीय  दृष्टि  से  पुनरीक्षा  की  जा  रही

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 क्या  इस  घुनरीक्षा  के  पूरा  होने  तक  परियोजना  का  कार्य  बन्द  रहेगा  ?

 पर्यावरण  और  बन  भन्री  जियाउरंहमान  :  और  पारिम्थितिक
 से  नमंदा  परियोजना  की  समीक्षा  करने  के  बारे  में  सरकार  को  प्रो०  स्वामीनाथन  से  कोई  सुझाव

 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  क्योंकि  परियोजना  प्राधिकारी  अमी  नमंदा  सागर  और  सरदार  सरोवर
 नाओं  के  लिए  पर्यावरणीय  प्रबन्ध  योजनाएं  तैयार  कर  रहे  इसलिए  प्रो०  स्वामीनाथन  और  अन्य
 विशेषज्ञों  के  सुझावों  का  स्वागत  किया

 प्रश्न  नहीं  उठता  क्योंकि  प्रस्तावित  अध्ययन  के  यदि  कोई  ज्ञा
 नहीं  हैं  ।

 .  दक्षिणी  दिल्ली  के  गांवों  में  दिश्ली  विकास
 प्राधिकरण  को  भूमि  को  अवेध  बिको

 3249.  झोमतो  किशोरी  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  सरकार  को  दिल्ली  और  उत्तर  प्रदेश  की  सीमाओं  पर  बड़े  पैमाने  पर  भूमि  की
 अवैध  बिक्नी  का  पता  लगा

 क्या  दक्षिण  दिल्ली  में  जसौला  गांव  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  भूभि  की  मी
 अवैध  बिक्री  की  गई  और

 यदि  तो  भविष्य  में  इस  बिक्री  को  रोकने  के  लिए  क्या  उपाय  किए  गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  भत्रालय  में  राज्य  मंत्रों  दलवोर  :  दिल्ली  विकास
 प्राधिक रण  ने  सूचित  किया  है  कि  ऐसी  कोई  घटना  उनके  ध्यान  में  नहीं  आयी  है  ।

 इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  को  कई  आरोप  प्राप्त  हुए  हैं  तथा  दिल्ली
 पुलिस  उनकी  जांच  कर  रही

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  समय  समय  पर  जनता  को  समाचारपत्रों  तथा  सार्वजनिक

 सूचना  द्वारा  अनेतिक  कालोनाइमरों  से  सचेत  रहने  की  चेतावनी  देता  रहता  है  तथा  जनता  को  सलाह
 देता  रहता  है  कि  इनके  क्षांसे  में  न  जब  कमी  भी  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  मूमि
 ग्रहीत  की  जातो  है  तो  उसे  तारों  से  घेर  लिया  जाता  है  तथा  जनता  के  सूचनार्थ  उस  पर  बोर्ड  लगा
 दिया  जाता  दिल्ली  विकाप्त  प्राधिकरण  की  सम्पूर्ण  मूमि  पर  अतिक्रमण  तथा  अनधिक्ृत  निर्माण  से
 बचाव  के  लिए  निगरानी  स्टाफ  भी  तेनात्त  किया  जाता  है  ।
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 लक  कल  न  बक

 औषधि  और  प्रसाधन  सामप्रो  अधिनियम  के  अन्तर्गत

 अनुसूची  के  प्रावधानों  का  प्रमाज

 3250.  श्री  जयप्रकाश्ष  अप्रबाल  :  या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्माणन  मंत्रो  यह  बताने  की
 कृपा  करगे  कि  :

 क्ष्या  सरकार  को  औषधि  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  के  अन्तर्गत  अनुसूची
 के  प्राट्धानों  का  लघु  क्षेत्र  क ेऔषधीय  निर्माताओं  पर  पड़ने  वाले  प्रभाव  की  जानकारी

 rd

 क्या  भविष्य  में  अनुसूची  के  प्रावधानों  से  बहुराष्ट्रीय  कम्पनियों  और  बड़े  घरानों

 को  बाजार  में  एकाधिकार  प्राप्त  हो  ओर

 यदि  हां  तो  देश  में  दवाओं  का  मूल्य  निर्धारण  करने  तथा  नई  औषधियों  को  श्वयोग  में

 लाने  पर  अनुसूची
 “  वाईਂ  के  प्रावधानों  का  समग्र  रूप  से  कया  प्रभाव  पड़ेगा  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोंक  :  से
 ओऔषध  प्रसाघन  सामग्री  अधिनियम  की  अनुसूची  देश  में  एक  नई  ओऔषध  के  आयात  और
 विविर्माण  तथा  नई  औषधों  की  क्लिनिकल  जांच  करने  के  लिए  पहले  जारी  किए  ग्रए  दिशा-निर्देशों
 का  एक  कानूनी  पाठ  इन  दिशा-निर्देशों  का  इनके  औषध  और  प्रसाधन  सामग्री  अधिनियम  की

 अनुसूची  के  क्षे  त्राधिकार  में  शामिल  किए  जाने  से  पहले  से  ही  आवे  सकें  द्वारा  अनुपालन  किया
 जाना  अपेक्षित  चूकि  विभिन्न  राज्य  औषध  नियंत्रक  इन  दिशा-निर्देशों  को  भिन्न-मिन््न  रूपो  में
 प्रतिपांदित  कर  रहे  थे  और  इन  दिशाननिर्देशों  के  कार्यान्वयन  में  एकरूपता  नहों  इसलिए  इन
 दिशा-निर्देशों  को  अधिनियम  के  अन्तगंत  शामिल  करने  की  आवश्यकता  पड़ी  ।  अनुसूची  का

 एक  उहूं  श्य  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  एक  ही  ओषध  क  भिन्न-मिन््न  ब्रांड  मानव  इस्तेमाल  $  लिए
 समान  रूप  से  प्रमावकारी  और  सुरक्षित  हैं  ।

 अनुसूची  को  लागू  करने  से  न  तो  फार्मास्यूटिकल  विनिर्माताओं  कै  लिए  विपणन
 पेटन  में  कोई  परिवर्तत  होगा  और  न  ही  इससे  सरकार  कै  मूल्य  निर्धारण  मानदण्डों  पर  प्रमाव

 हट  we  |

 खाच्च  तेलों  का  उत्पादन

 3251.  थी  मुल्लापल्ली  रामचणन  :  कया  खाद्य  ओर  नागरिक  पृर्ति  मंत्री  यह  बताने  को  छुपा
 खरेंबे  कि  !

 वर्ष  1988-89  के  दोरान  कुल  कितनी  मात्रा  में  खाद्यान्न  तेलों  का  आयात  किया

 क्या  आयातित  तेलों  का  विभिन्न  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  जनसंस्या  के  आधार  पर

 आलुपातिक  वितरण  किया  जाता

 ©  (7)  देश  में  खाच्च  तेलों  का  उत्पादन  बढ़ाने  के  लिए  शुरू  किए  गए  कंद्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रमों
 का  व्योरा  क्या
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 चाल  वर्ष  के  लिए  इन  परियोज्णाओं  हेतु  नि्ारित  परिव्यय  का  राज्यवार  ब्यौरा  क्या

 और

 केरल  में  कार्यान्वित  की  जा  रही  परियोजनाओं  का  व्यौरा  क्या  है  ?

 शाह  ओर  नागरिक  पूर्ति  अन्त्रालय  के  राज्य  सन््त्रो  सुस  :  वित्तीय  वर्ष
 1988-89  के  दौरान  खाद्य  तेल  की  कुल  10.89  लाख  मी०  टन  मात्रा  आयात  की  गई  है  ।

 जी  नहीं  ।  राज्यों/मंघ  राज्य  क्षेत्रों  को आयातित  खाद्य  तेल  कै  आवंटन  के  लिए

 संख्या  मुख्य  कसौटी  नहीं  यह  अधिकांशतः  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  की  उपमोक्ताओं  दारा

 खाद्य  तेल  को  देशीय  तेलों  की  उपलम्यता  और  मूल्यों  तथ्य  राज्यों/संघ  राज्य  क्षेत्रों  को

 पहले  आवंटित  किए  गए  तेलों  के  उठाए  जाने  की  गति  पर  निर्मर  करता  है  ।

 और  तिलहनों  के  उत्पादन  को  बढ़ाने  के  लिए  दो  केंद्रीय  प्रायोजित  कार्यक्रम  इस

 प्रकार  हैं  :-- (1)  राष्ट्रीय  तिलहन  विकास  परियोजना  और  (2)
 प्रॉडक्शन  थ्र॒स्ट  प्रोजेक्ट  )।  राष्ट्रीय  तिलहून  विकास  परियोजना  और  ऑसयलसीड्स
 प्रोडण्शन  थुस्ट  प्रोजेक्ट  योजनाओं  के  लिए  1989-90  के  दौसन  30.08  करोड़  रुपए  और

 33.44  करोड़  रुपए  का  आवंटन  किया  गया  पहले  के  लिए  16.09  करोड़  रुपए  की

 राशि  केन्द्र  द्वारा  और  होष  13.99  करोड़  रुपए  की  राष्षि  राज्य  द्वारा  दी  जानी  जबकि  दूसरी
 योजना  के  लिए  100%  आवंटन  केन्द्र  द्वारा  किया  जाना  उपयुक्त  दो  योजनाओं  के  अन्तगेंत

 आवंटन  का  राज्यवार  ब्यौरा  संलग्न  विवरण  में  दिया  गया  इसके  नारियल  का

 दन  करने  वाले  राज्यों  में  नारियल  का  उत्पादन  बढ़ाने  क ेलिए  नारियल  विकास  बोड  दारा  बहुत  सी

 योजनाए  कार्यान्वित  की  जा  रही  हैं  जिनके  प्रति  वर्ष  1989-90  के  दौरान  1.45  करोड़  रुपए  का

 आवंटन  किया  गया  इसके  अतिरिक्त  पॉम  ऑयल  इण्डिया  लि०  केरल  में  तेल-ताड़  पौध  के

 विकास  और  ताड़  तेल  के  संसाधन  से  सम्बन्धित  एक  योजना  कार्यान्वित  कर  रहा  है  जिसके  प्रति  वर्ष

 1989-90  के  लिए  एक  करोड़  रुपए  की  राशि  की  व्यवस्था  की  गई

 चूकि  केरल  तिलहन  फसल  के  लिए  महत्वपूर्ण  राज्य  नहीं  तिलहन  उत्पादन

 बढ़ाने  के  लिए  उपयु क्त  दो  योजनाओं  के  तहत  यह  राज्य  नहीं  आता  है  ।  वर्ष  1989-90  के
 लिए  नारियल  विकास  बोडे  को  किए  गए  1.45  करोड़  रुपए  के  आवंटन  में  से  35.54  लाख  रुपए
 की  राशि  केरल  में  विभिन्न  जैसे  नारियल  के  तहत  अधिक  क्षेत्र  लाने  की  परियोजना

 अच्छे  किस्म  की  रोपण  सामग्री  का  उत्पादन  और  वितरण  करना  तथा  नारियल  का  उत्पादन  करने
 वाले  प्रमुख  राज्यों  में  नारियल  की  उत्पादकता  में  सुधार  लाने  की  परियोजना  के  लिए  इसके
 अतिरिक्त  आयल  पाम  इण्डिया  लि०  द्वारा  तेल  ताड़  पौध  के  विकास  और  ताड़  तेल  के  संसाधन  से
 सम्बन्धित  जो  योजना  कार्यान्वित  की  जा  रही  है  वह  केवल  केरल  से  संबंध  रखती
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 एन०ओ०डी०पो०  (50:50  के  आधार  तथा  ओ०पो०ठौन्पी०

 राज्य

 (100%  फेल््रीय  के  मुख्य  घटकों  के  तहत
 1989-90  के  दोरान  विशीय  आवंटन

 २»

 7  एन  ओ  डी  पी  व
 परियोजना  भारत  सरकार  राज्य  मोपीटीपी

 योग  का  अंश  सरकार  का
 अंश

 3  4  5  6

 452.40  ,238.70  213.70  452.70
 78.05  41.27  36.78  40.50
 58.65  30.63  28.02  60.70

 433.78  225.64  208.14  354,60
 41.75  22.93  18.82  35,25

 8.25  4.27  3.98  ता

 4.95  2.73  2.22  12.90
 357.25  194.25  163.02  365.5"
 315.50  173.35  142.15  409.80
 267.82  146.41  121.41  359  20
 126.10  69.30  56.80  179.20
 46.25  24  37  21.88  109.45

 224.25  118.37  105.88  8  287.50
 6.96  3.58  3.  -8  4.50

 308.65  161.83  146.82  2  289.40
 208.10  113-45  94.65  340.40

 69.27  37.73  31.54  35.90

 चर  न  4.50

 3007.98  1608.79  1399.19  3343.50
 अनन««भन  जमीन  ———  नम  अननननन  मम  अन«भ-ा  अमन

 ह"ह५प
 एन०ओ०डी०पी०  —  नेशनल  ऑयलसीड्स  डेवलपमेंट  प्रोजेस्ट

 ओ०पी०टी०पी०  प्रोडक्शन  धृस्ट  प्रोजेक्ट
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 गुजरात  में  नगरों  हेतु  आवास  बोजना

 ह

 .
 3252.  श्री  छोतृमाई  गामित  :  क्या  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  गुजरात  सरकार  ने  राजकोट  और  सूरत  नगरों  के

 निर्धेन  लोगों  के  पुनर्वास  को  एक  आवास  योजना  केन्द्रीय  सरकार  को  मंजूरी  के  लिए  भेजी
 और

 .

 यदि  तो  तत्तम्वंन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  की  बया
 प्रतिक्रिया  है  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मन््त्रो  वलबोर  :  ओर  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 नागपुर  में  मारतोय  चिकित्सा  पद्धति  का  ओबषधालय

 [  अपुवाद  ]

 3253.  श्री  बनवारोी  साल  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  कौ
 कृपा  करेंगे  कि  :

 कया  सरकार  का  नागपुर  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अन्तगंत  मारतीय
 चिकित्सा  पद्धति  के  औषधालय  खोलने  का  विचार

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 का  देश  में  मारतीय  चिकित्सा  पद्धति  को  प्रोत्साहित  करने  के  लिए  आगे  क्या

 कदम  उठाने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राक़्य  भन्त्री  रफोक  :  और
 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  नागपुर  के  अधीन  दो  आयुर्वेदिक  और  एक  होम्योपैथिक  यूनिट  पहले
 थे  ही  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 देश  में  मारतीय  चिकित्सा  पद्धति  को  प्रोत्साहन  देने  के  लिए  आठवीं  पंचवर्षीय  योजना
 के  दौरान  निधि  की  उपलब्धता  को  देखते  हुए  कन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  अधीन  मारतीय
 चिकित्सा  पद्धति  के  और  अधिक  औषधालय/यूलिट  खोले  जाएंगे  ।

 अन्य  देशों  द्वारा  मारत  को  चिकित्सा  उपकरणों  को  दान  के  रूप  में
 विए  जाने  सम्वन्धी  प्रक्रिया  को  सरल  बनाया  जाना

 3254.  भी  कमल  नाथ  कि :  क्या  स्वास्थ्य  ।  यह
 क्री  जगन्नाथ  पटनायक  |

 या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रो  यह  बताने

 की  कृपा  करंगे  कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  मारत  को  चिकित्सा  उपकरण  दान  में  देने  के  इच्छुक  मारतीय
 अमेरिकी  चिकित्सकों  के  सामने  अनेक  बाधाएਂ  हैं  तथा  उन्हें  कोई  प्रोत्साहन  नहीं  दिया  जाता

 यदि  हां  तो  इस  प्रक्रिया  में
 समय  अधिक

 लेने  के  क्या  कारण  हैं  जिसके  परिणामस्वरूप
 अनेक  सम्मावित  चिकित्सकों  ने  उपकरण  दान  में  देना  स्थग्रित  कर  दिया  और
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 क्या  सरकार  का  भारत  में  एक  क्लेयरिंग  हाउस  स्थापित  करने  और  भारत  को
 चिकित्सा  उपहार  भेजने  में  उत्पन्न  बाधाओं  को  दूर  करने  हेतु  मार्गनिर्देशों  में  संशोधन  करने  का  भी
 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रफीक  अमेरिका  में
 कार्य  कर  रहे  मारतीय  चिकित्सकों  द्वारा  मारत  में  चिकित्सीय  उपहा।रों  को  भेजने  में  भारत  सरकार
 की  तरफ  से  कोई  अड़चन  नहीं  है  ।

 और  चू  कि  अमेरिका  में  भारतीय  चिकित्सकों  से  चिकित्सीय  उपहारों  को  स्वीकार
 करने  की  योजना  पिछले  कुछ  वर्ष  पहले  शुरू  हुई  इसलिए  अब  यह  प्रक्रिथा  आसान  कर  दी  गई  है
 और  भारतीय  आयुविज्ञान  वाशिंगटन  स्थित  मारतीय  दूतावास  और  स्वास्थ्य  सेवा
 शालय  में  ऐसे  मामलों  के  शीक्ष  निपटान  के  लिए  नोडल  अधिकारियों  की  नियुविति  कर  दी  गई
 एक  पुस्तिका  निकालने  का  भी  प्रस्ताव  है  जिसमें  दाता  ओर  प्राप्त  करने  वाली  संस्था  के  लाभ  के  लिए

 क्रिया  संबंधी  ब्यौरा  दिया  जाएगा  ।

 गुजरात  और  महाराष्ट्र  में मारतीय  लाच्य  नियम
 के  गोदामों  को  भषण्डारण  क्षमता

 3255.  श्री  अनूपचन्द  शाह  :  क्या  खाध्य  ओर  नागरिक  पृति  मन््त्रो  यह  बठाने  को  कृपा
 ढ्रेंगे  कि  ।

 गृजरात  ओर  महाराष्ट्र  राज्यों  में  मारतीय  खाद्य  निगम  के  गोदामों  की  मंडारण  क्षमता
 कितनी

 क्या  गुजरात  में  मण्डारण  क्षमता  कम  करने  का  कोई  प्रस्ताव  और

 यदि  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  संत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  (  1-6-1986
 को  स्थिति  के  भारतीय  खाद्य  निमम  के  पास  उपलब्ध  अपनो  और  किराये  की  दोनों  को
 मिलाकर  कुल  भष्डारण  क्षमता  गुजरात  में  6.57  लाख  मीटरी  टन  और  महाराष्ट्र  में  13.95  लाख
 मीटरी  टन  थी  ।

 ओर  भारतीय  खाद्य  निगम  ने  कंन्द्रवार  की  गई  समीक्षा  के  आधार  पर  गुजरात
 क्षेत्र  में  लगमग  :.63  लाख  मीटरी  टन  की  किराये  की  क्षमता  को  खाली  करने  का  निर्णय  किया
 है  क्योंकि  यह  क्षमता  खाद्चान्नों  कं  स्टाक  की  मात्रा  कम  हो  जाने  के  कारण  उनकी  आवश्यकता  से

 फालतू  हो  गई  है  ।

 पो्कों  के  सिए  निर्धारित  भूमि  पर  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  के  फ्लंट्स

 3256, झ  बाला  साहिब
 विश्ले  पाटिल  :  तया  धाहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने की  कृपा

 करेंगे  कि  :
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 क्या  पार्कों  के  लिए  निर्धारित  भूमि  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  फ्लटों

 का  निर्माण  किए  जाने  के  बारे  में  मयूर  दिल्ली  क  निवासियों  से  कोई  अभ्यावेदन  प्राप्त

 हुआ

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 सरकार  द्वारा  इस  बारे  में  क्या  कारंवाई  की  गई  है  या  करने  का  विचार  है  ?

 हाहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंणो  वलबोर  :  से  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  मयूर  विहार  में  भूमि  के  एक  टुकड़े  पर  जो  आवास  के  लिए  उदिष्ट  मध्यम

 आय  वर्ग  के  88  मकानों  और  निम्न  आय  वर्भ  के  88  मकानों  का  निर्माण  किया  निवासी
 बत  इस  गलतफहमी  में  थे  कि  इतका  निर्माण  पार्कों  क  लिए  उदिष्ट  स्थल  पर  किया  गया  उन्होंने

 तदानूसार  एक  अभ्यावेदन  दिया  |  उन्होंने  उच्च  न्यायालय  में  एक  रिट  याचिका  भी  दायर  की
 उच्च  न्यायालय  ने  रिट  याचिका  खारिज  कर  दी  परन्तु  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण

 ने  पाक  क  लिए  अधिक  क्षेत्र  कीं  व्यवस्था  करके  विन्थास  नक्शे  को  संझोधित  किया  है  ।

 भायापुरी  ओर  मयूर  बिहार  में
 उचद्यानों  का  रख-रखाव

 3257.  श्री  बाला  साहिब  विशे  पाटिल  :  क्या  हाहरी  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  मयूर  विहार  और  मायापुरी  के  उद्यानों  का  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  बागवानी
 विभाग  द्वारा  भलीमाति  रखरखाव  किया  जा  रहा

 यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  और

 इस  सम्बन्ध  में  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  क्या  कार्यवाही  की  गई  है  अथवा  करने
 का  विचार

 झहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  भन््त्रो  दसबोर  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 फलों  को  सकड़ो  को  पेटियों  में  पंकिग

 3258.  श्री  वालासाहिब  बिखे  पाटिल  :  क्या  पर्यावरण  ओर  बन  मन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  देछ्ष  में  वन  संसाधनों  के  संरक्षण  के  लिए  फलों  की  लकड़ी  की
 पेटियों  में  पैकिंग  पर  प्रतिबन्ध  लगाने  का  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  कया  है  ?

 पर्यावरण  और  वन  मंत्रालय  में  रफ्ष्य  मरी  सुति  :  ओर
 सरकार  वन  संरक्षण  के  एक  उपाय  के  रूप  में  फलों  को  पैफ  करने  के  लिए  लड़ी  क॑  ढिब््यों  के विकल्प
 को  बढ़ावा  दे  रही
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 पश्चिम  बंगाल  में  केन्नीय  सरकार  के  अस्पताल

 3259,  डा०  फूलरेणु  गुहा  :  क्या  स्वारध्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रों  7१  बताने  की  कृपा
 करेंगे

 पश्चिम  बंगाल  में  केन्द्रीय  सरकार  के  कितने  अस्पताल  चल  रहे
 हैं

 क्या  पश्चिम  बंगाल  में  ऐसे  ओर  अधिक  अस्पताल  खोलने  का  कोई  प्रस्ताव  और
 यदि  यदि  तो  तत्संबंधी  ब्यौरा  क्या  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रफोक  :!  ,987
 की  स्थिति  के  प  शिचिम  बंगाल  राज्य  में  केन्द्रीय  सरकार  के  34  अस्पताल  कार्य  कर

 रहे  हैं  ।

 पश्चिम  बंगाल  में  और  अभ्पताल  खोलने  के  किसी  प्रस्ताव  पर  इस  मन्त्रालय  में  विचार
 नहीं  किया  जा  रहा  है  ।

 प्रश्न  ही  नहीं  उठता  '

 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  के  पफलंटों
 का  निर्माण

 3260.  थी  कमला  प्रसाव  सिह  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  दिल्ली  विकास  के
 फ्लंटों  के  आवंटन  के  बारे  में  19  जुलाई  1989  के  अतारांकित  प्रश्न  सख्या  370  के  उत्तर  के  संबंध
 में  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  पिछले  कुछ  वर्षों  के  दौरान  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  द्वारा  फ्लैटों  के  निर्माण  कार्य
 में  कमी  आई

 यदि  तो  इसके  कारण  और

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  पलैटों  के  निर्माण  की  कार्यवाही  योजना  की  समीक्षा  तथा
 भारी  खांग  को  पूर्ति  के  लिए  फ्लटों  के  निर्माण  की  गति  बढ़ाने  क॑  लिए  उंठाये  गए  कदमों  का  ब्यौरा
 स्््या

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  संत्रो  दसबीर  :  पिछले  चार  वर्षों
 के  दौरान  दिल्ली  विक्स  प्राधिकरण  द्वारा  निर्मित  फ्लंटों  की  संख्या  इस  प्रकार  है  :--

 1985-86  न+  16,519
 1986-87  न  8,828
 1987-88  -  18,758  58

 —  23,931

 इस  प्रकार  केवल  वर्ष  1986-87  के  दौरान  ही  गिरावट  आयी

 भाग  के  उशर  को  देखते  हुए  प्रएय  ही  नहीं  उठता  ।

 वर्ष  1989-90  के  दौरान  26,489  फलों  के  मिर्माण  का  पस्ताव  है  जो  पिछले  चार
 बर्षों  में  किसो  भी  वर्ष  के  दौरात  निर्मिश  फ्सेटरों  की  अपेक्षा  अधिक  होंगे  ।
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 cr  प  फासस््रका  के  ~~
 नह  दिल्ली  मगर  पॉलका  को  कामों

 का  दुगना  किराया

 3261.  औी  कमला  प्रसाद  सिह  ।  क्या  हाहरी  विकास  संत्री  यह  बताने  को  कृपा
 फरेंगे  कि  :

 क्ष्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  की  अपनी  डुकानों  के  पट्टं  दारों  द्वारा  अपने  व्यापार  में
 परिवर्तन  करने  पर  दुकानों  का  किराया  दुगना  करने  की  नीति  है

 ह

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण

 गर  क्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  अपनी  दुकानों  को  किसी  विशिष्ट  दुकान  में  किसी

 विशिष्ट  व्यापार  को  चलाने  हेतु  किराये  पर  नहीं  देती

 (q)  पिछले  तीन  वर्षों  के  दोरान  कितने  पट्टं  दारों  ने  अपने  व्यापार  में  परिवर्तन  किया

 है  तथा  दुगना  किराया  देने  के लिए  अपनी  सहमति  व्यक्त  की  तथा  कितने  मामले  विवादपग्रस्त
 और

 किराये  को  दुगना  करने  की  प्रणाली  समाप्त  करने  हेतु  क्या  कदम  उठाये

 गए  हैं  ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मतन्री  दलबीर  :  ओर  :  नई
 दिल्ली  नगर  पालिका  दुकानों  का  आवंटन  लाइसेंस  आधार  पर  करती  है  न  कि
 किराया  अथवा  पट्टा  के आधार  लाइसेंस  रहित  से  किसी  लाइसेंस  वाले  व्यवसाय  में  परिवर्तन
 करने  के  मामले  में  लाइसेंस  शुल्क  में  50%£  तक  की  वृद्धि  की  जाती  है  और  लाइथेंस  वाले  ब्यवसाय

 से  लाइसेंस  रहित  व्यवसाय  अथवा  किसी  नाइसेंस  रहित  व्यवसाय  से  किसी  अन्य  लाइबेंस  रहित
 व्यवसाय  में  परिवतंन  करने  के  मामले  में  कोई  वृद्धि  नहीं  की  जाती  है  बशर्तें  कि  वे  निर्धारित
 करण  के  अन्तगंत  आते  एक  बार  बढ़ाए  गए  लाइसंस  छुल्क  की  पूर्व-वृद्धि  लाइसेंस  शुल्क  वाले
 व्यवसाय  पर  प्रस्यावतंन  के  क/रण  से  कम  नहीं  किया  जाता  है  ।

 हां  ।  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  किसी  विदिष्ट  ब्यवसाय  दुकान  को  चलाने  के  लिए
 बिशिष्ट  दकान  का  आवटन  करती  है  ।

 सूचना  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 एसा  कोई  प्रस्ताव  नहीं

 उड़ीसा  से  खाड़ी  के  देशों  में  गये  श्रमिक

 3262.  श्री  सोमनाथ  रथ  :  क्या  अम  सन््त्री  यह  बपाने  की  करेंगे  कि  :

 उर्डीसा  से  गत  पांच  वर्षों  के  दौरान  वर्ष-वार  तथा  देश  वार  कितने  श्रमिक  खाड़ी  के
 देशों  में  गए

 कितने  श्रमिकों  ने  खाड़ी  के  देशों  में  मारतीय  दूतावासों  में  अपनी  समस्याओं  के  समाधान
 के  लिए  शिकायतें  दर्ज  की  हैं  ओर  उन  पर  क्या  कारयंवाही  की  गई

 म  भारत  तथा  खाड़ी  के  देशों  में  कितनी  शिकायतें  प्राप्त  हुई  ओर

 कितनी  शिकायतों  का  निवारण  किया  गया  है  तथा  कितनी  शिकायतें  लम्बित  पड़ी  हैं
 और  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  हन  ख्िकायतों  के  क्षीक्र  निवारण  के  लिए  कया  उदम  उठाये
 गये  हैं  ?
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 अम  मंत्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  तथा  संसदीय  कार्य  मस्त्रालय  में  राज्य  म्त्री  राधा  किक्षन
 :  उत्प्रवासियों  के  राज्यवार  आंकड़े  नहीं  रखे  जाते  हैं  ।

 वर्ष  1987  तथा  1988  के  दौरान  खाड़ी  के  देशों  से  14,672  कमंकारों  ने  भारतीय

 दूताबातों  के  पास  शिकायतें  दर्ज  कीं  तथा  उनमें  से  अधिकतर  श्ित्रायतों  को  निपटा  दिया  गया  है  और
 शेष  द्िकायतों  के  बारे  में  तत्परता  से  कार्रवाई  की  जा  रही  है  ।

 ह

 भारत  में  वर्ष  1987  तथा  1988  के  दोरान  984  खाड़ी  के  देशों  में--व्ष  1987  तथा
 1988  के  दौराव  14,6721

 14,220  शिकायतों  का  निपटान  कर  दिया  1436  क्षिकायर्ते  लम्बित
 पड़ी  इन  शिकायतों  को  सोहादंपूर्ण  निपटान  के  लिए  सम्बन्धित  प्राधिकारियों  के  साथ  उठाया
 प्या

 निर्यातोन्मुख  परिधान  एकक

 3263.  भरी  हरिहर  सोरन  :  क्या  ब्त्र  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भया  देश  में  कुछ  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख  परिघान  एकक  स्थापित  करने
 का  कोई  प्रस्ताव  उनके  मन्त्रालय  के  समक्ष  निर्णयाधीन  पड़ा

 तो  किन“किन  राज्यों  और  संघ  राज्य  क्षेत्रों  में  इन  शत  प्रतिशत  निर्यातोन्मुख
 परिधान  एककों  को  स्थापित  करने  का  विचार

 ये  एकक  कित-कन  स्थानों  पर  स्थापित  किये  और

 उपरोक्त  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 वस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  मन्ची  सरोज  :  से  100  प्रतिशत

 निर्यातोन्मुख  एकक  योजना  के  अन्तगंत  सिलेसिलाएं  परिघान  एकक  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अब
 तक  प्राप्त  समी  आवेदन-पत्र  जा  चुके  हैं  और  इस  मन्त्रालय  के  पास  कोई  आवेदन-पत्र  बकाया

 नहीं  है  ॥

 जबलपुर  नपर  के  लिए  हुडको  सहायता

 3264.  भरी  अजय  सुशरान  :  क्या  दाहरी  विकास  मंत्री  यह  कताने  की  कृपा  करेंगे  कि  !

 क्या  वर्ष  1987-88,  1988-89  और  1989-90  के  दौरान  विभिन्न  एजेंसियों  ने

 जबलपुर  नगर  के  लिए  आथिक  सहायता  प्रदान  करने  हेतु  को  प्रस्ताव  भेजे

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 उपरोक्त  अवधि  के  दोरान  उक्त  प्रस्तावों/योजनाओं  के  लिए  कितना  धन/ऋण  आवंटित

 किया  गया  ?

 बाहरी  विक्षास  संधालय  में  राज्य  मंत्री  क््लबीर  से  जी
 ब्योरे  संलग्न  विवरण  में  दिये  यये  हैं  ।

 129



 ९

 |

 112४४

 ० | 24% ७ है | ०७४५७ ठि दा +अफ छू 68-६-8 श्् ०७8७ छ68-व्यट 0५४ 298४2 (७ 4 ई . ३ 688८) ८६9८८ >0५ 8"८'८9 00:90. ७2५४७॥।६ 25०७) प्र्टाध्ध्ट ट्60८ डाभथु 04878 92३५ '%' ४ व्ट्धा 99८ 880 ७ 885 ह 9 | 9 । (8 9५७ ०३४) ०५) _ सर २ ४०७७४ ह है । के । 2०७ 4 अंकल 4७४७७ 83७॥४ »७॥४] “9 24७७७ ५ 9 छ ) ७॥७)३ 2४५॥» कु ४02 १ 248 । ४६७७४ श्काट 228 ४] है 4 ॥४ ध3्चकाट है *3 25७७४ ही । ६ _ __८ पड ४4४ ००५७ ३ >॥४ |» '8 शह 2.3 240७७ :



 18  1911

 112
 |?

 ।.3।
 ७+

 a

 नाਂ आय

 ३७. 68-86 ३४ ७७ ४६ 2७ | । 00०७ ६७ ५०३ (४ | 40४ ३४ (७ 68-८-८८ | श्है | कि ७2५४॥४ दादा ८ >/४ 2529 68-9-५ 00८८ 2७002] 20४ 887... ८ ८६४८ अ्यका 25७०७. , 98५६८ ५ 0



 शिखितस्तर  wee  9  1989

 अजबसपुर  घहर  की  भूमिगत  जस
 निकासी  योजना

 3265.  शी  अक्षय  भुहराम  :  कया  हाहरो  विकास  सन््त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 क्या  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  जन-स्वास्थ्य  और  पर्यावरण  इन्जीनियरी  संगठन  को
 टिप्पणियों  के  अनुरूप  जबलपुर  शहर  के  लिए  मूमिगत  जल  निकासी  सम्बन्धी  योजना  केन्द्रीय  सरकार
 को  स्वीकृति  हेतु  भेजी  और

 यदि  तो  इसे  शीघ्र  स्वीकृति  प्रदान  करने  के  लिए  क्या  कदम  उठाए  गये

 झहरो  विकास  सन््त्रालय  में  राज्य  मन्त्रो  दलबीर  :  हां  ।

 जो  योजना  हाल  ही
 में  प्राप्त  हुई  उसकी  तकनीकी  अनुमोदना्थे  जांच  की  जा

 रद्दी  है  ।

 बिल्लो  अल  आपूर्ति  ओर  जल  मल

 इत्यन  सस्थान  की  आय

 3266.  झीसतो  डो०  के०  भण्डारी  :  कथा  क्वहरी  विकास  अन्त्री  यह  बताने  को  कपा  करेंगे
 कि

 क्या  दिल्ली  जल  आपूर्ति  और  जल  मल  अ्ययन  पानी  के  बिलों  पर  विज्ञापन  छपवाकर
 घन  अजित  कर  रहा  है

 यदि  तो  वर्ष  १986,  1987  1988  के  दौरान  तथा  1989  तक  इस  प्रकार
 की  वर्ष-वार  आय  का  ब्योरा  कया  है

 क्या  विल्ली  जल  आपूर्ति  और  जल  मल  व्ययन  संस्थान  ने  अपने  बिलों  के  मुमतान  की

 घसूली  के  लिए  कुछ  बैंकों  को  प्राधिकृत  किया

 यदि  तो  ऐसे  बेंक  कौन-कौन  से
 क्या  दिल्ली  जल  आपूर्ति  और  जल  मल  व्ययन  संस्थान  का  उपभोब्ताओं  की  सुविधा  कै

 लिए  अपने  बिलों  पर  इन  बेंकों  के  नाम  अंकित  करने  हेतु  इनमें  इनके  लिए  कुछ  जगह  उपलब्ध  कशने
 का  विचार  और

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि  नहीं  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 झहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  दलबोर  :  हां  ।

 जज
 -  वर्ष  राशि

 16
 .

 1987
 1988
 1989

 किन्तु  अमी  तक  प्राप्त  नहीं  हुए
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 भारतोय  स्टेट  बैंक  ।

 ओर  1989  तक  भारतीय  स्टेट  बैंक  की  शाखाओं  के  नाम  बिल  फार्मों
 पर  अंकित  किए  जा  रहे  मारतीय  स्टेट  बेंक  की  शाखाओं  के  नाम  फार्मों  पर  कमी-कमी
 भोभ्ताओं  की  जानकारी  के  लिए  अंकित  किए

 चिकित्सा  प्रभाण  पन्न  और  स्थ€थता  प्रमाण-पत्र
 जारी  करना

 3267.  श्री  कमला  प्रसाद  सिह  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याज  मंत्री  यह  बहाने  की
 कृपा  करगे  कि  :

 क्या  सरकारी  चिकित्सक  सरकारी  कर्मचारी  को  पहली  बार  चिकित्सा  हेतु  आने  पर
 उसकी  बीमारी  के  सम्बन्ध  में  अपनी  राय  व्यक्त  करने  तथा  कितने  दिन  का  अवकाश  चाहिए  दोनों
 ही  तथ्यों  के  साथ  चिकित्सा  प्रमाण  पत्र  जारी  करना  होता  हैः

 क्या  सरकारी  चिकित्सकों  द्वारा  सामान्यतः  यह  परम्परा  अपनाई  जाती  है  वह  दोनों
 विकित्सा  ओर  स्वस्थता  प्रमाण-पत्र  एक  साथ  ही  जारी  करते  हैं  जिससे  नियमों  को  बनाने  का  प्रयोजन
 ही  ब्यर्थ  हो  जाता  और

 बार  चिकित्सा  हेतु  आने  पर  और  आवश्यक  होने  पर  चिकित्सा  प्रमाणपत्र  जारी  करने  और  स्वस्थता
 प्रमाणपत्र  देते  समय  चिकित्सा  प्रमाणपत्र  जारी  न  करने  के  निर्देश  देने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याभ  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्रो  रफोक  सामान्यतः
 सरकारी  चिकित्सा  अधिकारी  द्वारा  सरकारी  कमंचारी  के  पहले  दिन  चिकित्सा  के  लिए  आने  पर  अथवा
 उपचार  की  अवधि  के  दौरान  तिंकित्सा  प्रमाण  पत्र  दिया  जाता  है  जिसमें  उपचार  की  सम्मावित  अवधि
 का  उल्लेख  किया  गया  होता  है  ।

 नहीं  ।  रोग  की  प्रकृति  के  कारण  कुछ  मामलों  में  तथा  ऐसे  मामलों  में  जहां
 क्लनिकल  परीक्षणों  की  आवश्यकता  होती  रोगी  के  स्वस्थ  हो  जाने  पर  चिकित्सा  और  स्वस्थता
 प्रमाण  पत्र  एक  साथ  दिए  जा  सकते

 ई  )  प्रश्न  द्वी  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  अन्तर्गत  नकली
 शांत  सगाने  को  सुविधा

 3268.  भरी  रामस्वरूप  राम  :  कया  स्थारण्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 कगे
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 क्या  केन्द्रीय  सरकार  के  कर्मचारियों  को  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  अन्तगंत  नकली
 दांत  लगाने  को  सुविधा  प्राप्त

 कया  सरकार"ने  इस  प्रयोजना्थ  कुछ  विक्लेष  चिकित्सकों  को  नियुक्त  किया  है  अथवा
 मान्यता  दी  है  और  यदि  तो  उनके  नाम  और  पते  क्या

 ह

 क्या  इस  विभागीय  व्यवस्था  के  न  होने  की  में  किन््हीं  विधिष्ट  गर-सरकारी
 चिकित्सक  से  नकली  दांत  लगवाने  के  मामलों  में  प्रतिपू्ति  की  जाती

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  और  सरकारी  कमंचारियों  को  यह  सुविधा  उपलब्ध
 कराने  हेतु  सरकारी  नियमों  में  क्या  प्रावधान  किए  और

 (3)  बया  सरकार  का  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  सेवा  के  अन्तग्रेंत  नकली  दांत  लगवाने  की

 सुत्िधा  देने  हेतु  ऐसी  व्यवस्था  करने  का  विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  संत्रो  रफोक  :  से

 नहीं  ।
 '

 नकली  दांत  एक  कृत्रिम  यन्त्र  है  और  न  तो  यह  सरकार  द्वारा  सप्लाई  किया  जाता

 है  और  न  ही  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  लाभाथियों  को  इसकी  लागत  की  प्रतिपूर्ति  ही  की
 जाती  है  ।

 (३)  ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं

 केन्द्रीय  आयुर्वेद  तथा  सिद्ध  अनुसन्धान  परिषद  का

 साहित्य  प्रतीक

 लिनुवाद  |
 3269.  श्री  ओ०  एम०  बनातवाला  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  पह  बत।ने  की

 छुपा  करेंग  कि  :  हि

 क्या  यह  सच  है  कि  7  और  8  चिकित्सकों  को  एक  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठी  आयोजित
 की  गई

 ह  '

 क्या  उसमें  भाग  लेने  शालों  को  भःरतीय  चिकित्सा  और  होम्योपैथी  केन्द्रीय

 आयुर्वेद  और  सिद्ध  अनुरन््घान  केन्द्रीय  यूनानी  चिकित्सा  अलुसन्धान  केन्द्रीय  योग
 ओर  प्राकृतिक  चिकित्सा  अमुतन्धान  फार्मा-कोपियल  लेबोरेटरी  आफ  इण्डियन  मेडिसन्स

 एल-आई  ओर  होम्योपेथिक  फार्मकोपोसिया  गाजियाबाद  के  कार्यों  के  बारे  में  एक

 पुस्तिका  बांदी  गई

 इस  पुस्तिका  पर  केन्द्रीय  आयुर्वेद  तथा  सिद्ध  अनुसन्धान  परिषद  का  प्रतीक
 छापा  गया  है  ओर  राष्ट्रीय  प्रतीक  नहीं  छापा  गया  है  और  इस  पुस्तिका  के  पीछे  के  पृष्ठ  पर  छापा
 गया

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  और

 (2)  यदि  इसके  लिए  कोई  कमंचारी  दोषी  तो  उसके  विरुद्ध  क्या  कार्यवाही  की
 गई  ?

 ह
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 ..._  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  :  और

 हां  ।

 और  भारतीय  चिकित्सा  पद्धति  औरਂ  होम्योपैथी  सम्बन्धी  राष्ट्रीय  सम्मेलन  के
 चिकित्सा  पद्धति  और  होम्योपैथीਂ  हॉं:षंक  से  एक  स्मारिका  का  विमोचन  किया

 गया  +  इस  स्मारिका  पर  प्रतीक  के  रूप  में  अंकित  यह  मारतीय  चिकित्सा  पद्धति  और

 होम्मोपैथी  की  विभिन्न  पद्धतियों  का  द्योतक  है  जंसाकि  नीचे  दिया  गया  है  ।

 ए--आयुर्वेद

 वाई--योग के

 यू

 सिद्ध

 एच

 उपयु कत  प्रतीक  उस  समय  निर्दिष्ट  किया  गया  था  जब  वह  एक  संयुक्त  निकाय  था  जिसे
 केन्द्रीय  मारतीय  चिकित्सा  और  होम्योपैथी  अनुभन्धान  परिषद  के  रूप  में  जाना  जाता  था  ।  यह  परिषद

 1969  में  स्थापित  की  गई  परन्तु  इप्त  पंयुक्त  निकाय  को  चार  विभिन्न  अनुसन्धान
 परिषदों  पद्धति  क ेलिए  अलग-अलग---में  बांट  दिया  गया  चूंकि  सभी
 तियों  का  द्योतक  इसलिए  इस  प्रतीक  को  स्मारिका  के  लिए  अपनापा  जहां  तक  राष्ट्रीय
 प्रतीक  का  सम्बन्ध  यह  पुस्तिका  के  पहले  पृष्ठ  और  आखिरी  कवर  दोनों  पर

 प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 केन्द्रीय  पूनानी  चिकित्सा  अनुसन्धान  परिषद  के
 कर्मचारियों  को  वेतन  का  भुगतान

 3270.  जी  ०एम०  बनातवाला  ४  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  को
 कृत  करेंगे

 क्या  हैदराबाद  और  बम्बई  स्थित  केन्द्रीय  यूनानी  चिकित्सा  अनुभन्घान  परिषद  की
 परिवार  नियोजन  अनुसन्धान  इकाई  के  कमंचारियों  को  उनका  वेतन  नियमित  रूप  से  नहीं  मिल
 रहा

 )  यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  तथा  निर्धारित  तिथि  को  वेतन  दिये  जाने  के  लिए
 क्या  कदम  उठाये  गये  और

 इस  गलती  के  लिए  जिम्मेदार  व्यक्तियों  के  विरुद्ध  यदि  कोई  कार्यवाही  की  गई  अथवा
 को  जाने  वाली  है  तो  उसका  ब्यौरा  क्या

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रासय  के  राज्य  मंत्री  रफेक  आलस  -  :  और
 जी  केश्द्रीय  यूनानी  चिकित्सा  अनुपन््धान  पेरियद  हैदराबाद  और  बम्बई  की  परिवार  नियोजन
 यूनिष्टों-के  कर्मचारियों  बेतन  के  भुगतान  में  कुछ  उन्हें  1989  माह  तक  फा
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 वेतन  दे  दिया  गया  उन्हें  जून  और  1989  के  महीनों  का  वेतन  देने  के  लिए  कदम  उठाने

 शुरू  कर  दिए  गए

 यह  प्रश्न  नहीं  उठता  ।

 विल्लो  विकास  प्राधिकरण  हारा  जसोला  विहार  में
 सकानों  का  गिराया  जागा

 3271.  श्री  जो०  एम०  बनातवाला  !  क्या  शहरी  बिकास  मसंज्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 क्या  दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  ने  1989  में  दिल्ली  में  जसोला  विहार  और
 ओखला  विहार  में  बडी  संख्या  में  रिहायशी  मकान  गिराये

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  और  इसके  कारण  क्या

 इसके  कारण  कितने  लोग  बेघर  हो
 कितने  व्यक्तित  मरे  तथा  कितने  घायल

 क्या  कोई  मुआवजा  दिया  गया  है  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  है  यदि  तो
 इसके  क्या  कारण  और

 उन  बेघर  ब्थक्ष्तियों  के  पुनर्वास  का  यदि  कोई  प्रस्ताव  है  तो  उसका  ब्यौरा
 क्या  है

 ?

 शहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबोर  ?  और  दिल्ली
 विकास  प्राधिकरण  ने  350  चारदीवारी  तथा  285  अद्ध॑  पक्के  जो  कि  जसोला  विहार  में
 दिल्ली  विकास  प्राधिकरण  की  मूमि  पर  अनधिक्ृत  रूप  से  निर्मित  किये  गये  अतिक्रमण  को  हटाने
 के  लिए  गिराये  थे  ।

 कमरों  को  गिराने  से  57  परिवार  प्रभावित  हुये  ।

 कोई  नहीं  ।

 कोई  मुआवजा  नहीं  दिया  क्योंकि  दखलकार  गेर-कानूनी  ढंग  से  दिल्ली  विकास
 प्राधिकरण  की  मूमि  पर  रह  रहे

 ऐसा  कोई  प्रस्ताव  विचाराधीन  नहीं  है  ।

 फेक््टरी  निरीक्षण  के  बारे  में  केन्द्रीय  कानून
 3272  झो  बनवारी  लाल  पुरोहित  :  क्या  अ्रम  भसत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 )  क्या  अन्तर्राष्ट्रीय  श्रम  संगठन  ने  मारत  सरकार  को  श्रमिकों  की  सुरक्षा  के  लिए
 फंक्टरी  केਂ  निरीक्षण  के  बारे  में  एक  नया  केन्द्रीय  कानून  बनाने  का  सुझाव  दिया

 *  यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 ऐसा  कानून  कब  तक  तक  बनाए  जाने  की  सम्मावना  है  ?  है
 अय  मस्त्रालय  में  राज्य  सग्जो  तथा  संसदीय  कार्ज  मध्यासय  में  राज्य  भंजी  राधा  किक्षम

 -  :  ओर  प्रमुख  दुर्घटना  जोखिम  नियम्ञण  पद्धति  सम्बन्धी  अन्तर्राष्ट्रीय  भ्रम
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 राधा  छछ  -

 पंगठन  परियोजना  के  अधीन  मारत  में  प्रतिनियुक्ति  औद्यांगिक  प्रभुख  दुर्घटना  जोखिम  नियन्त्रक  के

 लिए  एक  अन्तर्राष्ट्रीय  विधि  विशेषज्ञ  ने  अपनी  रिपोर्ट  सें  अन्य  बातों  के  साथ-साथ  सुझाव  दिया  है  कि
 में  सामान्य  स्वास्थ्य  तथा  सुरक्षा  विधान  की  आवश्यकता  है  ताकि  वि  निर्दिष्ट  मात्रा  स ेअधिक

 कतिपय  जोखिमपूर्ण  पदार्थ  जिसमें  पृथक  मण्डार  जैसे  स्थान  शामिल  हैं  जहां  कोई  विनिर्माण  प्रक्रिया

 नहीं  की  जा  रही  व्यापक  नियन्त्रण  पद्धति  लागू  की  जा  सके  ।

 इस  मामले  में  कोई  निर्णय  नहीं  लिया  गया  है  ।  +

 खावल  का  भंडार

 3273.  डा०  कृपासिधु  भोई  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पृत्ति  खंचझी  यह  बताने  की  कृपा
 करंगे

 क्या  गत  वर्ष  की  तुलना  में  चालू  व  में  केन्द्रीय  पूल  में  चावल  का  भण्डार  कम  हो
 गया

 यदि  तो  इसके  कारण  कया  और

 इस  स्थिति  से  जिपटने  के  लिए  सरकार  ने  क्या  कदम  उदम  उठाए  हैं  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मस्त्री  :  और
 जी  हां  ।  भारतीय  खाद्य  निगम  के  पास  कन्द्रीय  पूल  में  1989,  1988  तथा  1987  के  वर्षों  की  पहली
 जुलाई  को  29.06  लाख  मीटरी  36.06  लाख  मीटरी  टन  और  74.89  लाख  मीटरी टन
 चावल  का  स्टाक  होने  का  अनुमान  _

 |

 सरकार  की  नीति  का  प्रुख्य  जोर  पंदावार  में  वृद्धि  करने  पर  है  ताकि  यह  सुनिश्चित
 किया  जा  सके  कि  बाजार  उपलब्धता  और  सरकारी  एजेंसियों  के  पास  स्टाक  की  उपलब्धता
 जनक  बनी  रहे  ।  इसके  देश  के  अन्दर  अधिकतम  वसूली  सस््टाक  का  विवेकपृर्ण  ढंग  से
 इस्तेमाल  करने  और  आयात  द्वारा  स्टाक  की  भरपाई  करने  जैसे  उपाय  किए  गए  हैं  ।

 पिछड़  खमुदाय  के  लोगों  को  रोजगार
 देने  को  योजना

 3274.  श्री  लक्ष्मण  मलिक  :  क्या  थम  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  ने  पिछड़े  समुद[य  के  लोगों  को  रोजगार  देने  की  कोई  योजना  तैयार

 यदि  तो  इस  योजना  का  ब्यौरा  क्या

 क्या  यह  गोजना  चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  कार्यान्वित  की  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  क्या  कदम  उठाये  गये  हैं  ?

 क्षम  संत्रालय  में  राज्य  मंत्रो  तथा  संसदोय  कार्य  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  राधा  किक्न
 :  से  अनुसूचित  जाति/जन  जाति  तथा  अन्य  पिछड़े  वर्यो  के  क्षेत्र  के  कल्याण  के

 अन्तर्गेत  इन  समुदायों  की  आर्थिक  विकास  इस्यादि  के  लिए  क्रम  पहले  से  ही  कार्यान्वित
 किए जा  रहे  हैं  जवाहर  रोजगार  जिसे  चालू  वर्ष  में  आरम्भ  किया  गया  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 आ्िक  रूप  से  कमजोर  वर्गों  के  लिए  एक  मुख्य  रोंजगार  कार्यक्रम  है
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 लिलित  उत्तर  #  1989

 दिल्लो  में  अनिवासोी  भसारतोयों  को

 भूखण्हों  का  आवंटन

 3275.  झ्ली  बनवारी  लाल  बेरवा  :  क्या  शहरी  विकास  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 किः  ॥

 क्या  दिल्ली  में  मूखण्डों  के  आवंटन  के  लिए  वर्ष  1979  में  अनिवासी  भारतीयों  से
 दन  पत्र  आमंत्रित  किए  गए

 यदि  तो  कितने  व्यक्तियों  ने आवेदन  किया  है  और  प्रत्येक  व्यक्ति  न ेकितनी-कितनी
 घनेराशि  जमा  की

 क्या  उन्हें  इस  बीच  म्खण्डों  का  आवंटन  किया  जा  बुका
 यदि  तो  इसके  कया  कारण

 कया  आवेदकों  को  उनकी  धनराशि  वापस  कर  दी  गई  और

 (a)  यदि  तो  विलम्ब  के  क्या  कारण

 कझहरो  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  वदलबीर  !  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  |

 ह

 नई  विललों  मगर  पालिका  और  बिल्ली  तगर  सिगम  हारा
 मर्तो  हेतु  स्वास्थ्य  निरीक्षक  पाठयक्रम  डिप्लोमा  को

 मान्यता  विया  जाना

 3276.  डा०  मनोज  पांडे  :  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिधार  कल्याण  संत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  !

 नई  दिल्ली  नगर  पालिका  और  दिल्ली  नगर  निगम  द्वारा  भर्ती  हेतु  किन-किन  संस्थानों
 के  स्वास्थ्य  निरीक्षक  पाठ्यक्रम  डिप्लोमा  को  मान्यता  दी  जाती

 क्या  नई  दिल्ली  नगर  पालिकः  और  दिल्ली  नगर  निगम  मर्ती  हेतु  उन  लोगों  की

 उम्मीदवारी  मी  स्वीकार  करते  हैं  जिनके  पास  अन्य  राज्यों  द्वारा  मान्यता  प्राप्त  डिप्लोमा  होते
 और

 यंदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  केन्द्रीय  दिल्ली  दिल्ली  नगर  निगम
 और  नई  दिल्ली  नगर  पालिका  की  क्या-क्या  नीति  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंज्ञालय  में  राज्य  मम्जो  रफोक  :  से

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 लग  रवास्थ्य  और  स्वच्छता  प्रोद्योपिको  सम्बन्धी
 डिप्लोमा  पाद्यचम

 ]  नि

 3277,  डा०  सभोज  पांडे  :  कया  स्वास्थ्य  और  पएरिदार  कह्यात  भंत्री  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ।
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 कया  नई  दिल्ली  स्थित  इन्स्टीट्यूट  ऑफ  पब्लिक  हैल्थ  एण्ड  हाइजिन  एक  क्यें  का  जन
 स्वास्थ्य  और  स्वच्छता  प्रौद्योगिकी  का  डिप्लोमा  पाठ्यक्रम  चला  रहा

 कया  इस  संस्थान  ने  दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  रोजगार  के  उहेश्य  से  अपने  उक्त
 डिप्लोमा  को  मान्यता  प्रदान  किए  जाने  के  लिए  तकनीकी  शिक्षा  बोर्ड  चिकित्सा  ओर  जन
 स्वास्थ्य  विभाग  तथा  दिल्ली  प्रशासन  के  स्थानीय  स्वायत्त  शासन  विभाग  को  आवेदन  किया
 और

 यवि  तो  इस  पर  केन्द्रीय  सरकार  और  दिल्ली  प्रश्नासन  की  क्या  प्रतित्रिया

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मस्त्रालय  के  राज्य  मन्त्री  रफीक  :  से

 सचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 निर्माण  में  सितब्यथिता  सम्बन्धी  रिपोर्ट
 पर  की  गई  कार्यवाही

 2278.  श्री  राम  धन  :  कया  हाहरी  विकास  मंत्री  यह  की  करेंगे  कि  :

 योजना  आयोग  द्वारा  निर्माण  में  मितब्ययिता  बरतने  सम्बन्धी  वर्ष  1968  में  तेयार  की

 गई  रिपोर्ट  में  क्या-क्या  मुख्य  सिफारिश  की  गई  और

 इन  सिफारिशों  पर  मन्त्रालय  द्वारा  अब  तक  क्या  कायंवाही  की  गई  है  ?

 झाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राश्य  मंत्री  दलबीर  :  और  सूचना
 एकत्र  की  जा  रही  है  तथा  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 सौलाना  आजाद  मेडिकल  कालेज  में  फोटोग्राफो
 विसाग  के  क्मंचारो

 3279  श्री  गंधाराम  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  भश्जो  मौलाना  आजाद
 मेडिकल  कालेज  में  फोटोग्राफी  विभाग/अनुमाग  के  कमंचारियों  के  बारे  में  16  1981
 के  अतारांकित  प्रइन  संख्या  7823  फे  उत्तर  के  सम्बन्ध  में  यह  बताने  की  क्ृपा  करेंगे

 कया  पदोन्नति  के  उहं  श्य  से  और  अनुपूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  उम्मीदवारों
 को  उच्चतर  विशेषकर  सीनियर  फोटोग्राफर  के  पद  पर  आरक्षण  देने  के  लिए  सीनियर

 फोटोग्राफर  और  डार्कंडम  असिस्टेंट  के  पदों  को  अन्य  इसी  प्रकार  के  पदों  के  साथ  समायोजित
 कर  दिया  गया  और

 यदि  तो  इस  प्रकार  समायोजित  किए  गए  पदों  का  ब्यौरा  क्या  है  और  यदि
 तो  इसके  क्या  कारण  हैँ  ?

 स्वस्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  !  और

 सूचना  एकत्र  की  जा  रही  है  और  सभा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 दिल््लो  के  अस्पतालों  में  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों
 के  लिए  आरक्षित  पदों  पर  नियुक्तित

 3280.  भी  बनवारी  लाल  बेरबा  !  क्या  स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 139



 लिखित  उत्तर  9  1989
 बरननमममममंभमम-+_म««+“+«  न  —

 मौलाना  आजाद  मेडिकल  लोक  नायक  जय  प्रकाश  नारायण  अस्पताल  और
 गोविन्द  बल््लम  पन््त  अस्पताल  तथा  बिजली  प्रशासन  के  अधीन  अन्य  अस्पतालों  में  पृथक-पुथक  कुल
 कितने  सीनियर  फोटोग्राफर  और  आिस्ट  फोटोग्राफर  कार्यरत

 उपरोक्त  में  से  प्रत्येक  अस्पताल  में  इन  श्रेणियों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  पृथक-पृथक  कितने  आरक्षित  पद  रिक्त  पढ़े  हुए  ओर

 इन  पदों  को  न  भरे  जाने  के  कया  कारण  हैं  ?

 स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रफोक  आलम  :  से

 सूचना  एकत्र  फी  जा  रही  है  और  समा  पटल  पर  रख  दी  जाएगी  ।

 धागे  का  उत्पादन

 32%]  थ्री  एन०  डेनिस  :  क्या  वरज्र  भन्त्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 भारत  में  वर्ष  1987-88  के  दौरान  सरकारी  गेर-सरकारी  क्षेत्र  तथा  सहकारी
 क्षेत्र  में  कुल  कितनी  मात्रा  में  धागे  का  उत्तग्दन  और

 यदि  घागे  का  निर्यात  किया  गया  है  तो  बह  कितना  है  ?

 बस्त्र  संधालय  में  राज्य  मंत्रों  सरोज  :  वर्ष  1987-88  में  देश
 में  लगभग  1555  मिलियन  किग्रा०  यानें  का  उत्पादन  हुआ

 वर्ष  1987-88  के  दौरान  92.09  मिलियन  किद्ना०  याने  मानव-निर्मित  तथा
 ऊनी  का  निर्यात  किया  गया  ।

 लोदो  कालोनी  में  सरकारी  भकातों
 को  सालो  कराना

 3282.  भरी  अनथारी  लाल  बेरवा  :  क्या  हाहरी  विकास  अंत्रो  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  :

 ऐसे  कितने  सेवा-निवृत  केन्द्रीय  सरकार  कर्मचारी  हैं  जो  अपनी  सेवानिवृति  के
 पश्चात्  एक  वर्ष  और  दो  वर्ष  के  बाद  भी  लोदी  कालोनी  में  टाइप-चार  सामान्य  पूल  के  मकानों  में  अभी
 तक  रह  रहे

 इन  सेवानिवृत  कर्मचारियों  में  से  कितनों  के  पुत्र/पुत्री  को  अपने  माता-पित्रा  के  आवंटित
 मकान  के  बदले  सरकारी  मकान  आवंटित  किये  जा  थुके

 नियमों  के  अन्तग्रंत  दो  सरकारी  मकानों  को  कितने  समय  तक  रखा  जा  सकता  है  और
 मकान  पर  वास्तविक  कब्जा  रखने  की  अवधि  तक  कितना  लाइसेंस  झुल्क  वसूल  किया  जाता  है  और
 एंसे  प्रत्येक  मामले  में  कितना  लाइसेंस  शुल्क  वसूल  किया  गया

 क्ष्या  सरकारी  मकान  किराये  पर  दिये  गये  और

 तो  सरकारी  स्थान  अधिभोगियों  की
 1971  के  अधीन  एंसे  अप्राधिकृत  अधिभोगियों  से  सरकारी  मकान  खाली  नम  कराने  के  पय

 कारण हैं ?
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 झहरी  विकास  मन्त्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :

 एक  वर्ष  से  अधिक  न  दो
 दो  वर्षों  से अधिक  न  एक

 एक

 सरकारी  वास  का  आवंटन  में  सामान्य  1963  के  एंस०आर०
 के  उपबन्धों  के  सेवानिवृत्ति  की  तारीख  से  वास  को  रखने  के  लिए  चार  महीने

 की  रियायती  अवधि  की  अनुमति  उसके  लाइसेंस  फीस  के  फ्लेट  रेट  के  दुगने  या  वह

 लाइसेंस  फीस  जिसे  अधिकारी  भुगतान  कर  रहा  के  इसमें  जो  भी  अधिक  के  मुगतान
 पर  चिकित्सा/क्षैक्षिक  आधार  के  अनुरोध  पर  अन्य  चार  महीनों  के  लिए  वास  रखने  की  अनुमति

 जहां  आश्रित  को  अन्य  वास  का  आवंटन  किया  जाता  वहां  पूर्व  आवंटिती  को  अधिवास
 क॑  लिए  तब  तक  हरजाने  का  भुगतान  करना  होता  जब  तक  वह  सरकारी  वास  को  खाली  नहीं
 करता  है  |

 ओर  रिकार्ड  के  अनुसार  उपकिरायेदारी  का  कोई  मामला  सूचित॑  नहीं  किया
 4

 गेहूं  की  खरीद  में  विचौलिया

 3283,  करो  सरफराज  अहमद  :  वया  लाश  और  नागरिक  पूति  मन्नी  यह  इताने  को  कृपा
 करेगे  कि  :

 क्या  सरकार  का  विचार  खरीद-प्रक्रिया  से  को  हटाने  का  है  ताकि  यह
 सुनिश्चित  हो  कि  किसानों  को  उनके  उत्पाद  का  उचित  मूल्य  मिल

 क्या  यह  सच  है  कि  उत्तर  प्रदेश  तथा  अन्य  राज्यों  में  कमीशन  एजेंटों  के  माध्यम  से  मेहूं
 गया  और

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 सखान्च  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  सुख  :  से

 वहुली  परिचालनों  से  बिचोलियों  को  यथासम्भव  हटाने  की  केन्द्रीय  सरकार  की  नीति  भारतीय
 खाद्य  निगम  पंजाब  और  हरियाणा  को  जहां  किसानों  के  पास  अपने  उत्पाद  को  राज्य  के
 कानूनों  के  अधीन  कच्चा  आढ़तियों  के  जरिये  विनियमित  मण्टडियों  में  बेचने  का  वैकल्प  सभी  राज्यों
 में  किसानों  से  खाद्यान््नों  की  सीधी  वसूली  करता  गेहूं  की  अधिकतम  वसूली  करने  की  दृष्टि
 वर्तमान  रबी  पणन  मौसम  के  दौरान  उत्तर  प्रदेश  और  राजस्थान  में  मी  कज्चा  आढ़तियों  की  सेवाओं
 का  उपथोग  किया  गया  था  ।  किसानों  से  कच्चा  आढ़तियों  को  किसी  प्रकार  की  कमीशन  अदा  करने
 की  कोई  अपेक्षा  नहीं  की  जाती  है  ।
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 केरल  में  केल्ट्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  चिकित्सालय
 ]  |

 3284,  श्री  टी०  बशोर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्री  यह  बताने  की  पा
 करेंगे  कि  :

 इस  समय  केरल  में  केन्द्रीय  सरकारी  कर्मचारियों  के  लिए  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य
 योजना  के  चिकित्सालय  कहां-कहां  स्थित

 बया  सरकार  का  विचार  केरल  के  अन्य  स्थानों  पर  कंन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के
 चिकित्सालय  खोलने  का

 यदि  तो  तत्सम्बन्धी  ब्यौरा  क्या  और

 केरल  में  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  के  चिकित्सालयों  में  कितने  सरकारी
 कर्मचारी  पजीकृत  हैं  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मन्त्रालय  के  राज्य  मन्त्रो  रफीोक  :  से
 केरल  के  केन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  को  अब  तक  किसी  भी  नगर  तक  नहीं  पहुंचाया  गया

 है  ।  फिलहाल  कंन्द्रीय  सरकार  स्वास्थ्य  योजना  को  किसी  नए  नगर  तक  पहुंचाने  का  कोई  प्रस्ताव

 नहीं  है  ।

 बाढुप्ररत  राज्यों  के  लिये  खान्चास्न

 3285,  श्री  टी०  बश्ञीर  :  क्या  खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मन्त्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 केन्द्रीय  सरकार  ने  हाल  की  बाढ़  से  प्रभावित  राज्यों  को  खाद्यान्न  की  सप्लाई  की
 और

 यदि  तो  प्रत्येक  राज्य  को  सप्लाई  किए  गए  खाद्यान्न  का  ब्यौरा  कया  है  ?

 खाद्य  ओर  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  रजज्य  मंत्रों  सुख  :  और  वाढ़  से
 प्रभावित  राज्यों  में  खाद्यान्नों  के  स्टाक  की  आपूर्ति  करने  के  लिए  पहले  से  ही  पर्याप्त  प्रबन्ध  विद्यमान

 अतः  इन  राज्यों  को  स्टाक  भेजने  की  आवश्यकता  उत्पन्न  ही  नहीं  हुई  ।

 केरल  में  कुष्ठ  रोगियों  को  संख्या  में  वद्ध

 3286,  श्री  ठी०  बच्चोर  :  क्या  स्वास्थ्य  और  परिवार  कल्याण  मंत्रों  यह  बताने  की  कृपा
 करेंगे  कि  ;

 क्या  यह  सच  है  कि  करल  राज्य  में  उन  स्थानों  पर  जहां  आदिवासी  लोग  रहते  हैं  कुष्ठ
 रोगियों  की  संख्या  में  वृद्धि  हो  रही  और

 यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  ने  क्या  कदम  उठायें  हैं  अथवा  उठाने  का
 विचार  है  ?

 स्वास्थ्य  ओर  परिवार  कल्याण  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफोक  :  ऐसा  कोई
 प्रमाण  नहीं  है  जिससे  यह  पता  चले  कि  केरल  में  कुष्ठ  रोगियों  की  संख्या  बढ़  रही  वर्ष  1986-87

 142



 18  1911  लिखित

 और  1987-88  में  पता  लगाए  गए  9385  नए  कुष्ठ  रोगियों  की  तुलना  में  वर्ष  1988-89  में  केवल
 8836  नए  रोगियों  का  पता

 (a)  राज्य  के  14  में  से  10  जिले  कुष्ठ  स्थानिकमारी  वाले  जिले  हैं  जहां  व्याप्तता  दर

 5--000  अल्लपी  और  त्रिचूर  नामक  दो  जिले  के  अन्तगेंत  पहले  ही  शामिल  किए
 जा  बुक  हैं  और  तथा  अर्नाकुलम  नामक  2  अन्य  जिलों  को  वर्तमान  वर्ष  कं  दौरान
 के  अन्तग्रेत  शामिल  करने  का  प्रग्ताव  है  तथा  शेष  6  जिले  वर्ष  1992  तक  चरणवार  ढंग  से

 के  अन्तर्गत  कवर  कर  लिए  जाएगे  ।

 ——

 दिल्ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  को
 निश्चित  मात्रा  नीति

 3287.  कली  गंगा  राम  ।  क्या  खाद्य  और  नागरेक  पूर्ति  मंत्रों  यह  बताने  को  कृपा
 करेंगे  कि

 भ्या  दिल्ली  लघु  उद्योग  विकास  निगम  और  दिल्ली  राज्य  नागरिक  आपूर्ति  निगम  ने

 दिल्ली  संघ  राज्य  क्षेत्र  में  चंल  रही  अपनी  छाराब  की  दुकानों  पर  .  मात्रा  नीतिਂ  अपनाई
 यदि  हां  तਂ  तत्सम्बन्धी  तथ्य  और  कारण  क्या

 कया  इस  नीति  के  कारण  ग्राहक  को  अपनी  रुचि  के  ब्राण्ड  की  भारत  निर्मित  विदेशी
 शराब  की  बोतल  नहीं  मिल  पाती  और  उसे  दूसरे  ब्राण्ड  की  शराब  खरीदते  के  लिए  मजबूर  किया
 जाता

 क्या  उपभोवता  पर  इस  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  लगाना  उपमो  घ्ता  संरक्षण  अधिनियम  1986
 के  उपबन्धों  क॑  विपरीत  और

 यदि  हां  तो  सरकार  का  उपमोत्ता  के  अधिकारों  की  रक्षा  के  लिए  भ्या  कार्यवाही
 करने  का  विचार  है  ताकि  वह  अपनी  रुचि  क  ब्राण्ड  का  माल  खरीद  सके  ?

 खाद्य  और  नागरिक  पूति  मंत्रालय  के  राज्य  मत्री  सुख  :  से  सूचना
 एकत्र  की  जा  रह  है  और  सभा-पटल  पर  रख  दी  जाएगी  । एः

 डी०आई०जेड०  नई  दिल्ली  में  धरकारो  मकानों
 को  उप  किराये  पर  देता

 328,  श्री  यंगा  राम  :  क्या  शहरी  विकांस  मंत्री  पह  बताने  की  कृपਂ  करेंगे  कि  :

 क्या  नई  दिल्ली  के  गोल  मार्किट  के  जेड़  में  यह  पता  लगाने  के  लिए
 प्र  जाकर  कोई  सर्वेक्षण  किया  गया  है  कि  और  |  के  ववार्टरों  में  कितने  आवंटी
 वास्तव  में  क्वार्टर  में  रह  रहे  हैं  और  उनमें  से  कितने  क्वार्टरों  को  पूरा  अथवा  आंशिक  रूप  से  उप
 किशाये  पर  दिया  हुआ

 .  यदि  तो  तत्सम्बस्पी  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  बारे  में  क्या  कार्रवाई  कौ  गई  है  जथचा

 कर  ने  का  विचार
 हैं
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 यह  सर्वेक्षण  कब  तक  किया  जाएगा  ?

 हहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  से  सरकारी

 रिहायशी  गास  के  अनण्क्त  किरायेदारी  के  मामलों  का  पता  लगाने  के  लिए  ज्ञिकायतें  प्राप्त  होने  पर

 तथा  स्वेच्छा  से  सम्पदा  निदेशालय  ने  डी  आई.जेड  गोल  नई  दिल्ली  के  क्वार्टरों  की

 मौक  पर  जांच  की  अप्रैल  से  1989  तक  की  अवधि  के

 गोल  मारकिट  नई  दिल्ली  में  80  क्वार्टरों  का  मौके  पर  निरीक्षण  किया  गया  ।  25  मामलों  जहां
 आवंटन  नियमों  का  उल्लघन  करके  बवार्टरों  को  किराये  पर  दिया  गया  वहां  वास  का  आवंटन  रह
 कर  दिया  गया  है  ।

 पंजाब  में  सेवा  योजनाਂ

 3289.  श्री  कमल  चौधरी  :  क्या  शहरी  विकास  मन््त्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :
 पंजाब  में  31  1989  को  समाप्त  होने  वाले  गत  तीन  वर्षों  के  दौरान

 मूल  सेवा  योजनाਂ  के  अन्तगंत  कितने  छहरों  का  विकास  किया  गया  .  और

 वर्ष  1989-90  के  दोरान  इस  योजना  को  लागू  करने  के  लिए  पंजाब  में  चुने  गये  शहरों

 का  ब्यौरा  क्या  है  तथा  इस  प्रयोजन  के  लिए  कितनों  घनराशि  नियत  की  गई  है  ?

 दाहरी  विकास  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  दलबीर  :  पंजाब  में  शहरी  मूलमूत
 सेवा  योजना  के  अन्तगगंत  दस  नगर  शामिल  वे  हैं  (1)  (2)  खन्ना  (3)

 (4)  राजकोट  (5)  (6)  (7)  हल्लनपुर  (४)  दो  (9)  पायल

 और  (10)  हाथुर  |

 चालू  वित्तीय  वर्ष  के  दौरान  इतने  ही  नग़रों  का  विकास  किया  जाता  रहेगा  ।  इस

 योजना  के  अन्तगंत  80.00  लाख  रुपये  के  प्रावधान  में  से  5.70  लाख  रुपये  केन्द्रीय  सरकार  के  अंश

 के  रूप  में  1989-90  के  दौरान  पंजाब  सरकार  को  देय  जो  कि  शहरी  मूलमूत  सेवा  योजना  का

 अन्तिम  वर्ष

 बन-प्रामों  को  राजरव-प्रार्मों  में  बदलना

 ]
 3290  श्री  प्रताप  मानु  शर्मा  :  क्या  पर्यावरण  और  बन  मन्त्रो  यह  बताने  को  कृपा

 '
 क्षरेंगे  कि

 कया  मध्य  प्रदेश  सरकार  ने  केन्द्रीय  सरकार  को  वन-प्रामों  को  राजस्व-व्रःमों  में  बदलने

 के  लिए  कोई  प्रस्ताव  भेजा  ह

 यदि  तो  तस्सम्बंन्धी  ब्यौरा  क्या  और
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 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  समेकित  ब्रामीण  विकास  जवाहर  रोजगार

 ग्रामीण  विद्यूतीकरण  और  लघु  सिंचाई  परियोजनाओं  के  अन्तगंत  इन  प्रामों  के  सर्वांगीण  विकास  के

 लिए  कया  अनुदेश  जारी  किए  गए  हैं  ?

 पर्यावरण  और  बन  मंत्रालय  में  राज्य  मंत्री  सूमति  :  और  (a)
 बन  ग्रामों  को  राजस्व  ग्रार्मों  में  बदलने  के  लिए  केन्द्र  सरकार  को  मध्य  प्रदेश  सरकार  से  कोई  प्रस्ताव

 प्राप्त  नहीं  हुआ

 राष्ट्रीय  वन  1988  में  राजस्व  ग्रामों  के  समान  वन  ग्रामों  का  विकास  करने  की

 ध्यवस्था  समन्वित  ग्रामीण  विकास  जवाहर  रोजगार  ग्रामीण  विद्य  तीकरण
 और  लघु  सिंचाई  स्कीमों  के  अन्तर्गत  इनके  विकास  के  लिए  अलग  से  कोई  अनुदेक्ष  जारी  नहीं  किए

 गए  हैं  ।

 पंचायती  राज  ओर  स्थानोय  निकायों  के  बारे  में

 मुश्यमंत्रो  सम्मेलन

 3291.
 स्थ  पक

 :  कया  हाहुरी  विकास  मंत्रो  यह  बताने  को  कृपा  करेंथे  कि  :

 क्या  हाल  ही  में  पंचायती  राज  और  स्थानीय  निकायों  के  बारे  में  दिल्ली  में  मुख्य  मंत्रियों

 का  एक  सम्मेलन  आयोजित  किया  गया

 यदि  तो  किन-किन  मन्त्रियों  ने  इस  सम्मेलन  में  माग  लिया

 क्या  कुछ  मुख्य  मन्त्रियों  ने  इस  सम्मेलन  में  माग  नहीं  लिया  और  यदि  तो  तत्संबंधी
 ब्यौरा  क्या  और

 उस  पर  कुन्द्रीय  सरकार  की  क्या  प्रतिक्रिया

 काहरो  विकास  संशालय  में  राज्य  मंज्रो  दलबोर  :  शहरी  स्थानीय
 निकायों  को  सुदृढ़  बनाने  और  पंचायती  राज  निकायों  तथा  हाहरी  स्थानीय  निकायों  के  मध्य
 अन्तरापृष्ठ  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  विचार  करने  के  लिए  हाल  ही  में  मुख्यमन्त्रियों  का  एक  सम्मेलन
 आयोजित  किया  गया  था  ।

 सम्मेलन  में  भाग  लेने  वाले  मुख्यमन्त्रियों  की  सूचो  संलग्न  विवरण  में  दी  गई

 आना  तमिलनाडु  और  परिचिमी  बगाल  के  मुख्यमन्त्रियों
 ने  भाग  नहीं  लिया  ।

 मंद  सरकार  ने  उनकी  अनुपस्थिति  पर  ख्ेद  प्रकट
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 लिखित  उत्तर

 विवरण

 7  1989  को  सुरुयसन््रियों  के  सम्सेलन  में  भार  सेने  वाले

 ,.  श्री  गेयांग  अपांग

 मुख्यमन्त्री
 अरुणाचल  प्रदेश

 2.  श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिन्हा
 मुक्यमन््त्री
 बिहार

 3.  श्री  प्रताप  सिह  रावजी  राने

 मुख्यमन्त्री
 गोवा

 4.  श्री  घीरभद्र  सिह
 मुख्यमन्त्री
 हिमाचल  प्रदेश

 5.  डा०  फारुख  अब्दुल्ला
 मुख्यमन्त्री
 जम्मू  और  करर्म-र

 6.  श्री  पी०  वेंकटसुब्बैया
 राज्यपाल
 कर्नाटक

 7.  श्री  मोती  लाल  बोहरा
 मुख्यमन्त्रा
 मध्य  प्रदेश

 8,  श्री  शरद  पवार

 मुख्यगन्त्री
 महाराष्ट्र

 9.  क्री  पी०ए०  संगमा

 मुख्यम्रन्त्री
 सेघा लय

 10.  श्री  जार०क े०  जंयचन्द्र  सिंह

 मणिपुर
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 मुख्यमन्त्रियों  की  सूची
 11.  श्री  एस०सी०  जामिर

 मुख्यमन्त्री
 |

 नागालैण्ड

 12.  श्री  अमर  सिह  चौघरी

 मुख्यमन्त्री

 गुजरात

 13.  श्री  जे०बी०  पटनायक

 मुख्यमन्त्री
 उड़ीसा

 14,  श्री  एस०6एस०  रे
 राज्यपाल
 पंजाब

 15.  श्री  शिवचरण  माथुर
 मुख्यमन्त्री
 राजस्थान

 16.  श्री  नर  बहादुर  भण्डारी

 मुख्यमन्त्री
 सिक्किम

 17,  श्री  सुधीर  रंजन  मजुमदार
 मुख्यमन्त्री

 त्रिपुरा
 18.  श्री  एन०्डी०  तिवारी

 मुख्यमन्त्री
 उत्तर  प्रदेश

 19.  श्री  जे०  लालसनगोलाਂ
 मन््त्री  और

 मिजोरम
 *

 9  1989



 18  1911  उत्तर

 संघ  राज्य  क्षेत्र

 .  लेफ्टिनेंट  जनरल  टी  ०एस०  आओबराय
 उप  राज्यपाल
 अण्डमान  तथा  नीकोबार  द्वीप  समूह

 2.  श्री  रोमेश  भण्डारी
 राज्यपाल

 उप  0  8
 दिल्ली

 श्री(पी  *  कन्नान

 स्वास्थ्य  मन्त्री
 पाण्डिबेरी

 >

 मध्याद्व

 कक

 ]
 अध्यक्ष  महोदय  ।  मैं  आपकी  बात  एक-एक  करके  सुनू गा  ।

 ) ह

 अध्यक्ष  महो दय  :  मैं  सुन  लू  आपकी  लेकिन  ऐसे  नहीं  ।  आप  अब  बैठ  जाइडे)जकने
 टाइम  पर  बोलिएगा  !  मैं  आपको  जब  तब  बोलिएगा  ।

 )
 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरी  अमुमति  के  बगेर  एक  भी  शब्द  कायंवाही  वृतान्त  में  सम्मिलित  नहीं
 किया

 )

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  आपकी  बात  एक-एक  करके  सुनू  कृपया  अपना  स्थान  ग्र३ण
 ae

 श्री  अजय  भुशरान  :  मैं  पहले  खड़ा  हुआ  था  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  कोई  बात  नहीं  ।  मुझे  मालूम  है  क्या  करना  मैं  अगरपकी  सुनू  गा  यह
 मेरा  वादा  है  लेकिन  संक्षिप्त  में  ।  ग

 ु
 क्षष्यक्ष  महोदय  :  अब  आप  बैठ  एक  मिनट  ।
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 खिलिते  स्सर  9  1989

 की  संफुद्दीन  अहमद  :  असम  सरकार  ने  मुझ्के  लोक  सभा  से  त्यागपत्र  दे

 लिए  एक  आदेदा  भेजा  और  इससे  समन्तुष्ट  नहीं  होने  पर  उन्होंने  मेरे  घर  पर  कुछ  तत्व
 ।

 ओऔी  गोकुल  सेकिया  )  :  गृह  मन््त्री  यहां  मौजूद  उन्हें  इस  सम्बन्ध  में  कहते

 दीजिए  कि  क्या  संसद  सदस्य  के  जीवन  की  रक्षा  की  यदि  वह  एक  संसद
 सदस्य  के  जीवन  की  रक्षा  नहीं  कर  सकते  हैं  तोवे  असम  के  लोगों  को  कंसे  बचा  सकेंगे  ?

 अ्ष्यक्ष  महोदण  :  मुझे  उनकी  बात  तो  सुन  लेने  दीजिए  ।

 )
 अध्यक्ष  महोदय  :  उनकी  बात  तो  सुन  लेने  क्या  करते  हैं  आप  ?

 )

 अध्यक्ष  सहोदम  !  आपने  मुझे  लिखकर  दिया

 ]
 मैं  गह  मन्त्री  को  सदस्यों  की  सुरक्षा  पर  गौर  करने  के  लिए  कहूंगा  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  पहले  मृक्तै  बात  कर  लेने  आप  क्यों  बोच  में  दखल  दे  रहे

 )
 '

 लध्यक्ष  सहोदय  :  मैंने  उनके  लिए  मी  लिखा  है  ओर  मैं  आपके  लिए  भी  लिख  दू  गा  बयोंकि
 सदस्यों  के  जीवन  की  रक्षा  करना  इस  समा  की  जिम्मेदारी  है  ।

 गृह  सम्भालय  सें  राज्य  मंत्रो  संतोष  मोहन  :  मैं  आपको  आश्वासन  देता

 हूं  कि  हम  आपके  अनुदेशों  का  पालन

 अध्यक्ष  महोदय  मुझे  आपका  विदोषाधिकार  का  प्रस्ताव  मिल  गया  मैं  इस  पर  गौर  कर
 रहा  हूं  और  में  इस  पर  तुरन्त  कार्यवाही  करू गा  ।

 अध्यक्ष  सहोवय  :  बारी-बारी  से  ।

 कली  संधद  झाहबुद्रोत  :  मेरा  आपसे  यह  निवेदन  आपने
 माननीय  सदस्य  का  पत्र  सरकार  को  भेजा  है  लेकिन  केवल  आगे  मेजना  ही  काफी  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  नहीं  नहीं  ।  मैंने  माननीय  गृह  मन्त्री  से  मी  सदस्यों  की  सुरक्षा  पर  भौर  करने
 के  लिए  कहा
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 भी  सेयद  झाहबुद्दोत  :  आपको  हन  माननीय  सदस्य  की  जीवन-रक्षा  के लिए  सरकार  को  निदेश
 देने  चाहिए  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कह  चुका  हूं  कि  हम  सदस्यों  की  सुरक्षा  के  लिए  जिम्मेदार  में  पहले
 ही  गृह  मन्त्री  से  कह  घुका  हूं  ।

 कली  सन््तोष  मोहन  देव  :  हम  आपके  अनुदेशों  का  पालन  करेंगे  ।

 झरी  मुशरान  :  मैंने  भूतपूर्व  सं  निकों  की  समस्याओं  पर  आपको  एक  ध्यानाकरषण
 '

 नोटिस  दिया  था  ।

 अध्यक्ष  सहोदय  :  यह  मुकै  मिल  गया  है  ।

 श्री  अजय  मुझरान  :  आपने  आश्वासन  दिया  था  कि  इसे  इस  सप्ताह  शामिल  कर  लिया
 जायेगा  लेकिन  इसे  शामिल  नहीं  किया  गया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  इस  सप्ताह  के  अभी  दो  दिन  बाकी  है  ।

 झली  अजय  मुशरान  :  हमारे  पास  आज  कल  का  तथा  परसों  का  कार्यक्रम  मौजूद  एक
 घ्यानाकर्षण  जिसके  लिए  दो  साल  तक  इन्तजार  किया  जा  सकता  था  को  शामिल  कर  लिया  गया
 लेकिन  मेरे  वाले  ध्यानाकर्षण  को  नहीं  लिया  गया  ।

 |

 अध्यक्ष  महोदय  :  कर्नल  मैं  तथ्य  मांग  रहा  हूं  ।  मैं  उनका  इन्तजार  कर  रहा  हूं  और
 यह  जरूरी  नहीं  है  कि  जो  कुछ  भी  किया  गया  है  उसे  शामिल  कर  लिया  ज/येगा।  मैं  प्रत्येक  चीज  को
 शामिल  नहीं  कर  सकता  हूं  ।

 )

 अध्यक्ष  महोदय  ;  मुझे  तथ्य  प्राप्त  करने  हैं  ।

 झो  अजय  सुश्दरान  :  इसमें  कितना  समय  लगेगा  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  नहीं  जानता  हूं  लेकिन  इसमें  समय  लगेगा  ।  यहां  तक  कि  जल्दी  करने
 में  भी  समय  लगता  है  ।  इस  सभा  में  ध्यानाकषंण  प्रस्तांवों  पर  मुझे  चर्चा  नहीं  करनी  है  बल्कि  आपको

 सन्तुष्ट  करने  के  मैं  कह  रहा  हू  कि  मैं  पहले  ही  बहुत  अविलम्बनीय  कदम  उठा  रहा  हू
 और  मैं  आपको  कल  या  परसों  बताऊ  गा  कि  स्थिति  क्या  आप  भी  इसे  जारी  रख  सकते  हैं  ।

 झो  जो०  एम०  बनातवाला  :  अध्यक्ष  आप  इस  बात  ही  सराहना  करेंगे

 कि  यह  बहुत  विषम  स्थिति  श्री  लंका  के  सम्बन्ध  में  हो  रही  बातचीत  का  क्या  हुआ  जहां  तक
 इसके  बारे  में  प्रस्तावों  की  बात  है  हमें  श्री  लंका  की  संसद  की  रिपोर्टों  स ेजानकारी

 अध्यक्ष  महोदय  काय॑  मन्त्रणा  समिति  की  बेठ्क  मैंने  पहले  ही  इसे  सूचीबद्ध  किया
 हुआ  मैं  नियम  193  के  अन्तर्गत  उस  प्रस्ताव  को  पहले  ही  मंजूर  कर  चुका  हू  ।

 .  भरी  जो  -  एम  ०  अनातवाला  :  प्रस्ताव  यथासमय  जायेगा  लेकिन  उन्हें  अब  एक  वक््तव्य  देना
 चाहिए

 अध्यक्ष  सहोवय  :  हम  इसकी  चर्चा  कार्य  मन्त्रणा  समिति  में  कर  सकते
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 श्री  जो०  एम०  बनातथासा  :  ऐसी  रिपोर्ट  है  कि  भारतीय  शान्ति  सेवा  की  वापसी  समझौते
 के  कार्यान्वयन  से  सम्बद्ध  नहीं  है  ।  यह  बातें  हमें  श्री  लका  की  संसद  की  रिपोर्टों  स ेपता  चल  रही
 कसी  विकट  स्थिति  आज  कम  से  कभ  एक  वक्तव्य  दिया  जा  सकता  हम  इस  पर  बाद में  चर्चा
 कर  सकते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  इसे  देखेंगे  ।

 शी  हुरूमाई  मेहता  :  मैंने  नियम  193  के  अन्तगगगंत  कुदाल  आयोग  की  रिपोर्ट
 पर  चर्चा  करने  के  लिए  एक  नोटिस  दिया

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  पहले  उसे  मंजूर  कर  चुका  काये  मन्त्रणा  समिति  इसके  लिए  समय
 देगी  ।

 को  तरुण  काम्ति  धोष  :  अध्यक्ष  महोदय  मुक्के  खेद  है  कि  मुझे  यह  मामला  संसद
 में  लाना  पड़ा  ।  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  बारसाट  में  जोकि  बोन  गांव  उप  मण्डल  में  बहुत  आतंक  छाया

 हुआ  है  यहां  तीन  कांग्र  सी  सदस्यों  की  पिछले  पाक्षिक  में  नृश्षस  हत्या  कर  दी  गई  थी

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  मुख्यमन्त्री  को  राज्य  सरकार  इसके  लिये  जिम्मेदार  है  '

 झी  तदण  कान्ति  घोष  :  यह  स्थिति  न  केवल  बोनगांव  उपमण्डल  में  हैं  बल्कि  मेरे  पूरे  निर्वाचन
 क्षेत्र  में  है  विषोष  रूप  से  देगान्गा  थाना  में  जहां  आतंबः  छाया  हुआ  है  ।

 जध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  सरकार  का  विषय  है  |

 झी  तराण  काम्ति  घोष  :  मैं  सबसे  पहले  इसे  आपके  ध्यान  में  लाना  चाहता  हू॑  और  आपके
 जरिये  प्रधान  मन्त्री  तथा  गह  मन्त्री  के  ध्यान  में  लाना  चाहता  ह  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  सरकार  का  विषय  है  ।

 )

 री  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  ऐसा  है

 अध्यक्ष  भहोदय  .  आप  जिहृ्  क्यों  करते  हैं  ।  ऐसा  कुछ  जब  तक  मैं  इजाजत  नहीं  दू
 बोल  नहीं  सकते  हैं  ।

 “
 )

 भरी  प्रताप  मानु  क्वर्मा  :  माननीय  अध्यक्ष  आपने  बड़ी  कृपा  पूर्वक  पिछले
 शप्ताह  हमारे  निवेदन  को  मान  कर  इस  बात  का  आश्वासन  दिया  था  कि  इस  सप्ताह  सदन  में
 वत  रिपोर्ट  पर  बहस  की  जाएगी  ।  कालिंग  स्टेशन  भी  आपने  स्वीकार  किया  था  ।  हमने  नियम  193

 के  अधीन  डिसबशन  मांगा  कालिग  स्टेशन  दिया  हुआ  है  ।  |
 अध्यक्ष  महोदय  :  आज  बीएसी  में  बंठ  कर  फंसला  करेंगे  कि  हमारे  पास  कितना  टाइम  है  और

 कालिंग  स्टेशन  के  लिए  कितना  टाइम  दे  सकते  हैं  ।

 और  प्रताप  भानु  झ्वर्मा  :  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  भामला  है

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  अपने  बीजनेस  एडवाइजरी  कमेटी  के  मैम्बसं  से  बात

 ु
 TTT? हु

 )
 #क>क
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 अध्यक्ष  महोदय :  आपका  कल  कालिग  स्टेशन

 श्री  प्रताप  भसानु  शर्मा  :  पन््यवाद  1  ***

 श्री  राम  प्यारे  पनिका  :  अध्यक्ष  देश  के  बड़े-बड़े  बीड़ी  ठेकेदारों  के  कारण  “

 )  के  छोटे-छोटे  बीडी  मज  दर  बेकार  हो  गए  हैं  |  यह्  बहुत  ही  कठिन  समस्या  है  ॥
 “““

 )  ४००

 अध्यक्ष  सहोदय  :  आप  लिख  कर  दीजिए  ।

 )

 के
 ओर  उत्तम  राठौड़  :  हाल  ही  में  वस्त्र  विशेषज्ञता  के  प्रश्न  पर  सरकार  ने

 उत्तर  दिया  मैंने  आधे  घटे  की  चर्चा  के  अन्तगंत  कुछ  स्पष्टी  करण  मांगे  थे  ।

 ]
 अध्यक्ष  भहोदय  :  आप  नियम  377  में  एलाउ  करेंगे  ।

 )

 श्री  राम  प्यारे  सुमन  )  :  अध्यक्ष  हम  आपका  आभार  व्यक्त  करना  चाहते
 आज  9  अगस्त  के  एतिहासिक  दिवस  पर  संसद  भवन के  केन्द्रीय  कक्ष  में  दावा  बी०आर०

 कर  जी  ४  चित्र  का  अनावरण  करके  आपने  एक  महान  काये  किया  इससे  निश्चित  रूप  में  देश  के
 करोड़ों  दलितों  की  भावनाओं  के  आधार  पर  यह  कायंवाही  की  गई  है  ।  इसके  लिये  आप  बधाई  के
 पात्र  है  और  पूरा  देश  आपका  आभार  व्यक्त  करता  है  ।

 थरो  हरीश  रावत  ;  अल्मोड़ा )  :  अध्यक्ष  हरियाणा  के  अन्दर  बहुत  ही  खतरनाक  स्थिति
 खड़ी  हो  रही  वहां  के  मुख्यमन्त्री  और  जनता  दल  के  अध्यक्ष  के  द्वारा  इन्डस्ट्रियलिस्टों  पर  दवाव
 ड  जबरदह्ती  पैसे  की  वसूली  की  जा  रही  जमीनों  के  मारी*“**“-किए  जा  रहे

 उनपें  से  एक  tt  यहीं  पर  पालम  के  नजदीक  जो  महत्वपूर्ण  स्थान  उस  जमीन  के  बहुत

 भारो  भाग  को  पंजाब  के  मूतपूर्व  का  के  लड़के  को  एलाट  किया  गया  है  और
 उसमें  "  eH

 लड़के  का  शयर  दो  सौ  करोड़  रुपए  से  मी  ज्यादा  का  77“

 )

 अध्यक्ष  भहोदय  :  मेरे  बस  की  बात  नहीं  है  ।  स्टेट  सब्जेक्ट  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता
 “

 )

 ]
 श्री  हरीश  रावत  :  यह  बहुत  गम्भीर  मामला  इस  पर  चर्चा  होनी  चाहिए  ।

 ++  अध्यक्षपीठ  के  आदेशानुसार  कार्यंवाही-वृतान्त  से  मिकाल  दिया  गया  ।
 कार्यवाही  वृत्तान्त  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गेया  ।
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 श्री  शञास्ता  राम  नायक  :  कुछ  विपक्षी  दलों  के  सदस्य  जो  त्यांग  पत्र  दे

 चुके  हैं  अपनी  सार्वजनिक  सभाओं  में  यह  कहते  हुए  संसद  पर  प्रहार  कर  रहे  हैं  कि  संसद
 अनावश्यक  हो  गयी  वे  सावंजनिक  रूप  से  इस  देश  की  संसद  पर  ऐसे  वक्तव्य  देकर  इसका  अपमान
 कर  रहे  हैं  जो  कि  लोकतन्त्र  में  असहनीय  वे  कहते  हैं  कि  उनके  त्याग  पत्र  देने  के  बाद  संसद

 अनावश्यक  हो  गयी  है  तथा  यह  तो  अब  संसद  ही  नहीं  रही  ।

 इस  तरह  के  वक्तव्य  दिये  गये

 ]
 अध्यक्ष  भहोदय  :  देखिये  मैं  तो  हाथ  जोड़  कर  समी  से  प्रार्थना  करता  हूं  कि  इसकी

 गरिमा  रहने  दीजिएਂ

 )

 चोधरो  राम  प्रकाश  :  मेरी  बात  मी  सुनिए  जनाब  |  हरियाणा  के  अन्दर  रोजाना
 *““+'”“का  खल्लम"““++  “  (  इसका  इन्तजाम  करेंगे  या  लोगों  को  लूटा  जा  रहा

 लोगों  को  मारां  जा  रहा  लोगों  को  तबाह  कर  रहे  पंचायतों  को  छीन  बेच  रहे  हैं  ।
 सब  से  घूस  ले  करके  उनको  नोंच  रहे  आप  कुछ  करेंगे  या  नहीं  ?

 ऐसा  कब  तक

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  तो  स्टेट  की  बात  है  साहब  ।  मैं  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।  :

 जोघरी  राम  प्रकाक्ष  ।  मैंने  ऐसी  गवनंमेंट  कभी  नहीं  देखी  ।  आप  इसके  लिए  जांच  कमीशन
 बेठाओं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  कहां  बंठा  सकता  हू  ।  मैं  यहां  से  कुछ  नहीं  कर  सकता  ।

 ]
 मैं  राज्य  विषयों  को  नहीं  ले  सकता  हु  और  उन  पर  यहां  चर्चा  नहीं  कर  सकता  हू  ।

 खौधरी  +म  प्रकाक्ष  :  एक  मेम्बर  आफ  पालियामेंट  की  जिंदगी  सेफ  नहीं  है  तो और  किसकी
 हो  सकती

 श्री  लिरंजी  लाल  शर्मा  :  एम०एल०ए०  का  स्टेटमेंट  है  कि  हरियाणा  के  अन्दर
 मुख्य  मन्त्री  के  सपूत  को  बुला  कर  के  उनसे  पैसा  ऐंठते  आफिक्षि पल
 नरी  के  द्वारा  ।  बी०जे०पी०  एम०एल०ए०  वहां  गवनंमेंट  का  हिस्सा  दिल्ली  में  बुला  करके  यह
 सब  करते  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय  *  यह  उनको  वहां  की  असेम्बली  में  उठाना  मैं  कया  कर
 सकता  हू  ।

 ]
 ओर  चिरंजी  लाल  दार्मा  :  स्तीकर  यह  बड़ा  गंभीर  मामला  है  ।

 केक “7
 +

 जब्यक्षपोठ  के  भरदेशाबुसार  कार्यवाद्दी  वृतान्त  से  निकाल  दिया  .

 + कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया
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 ]
 अध्यक्ष  महोदव  :  मैं  यही  कह  रहा  हू  ।  मैं  इस  मामले  में  कुछ  सहायता  नहीं  कर  सकता  ।

 हमें  राज्यों  के  मामले  का  जिक्र  नहीं  करना  चाहिए  |

 |
 मैं  कया  कर  सकता  हू  ?

 .
 श्री  अब्दुल  रशोद  काबली  ):  लहाख  में  हमेशा  से  ही  सांस्क्ृतिक  सदमाव  रहा

 लहाख  प्रदेश  में  कमी  कोई  सांप्रदायिक  मसला  नहीं  उठा  |  दुर्भाग्य  से  इस  क्षेत्र  जहां  हमेशा  ही  से

 शांति  रही  अब  संघर्ष  की  स्थिति  बनी  हुई  है  ।  वहाँ  कानून  और  व्यवस्था  की  स्थिति  बिल्कुल  बिगड़
 चुकी

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  राज्य  का  विषय  मैं  यहां  इस  पर  चर्चा  नहीं  कर  सकता  ।

 शी  अब्दुल  श्तीद  काबुस्ो  :  एक  संसदीय  प्रतिनिधि  मण्डल  को  कश्मीर  के  दौरे  पर  जाना
 चाहिए  ।  यह  मेरा  निवेदन  है  कि  संसद  को  इसमें  हस्तक्षेप  करना  चाहिए  और  संसद  के  एक  प्रतिनिधि
 मण्डल  को  लहाख  जाकर  देखना  चाहिए  कि  वहाँ  क्या  हो  रहा  है  ?

 अध्यक्ष  महोदय  ।  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  ।

 ]  |
 मैं  इसमें  कुछ  नहीं  कर  यह  तो  गवर्नमेंट

 अध्यक्ष  महोदय  अब  बस  हो  गया  ।

 शी  भानक्  राम  सोडो  :  अध्यक्ष  बस्तर  में  एक  नवयुवती  की  नेकडਂ  फोटो
 लेने  का  मामला  मैंने  कल  उठाथा  वह  रिकार्ड  में  नहीं  आया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  आपको  कहा  था  कि  लिख  कर

 ओऔी  मानकू  राम  सोडी  :  मैंने  लिख  कर  दे  दिया  हम  तो  आपके  दरबार  में  ही  कह
 सकते

 अध्यक्ष  महोदय  :  में  पता  करवा  लू  गा  ।

 )
 अध्यक्ष  सहोदण  :  बस  अब  खत्म  हो  ।  सारे  दिन  थोड़े  ही  चलता

 कुसारों  समता  बनजो  :  हरियाणा  के  चीफ  मिनिस्टर  एक  कानून  बना  रहे  हैं  कि
 लड़कियों  को  प्रापर्टी  में  कोई  हिस्सा  नहीं  प्रापर्टी  में  लड़कियों  को  हिस्सा  मिलने  का  एक  सेंद्रंस
 कानून  वे  उस  कानून  में  लड़कियों  के  अभ्विकार  छीन  रहे  हैं  ।

 अध्यक्ष  भहोदय  :  देखिये  जितने  उनके  अधिकार  जितने  अधिकार  आपने  उनको
 दिये

 वे  उनका  इस्केमाल  करेंगे  ।  यहू  उस  पर  निर्भर  करता  मैं  इसमें  क्या  कह  सकल हूं  ? '
 कुमारी  भसता  अनर्जी  :  यह  लड़कियों  साथ  अन्याय  है  ।

 ध्  ६३३3
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 अध्यक्ष  महोदय  :  मैं  क्या  कर  सकता  हू  ।  अब  आप

 ]

 बहुत  हो  -

 )

 श्रीमती  चन्द्रेश  कुमारो  :  यह  स्त्री  के  अधिकारों  का  प्रश्न  उन्हें  सम्पत्ति  के

 अधिकार  से  वंचित  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 मैंने  सेना  कार्भिकों  को  एक  पेंशनਂ  दिए  जाने  के  सम्बन्ध  में  ध्यानाकर्षण

 प्रस्ताव  दिया  था  ।  मेरा  अनुरोध  है  कि  आप  इस  पर  विचार

 ]

 श्री  बालकवि  थेरागो  :  अध्यक्ष  अभी  आई  आई  टी  हिन्दी  का  मामला
 निपटा  ही  नहीं  है  कि  दिल्ली  की  एक  बीमा  कम्पनी  ने  अंग्र ंजी  अनिवाय  करते  हुए  ए  स्टेट्स  में
 अंग्रे  जी का  पेपर  इसका  विज्ञापन  भर्ती  के  मामले  में  निकाला  अगर  कोई
 विभाग  इस  तरह  का  विज्ञापन  निकालता  है  तो  उसको  निरस्त  करना  यह  मारतीय  भाषा  और
 राष्ट्रमाषा  का  अपमान  यह  बरदाइत  नहीं  किया  जा  सकता  ।

 क्षी  प्रताप  मातु  धर्मा  :  अध्यक्ष  आप  तो  स्वयं  संस्कृत  और  हिन्दी  क॑  विद्वान  हैं  आपके
 निर्देश  जीवन  बीमा  निगम  को  जाने  चाहिए  ।  )

 अध्यक्ष  महोदय  :  अब  तो  निर्देश  जाते-जाते  भेरे  ख्याल  से  गट्ठा  बन  गया  मुझे  प्ता
 नहीं  कि  निर्देश  जाते  कहां  हैं  ।

 ]

 क्या  हुआ

 भी  बाल  का
 वि  बेरागी  :  अध्यक्ष  आदेश  जाने  के  बाद  उनका  पालन  क्यों  नहीं

 संसद  तो  सबसे  ऊची  है  अध्यक्ष  महोदय  ।

 ]
 अध्यक्ष  मैं  आपकी  भावनाओं  क॑  बारे  में  पहले  ही  बता  चुका  हूं  और  इस  समा  में

 इसका  आश्वासन  दे  चुका  हू  ।

 .....  औ  भ्रताप  भानुक्षर्मा  :  अध्यक्ष  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  मामला  बैरागीजी  ने

 अध्यक्ष  महोदय  :  एक  मुझे  कहने  दोजिए  जो  आप  कहलभाना  चाहते  हैं|

 )
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 अध्यक्ष  मि०  पालियामेंटरी  अफेयर्स  आप  एंसा  करिए  कि  यह
 हाउस  के  सेंटीमेंट्स  पहले  भो  बताए  गए  हैं  और  फिर  अब  बताए  जा  रहे  यह  बहुत  गल१  बात  है
 कि  हाउस  द्वारा  कही  गई  बात  को  अवमानना  की  यह  बहुत  गलंत  बात  है  ।  आप  बतला
 कौनसी  मिनिस्ट्री  का  काम

 अध्यक्ष  भहोदय  :  इतने  दिनों  के  बाद  भी  इस  तरह  से  काम  न  यह  बहुत  गलत
 बात

 ]  दे
 इसका  अनुसरण  क्यों  नहीं  किया  जाता  ?

 डा०  कृपासिषु  भोई  अमी-अभी  आपने  यह  विनिणंय  दिया  कि  राज्य  के  विषय
 पर  यहां  चर्चा  नहीं  की  जा सकती  ।  लेकिन  हमारे  माननीय  श्री  राम  मघुमेह  और
 उच्चरक्तचाप  आदि  रोगों  से  पीड़ित  उन्हें  मारा-पीटा  गया  हरियाणा  की  पुलिस  और
 जनता  ने  एक  सांसद  की  पिटाई  को  उनके  जीवन  और  सम्पत्ति  की  रक्षा  कसे  की  जा
 सकती  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  हरियाणा  वाले  हरियाणा  वालों  को  ही  पीटंगे

 डा०  कृपासिषु  मोई  :  आप  तो  सामने  देख  रहे

 चोधरो  राम  प्रकाश  :  अध्यक्ष  सारे  हरियाणा  वाले  दुखी  इस  सरकार  से  सब  दुखी
 सब  हरियाणा  सरकार  से  तंग  हो  रहे  )

 डा०  कृपासिधु  भोई  :  अध्यक्ष  महोदय  इसकी  सी०बी०आई०  से  जाँच  करवाएं  ।

 चोघरो  राम  प्रकाश  :  अध्यक्ष  देखिए  वहां  पर  क्या  हालात  हो  गए  आज  तो  मेरा
 हाथ  तोड़ा  कल  को  ग्रोली  मार  मेरी  गर्देन  तोड़  देंगे  ।,

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  ला  एण्ड  आर्डर  का  मामला  है  ।:

 चोषरी  राम  प्रकाश  :  अध्यक्ष  मेंबर  आफ  पालियामेंट  की  जिंदगी  सेफ  नहीं  तो
 और  किसी  की  नहीं  हो

 अध्यक्ष  महोदय  :  दैखिए  ऐसा  मैंने  आपको  बताया  है  ।

 चौधरी  राम  प्रकाश  :  अध्यक्ष  इसका  इंतजाम  करिए  नहीं  तो  सब  लोग  वहां  पर
 मारे  सब  तंग  हो  रहे  देखिए  मेरा  हाथ  टूटा  हुआ

 अध्यक्ष  महोदय  :  देखिए  मैं  नहीं  कर  पाऊ  मेरे  बस  में  नहीं  आप  ग्रवनंर  के  पास

 जाइए  ।

 चोधरो  राम  प्रकाश  :  अध्यक्ष  मैंने  अर्ज  किया  है  कि  मेरा  हाथ  टूट  गया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मेरे  बस  में  यह  चीज  नहीं  यह  ला  एण्ड  आर्डर  प्राब्लम
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 >मममममम्>ञ  कानून और व्यवस्था
 -

 कानून  और  व्यवस्था राज्य  का  विषय  मैं  इसमें  हस्तक्षेप  नहीं  कर  सकता  ।  आप  किस
 नियम  के  तहत  मुक्के  ऐसा  करने  के  लिए  कह  रहे  हैं  ?  मैं  ऐसा  नहीं  कर  सकता  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  आप  बतादए  कि  मेरे  पास  कौन  सी  ताकत  है  जिससे  मैं  कुछ  कर
 सकता  हूं  ।

 श्रो०  संफुदीम  सोल  :  आप  ही  के  आदेश  से  मैंने  नियम  193  के  तहत  दो  प्रस्ताव
 रखे  एक  अस्ताव  कुदाल  आयोग  की  रिपोर्ट  के  सम्बन्ध  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  मैंने  इसे  स्वीकृति  दे  दी  है  ।

 प्रो०  सेजुद्दोत-सोख  :  दूसरा  प्रस्ताव  बाबरी  मस्जिद  राम  जन्ममूमि  के  बारे  में  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  जाप  मेरे  पास  भेज  दीजिए  ।  बी०ए०सी०  बंठेगी  और  फंसला  करेगी  |

 |

 हम  इसे  मैं  यहां  कोई  निर्णय  नहीं  दे  सकता  ।  वे  प्रस्ताव  विचासधोन

 प्रो०  सेफुद्ीय  सोल  :  भानमीय  गह  मन््त्री  जी  ने  कहा  है  कि  वह  इस  समा  में  चर्चा  के  लिए
 तेयार  राज्य  समा  में  भी  चर्चा  हुई  हम  इस  पर  यहां  चर्चा  करना  चाहते  मैंने  नोटिस
 दिया  है  ।

 ]

 अध्यक्ष  महोदय  :  देख  इसकी  जरूरत  नहीं  है  कहने  की  ।

 ]

 मैं  पहले  ही  इसे  स्वीकृति  दे  चुका  हूं  ।  इसका  निर्णय  कार्य  मन्त्रणा  समिति  करेगी  ।

 प्रो०  पी०ले०  कफुरियन  :  किसो  सांसद  की  सुरक्षा का  अर  राज्य  डी  कानून  और
 व्यवस्था  कै  प्रएपन  से  एकदम  भिम्न

 अध्यक्ष  भहोदय  :  कह  श्री  इसी  देश  के  कगरिक  हैं  और  उसी  कानून  के  तहत  सुरक्षा
 होठी  है  सम्बन्ध  में  अलग-अलग  कानून  लागू  नहीं  होते  ।  है  उनकी

 -  प्रो०  पो०ले०  कुरियन  :  फिर  कानून  में  संशोधन  किया  जाना  चाहिए  ।
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 1911  लिखित  उचछर

 हु  12.20  2  2  0  हक  ढ  प्  ०

 सभा  पटल  पर  रखे  गये  पत्र

 कालीन  निर्यात  संवर्धन  गाजियाबाद  का  वर्ष  1987-88

 का  धारिक  अतिवेदन  ओर  कार्मकरण  को  समोक्षा  असदि

 बस्त्र  सन्त्रालय  में  सत्य  मंधो  सरोज  :  अपने  सहयोगी  श्री  राम  निवास

 मिर्घा  की  ओर  से  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर  रखती  हूं  :--

 (1)  कालीन  निर्यात  संवर्धन  गाजियाबाद  के  वर्ष  1957-88  के  बाधिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा  सेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 )  कालीन  निर्यात  सेंवर्धन  गाजियाबाद  के  वर्ष  1987-88  के
 करण  की  सरकार  ह्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 संस्करण )  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्रेजी  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखे  गए  ।  देखिए  संसरुया  एस  ०टो०  8151/89] |

 वायु  प्रवृषण  निवारण  ओर  राज्य  संशोषन  1989;
 जल  निवारण  और  संशोधन  1989
 और  खतरनाक  रही  तथा  1989

 पर्यावरण  ओर  बन  मंत्री  जियाउरंहमान  :  निम्नलिखित  पत्र  समा  पटल  पर
 रखता  हूं  :--

 (1)  वायु  निवारण  और  1981  की  घारा  53  की  उपधारा
 (2)  के  अन्तग्रत  वायु  निवारण  और  संशोधन

 1089,  जो  29  1989  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०
 का०  नि०  651  में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी

 ।

 [  प्रन््ालय  में  रखी  गई  |  देखिए  संख्या  एल०्दी०  8152/89]

 (2)  जल  निवारण  और  1974  की  घारा  63  की

 (3)  के  अन्तर्गत  जल  निवारण  और  संशोधन  1989,  जो
 27  1989  के  मारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  717

 में  प्रकाशित  हुए  की  एक  प्रति  तथा  अग्रेजी  ।

 फ्रथालय  में  रखे  थए  ।  देलिए  संस्था  एल«ढी०  8153/89}  ]
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 (3)  पर्यावरण  1986  की  घारा  26  के  अन्तगंत  खतरनाक  रह
 तथा  198०,  जो  28  1989  के  मांरत  के

 राजपत्र  से  अधिसूचनां  संख्या  का०  आ०  594  में  प्रकाशित  हुए  को  एक  प्रति
 तथा  अंग्रं  जी  ।

 [  प्रन्यालथ  में  रखो  गई  ।  देखिए  संख्या  एल०टी०  8154/89  ]

 भायात  और  निर्यात  के  बारे  में  अतारांकित  प्रइन  संख्या  1277
 के  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  विवरण

 लाश  और  नागरिक  पूर्ति  मंत्रालय  के  राज्य  मंत्री  सुख  :  खाद्यान्नों  क ेआयात  गौर
 वि्याँत  के  बारे  में  श्री  क०  प्रधानी  द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  1277  के  26

 1989  को  दिये  गये  उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्रं  जी  समा
 पटल  पर  रखता  हू  ।

 [  प्रन्यालय  में  रखा  गया  ।  देख ए  संख्या  एल०टी०  8155/89]

 केन्द्रीय  योग  अनुसन्धान  नई  दिल््लो  का  वर्ष  1987-88  का  वाधिक  प्रतिवेदन
 तथा  कार्यकरण  राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर  के  वर्ष  1987-88

 के  वाधिक  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  चिकित्सा  पुर्ण  का  वर्ष
 1988-89  8-8  9  का  वाधिक  फर्नोचर  फोम  से  स्वास्थ्य

 के  खतरे  के  बारे  में  अतारांकित  प्रइन  सख्या  370  के
 उत्तर  में  शुद्धि  करने  वाला  एक  विवरण

 स्वारध्य  और  परिवार  कल्याण  भन्त्रालय  के  राज्य  मंत्री  रफीक  आलम  :  मैं  निम्-लिखित
 पत्र  सभा  पटल  पर  रखता  हू  >

 (1)  केन्द्रीय  योग  अनुसन्धान  नई  दिल्ली  के  वर्ष  1987-88  के  वाषिक
 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अप्र  जी  तथा  लेखापरीक्षिती
 लेखे  !

 (  केन्द्रीय  योग  असुउन्धान  नई  दिल्ली  के  वथ॑  1987-88  के
 करण  की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  और  अ ग्रेजी

 ।

 प्रिन्थालय  में  रखे  गए  |  वेखिए  संख्या  एल०टी०  8156/89]

 (2)  राष्ट्रीय  आयुर्वेद  जयपुर  के  वर्ष  1987-88  के  वाधिक  लेखाओं  की  एक  प्रति
 ।  तथा  अंएं  जी  तथा  उन  पर  लेखापरीक्षा  प्रतिवेदन  ।

 (3)  उपयुबत  (2)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  सभा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण

 दर्शाने  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र॑जी  !

 में  रखे  गए  |  देलिए  संख्या
 एलप्टी०  8157/89]
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 (4)  राष्ट्रीय  प्राकृतिक  चिकित्सा  पुणे  के  वर्ष  1988-89  के  वार्षिक  प्रतिवेदन  की

 एक  प्रति  तथा  तथा  लेखापरीक्षित  लेखे  ।

 में  रखे  गए  ।  देक्षिये  संख्या  एल०टी०  8158/89]

 (5)  फर्नीचर  फोम से  स्वास्थ्य  को  खतरे  क॑  बारे  में  श्री  पीःआर०एस०  वबेंकरेशन
 द्वारा  पूछे  गये  अतारांकित  प्रश्न  संख्या  3760  के  29  1989  को  दिये
 गये  र  में  शुद्धि  करने  तथा  उत्तर  में  शुद्धि  करने  में  हुए  के
 कारण  बताने  वाला  एक  विवरण  तथा  अ ग्र॑जी  ।

 ग्रन्थालय  में  रले  गए  ।  देखिये  संह्या  एल०टो०  8159/89]  |

 (6)  औषधि  और  प्रसाधन  स!मग्री  1940  की  घारा  38  के  अन्तगंत  औषधि
 और  प्रमाधन  सामग्री  1988  जो  24  1988  के
 भारत  के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  371  में  प्रकाशित  हुए

 की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  तथा  20  1989  क॑  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  अधिसचना  संरुपा  सा०  का०  नि०  47  में  प्रकाशित  इसके
 हिन्दी  सं  करण  का  शुद्धि  पत्र  ।

 (7)  उपयुक्त  (6)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  पर  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दर्शाते  वाला  एक  विवरण  तथा  अंग्र  जी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल  टो०  8160/89]

 वित्त  1989  के  अन्तर्गत  तथा  सीसा  शुल्क
 1962  के  अन्तगंत  अध्सूचनाएं

 वित्त  मंत्रालय  में  राजस्व  विभाग  में  राज्य  मंत्री  ए०  के०  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र
 समा-पटल  पर  रखता  हू  :--

 (१)  वित्त  1989  की  घारा  51  के  अन्तगंत  जारी  की  गई  अधिसूचना  संख्या
 सा«  का०  नि०  552  जो  16  1989  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित

 हुई  थी  तथा  जिसका  आशय  पड़ौसी  तथा  अन्य  देशों  की  यात्रा  करने  वाले  यात्रियों  के
 सम्बन्ध  में  विदेश  यात्रा-कर  की  दर  म॑  वृद्धि  करने  की  तारीख  |  1989  नियत
 करना  की  एक  प्रति  तथा  अग्न  श्षी  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  |

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टो०  8161/89]

 .  (2)  वित्त  1989  की  धारा  40  की  उपघारा  (2)  के  अन्तगंत  जारी  की  गई

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  601  जो  8  1989  के  भारत  के
 राजपत्र  में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसका  आशय  अन््तर्देशीय  हवाई  यात्रा-कर  के
 सम्बन्ध  में  वित्त  1989  क॑  अध्याय  5  के  उपबन्धों  को  1  1989

 से  प्रवृत  करना  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा  एक  ध्याख्यात्मक
 ज्ञापन  ।
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 (3)  विन  989  की  धारा  42  की  उपधारा  (2)  के  अन्तर्गत  जारी  की  गई

 अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  602,  जो  8  1989  के  भारत  के  राजपत्र
 में  प्रकाशित  हुई  थी  तथा  जिसक  द्वास  प्रत्येक  ऐसे  वाहक  जो  यात्रियों  को
 अन्तर्देशीय  यात्रा  कराते  अन्तर्देशीय  हवाई  यात्रा-कर  वसूल  करने  के  लिए  प्राधिकृत
 किया  गया  की  एक  प्रति  तथा  अ  ग्रजी  तथा  एक  व्याख्यास्मक
 ज्ञापन  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  8162/89]  |

 (4)  वित्त  1989  की  धारा  49  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं  की

 एक-एक  प्रति  तथा  अ  ग्रंजी  :---

 सा०  का०  नि०  603  जो  8  1989  के  मारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  ऐसे  कैंसर  जब  वे  अपन  इलाज
 के  लिए  यात्रा  कर  रहे  नेत्रहीन  व्यक्तियों  तथा  अशक्त  यात्रियों

 को  विनिदिष्ट  शर्तों  क॑  अध्यधीन  अन्तर्देशीय  हवाई  या
 कर  के  संदाय  से  छूट  देना  है  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 में  रखे  गए  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  8163/89]

 )  अन््तर्देशीय  हवाई  याश्रा-कर  1989,  जो  27  1989  के  भारत
 के  राजपत्र  में  अधिसूचना  संख्या  सा०  का०  नि०  646  में  प्रकाशित  हुये
 थे  तथा  जिनमें  कर  का  संग्रहण  करगे  के  तरीकों  कर  का  प्रतिदाय  तथा

 आदि  द्वारा  दी  जाने  वाली  विवरणियों  के  बारे  में  ब्यौरा  दिया  गया
 तथा  एक

 ग्रन्थालय  मे  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  8164/89]

 ईतीन  )  सा०  का०  नि०  जो  30  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित
 हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  राजनयिक  प्रास्थिति  घारण  करने  वाले  भारत
 में  राजनयिक  मिशनों  के  सदस्यों  और  उनके  मारत  में  विदेशी
 कोसलेट  के  करियर  कोंसलीय  अधिकारियों  और  उनके  कुटुम्बों  और  भारत  में
 संयुक्त  राष्ट्र  या  भारत  में  संयुक्त  राष्ट्र  क ेकिसी  विशिष्ट  अभिकरण  के
 अधिकारियों  और  उनके  जो  भारत  के  राष्ट्रिक  नहीं  हैं  या  मारत  में
 स्थाई  निव्प्ती  नहीं  को  छूट  देना  है  तथा  एक  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 )  सा»  का०  नि०  662  जो  30  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में ..
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आश०  ऐसे  यात्रियों  को  अन्तर्देशीय  हवाई
 यात्र-कर  से  छूट  देना  हैਂ  जो  किसी  ऐसी  उड़ानों  पर  यात्रा  करते  जिन्हें
 केन्द्रीय  खम्प  सरकार  अथवा  केन्द्रीय  या  किसी  राज्य  सरकार  के
 स्वामित्व/घीन  या  नियन्त्रणाधीन  किसी  निगम  द्वारा  भाड़े  पर  सिया  जाता  है



 ॥
 १8  1911  सभा  १ठल  पर  सटे  गये  का

 (

 मौर  जहां  किसी  यात्री  से  अलग  से  किराया  नहीं  लिया  जाता  तथा  उड़ान
 सरकारी  प्रयोजन  के  लिए  होती  है  तथा  एक  बव्यास्थात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  663  जो  30  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  यात्रियों  को  उस  स्थिति  में  अन्तर्देशीय

 हकाई  यात्रा  के  भुगतान  से  छट  देना  है  जब  वे  विनिर्दष्ट  मार्गों  पर  देश  के

 दुर्गेम  ऋआगों  में  यात्रा  कर  रहे  हों  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।
 *

 में  रखे  कये  ।  देखिये  सश्या  एस०्टों०  816  5/89]

 (5)  सीमा  शुल्क  1962  की  धारा  159  के  अन्तगंत  निम्नलिखित  अधिसूचनाओं
 की  एक-एक  प्रति  तथा  अ ग्रे जी  :---

 )

 सा  का०  नि०  533  जो  ।2  1989  के  मारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथां  द्वारा  माल  पर  सहायक  सीमा  शुल्क  की  प्रमावी
 दरें  विहित  की  गई  हैं  तथा  एक  ब्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 स्रा०  का०  नि०  534  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  विनिदिष्ट  मल  पर  सहायक  सीमा  ध्ुल्क
 से  पूर्ण  छूट  विहित  की  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ;

 सा०  का०  मि०  535  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपन्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  ऐसे  कतिफ्य  माल  पर  सहायक  सीमा

 धाल्क  से  पूर्ण  छट  विहित  की  मई  है  जिन्हें  मूल  शुल्क  से  पूर्णतः  या  अ

 छुट  प्राप्त  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सत०  का»  नि०  536  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाक्षित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  विनिदिष्ट  माल  पर  मूल्यानुसार  5५  से

 अधिक  सहायक  शुल्क  से  आंशिक  छूट  दी  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  537  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  सथा  जिनके  द्वारा  ऐसी  कतिपय  जिन्हें  मूल  शुल्क
 से  आंशिक  छुट  प्राप्त  पर  पूल्यानुपार  5  प्रतिशत  से  अधिक  सहायक  शुल्क

 से  आंशिक  छूट  दी  गई  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 )  सा०  का०  नि०  538  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाक्षित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  बिनि्दिष्ट  बस्तुओं  पर  मुल्यानुसार  30

 प्रतिशत  से  अधिक  सद्दायक  शुल्क  से  आंशिक  छूड़  देना  है  तथा  एक
 त्मक  ज्ञापन  ।

 161
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 (  सात  )  सा०  का०  नि  539  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में

 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आह्यय  कतिपय  वस्तुओं  जिन्हें  मूल  शुल्क
 से  आंधिक  छूट  प्राप्त  मूल्यानुसार  30  प्रतिशत  से  अधिक  सहायक  शुल्क
 से  आंशिक  छूट  देना  है  तथा  ए+  व्यास्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  540  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  ये  तथा  जिनके  द्वारा  वायुयानों  इत्यादि  के  अनुपूरकों  के  संघटक
 हिस्सों  पर  सहायक  शुल्क  का  स्तर  नियत  किया  गया  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक

 ज्ञापन  ।

 सा»  का०  नि०  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  उद्मासित  चलचित्र  फिल्मों  पर  सहायक

 शुल्क  से  आंशिक  छ८  देना  है  तथा  एक  व्याख्यात्कक  ज्ञापन  ।

 सा»  का०  नि०  542  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिंनका  आशय  मंडिकल  इलंकट्रोनिक  उपस्करों  के

 संघटक  हिस्सों  पर  सहायक  शुल्क  की  दर  नियत  करना  है  तथा  एक
 त्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  543  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आद्यय  विनिदिष्ट  मशीनरी  के  प्रारंभिक  स्थापन
 के  लिए  आयातित  मशीनरी  के  संघटक  हिस्सों  पर  सहायक  शुल्क  का  स्तर
 नियत  करना  है  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का*  नि०  544  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 ब्काशित  हुए  थे  तथा  जिनका  आशय  पहले  से  निर्यातित  तांबे  के  रिबर्टों  से

 उत्पादित  तांबा  तार  छड़ों  पर  सहायक  धुल्क  का  स्तर  नियत  करना  है  तथा
 एक  व्यारुपात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  545  जो  12  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  समस्त  आयातित  माल  पर  विद्ेष  उत्पादन
 शुल्क  से  छूट  प्रदान  की  गई  तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 )  सा०  का०  नि०  581  जो  31  1989  के  भारत  के  राजपत्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  54  मदों  को  अधिसूचित  किया  गया  है
 ताकि  जब  इन  म॒दों  का  निर्यात  किए  जाने  वाले  उत्पादन  के  लिए  प्रयोग  किया
 जाये  तो  इन्हें  |  1989  से  लागू  प्रतिअदायगी  की  दरों  का  निर्धारण
 करते  के  लिए  पूर्ण  रूप  से  आयात  किया  गया  समझा  जा  सके  तथा  एक
 व्याश्यात्मक  शापन  ।



 18  1911  गैर-सरकारी  र्दस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  संबंधी  समिति
 ee  आरा  ७-..3--+नमाााानका
 सा०  का०  नि०  584  जो  !  1989  के  भारत  के  राजपक्र  में
 प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  17  1986  की  अधिसचना

 शु०  तथा  छु०  में  कतिपय  संशोधन  किए  गए  हैं
 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 सा०  का०  नि०  656  तथा  का०  नि०  657  जो  30
 1989  के  भारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  हुए  थे  तथा  जिनके  द्वारा  अपतट  तेल

 खोज/अपतट  तेल  विदोहन  के  प्रयोजनों  के लिए  आयात  किए  बए  बिनिदिष्ट
 माल  पर  25  प्रतिशत  की  दर  पर  मूल  सीमा  शुल्क  तथा  5  प्रतिक्षत  सहायक
 सीमा  शुल्क  निधरित  किया  गया  है  तथा  एक  व्याख्यात्म  ज्ञापन  ।

 (  सा०  का०  नि०  तथा  सा०  का०  नि०  678  जो  4
 1989  के  मारत  के  राजपत्र  में  प्रकाशित  थे  जिनका  आशय

 के  निर्माण  में  इस्तेमाल  होने  वाली  कच्चो  सामग्री  जिगात

 मूल्यानुसार  35  प्रतिशत  सीमा  शुल्क  की  रियायती  दर  की  व्यवस्था  करना  है

 तथा  एक  व्याख्यात्मक  ज्ञापन  ।

 प्रग्त्रालम  में  रखे  गये  ।  देखिये  संख्या  एल०टी०  8166/89]  |

 पटसन  विनिर्भित  विकास  परिथघ्  कलकत्ता  का  वर्ष  1987-88  का

 वाधिक  प्रतिवेदन  ओर  कार्गकरण  की  सभोक्षा  आदि

 अस्त्र  मंत्रालय  में  राज्य  संत्री  सरोज  :  मैं  निम्नलिखित  पत्र  सभा  पटल  पर

 रखती  हू
 :-

 (1)  पटसन  विनि्िति  विकास  परिषद्  ,
 कलकत्ता  कं  वर्ष  1987-88  के  वाधिक

 प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  तथा  अ ग्रेजी  तथा  लेखापरीक्षित
 लेखे  ।

 पटसन  विनिर्मिति  विकास  परिषद्  कलकत्ता  के  वर्ष  1987-88  के  कार्यकरण
 की  सरकार  द्वारा  समीक्षा  की  एक  प्रति  तथा  अंग्रेजी  ।

 (2)  उपयुक्त  (1)  में  उल्लिखित  पत्रों  को  समा  पटल  प्र  रखने  में  हुए  विलम्ब  के  कारण
 दश्शाने  थाला  एक  विवरण  तथा  अं जी  ।

 में  रखे  गये  ।  देखिये  सख्या  ढी  ०  8167/89]

 12.21}  भण्य०
 र-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों

 सम्बन्धों  सामात
 प्रतिवेदन

 .
 झो  राम  अवध  प्रसाद  :  गेर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकस्पों  सम्बन्धी

 समिति  का  अड़सठवां  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करता  हू  ।
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 अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  विवेषक

 12.214  श०्भ्र०

 सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति

 ओर  प्रतिबेदन  तथा

 कार्गवाही  सारांत्ष

 थी  वक््कम  हुदघोशलन  :  मैं  सरकारी  उपक्रमों  सम्बन्धी  समिति  के  निम्नलिखित

 प्रतिशत  तका  का्यवाही-सारांश  तथा  भ्रभ्र जी  प्रस्तुत  करता  हूं  :--

 (1)  भारतीय  राज्य  व्यापार  निगम  लिमिटेड  के  सम्बन्ध  में  साठवां  प्रतिवेदन  तथा  समिति
 की  तत्सम्बन्धी  बैठकों  के  कार्येवाही-सारांश  ।

 42)  भारत  गोल्ड  साइनस  लिमिटेड  के  सम्बन्ध  में  समिति  के  छियाल  सर्वे  प्रतिवेदन  में
 अन्लविहट  सिफारिशों  पर  सरकार  द्वाशा  की  गई  कार्यवाही  के  बारे  में  चोसठवां
 प्रतिवेदत  ।

 12.22  भ०प०

 अनुसूचित्त  जाधि  और  अनुसूचित  जनजाति
 विधेयक*

 कह्याण  संत्रालय  को  शाज्य  सन्त्री  राजेन्द्र  कुमारी  :  मैं  प्रस्ताव  करती  हू
 कि  अनुत्चित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  अत्याचारों  क  अपराध  करने
 का  निवारण  करने  के  लिए  ऐसे  अपराधों  के  विचारण  के  विशेष  न्यायालयों  का  उपबन्ध  करने  के

 लिए  और  ऐसे  अपराधों  से  पीड़ित  व्यक्लियों  को  राहत  देने  और  उनके  पुनर्वास  तथा  उससे  संसक्त  या

 उसके  आनुकंणिक  विकयों  को  लिए  विधेयक  को  पुरः:स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।

 जथ्णक्ष  महोदम  :  प्रदन  यह

 अनुपचित  जातियों  और  बनुसूचित  जनजातियों  के  सदस्यों  के  विरुद्ध  अत्याचारों
 के  अपराध  क  रने  का  निवारण  करने  के  ऐसे  अपराधों  के  विचारण  के  विशेष
 न्यायालयों  का  उपबन्ध  करने  के  लिए  और  ऐसे  अपराधों  से  पीड़ित  व्यक्षितयों  को  राहत  देने
 छोर  उनके  पुनर्वास  तथा  उससे  यंसक््त  या  उसके  आनुषंगरिक  विषयों  के  लिए  विधेयक  को
 स्थापित  करने  की  अनुमति  दी  जाये  ।”

 ऋश्कात्र  स्वीकृत  हुआ

 राजेना  कुमारी  बाजपेगों  :  में  विधेयक  पुर:स्थापित  करती  हूं  :

 कदिनांक  9-8-1989  के  भारत  के  राजपत्र  भाग  2,  खण्ड  2,  में  प्रकाशित  ।
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 12.23 पर  थ्

 क्षरद  दिधे  पीठासीन  हुए ]

 नियम  377  के  अधीन  मामले

 उत्तर  प्रदेश  में  मिर्जापुर  क ेनिकट  एक  ओद्योगिक  विकास
 करेमा  स्काबिल  किए  आने  को  मांग

 ]

 श्री  उमाकान्त  सिथ्व  :  समापति  हमारा  संसदीय  क्षेत्र  मिर्जापुर
 उच्चोग  विहीन  है  ।  मिर्जापुर  जिले  का  विभाजन  होकर  एक  नया  जिला  सोनभद्र  बन  गया  शेष

 मिर्जापुर  जिला  एवं  वाराणसी  जिले  का  ज्ञानपुर  और  भदोही  क्षेत्र  तथा  इलाहाबाद  जिले  का  मेजा  क्षेत्र

 उद्योगों  से  रहित  रहा  है  और  इस  समय  भी  मिर्जापुर  जिले  के  सारे  उद्योग  सोनमद्र  जिले  में  आ

 गए  मिर्जापुर  शहर  तथा  आसपास  के  लोग  जीविका  की  तलाश  में

 दक्षिणांचल  इत्यादि  स्थानों  में  भाग  रहे  मिर्जापुर  शहर  तथा  आसपास  का  क्षेत्र  उद्योगों  के  अमाव
 में  उजड़  रहा  मैंते  अनेक  बार  मांग  की  है  कि  मिर्जापुर  शहर  के  आसपास  एक  बड़ा  उद्योग  लगाया

 किन्तु  अभी  तक  कोई  सुनवाई  नहीं  हुई  ।  मुझे  अवगत  हुआ  है  कि  उ०  प्र०  के  औद्योगिक  छूप
 से  पिछड़े  हुए  जिलों  और  क्षेत्रों  में  ओद्योगिक  विकास  केन्द्र  ग्रोथ  खोले  जा  रहे  हैं  ।

 इन  केन्द्रों  मे ंतथा  उनके  आसपास  सावंजतिक  क्षेत्र  निजी  क्षेत्र  में  या  सहकारी  क्षेत्र  में  अनेक
 उद्चोगों  की  स्थापना  की  जावेगी  |

 मेरा  भारत  सरकार  से  वितज्र॒निवेदन  है  कि  मिर्जापुर  शहर  के  आसपास  एक  ओऔद्योगिक
 विकास  केन्द्र  की  स्थापना  की  जिससे  ज्ञानपुर  एवं  इलाहाबाद  जिले  की  मेजा

 तहसील  भी  औद्योगिक  रूप  से  विकसित  हो  सके  और  इस  क्षत्र  के  लोगें  को  रोजगार  मुहैया  हो  ।
 आजा  इस  ओर  अवदय  ध्यान  दिया  जायेगा  ।

 उड़ोसा  खनिज  विकास  कम्पनो  ठकुरानों  का  राष्ट्रीयकरण
 किए  जाने  की  सांग

 ]

 थी  हरिहर  सोरन*  :  उड़ीसा  मिनरल  डेवलेपमेंट  कम्पनी  ठकुरानी  की
 लोह  अयस्क  और  मेंगनीज  खानों  में  कार्यरत  लगभग  2  हजार  कमंचारी  नियमित  रूप  से

 बोनस  तथा  नियोग्ता  द्वारा  दी  जाने  वाली  अन्य  सुविधाएं  न  पाने  के कारण  भारी  कठिनाइयों
 का  सामना  कर  रहे  इस  कम्पनी  के  कई  व्यापारिक  संगठन  हैं  जिन्हें  देश  के  विभिन्न  भागों  में
 स्थापित  किया  गया  उड़ीसा  में  बारबिल  के  समीप  स्थित  ठकुरानी  लौह  अयस्क  और  मेंगनीज
 खानों  को  छोड़कर  सभी  अन्य  वाणिज्यिक  संगठन  जो  कि  पहले  कम्पनी  के  थे  उनको  सरकार  ने  अपने
 हाथ  में  ले  लिया  कमंचारियों  के  कल्याण  की  ओर  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  इन
 कर्मचारियों  में  अधिकतर  अनुसूचित  जन-जातियों  या  कमजोर  वर्ग  के  लोग  इत

 *मूलतः  उड़िया  में  दिए  गए  भाषण  के  अ प्रं जी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 ऊना

 ारियों  की  यहां  तक  कि  न्यूनतम  मजदूरी  भी  नियमित  रूप  से  नहीं  दी  जा  रही  है  ।  इन्हें  हर  वर्ष
 बोनस  भी  नहीं  दिया  जा  रहा  कम्पनी  खान  संबंधी  वर्तमान  तरीकों  का  इस्तेमाल  नहीं  कर  रही  है
 ओर  खानों  का  आघुनिकीकरण  करने  की  और  कोई  ध्यान  नहीं  दे  रही  इस  अनिश्चितता  को  दूर
 करने  के  लिए  मैं  मांग  करता  हूं  कि  उड़ीसा  मिनरल  डेवलपमेंट  कम्पनी  ठकुरानी  का  .
 अविलम्ब  राष्ट्रीयकरण  किया  जाना  चाहिये  ।

 म्रध्य  प्रदेश  के  सण्डवा  जिले  में  प्रस्तावित  तेल  शोघक  कारखाना
 स्थापित  किए  जाने  को  भांग

 ]

 को  कालोचरण  सकरगयेन  भारत  सरकार  के  निर्देशानुसार  भारत  पेट्रोलियम
 कार्पोरेशन  ने  मध्य  प्रदेश  में  एक  तेल  शोघक  कारखाना  स्थापित  करने  का  निर्णय  लिया  तेल
 धशोधक  कारखाने  की  स्थापना  के  लिए  2-3  स्थानों  का  सर्वेक्षण  किया  गया  है  उसमें  मध्य  प्रदेश  का
 छणष्डवा  जिला  भी  है

 खण्डंवा  जिले  में  आवश्यक  सुविघायें  एकड़  से  अधिक  की  कम  उपजाऊ
 प्रचर  मांत्रा  में  बिजली  एवम्  देश  के  सभी  भागों  को  जोड़ने  वाली  ब्राडगेज  व  मीटरंगेज  रेलवे

 लाइनें  जिनसे  सीधे  जयपुर  तथा  सिकन्द्राबाद  के

 लिए  याता  यात  सुविधायें  उपलब्ध  हैं  ।

 तेल  उत्पादक  क्षेत्र  बाम्बे  गुजरात  से  खण्डवा  जिला  सबसे  निकट  विशेष  बात  यह  है
 कि  निमंदा  नदी  पर  निर्माणाधीन  इन्दिरा  सागर  बाँध  परियोजना  के  कारण  डूब  से  प्रमावित  करीब
 80.000  लोगों  के  पुनर्वास  का  प्रइन  शासन  के  समक्ष  है  ।  ऐसी  स्थिति  में  खण्डवा  जिला  तेल  शोघक
 कारखाने  को  स्थापित  करने  हेतु  न  केवल  सर्वाधिक  उपयुक्त  वरन्  से  प्रभावित  लोगों  के  पुनर्वास
 को  हल  करने  के  लिए  परमावश्यक  है  ।

 केन्द्र  सरकार  से  अनुरोध  है  कि  वह  प्रस्तावित  तेल  शोधक  कारखाने  को  मध्य  प्रदेश  के  खण्डवा
 जिले  में  ही  स्थापित  करने  के  आदेएं  मारत  पेट्रोलियम  कार्पोरेशन  को  दे  ।

 खेतड़ो  तांबा  परियोजना  का  माल  लाने  ले  जाने  के  लिए  डाबरा  ओर
 सिघाना  के  योच  चलने  वालो  मालगाड़ो  में  कुछ  सवारी  डिब्बे  जोड़
 जाने  को  मांग

 झी  मोहम्मद  अयूब  खा  मेरे  क्षेत्र  झु  झुनू  की  जनता  की  एक  बहुत  पुरानी  मांग
 डाबरा-सिंघाना  रेल  रूट  पर  जो  मालगाड़ी  खेतड़ी  प्रोजेक्टर  के  लिए  सामान  ले  जाती  उसमें  सवार्र
 डिब्बे  जोड़ने  की  चली  आ  रही  है  '  इसके  अभाव  में  उस  क्षेत्र  की  जनता  अपने  को  बहुत  असहाय
 स्थिति  में  समझ  रही  उस  रेल  ट्रंक  पर  प्रतिदिन  मालगाड़ी  प्रोजेक्ट  का  सामान  लाने  ल  जाने  के
 लिए  चलती  ही  है  इसलिए  यदि  उसमें  कुछ  सवारी  डिब्बे  भी  जोड़  दिये  ठो  उस  क्षेत्र  के  मजदूरों
 को  तथा  आम  जनता  को  इससे  रेल  की  एक  बड़ी  सुविधा  मिल  सकती  है  इसमें  खर्च  भी  तहुत  कम
 आयेगा  क्योंकि  बेसिक  स्ट्रक्चर  तो  वहां  मौजूद  ही  है  और  गाड़ी  पहले  से  चलती  ही  सिर्फ  उसमें

 एक-दो  सवारी  डिब्बे  जोड़ने  की  आवश्यकता
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 मेरी  आपसे  पुरजोर  प्रार्थता  है  कि  मेरे  श्षेत्र  की जनता  की  इस  पुरानी  और  लम्बित  मांग  की
 तरफ  ध्यान  देते  हुए  ड/बरा-मिघाना  रेल  लाइन  पर  जो  माल  गाड़ी  चलती  उसमें  सवारी  डिब्बे US

 जोड़ने  की  अनुमति  प्रदान  कर  ।

 उड़ीसा  में  पारादोप  ओर  गोपालपुर  में  पोत  विघटन  प्रगिण
 ब्रेकिंग  स्थापित  किये  जाने  सम्बन्धी  प्रस्ताव  को  संज्री
 दिए  जाने  को  मांग

 ]

 शो  लक्ष्मण  मलिक  :  यद्यपि  उड़ीसा  का  तट  काफी  लम्बा  है  और  यहां  फरादीय
 में  एक  बड़ी  तथा  गोपालपुर  में  एक  छोटी  बन्दर  है  परन्तु  पिछले  पांच  वर्षों  के  दौरान  यहां  कोई
 भी  शिप  ब्रं  किंग  या  स्थापित  नहीं  किया  भारी  औद्योगकीकरण  और  राज्य  में  कुछ  स्पोंज

 लोहे  के  कारखाने  की  स्थापना  किये  जाने  के  बाद  स्क्रेप  घातुओं  की  यहां  पर्याप्त  मांग  इसको
 देखते  हुए  पारादीप  और  ग्रोपालपुर  में  6  नये  शिप्र  ब्र  किंग  याड़ें  स्थापित  किये  जाने  चाहिए  |  तदनुसार
 उडीसा  सरकार ने  केन्द्रीय  इस्पात  और  खान  मंत्री  से  पारादीप  और  प्रत्येक  में  तीन-तीन
 छिप  ब्रे  किंग  यार्ड  स्थापित  करने  के  लिए  सरकार  से  अनुरोध  किया  यह  प्रस्ताव  लम्बे  समय  से
 केन्द्र  सरकार  के  पास  विचाराधीन  पद  है  और  उसे  अब  तक  स्वीकृति  प्रदान  नहीं  की  गई  है  ।

 उड़ीसा  में  छिप  ब्रेकिंग  यार्डों  की  स्थापना  की  मांग  करना  बहुत  ही  व्यायोचित  ऐसे  शिप
 ब्रै  किंग  यारडों  की  स्थापना  के  लिए  पारादीप  और  गोपालपुर  बहुत  ही  उपयुक्त  *थान  हैं  ।  इसीलए  मैं
 केन्द्रीय  सरकार  से  अनु  गोध  करता  हूं  कि  पारादीप  और  गोपालपुर  में  श्िप  ब्रेकिंग  यार्टों  की  स्थापना
 के  प्रःताव  को  तत्कात्र  स्वीक्षति  प्रदान  करने  में  और  विलम्ब  न  करे  ।

 दिल्ली  परिवहन  निगम  के  बर्खात्त  किये  गये  कर्मचारियों  को
 नौकरी  पर  बहाल  किए  जाने  की  मांग

 ]

 थ्रो  हरीश  रावत  सभापति  मैं  नियम  377  के  अधीन  सूचना  देता  हूं  कि  दिल्ली
 परिवहन  निगम  के  हजारों  कमंचारी  कुछ  क्रमंचारी  संगठनों  के  अदूरदर्शी  निर्णय  तथा  शासन  के
 अव्यवहारिक  कठोर  बर्ताव  के  कारण  अपनी  रोजी-रोटी  से  वंचित  हुए  पड़े  सैंकड़ों  ऐसे  कमंचारी
 भी  सेवा  से  निकाले  गये  जिनका  कोई  दोष  नहीं  था  ।  आज  इन  कमंचारियों  के  बच्चों  के  सम्मुख  भूखों
 मरने  की  नौबत  आ  गयी

 मेरा  परिवहन  मंत्री  से  अनुरोध  है  कि  इन  समस्त  निकाले  गए  कमंचारियीं  को  झीघ्न  नौंकरी
 पर  लिया  जाये  ।

 विदर्म  क्षेत्र  मे ंकतिपय  रेल  सुविधाएं  प्रदान  किये  जाने  को  सांग

 :  झो  केझबराव  पारथो  :  सभापति  मैं  नियम  377  के  अन्तर्भत  लोक  भहृत्व  के
 निम्न  वियय  को  ओर  सरकार  का  ध्यान  आकर्षित  कश्ना  चाहता

 मर
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 बम्बई-हावड़ा  29  अप  ए/स्रेंस  जो  कि  नागपुर  होती  हुई  चलती  ए०  सी०
 स्लीपर  की  एक  बोगी  लगाने  वास्ते  काफी  दिनों  से  मांग  है  ।  मैंते  इस  वास्ते  लोकसमा  में  तथा
 नीय  रेल  मंत्री  से  कई  बार  अनुरोध  किया  है  लेकिन  अमी  तक  ए०  सी०  स्लीपर  कोच  नहीं  लगाई

 वह  तुरन्त  लगाने  के  आदेश  दिये  गोन्दिया  से  नागपुर  लोकल  गाड़ी  चलती  उसमें  कोयले
 का  इजन  लगता  है  जो  कि  काफी  पुराते  हो  गये  हूँ  ।  गोन्दिया  से  नागपुर  130  कि०  मी०  तकरीबन
 6  घधण्ट  से  ऊएर  लग  जाता  जिससे  काम  पर  जाने  वाले  लोगों  को  काफी  परेशानी  हो
 डीजल  इजन  लगाया  महाराष्ट्र  एञ्सप्र॑  स  में  जोड़ते  हेतु  एक  बोगी  सैकेण्ड  क्लास  थी  ढठामर  की
 भी  लगाई  जाये  ।

 इस  में

 गीतांजली  एक्षमप्र॑ंस  में  जो  यात्रा  का  प्रतिबंव  है  वह  गोन्दिया  से  नागपुर  के  बीच  यात्रा
 समाप्त  करने  वा'ते  मैं  पहले  भी  माननीय  रेलमत्री  जी  से  तथा  सदन  में  निवेदन  कर  चुका
 महाराष्ट्र  एच्साप्रंस  गोन्दिया  से  चलाने  की  व्यवस्था  नहीं  हो  जाती  तब  तक  विशेष  रूप  से

 नागपुर  के  ब॑।च  का  प्रतिबन्ध  गीतांजली  एश्सप्रंद  में  समाप्त  करने  के  आदेश  दिये  जावें  ।

 6  अप  विदर्म  एक्सप्रस  जो  कि  नागपुर  से  बम्बई  चलती  उसमें  गोन्दिया  तिराड़ा  तुमसर
 भण्डारा  काभठी  के  लिये  सं  न््ड  क्लास  थ्वी  टायर  में  कोटा  दिया  यह  गाड़ी  विदम  के  लिये
 चलती  है  किन्तु  विदर्म  के  जो  महत्वपूर्ण  क्षंत्र  उन्हें  कोटा  नहीं  दिये  जाने  से  निराशा  है  ।

 मेरा  माननीय  रेलमंत्री  जी  से  अनुरोध  है  कि  मेरी  उपरोग्त  विदर्म  की  आवश्यक  मांगों  पर

 सहानमरि  पूर्वक  विचार  कर  उंनके  निराकरण  हेतु  आवष्यक  पहल  करने  का  कष्ट

 म०  प०

 संविधान  विधेयक  और  संविधान
 विधेयक---जारी

 समापति  महोदय  :  अब  हक  संविघान  और  विधेयक  और  संविधान
 विधेयक  पर  और  आगे  विचार  करेंगे  ।

 डा०  फूलरेणु  गृह  ।

 डा०  फूररेजु  एहा  मैं  इन  दोनों  संशोधन  विधेयकों  का  हाइदिक  स्वागत  करती
 मैं  इन  दोनों  विवेयकों  को  समा  के  समक्ष  रखने  के  लिए  अपपगे  प्रधान  मंत्री  को  मुबारकबाद  देती  हूं  ।

 पंचायती  राज  का  विचार  महात्मा  गांधी  का  बुनियादी  विचार  उन्होंने  महप्स  किया
 था  कि  लोकतंत्र  सबसे  निचले  स्तर  पर  फले  ।  उनका  बुनियादी  विचार  था  कि  पंचायतों  को  स्वयं
 प्रशासन  करना  पडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  *हा  था  :  --  हु

 वास्तव  में  गांवों  के  अन्दर  गांवों  में  रहने  वाले  लोगों  से
 आता  है  और  यह  बाहर  से  आरीपित  नहीं  किया  जाता  है  ।  यह  स्व-शासन  और  आत्म-निरम रता
 की  प्रक्रिया  बाहर  के  लोग  केवल  थोड़ी  सहायता  कर  सकते  कुछ  मार्मदर्शश  कर  देते

 कुछ  यहां  वहां  जानकारी  देते  हैं  ।
 हि
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 की

 प्रधान  मंत्री  ने  सम्पूर्ण  देश  में  इन  विधेयकों  के  माध्यम  से  पचायती  सज  और  नगर  पालिका
 रथापित  करन  के  लिए  लोकतांत्रिक  तरीके  से  कदम  उठाया  है  हमारे  संविधान  का  मूल  क्चिर
 तंत्र  इन  कदमों  से  सबसे  निचले  स्तर  पर  वास्तविक  लोकतंत्र  की  स्थापना  करनी  जनता
 केवल  राजनीतक  सत्ता  से  सन्तुष्ट  नहीं  है  ।  वे  घन  संबन्धी  अधिकार  भी  चाहते  इन  विधेयकों
 के  माध्यम  से  कुछ  घन  सम्बन्धी  अधिकार  भी  दिए  गए  हैं  लेकिन  शेष  र।ज्यों  के  लिए  छीड़  दिए  गए
 हैं  ।  इसीलिए  यह  कहा  गया  है  कि  राज्य  सरकारों  को  बित्त  आयोग  बनाने  चाहिए  ।

 दोनों  ही  विधेयकों  में  अनुसूचित  जातियों  और  जन-जातियों  तथा  महिष्काओं  के  लिए  30
 प्रतिशत  आरक्षण  किया  गया  कुछ  कहते  हैं  कि  30  प्रतिशत  उपलब्ध  नहीं  होमा  ।  एसा  विचार

 ही  गलत  है  ।  जब  महिलाए  अपना  उत्तरदायिश्व  जानेगी  तो  वे उसके  लिए  आगे  मैं  बह
 कहना  चाहती  हूं  कि  महिलाओं  को  जब  जिम्मेदारी  सोंपी  गई  है  चाहे  यह  घर  की  हो  अभवा  बीवन  के
 किसी  अभय  क्षेत्र  की  हो  वे  कमी  भी  उसमें  असफल  नहीं  रही  हैं  ।

 इन  विधेयकों  से  पांच  वर्षों  की  निश्चित  अवधि  सुनिश्चित  की  गई  इन  दोनों  विधेयकों  पर

 चुनाव  आयोग  का  मियंत्रण  रहेगा  ।  यह  स्पष्टीकरण  दिया  गया  है  कि  यदि  एक  नगरपालिका  अथवा

 एक  पंचायत  को  अपने  कार्यकाल  की  अवधि  के  समाप्त  होने  से  पहले  मंग  किया  जाता  तो  उसके
 भंग  किये  जानते  के  छः  महीने  क॑  अन्दर  चुनाव  कराये  जाने  को  व्यवस्था  की  गई  यह  राज्य  विवान
 समाओं  और  लोकसभा  के  संबंध  में  की  गई  व्यक्स्था  जेपी  है  ।  विधेयक  में  थह  स्पष्ट  किया  गया  है  कि
 नगरपालिका  की  राज्य  को  सचित  निधि  से  सहायता  अनुद्दान  के  रूप  में  संतलाधघन  दिए  जाए  इस
 विधेयक  में  उन  कारणों  को  भी  स्पष्ट  कछिया  गया  है  जिसमें  कोई  व्यक्ति  सदस्यता  से  बं  चित  हो  जाएगा  ।
 इन  विधेयक्रों  में  यह  भी  व्यवस्था  की  गई  है  क्रि  क्षेत्र  के  परिसोमन  और  स्थानों  के  आवंटन  को  किसी
 न्यायालय  में  चुनौती  नहीं  दी  जा  सकंगी  ।

 मैं  यह  बताना  चाहती  हु  कि  पंचायतों  और  नगरपालिकाओं  के  निर्वाचित  सदस्यों  क  लिए
 प्रशिक्षण  की  व्यवस्था  की  जानी  चाहिए  |  इस  बात  का  बहुत  ही  सावधानी  से  ध्यान  रखा  जाना
 चाहिए  कि  पचायतें  और  नगरपालिकाएਂ  सरकारी  विभाग  बनकर  न  रह  पंचायती  राज  संस्थाओं
 के  सदस्यों  और  अधिकारियों  के  बीच  के  संत्रन्ध  स्पष्ट  किये  जाने  चाहिए  !

 कुछ  लोग  कहते  हैं  कि  ये  विधेयक  आगामी  चुनावों  क॑  लिए  यद्यपि  मैं  इस  विचार  से

 सहमत  नहीं  तक  की  एक  क्षण  क॑  लिए  मैं  यह  मान  लेती  हूं  कि  ये  आगामी  धुनावों  के
 लेकिन  मृरूप  मृहा  यह  देखना  है  कि  क्या  ये  विधेयक  देश  के  लिये  तथा  लोगों  के  छिए

 अच्छे  हैं  अथवा  नही  इन्हें  इस  दृष्टिकोण  से  देखा  जाना  इश्न  बात  को  ध्यान  में  रखा
 जाना  चाहिए  कि  ये  विधेयक  संविधान  के  मूल  सिद्धान्तों  पर  कोई  प्रतिकून  प्रमाव  तो  नहीं  डस्लते  हैं
 ओर  राज्यों  की  शश्तियों  को  किसी  प्रकार  कम  तो  नहीं  करते  परन्तु  इन  विधेयक्रों  की  जांच  करने
 पर  यह  देखा  गया  है  कि  इस  प्रकार  का  सन्देह  करने  का  कोई  आघार  नहीं  है  ।

 संसाधनों  की  समस्या  हो  सकती  इसीलिए  यह  कहा  गया  है  कि  प्रत्येक  राज्य  को  वित्त
 आयोश  बनाने  चहिह  ।  पंकयसी  राज  की  स्थापना  से  ग्रानीणों  को  अपने  संसाघनों  का  पता  चलेगा
 कब्या  ये  अपने  गांकों  की  अन्यशमकृताओं  के  बारेसें  प्राकृभिकताओं  का  सिर्णंण कर  सकगे  ।  भी  रे-घीरे
 ग्राँव  आत्म-निमेर  हो  जाएंगे  ।
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 इन  विधेयकों  के  द्वारा  पंचायतों  और  नगरपालिकाओं  के  स्वरूप  को  लोकसभा  तथा  विधान
 सभाओं  के  समाज  लोकतांत्रिक  बनाये  जाना  सुनिश्चित  किया  गया  है  तथा  उन्हें  लोक  संस्थाओं  के

 रूप  में  कार्य  करने  के  लिए  संविधानिक  सुरक्षा  प्रदान  की  गयी  है  ।

 इन  शब्दों  के  मैं  अपने  प्रधान  मंत्री  को  मुबारकवाद  देती  हूं  ।  और  इन  दोनों  संशोधन
 विधेयकों  का  तहेदिल  से  समथंन  करती  हूं  ।

 श्री  सोमनाथ  रथ  हमारे  प्रिय  प्रधानमंत्री  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  इस
 सभा  के  समक्ष  प्रस्तुत  किये  गये  ये  दो  संविधान  जिन्हें  पंचायती  राज  और
 नगरपालिका  विधेयकों  के  नाम  से  जाना  जाता  ऐतिहासिक  और  आमूल  परिवत्त न  लाने  वाले
 विधेयक  हैं  |  हमारे  स्वतन्त्रता  के  बयालिस  वर्षों  बाद  इस  देश  के  लोग  स्वतन्त्रता  का  वास्तविक  अर्थ
 जान  पायेंगे  ।  इन  संशोधन  विधेयकों  को  लाकर  हमारे  प्रिय  प्रधानमन्त्री  ने  श्रामाौण  और  शहरी  क्षेत्रों
 के  समन्वित  विकास  में  लोगों  को  शामिल  कर  लिया  उन्होंने  एक  मजबूत  निर्वाचित  स्थानोय  सरकार
 बनाने  के  भ्रष्टाचार  और  सत्ता  के  दलालों  के खिलाफ  लड़ने  कै  लिये  लोगों  को  अन्तिम  रूप  से
 अधिकार  देने  के  लिये  एक  साहसिक  कदम  उठाया  लोगों  को  दो  बुराईयों  से  लड़ने  का
 अधिकार  दिया  जायेगा  ।  इन  दो  विशेयकों  को  लाकर  हमारे  प्रधानमंत्री  ने  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी
 और  पंडित  जवाहर  लाल  नहरू  के  स्वप्न  को  ईमानदारी  से  पूरा  किया  है  ।

 जहाँ  तक  कमजोर  वर्ग  और  महिलाओं  का  सम्बन्ध  उन्हें  अपनी  भूमिका  निमाने  का  अवसर
 प्राप्त  नहीं  हुआ  है  ।  इसमें  सुधार  की  आवश्यकता  राजीव  जी  ने  सही  कहा  है  और  जिसे  मैं
 दोहराता  हूं  तक  महिलाओं  के  आरक्षण  का  सम्बन्ध  है  कोई  भी  राज्य  हमारी  आधी  आबादी
 के  साथ  न्याय  बरतन  का  दावा  नहीं  कर  सकता  है  ।  अधिक  से  अधिक  महिलाओं  के  लिये  कुछ  स्थान

 कर  दिए  गए  हैं  ।

 व्यवहार  में  यह  देखा  गया  है  कि  पंचायती  राज  संस्थाओं  के  लिये  दिये  गये  वित्तीय  संसाधन
 कम  और  सीमित  बारम्बार  इन  निकायों  के  चुनाव  स्थगित  हुए  इन  संस्थाओं  के  चुनाव
 ही  सिर्फ  स्थगित  नहीं  हुए  हैं  बल्कि  स्थानीय  निकायों  को  भंग  किया  जाना  भी  आम  बात  है  ।  उच्च
 स्तर  पंर  लोकतन्त्र  का आधार  कमजोर  हो  जाएगा  जब  तक  कि  स्थानीय  स्तर  पर  इसक  व्यवहार  की
 आदत  बहों  होगी  ।  इसका  एकमात्र  उहूंश्य  इन  संस्थाओं  को  संवैधानिक  समर्थन  लोगों  को
 वास्तविक  अधिकार  प्रदान  करना  और  इनके  अनिवाये  चुनाव  का  प्रावधान  करना  है  ।  संविधान  के
 अनुच्छेद  40  क॑  अन्तगंत  निम्न  स्तर  पर  स्थानीय  स्वायत्त  शासन  प्रदान  करने  को  जिम्मेदारी  केन्द्र
 सरकार  को  है  ।

 आपकी  अनुमति  से  अब  मैं  राज्य  के  नीति  निर्देशक  सिद्धान्तों  में  दिये  गये  प्रासग्रिक  मुह  आपके
 ध्यान  में  लाना  चाहूंगा  ।  संविधान  का  अनुच्छेद  40  के

 “40  राज्य  ग्राम  पैचायतों  का  संगठन  करने  के  लिए  कदम  उठाएगा  और  उनको  ऐसी
 झक्तियां  और  प्राधिकार  प्रदान  करेगा  जो  उन्हें  स्वाथश  शासन  की  हकाइयों  के  छप  में  कार्य
 करने  योग्य  बताने  के  लिए  आवध्यक  हों  ।”
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 मूल  अधिकार  के  अन्तय्रंत  में  परिमाषा  12  के  अनुसार  :

 भाग  जब  तक  कि  संदर्म  से  अन्यथा  अपेक्षित  न  के  अभ्तग्रेत
 भारत  की  सरकार  ओर  संसदु  तथा  राज्यों  में  से  प्रत्येक  राज्य  की  सरकार  ओर  विधान-मण्डल
 तथा  भारत  के  राज्य  क्षेत्र  के  भीतर  या  मारत  सरकार  के  नियंत्रण  के  अघीन  समी  स्थानीय
 ओर  अन्य  प्राधिकारी  हैं  ।”

 इस  प्रकार  यह  कहने  का  कोई  अर्थ  नहीं  है  कि  इन  विधेयकों  को  पारित  करने  का  संसद  को
 कोई  अधिकार  नहीं  है  |  दूसरी  ओर  यह  संसद  का  कत्तं  व्य  बनता  है  कि  वह  भारत  के  संविधान  में  एंसे
 संशोधन  करें  जो  कि  बहुत  पहले  ही  हो  जाने  चाहिये  थे  ।  यह  एक  राष्ट्रीय  आवद्यकता  है  ।  स्थानीय
 निकायों  को  अधिकार  हस्तांतरित  किये  जाने  का  मुंदह्ा  बहुत  समय  से  विलम्बित  जिला  स्तर  पर
 योजनाएਂ  बनाई  जा  सकती  हैं  |  इससे  अधिकतम  लोकतन्त्र  और  हमारे  देश  में  अधिकतम  आबादी  को
 अधिकतम  अधिकार  प्राप्त  होगा  ।  अधिकारों  के  हस्तांतरण  के  सन्दभ्ं  में  पचायती  राज  और
 पालिका  विधेयक  दो  बातों  की  गारंटी  देता

 पंचायतों  द्वारा  योजनाएं  तैयार  किया  जाना  प्रक्रिया  में  मूल  योगदान  होगा  ।
 सामाजिक  न्याय  की  योजनाओं  के  साथ  आर्थिक  विकास  के  लिये  प्रत्येक  पंचायत  अपनी  योजना  के
 कार्यान्वयन  में  तेजी  लायेगी  ।  इन  विधेयकों  को  प्रस्तुत  किया  जाना  सही  दिशा  में  लिया  गया  कदम

 ये  दोनों  संशोधन  अर्थात्  और  संवेधानिक  संशोधन  अधिकारों  के  हस्तांतरण
 के  लिये  आवश्यक  है  और  ये  दोनों  एक  दूसरे  के  पूरक  हैं  ।  विपक्ष  के  सदस्यगण  अपनी  बातों  को  समा
 में  कह  सकते  थे  लेकिन  सभा  से  बाहर  नहीं  ।  यदि  वे  समझते  हैं  कि  संशोधनों  में  कुछ  त्रुटियां  हैं  तो  वे

 सुझाव  दे  सकते  थे  ।  लेकिन  दुर्माग्यवश  जनता  के  लिये  उनके  मन  में  कोई  आदर  नहीं  है  और  उन्होंने
 सभा  से  त्यागपत्र  दे  दिया  निम्न  स्तर  पर  लोकतन््त्र  को  मजबूत  बनाने  वाले  विधेयक  की  पूरे  देश
 में  सराहना  की  ग्रयी  है  ।  मैंने  अपने  निर्वाचन  क्षेत्र  का  दोरा  किया  ।  ग्राम  सभाओं  में  इस  बात  से  बहुत
 ही  उत्साह  है  कि  कम  से  कम  40  वर्षों  बाद  यह  सरकार  सम्पूर्ण  राष्ट्र  सत्ता  और  अधिकार  सौंप

 विशेषकर  कमजोर  अनुसूचित  जातियों  और  अनुधूचित  जनजातियों  तथा  महिलाओं  को
 अधिकार  प्रदान  उन्हें  अपने  विश्वास  में  ल ेसकी  ।  नगरपालिकाओं  और  पंचायतों  की  योजनाओं
 में  सामंजस्य  स्थापित  करने  तथा  उन्हें  परामछ्ष  देने  के  लिए  जिला  स्तर  पर  एक  समिति  का  गठन

 किया  जाना  निश्चित  रूप  से  सराहनीय  काय॑े  जिले  के  लिये  सारी  योजनाये  निम्न  स्तर  से  ही
 ब॒तायी  जायेगी  न  कि  दिल्ली  या  राज्य  मुख्यालयों  से  थौंपी  जायेगी  ।

 श्री  वृद्धि  चस्द्र  जेन  समापति  15  1989  को  हमारे  प्रधान  मंत्री

 श्री  राजीव  गांधी  ने  पंचायती  राज  विधेयक  लोक-सभा  में  प्रस्तुत  करके  एक  एं
 तिहासिक  कदम  उठाया

 था  ।  दिनांक  7-8-89  को  नगरपालिकाओं  के  कायाकल्प  करने  के  लिये  और  उनमें  सुधार  करने  के

 लिये  जो  क्रांतिकारी  कदम  उठाया  उसके  लिये  उन्होंने  संविधान  संशोधन  विधेयक  प्रम्तुत
 किया  ।  इम  इन  दोनों  विधेयकों  का  स्वागत  करते
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 मुझे  बड़ा  दु:ख  है  कि  इस  प्रजातन्त्र  मे ंअपोजिशन  का  मी  महत्व  होता  है और  इस  विधेयक
 में  ज़जकि  अपोजिशन  वाले  जानते  थे  कि

 यह  प्रस्तुत  होना  वाला  और  पंचायती  राज  विधेयक  तो
 पहले  टी  प्रस्  तुत  कर  दिया  ग्रया  था  ै  उनकी  इसमें  मा  ता  चाटियें  क्योंकि  ये  दोनों  विधेयक
 सारे  देश  के  ग्राम  और  नगर  की  जनता  ऊे  भाग्य  का  फैला  करें

 महात्मा  गांधी  का  जो  सपना  था  प्नाम-राज्य  पंचायती  राज  स्थ

 राजीब  ग्रांधोी  साकार  करने  जा  रहे  हैं  ।  ग्राम  प्चायतों  को  अधिकार  भिल
 इस  विधेयक  के  द्वारा  हम  प्रस्तुत  करने  जा  रहे  हैं  ।  रुबसे  बड़ी  बात  यह
 चुनाव  10,  10  वर्षों  तक  नहीं  होते  थे  ।  हमारे  राजस्थान  में  मी  12  वर्ष  तक  ग्राम  चु
 भहीं  हुए  और  दूसरे  प्रदेशों  में  भी  यही  ग्थिति  इस  कारण  ग्राम  पंचायतों  के  और  ग्रामीण
 जब्नता  के  जो  अधिकार  थे  उनसे  वे  वंचित  और  स्थिति  यह  होती  थी  कि  नगरपालिकाओं  को  मग
 कर  के  नौकरशाटहो  शासन  करती  थी  ।  उप्त  द्ासन  को  समाप्त  करन  के  लिये  ग्राम  पंचायतों  को  मजबूत
 करना  आवध्यक  इसलिये  जो  कदम  उठाया  गया  उससे  स्पष्ट  हो  गया  है  कि  जिस  प्रकार
 लोक-समा  और  विधान-सभाओं  के  चुनाव  5  वर्ष  में  होते  हैं  ।  उसी  प्रकार  ग्राम  पंचायतों  के  चुनाव  भी
 समय  पर  होंगे  और  उत्त  समय  का  निर्षरण  5  कक््ये  होगा  |  हम  यह  चाहते  हैं  कि  वे  चुनाव  मी

 इस्रेवक्षमन  कमीशन  क  द्वारा  होने  चाहियें  ताकि  उनकी  निश्चितता  पूरी  तरह  से  कायम  रहे  ।  इस  स्रंबंध
 में  अब  यह  सोचा  गया  है  कि  इलेक्शन  कमीशन  के  द्वारा  ही  चुनाव्र  कराये  जायें  ।  हम  यह  नहीं  चाहते

 हैं  कि  राज्य  सरकारें  अपनी  स्टेट  के  जरिये  में  चुनाव  कराये  क्योंकि  इलेक्शन  कमीशन  द्वारा  कराये
 गये  चुनाव  मिथ्पक्ष  होंगे  और  उससे  मतदाता  मठों  का  सही  प्रयोय  कर

 पंचायर्ती  राज  और  नयरपालिकाओं  में  जो  राज्य  स्थापित  होंगे  वे  बिल्कुल  निष्पक्ष  होंगे  ।

 डव  प्रश्न  यह  होता  है  कि  उनके  अधिकार  तो  हम  दें  और  उसके  बाद  उनके  पास  फाइन  शिय्ल
 पाक्स  न  हों  तो  वे  इस  तरह  से  शतक्रिवान  नहों  हो  सकते  हैं  इस  सम्बन्ध  में  पूरी  तरह  से  सोचा  गया

 ग्राम  पंचायतों  और  नगरपासखिकाओं  को  आर्थिक  दृष्टि  से  मजबुत  किया  जाये  और  उनकी  वित्तीय
 स्थिति  मजबूत  की  जाये  |  फाइनान्स  कमीछान  के  बारे  में  जो  सुझाव  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  मैं  चाहत
 कि  स्टेटव  के  अलग-अलग  फ़ाइनान्स  कमीशन  बनें  और  वे  अपने  बारे  में  रिपोर्ट  प्रस्त्त  करे
 प्रयास  किया  जाये  जिससे  कि  उनकी  वित्तीय  स्थिति  सुदढ़  इसका  नतौजा  यह  होगा  कि  ग्राम
 पेचायर्ते  और  नगरपालिकार्य  अपने  अधिकारों  का  सही  तरीके  से  उपयोग  कर  सकंगे  ।

 जिला  विकास  अभिकरण  के  चेयरमेन  कलेक्टर  और  प्रोजेक्ट  डायरेश्टर  होते  मेरा  स्ट्रांग
 तरीके  से  यह  सुझाव  है  कि  इनके  अध्यक्ष  प्रमुख  जिला  परिषद  होने  एंसा  निर्णय  आपको  तुरन्त
 ले  खेनः  चाहिये  ।  हमारे  प्रदेश  को  जो  कंंग्र  स  की  सरकारें  हैं  उनको  झह  निम्फेय  लेका  भर्महमे  |  एंसा
 निर्णय  लेकर  हम  जिला  परि्षिवों  को  मजबूत  कर  सकेंगे  और  बे  बिकास  कार्यों  में  विशेष  रुचि  लेकर
 हसता  का  कल्याण  कर  सकगीो  |  डी०  आर०  डी०  ए०  के  बारे  में  यह  कदम  उठाना  आवश्यक  है  ।  मैं

 अाहता  हुं  कि  प्रमुस  जिला  परिषद  का  स्टेटस  मिनिस्टर  आफ  स्टेट  के  बसाबर  होना  कऋाहिये  ओर
 प्रधानों  का  स्टेट्स  डिप्टी  मिनिस्टर  के  बराबर  होना  इसी  तरह  रे  चीक  एग्जोक्यूटिव
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 आऑफिलतर-जो  शिला  करिपद  के  हैं  कह  जाई०  ए०  छल०  आफिलर  होते  चाहिये  ।  उनको  बलशाली
 बनाने  के  लिये  यह  ऋदम  उठानप  आवश्यक

 खबसे  बड़ी  ब्त  इस  में  यह  है  कि  हमने  महिलाओं-के  लिये  30  कस्सेंड  स्थान  सुर्सक्षत  रखे

 महिलप्ओों  को  पंक्षयतों  और  नगरपाब्िकाओं  »न्दर  जो  अधिकार  दिये  गये  हैं  उसमे  उनका
 स्तर  ऊंचा  उठेगा  ।  इसमें  मेरा  सुझाव  है  क्रि  और  नगरपालिकाओं  के  अन्दर  जो  निर्कज्त
 क्षेत्र  बनें  पांच  साल  के  बाद  उनका  रोटेशन  होना  चार्मटये  ।  एक  ही  निव  चन  क्षेत्र  जनाबर  महिलाओं
 का  और  छेड्यूल्ड  कास्ट्स  व  शेड्यूल्ड  ट्राइब्स  का  होता  है  तो  उसका  प्रमावब  ठोक  नहीं  रहता  इससे
 अम्ंतोष  की  स्थिति  उत्पन्न  हो  जाती  इसलिये  रोटेशन  के  आघार  पर  निर्वाचन  क्षत्रों  का  निर्माण
 हो  जिससे  महिलायें  सही  तरीके  से  अपने  ऋधिकारों  का  उपयोग  कर  सके  ।

 जिस  प्रकार  जवाहर  रोजगार  योजना  को  ब्रामीण  क्षंत्रों  में  चलाने  का  निर्णय  लिया  गया  है
 उसी  प्रकार  से  नगरीय  क्ष  त्रों  की  गरोबी  मिटाने  के  लिये  इसी  तरह  की  कोई  चलायी  जा

 चाहिए  ।  इस  प्रकार  की  योजना  वतेगी  तो  नगरीय  क्षत्रों  की  *थति  सुदृढ़  और  मजबूत  होगी  ।  इस
 बारे  में  ठोस  कदम  तुरन्त  उठाने  की  आवश्यकता

 | न |  34,

 यह  कांर्स्टट्यूशन  अमेंडमेंट  बिल  जो  प्रस्तुत  किया  गया  है  वह  संविधान  की  मंशा  के  अनुसार
 ह  संविधान  की  मंशा  को  कतई  भंग  नहीं  करता  है  ।  ग्रार्मीण  क्षेत्रों  की  स्थिति  को  जानकर  हीਂ

 मने  यह  निर्णय  लिया  है  ।  हमारे  प्रधान  मत्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  ग्रार्माण  क्षेत्रों  में  जाकर  और
 वहां  की  स्थिति  का  अवलोकन  करके  ही  यह  कदम  उठाया  है  |  सेमिनार  के  अन्दर  पूरा  डिसकसशन

 + रे

 ध्पं

 हुआ  है  ।  डिसकसशन  करन  के  बाद  ही  यह  कांस्टीट्यूशन  अमेंडमेंट  बिल  प्रस्तुत  किया  गया  हमने
 इस  दिलख्ला  में  एक  क्रांतिकारी  कदम  उठाया  इमस  हम  ग्रामीण  भौਂ  नगरीय  क्षत्रों  की  आकांक्षाओं
 की  पूर्ति  कर  सकेंगे  ।  इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  और  संविक्नन  संशोषन  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  ।

 ]

 ही  के०  मोहनदास  )  :  मामनीय  प्रधान  मंत्री  द्वारा  प्रस्तुत  किये  जए
 संविधान  संशोधन  विधेयकों  का  मैं  समर्थन  करता  वास्तव  में  ये  दोनों  विधेयक्  आमल  परिवतंन
 लाने  काले  हैं  क्पोंकि  पत्रःक्ती  राज  के  देग्गामी  अग्राव  होंगे  ।  इसमें  निहित  मूल  विचार  विभिन्न  स्तरों
 पर  स्थसनीय  स्वायत्त  छासन  को  मजबूत  बनाना  मैं  नहीं  समझत्ता  हूं  कि  इस  प्रकार  के  कक्म  का
 विरध  क्यों  किया  जाबा  चाहिए  ।  मैं  समझका  हूं  कि  विपक्ष  के  हमारे  कुछ  मित्रों  ने इस  नाजुक  समय
 पर  समा  का  बहिष्कार  कर  बुछ्धिमानी  का  कार्य  नहीं  किया

 इस  विधेयक  का  मुख्य  उहू  श्य  हमारे  गाँवों  का  विकास  करना  है  ।  हमारे  देश  में  पंचायतों  का
 का  यंकरण  प्रभावी  नहीं  रहा  है  क्योंकि  अपने  कार्यों  को  मूर्ते  रूप  प्रदान  करने  के  लिए  उन्हें  कमी
 पर्याप्त  घनराषि  नहीं  मिली  ।  पंचायतों  की  इस  स्थिति  का  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  ओर  केन्ध
 सरकार  दोनों  को  लेना  अहिए  ।  यद्यपि  स्थानीय  निकायों  को  मजबूत  बनाने  का  सर्वधानिक  दायित्व
 केन्द्र  सरकार  का  है  तथापि  न  तो  केन्द्र  सरकार  ने  और  न  ही  राज्य  सरकारों

 ने
 इस  मामले  में  कोई
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 ——

 गहरी  रूचि  इसका  अ्र॑य  प्रधान  मन्त्री  जी  को  जाना  चाहिए  और  मैं  उन्हेूँ  इसके  लिए  बधाई

 हू  गा  कि  उन्होंने  इस  विषय  में  पहल  की  है  और  इस  प्रकार  यह  विधेयक  हमारे  समक्ष  आया

 सत्ता  के  विकेन्द्रीकण  का  लक्ष्य  बहुत  ही  अच्छा  भारत  जैसे  विशाल  देश  में  दिल्ली  में

 स्थित  केन्द्रीय  कार्यालय  ग्रामीण  जमता  की  समी  आवश्यकताओं  का  ध्यान  नहीं  रख  सकते  एक
 स््वतन्त्र  राष्ट्र  के  रूप  में  विगत  42  वर्षों  के  हमारे  अनुभव  से  यह  बात  स्पष्ट  हो  गयी  है  ।  संविधान

 में  ही कहा  गया  है  कि  भारत  राज्यों  का  एक  संघ  है  और  राज्य  तथा  संध  दोनों  अच्छी  तरह  से

 परिमाषित  क्षत्राध्िकार  के  अन्तगेत  कार्य  करते  हैं  सत्ता  का  विकेन्द्रीकरण  संविधान  की  मूलमूत
 योजना  हमने  इसमें  केवल  देरी  की  राज्यों  को  और  अधिक  शक्तियां  देने  की  मांग  विद्यमान  है
 ओर  स्थानीय  निकायों  के  लिए  और  अधिक  शक्तियों  की  मांग  एक  अत्यन्त  वास्तविक  मांग  आज

 देश  के  विभिन्न  भागों  से  इन  मांगों  को  उठाया  जा  रहा  यह  तथ्य  यही  दर्शाता  है  कि  कहीं  पर

 कक्ति  का  केन्द्रीकरण  सरकार  ने  सरकारिया  आयोगे॑  की  नियुक्ति  राज्यों  और
 केन्द्र  क ेबीच  शक्ति  का  वितरण  करने  के  मुह  का  अध्ययन  करने  के  लिए  की  यह  आवश्यक  हो
 शया  था  क्योंकि  यह  भावना  उत्पन्न  हो  गई  थी  कि  कन्द्र  अधिक  से  अधिक  आर्थिक  शक्तियां  ले  रहा  है
 ओर  राज्यों  क ेपास  अधिक  नहीं  बचा  है  ।  अनेक  राज्यों  के  पाप्त  विकात्व  के  लिए  कोई  घनराशि  नहीं

 है  और  उन्हें  केन्द्र  पर  निर्मंर  रहना  पड़ता  एंसी  स्थिति  के  कारण  केन्द्र  तथा  राज्यों  के  बीच
 टकराव  उत्पन्न  हो  गया  ।  मेरा  अभिप्राय  यह  है  कि  यदि  वाघ्तव  में  शक्तियों  का  विकेन्द्रीकरण  किया
 जाता  तो  राज्य  आज  अपने  मामले  निपटाने  के  लिए  बेहतर  स्थिति  में  होते  ।  इसलिए  जब  हम  पंचायतों
 को  एक्तियां  दे  रहे  है  तो  हमें  राज्यों  की  वित्तीय  समस्याओं  पर  भी  विचार  करना  चाहिए  ।  निः:सदेह
 मैं  इससे  सहमत  हूं  कि  वित्त  आयोग  कर  इत्यादि  में  हिस्सेदारी  के  बारे  में  समय-समय  पर  निर्णय  करता

 रहता  लेकिन  वास्तव  में  कन्द्र  अपनी  आर्थिक  शक्तियों  को  राज्यों  में  बांटने  से  कुछ  हिचकिचाता

 यह  हिचकिचाहट  नहीं  होनी  चाहिए  ।  हमें  राज्यों  तथा  स्थानीय  निकायों  के  बीच
 करण  की  एकमुझ्त  व्यापक  योजना  के  बारे  में  सोचता  चाहिए  ।  मैं  इस  संबंध  में  सरकार  से  अनुरोध
 करता  हूँ  कि  वह  केन्द्र-राज्य  सम्बन्धों  क॑  बारे  में  सरकारिया  आयोग  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर
 ले  ।  मुक्के  अफसोस  है  कि  सरकार  ने  इस  मृहँ  पर  अभी  तक  निर्णय  नहीं  लिया  मैं  सरकार  से

 अष्य्रह  करता  हूं  कि  वह  इस  महू  पर  शीघ्र  निर्णय  ले  ।

 इन  विधेयकों  की  कुछ  अच्छी  विशेषताए  चुनावों  से  पंबंधित  उपबन्ध  स्वागत  योग्य  है  ।

 अनुसूचित  जाति  ओर  अनुसूचित  जनजाति  तथा  महिलाओं  कै  लिए  आरक्षण  यह  सुनिश्चित  करेगा  कि
 स्थानीय  निकायों  में  इन  उपेक्षित  वर्गों  को  पर्याप्त  प्रतिनिधित्व  मिले  ।  इसी  प्रकार  गहा-लेखा  परीक्षक
 द्वारा  लेखा  परीक्षा  भी  महत्वपूर्ण  अब  पच्चायतों  के पास  अधिक  घनराशि  आ  रही  है  तो
 हमें  यह  सुनिश्चित  करना  है  कि  घनराशि  का  दुरुपयोग  न  हो  !

 मुके  विश्वास  है  कि  सारे  देश  द्वारा  इन  दो  विधेयकों  का  स्वागत  किया
 वास्तविक  लोकतन्त्र  की  दिल्ला  में  यह  एक  महत्वपूर्ण  कदम  है  ।  मैं  एक  बार  फिर  इसका  समर्थन
 करता
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 नि  प/प५पे++  राम  a  कपकभकन  —

 सभापति  महोदम  :  मन्त्री  क्या  हम  आज  मध्याहकह्कष  मोजन  के  समय  भी  कार्यवाही
 जारी  रखगे  ?

 संसवीय  कार्य  मन्त्रालय  में  राज्य  संत्रो  तथा  उद्योग  मंत्रालय  सें  रसायन  तथा  पेट्रो-रसायन
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  पो०  :  महोदय  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  सभा  मध्याद्ष  भोजन  के
 दौरान  मो  कार्यवाही  जारी  रखे  क्योंकि  अनेक  सदस्यों  को  बोलना

 समापति  महोदय  :  क्या  यह  समा  की  स्वंसम्मति  है  कि  मध्याद्न  भोजन  अवधि  को  छोड़  दिया

 जाए प्ि  ?

 अनेक  माननोय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 समाप्ति  महोदय  :  ठीक  है  ।  समा  सहमत  है  कि  मध्याह्न  मोजन-अवधि  को  छोड़  दिया
 इसलिए  आज  कोई  मध्याकह्ष  मोजन-अवधि  नहीं  है  ।

 श्री  उमाकान्त  मिथ  )  श्रीमन्  महात्मा  गांधी  जिस  प्रकार  की  कल्गना  करते
 उनके  लिए  स्वराज्थ  का  अर्थ  था  देश  में  देश  की  जनता  राज्यों  में  राज्य  क्री  जनता का  राज्य
 नगर  में  नगर  की  जनता  का  राज्य  और  गांवों  में  गांव  की  जनता  का  राज्य  ।  महात्मा  गांधी  जी  ने

 पपना  देखा  था  उथमें  उनके  स्वराज्य  का  यही  अर्थ  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  भी  इसी
 प्रकार  के  स्वराज्य  की  स्थापना  के  लिए  957  में  मेहता  कमेटी  की  रिपोर्ट  के  आघार  पर  62  में

 बहुत  से  राज्यों  में  पंचायती  राज  की  स्थापना  की  थी  +  लेकिन  संविधान  में  पंचायती  राज  व्यवस्था
 का  स्थान  न  होने  के  कारण  पंचायतें  राज्यों  की  कृपा  पर  हो  गयीं  ।  जब  चाहे  उन्होंने  प  चायती  राज
 व्यवस्था  को  लागू  जब  चाहे  लागू  नहीं  किया  ।

 हमारे  वर्त  मान  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  संविधान  में  पचायती  राज  थ्यवस्था  का
 प्रावधान  करन  का  निर्णय  करके  गांवों  में  महात्मा  गांधी  के  सपनों  को  साकार  किया  प्रधान  म श्री

 णंय  लिया  है  उसका  सारे  देश  की  जनता  स्वागत  कर  रही  है  ।  अब  ग्रामों  की  जनता  को

 मालूम  होगा  कि  उनके  ग्राम  में  शासन  उनके  हाथ  में  उनके  विकास  का  उनके  भाग्य  निर्माण
 का  काम  अब  उनको  सौंपा  जा  रहा  है  ।

 जी  ने  जो  निण

 श्रीमन्  इस  सम्बन्ध  में  थोड़े  से  हमारे  सुझावों  को  सुनें  ।  जब  शहरों  में  और  गाँवों  में  पचायती
 राज  व्यवस्था  लागू  की  जाए  तो  प्रत्येक  पद  का  चुनाव  सीछे  जनता  के  द्वारा  हम  लोगों  को

 अनुभव  रहा  है  कि  छोटे  निकायों  में  जब  चुनाव  होते  हैं  तो  वहां  बाहुबल  और  घनबल  हावी  हो  जाता

 है  |  बाहुबल  वाले  गु  डा  तत्व  और  जो  पैसे  वाले  घनी  लोग  हैं  वे  अपने  गुडई  के  बल  पर  और  अपने
 घन  के  बल  पर  स्थानीय  निकायों  पर  कब्जा  कर  लेते  इसलिए  किसी  भी  पद  का  चुनाव  चाहे
 अध्यक्ष  का  चाहे  उपाध्यक्ष  का  सारे  चुनाव  आम  जनता  के  द्वारा  सौधे  कराये  जाने  बाहिएं  ।
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 संशोधन  )  किश्नेथक

 हल्७७७७७७७७-एेएशरशस्शशणशणणशण"णशणणआआआआआआआआआआआआ  आशा  आककइ __

 प्रामीण  क्षेत्रों  में  और  ब्नहरी  क्षेत्रों  के  निकायों  में  जों  बोकर  सेक्शन  और  कमजोर  वर्ग  के
 लोगों  के  प्रतिनिधित्व  की  बात  कही  गयी  साथ  ही  महिलाओं  के  प्रतिनिधित्व  की  भी  व्यवस्था  की
 गयी  है  यह  अत्यन्त  स्वागत  योग्य  क्योंकि  महिलाएं  और  कमजोर  वर  के  लोग
 उनके  मूक।बले  में  सफल  नहीं  हो  पाते  थे  |  यह  जो  व्यवस्था  सरकार  कौ  ओर  सें  की  गणी  है  इसका
 मैं  हृदय  से  स्वागत  कर  ।  हूं  ।  इससे  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  और  शहरी  क्षेत्रों  में  कमजोर  वर्ग  के  लोगों  को
 और  महिलाओं  को  मी  शासन  में  अपना  हाथ  बटाने  का  अधिकार  प्राप्त  होगा  !

 श्रीमन्  एक  निवेदन  यह  है  कि  पंचायती  राज  ध्यवस्था  के  अन्तर्गत  सीधे  पंचायतों  को  घनराशि
 देने  का  प्रबन्ध  किया  गया  इसमें  एक  व्यवस्था  होनी  चाहिए  ।  ग्राम  पंचायतें  ग्रामों  क्षेत्रीय

 ल्  क्षेत्रों  में  और  जिला  परिषद  जिलों  में  विकास  का  कायें  इसलिश  दधोनश्रीथ  समितियों
 अर  जिला  परिषदों  को  भी  आ्थिक  साधन  देने  आइश्यक  हैं  ।

 एक  मेरा  यह  भी  निवेदन  है  कि  जिले  में  जो  ग्रामीण  विकास  प्राधिकरण  काम  कर  रहे  हैंਂ
 उनको  बनाये  रखा  जाए  ।  जिले  में  जो  जिला  समितियां  सिंचाई  विभाग  हैं  या  गांवों  के  धिकास  से
 सम्बिन्धित  अन्य  विभाग  हैं  उनमें  आपस  में  कोआरडिनशन  रहे  समन्वय  इसके  लिए  डी  आर  डी

 ए  का  होना  आवश्यक  यहां  से  जो  वहां  के  विकास  के  लिए  धनराशि  जाए  वहडी  आर  डी  ए  के
 पास  जाए  ।  उसमे  बाद  डी  आर  डी  ए  ग्राम  पंचायर्तो  क्षेत्रीय  समितियों  सिंचाई  विभाग  की
 या  अन्य  सम्बंधित  विभाग  की  क्षमता  को  देखकर  के  उस  घनराशि  का  आवंटन  करे  ।  डी  आर  डी  ए
 में  जन-प्रतिनिधियों  विशिष्ट  लोगों  विशेषज्ञों  का  प्रतिनिधित्व  होना  इस  प्रकार  से  -

 डी  आर  डी  ए  द्वारा  जो  समितियां  ग्राम  पंचायतें  उनको  सलाह  भी  मिल  सकेगी  और
 अप्पस  में  समन्वय  भी  हो  सकेगा  ।

 हम  देख  रहे  हैं  कि  गांव  में  पैसा  जाता  है  लेकिन  ग्राम  पंचायतों  के  सदस्य  और  प्रधान  समझ
 नहीं  पा  हैं  कि  कौन  सा  काम  करें  |  हालांकि  श्राम  सभाओं  की  बंठक  बुलाकर  निर्णय  लेਂ  लिए  गए

 लेकिन  उनको  टेक्नीकल  सहायता  की  जरूरत  प्रत्येक  विकास  खण्ड  में  कम  से  कम  दो  पचायतों
 इ_मी  होना  चाहिए  जो  जाकर  उनको  टेक्नीकल  सलाह  दे  निर्माण  कार्यों  में  टेक्नीकल में  एक  अ

 सलाह  दे  सके  ।

 इन  सुझावों  के  साथ-साथ  मैं  इस  विधेयक  का  हादिक  स्थागत  करते  हुए  समर्थन  करता  हूं  और
 प्रधान  मन्त्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  ।  विपक्ष  के  लोगों  ने  जनता  को  अधिकार  देन  की  बात  का  विरोध
 किया  इस  देश  के  विपक्ष  ने  लोकतंत्र  का  विरोध  किया  जनता  के  कल्याण  का  विरोध
 अधिकारों  के  जनता  को  हस्तांतरण  का  विरोध  किया  है  जो  कि  लोक  सभा  से  त्यागपन्र  दिया

 इसकी  मैं  निदा  करता  सारी  जनता  निदा  करती  उनकी  इस  बात  का  विरोध  करती  उन्होंने
 पंचायती  राज  विधेयक  और  नगरपालिका  विधेयक  का  विरोध  इसी  तरह  से  उनकी  जो

 सरकारें  हैं  वे  भी  भ्रष्ट  चाहे  वह  बंगाल  की  सरफार  तेलगू  देशम  की  सश्कार  हो
 हरियाणा  सरकार  सब  भ्रष्ट  सरकारें  इन  सरकारों  के  पास  केन्द्रीय  सहायता  पहुंचती  हैं  लिन
 विर्देशों  का  पालन  नहीं  किया  जाता  ।  वहां  पर  भ्रष्टाक्र  बढ़  रहा  हसलिए  विपक्ष  के  लोगों  को
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 जनता  के  अधिकारों  का  और  हितों  का  जो  विरोध  किया  उसकी  मैं  निंदा  करता  हुं  और  प्रधान
 मन््त्री  जी  के  इस  कदम  का  झर्दिक  समर्थन  करता  हूं  ।

 चौचरो  सम  प्रकादा  :  समासति  महोदय  इस  मुल्क  के  इतिहास  में  श्रक्षानम्रन्त्ती  जी
 ले  पंचायती  राज  और  म्युन्सिपेलटीज़  का  जो  ब्रिधेयक  रखा  उसके  लिए  सारा  क्रेस्न  और  देश्न  के
 यरीब  आदमी  भाभारी  हैं  यह  फलियामेंट  उनकी  आभार  है  कि  4)  वर्ष  के  बाद  जब  उन्होंने  महखूस
 किया  कि  गरीब  आदमं  की  जो  जिंदगी  पंचायतों  की  जो  जिंदगी  है  यह  वै्ती  ही  है  ज॑से  पहले  श्री  ।
 इससे  गरीब  आदमियों  और  हरिजनों  को  जो  फायदा  जो  सहलियतें  उनको  दी  गई  यह  सब
 काबिले  तारीख  हैं  ।  इससे  गांघी  जी  नेहरू  जी  का  स्वप्न  पूरा  देहात  के  आदमी  का  स्टेंडर्ड
 आफ  लिविंग  जिस  चीज  की  गांधी  जी  ने  कल्पना  की  वह  कल्पना  पूरी  होशी

 समापति  महोदय  इसमें  कोई  शक  नहीं  कि  इस  बिल  से  देश  के  करोड़ों  आदमियों  को  और
 मेरे  रूयाल  से  हिन्दुस्तान  की  सारी  आबादी  को  फायदा  इसके  स्राथ-साथ  राज्य  सरकारों  के
 ऊपर  मी  कुछ  जिम्मेदारी  आएगी  ।

 पहले  क्या  होता  था  कि  पैसा  यहां  से  राज्य  सरकारों  को  दिया  जाता  था  लेकिन  वह  पंचायतों
 तक  पहुंचते-पहुंचते  रुपए  में  से  एक-दो  आने  ही  रह  जाता  था  ।  आफिसस  और  ब्यूरोक्रेसी  उस  पैसे  करे
 खा  जाती  यह  हमारा  तजुरबा  हे  ।  जब  प्रघान  मन्त्री  जी  ने  महसूस  जगह-जगह  दौरे  भर
 जाकर  देखा  कि  मरीब  अफ्दमी  उसी  झोपड़ी  में  स्हता  उसकी  हालत  में  कोर्ईड  परिबतंन  नहीं  आाक

 झोपड़ियां  वहीं  मनन्दी  बस्तियां  हैं  उन्होंने  जब  पूछा  कि  पैसा  कहां  आषको  पैसा  नहीं
 मिलता  तो  बताया  यया  कि  यहां  पर  तो  रूपए  में  एक  दो  आने  ही  पहुंचता  है  |  पूछ  तो  ब्कृुत  लोग
 आते  हैं  लेकिन  करते  कुछ  नहीं  हैं  इसलिए  हमारी  बुरी  हालत  है  |  इन  बातों  को  मह  नजर  रखते  हुए
 प्रधान  मन्त्री  जी  ने  महसुर  किया  कि  हम  अरबों  खरवों  रुपया  देहात  में  खर्च  कर  रहे  हैं  सुधार  के  लिए
 भेजते  मरीबों  के  लिए  मजते  हैं  लेकिन  उनको  मिलता  नहीं  है  तब  यह  बिल  यहां  पर  लाया  गया  ।
 यह  बिल  यहां  पर  आया  है  यह  बिल्कुल  ठीक  है  ।

 आज  आप  शहरों  के  अन्दर  मेरे  क्षेत्र  अम्वाला  सिटी  छावनी  में  उसके  साथ  कालका
 और  जगाघरी  में  क्या  हालत  बरसात  के  मौसम  में  इतती  बदबू  होती  है  कि  लोगों  का  रहना

 मुश्किल  हो  जाता  है  ।  इस  बिल  के  आने  से  केन्द्र  सरकार  से  मुनासिय  पैसा  नगर  पालिकाओं  को  मिलेगा
 और  वहां  की  हालत  सुघरेगी  ।  इससे  अच्छी  बात  और  बया  हो  सकती  है  ।

 जहां  तक  आपने  गरीब  आदमी  और  हरिजनों  पर  अहसान  किया  पंचायतों  और  जिला
 परिषदों  में  हरिज्नों  के  लिए  रिजरवेशन  रखा  इससे  गरीब  आ  धमयों  को  वहुत  फायदा  होगा  |  ये

 वर्ग  काफी  कमजोर  उनके  लिए  रिजरवेशव  से  राफ़ी  उनको  ल्ाम  होगा  ।  इससे  कूछ  न  कुछ  उनकी

 हालत  में  सुधार  अवश्य  होगा  ।  आज  गरीब  आ  दी  ओर  शोषण  का  शिकार  इसका  वध्ान
 में  आपको  नहीं  कर  सकता  ।  इस  सत्र  में  सुधवर  होगा  ।

 एक  ब्रात  और  भिकैदम  करना  चाहता  हूं  कि  पिछले  दिनों  हृश्यिणा  में  चुनाव  शैकिन  दहाँ

 प्र  शाप्राब  चली कि  स  दाटाव  के  ज़ोर  पर  ही  सरपंचीं  भाव  हुआ  ।  इसंलिए  मैं  भिवेशन
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 करू  गा  कि  इस  बिल  के  आने  के  बाद  देश  के  अन्दर  नए  सिरे  से  आम  चुनाव  कराइए  जिससे
 दार  और  सच्चे  लोगों  को  महसूस  हो  कि  उनकी  भी  तरक्की  हो  सकती  इसलिए  सारे  देश  के
 अन्दर  नए  सिरे  से  आम  चुनाव  कराए  जाए  तो  देश  का  ज्यांदा  भला  इस  पालियामेंट  के

 चुनाव  के  साथ-साथ  अगर  पंचायतों  क॑  चुनाव  भी  करा  दिए  असेंबलियों  के  चुनाव  भी  करवा

 दिए  जाए  तो  यह  देश  के  लिए  बहुत  अच्छी  बात  किसी  को  कोई  शिकायत  बहीं  रहेगी  यह
 मेरी  आपसे  प्रार्थना  है  ।

 पहले  थह  था  कि  सरकार  जब  चाहती  थी  पंचायतों  को  तोड़  देती  थी  और  4-5  सालों  तक
 पंचायतों  के  चुनाव  नहीं  होते  थे  ,  मैंने  सुना  है  कि  पिछले  दिनों  एक  राज्य  में  12  साल  के  बाद
 नगरपालिकाओं  के  चुनाव  हुए  हैं  ।  इस  बिल  के  जरिए  यह  बहुत  अच्छी  बात  की  गई  है  कि  पंचायत
 या  नगरपालिका  को  तोड़ने  के  बाद  6  महीने  के  अन्दर  चुनाव  कराना  लाजमी  कर  दिया  गया
 इससे  लोगों  को  नुमाइ दगी  मिलेगी  और  लोगों  की  उन्नति  लोगों  को  अधिक  सुविधाएं  मिलेंगी  ।

 यह  बहुत  सराहनीय  कदम  है  ।

 एक  बात  और  देखनी  चाहिए  कि  जो  फण्ड्स  यहां  से  दिए  जाएंगे  पंचायतों  को  या
 थालिकाओं  इसकी  चेकिंग  कोन  कौन  इस  बात  को  देखेगा  कि  इनका  ठीक  ढंग  से  इस्तेमाल

 होता  है  या  नहीं  होता  इसके  लिए  आपको  विशेष  प्रबन्ध  करना  ताकि  यह  पैसा  ठीक  ढंग
 से  इस्तेमाल  हो  ।  यह  जरूरी  नहीं  है  कि  सारी  पंचायतों  में  पैसे  का  सदुपयोग  कई  जगह  पैसे  का

 दुस्पयोग  भी  हो  सकता  लोग  घोटाला  भी  कर  सकते  सारे  सरपंच  अच्छे  नहीं  हो  इसलिए
 इसकी  चैंकिग  अवश्य  होनी  जिससे  इस  बात  का  पता  लगाया  जा  सके  कि  कहां  पर  काम  ठीक
 हो  रहा  है  और  कहां  पर  पैसा  खाया  जा  रहा  है  या  घोटाला  किया  जा  रहा  सरकार  सख्ती  से
 चलती  नर्मी  से  सरकार  नहीं  चल  सकती  ।  जो  भी  सरपंच  बेइमानी  उसको  सरपंची  से
 बरखास्त  करने  का  भी  प्रावधान  किया  जाना  चाहिए  !  इस  काम  को  आप  जरूर  कर  दीजिए  ।

 मैं  समझता  हूं  कि  यह  जो  ऐतहासिक  बिल  पास  करने  जा  रहे  इससे  करोड़ों  गरीब
 मियों  को  फायदा  सही  मायने  में  सोशलिजम  आएगा  ।  पहले  सोशलिजम  नहीं  ब्यूरोक्र सी
 मनमानी  करती  सही  मायने  में  सोशलिजम  अब  आएगा  ।  इससे  लाखों  करोड़ों  गरीबों  का  फायदा
 होगा  ।  इसलिए  सिर्फ  मैं  ही  नहीं  वल्कि  सारा  मुल्क  प्रधान  मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  देता

 अपोजीशन  यहां  से  चली  गई  उसने  बहुत  गलत  किया  है  ।  वह  इस  वास्ते  चली  गई  है  कि
 असली  जो  जड़  बीमारी  की  जो  जड़  थी  उसको  ही  पालियामेंट  दूर  करने  जा  रही  पंचायत  और
 नगरपालिका  जवाहर  रोजगार  योजना  जब  यह  सब  लाग  हो  जाएगे  तो  उनका  भटठों  बैंठ

 कोई  पूछने  वाला  नहीं  इसलिए  वे  यहां  से  भाग  गए  ।  इसलिए  कि  उन्होंने
 समझ  लिया  कि  उनकी  अब  यहां  पर  कोई  जरूरत  नहीं  जो  कुछ  करना  था  वेह  तो  कांग्रेस  सरकार
 कर  रही  हमारे  कश्ने  के लिए  कुछ  रहा  नहीं  है  इसलिए  वे  माग  गए  और  बाहर  जाकर
 सर  के  लगा  रहे  हैं  ।  मुफ़े  बहुत  अफसोस  के  साथ  कहना  पढ़ता  है  कि  प्रधानमस्त्री  जेसे
 सकृथरित्रवान  आदमी  पर  यह  इलजाम  लगाए  जा  रहे  इन्होंने  चोरी  को  जबकि  सारी  दनिया  में
 उनका  नाम  रोशन  हो  रहा  उनके  ऊपर  दुनिया  भर  के  इलजाम  लगाए  जा  रहे  उन्होंने
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 यह  कहा  जा  रहा  उन्होंने  कया  करप्शन  किया  इन  लोगों  का  यह  कहना  है  कि
 प्रधान  मन्त्री  ने  बोफोर्स  सौदे  में  पैसा  लिया  क्या  प्रधान  मन्त्री  के  पास  पंसेनकी  कमी  है  जो  इस
 सोदे  में  पैसे  कितने  किस्म  की  बात  इन  लोगों  ने  की  मैं  तो  यह  चाहता  हं  कि  इस
 हाऊस  को  आप  एक  साल  के  लिए  एक्सटेंड  कर  दें  या  छह  महीने  के  लिए  एक्सटेंड  कर  दो  तो  फिर
 उनको  पता  चलेगा  कि  हमारी  पोजीक्षन  कहां  अपोजीश्षन  के  लोग  अभी  पछता  रहे  हैं  कि  हमने
 क्या  किया  है  |  इन  दब्दों  के  साथ  मैं  अपनी  बात  समाप्त  करता  हूं  ।

 ]

 ओर  गोपेश्वर  )  :  मैं  इस  विधयक  का  स्वागत  करता  हूं  ।  इसमें  केवल  40
 वर्षों  की  देर  हुई  संविधान  बनाते  समय  लोकतन््त्र  के  इस  तत्व  कां  ध्यान  रखा  जाना  चाहिए  था  ।
 हमने  केन्द्र  और  राज्यों  पर  काफी  समय  लगाया  है  लेकिन  निचले  भतर  के  लि  ऐसा  नहीं  क्रिया  |  मैं
 श्री  राजीव  गांधी  को  लोकतांत्रिक  तन्त्र  के  कार्य  में  इस  खामी  को  ढ़  ढ़ने  का  श्रेय  देता  हूं  ।
 यह  विधेयक  सही  समय  पर  आया  यह्  संशोधन  आवश्यकता  के  मुताबिक  ही  शहरी  स्थावीय

 निकाय  अनेक  कारणों  से  कमजोर  तथा  अप्रमावी  हो  गए  थे  जिनमें  नियमित  रूप  से  तथਂ  समय-समय

 पर  चुनाव  कराने  में  दी्घ  काल  तक  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों
 तथा  महिलाओं  जैसे  कमजोर  वर्गों  का  अपर्थाप्त  वित्तीय  ससाघनों  की  कमी  तथा  उन  पर
 धरज्िति  तथा  दायित्व  का  अपर्याप्त  अन्तरण  शामिल  है  ।  शहरी  स्थानीय  निकायों  को  ऐसी
 दाक्तिरया  तथा  अधिकार  देने  की  आवश्यकता  जिससे  वह  स्थार्नय  स्व-शासन  की  इकाईयों  के  रूप
 में  प्रभावी  रूप  से  कार्य  कर  सके  ।  मुझे  खुशी  है  कि  इन  मामलों  का  ध्यान  रखने  के  लिए  अनेक
 बन्ध  बनाए  गए  हैं  । आथिक  विकास  तथा  सामाजिक  न्याय  के  साथ-साथ  जो  शक्तियां  तथा  दायिल्ब
 नगरपालिकाओं  को  दिए  गए  वे  विस्तृत  तथा  अत्यन्त  सहायक  हैं  |  मैं  केवल  एक  सुझाव
 देना  चाहूंगा  ।  इस  देश  में  अनेक  शहर  औद्योगिक  उद्यमों  के  लगने  के  कारण  उमरे  ये  शहर

 सूचित  क्षत्र  समिति  अथवा  नगरपालिका  के  अन्तगंत  नहीं  आते  |  मृक्के  आशा  है  कि  एँसे  शहर  इस
 विधेयक  के  अन्तगंत  आ  जाएंगे  |  ये  शहर  बढ़  रहे  हैं  +॥  स्थिति  काफी  पेचीदा  होती  जा  रही  है  ।  यह्
 आवश्यक  है  कि  इन  क्षेत्रों  में  रह  रहे  लोगों  को  काफी  शिक्षा  दी  जाए  ।

 मैं  सुझाव  देता  हूं  कि  इस  स्तर  पर  कोई  राजनीति  न  रहे  और  कोई  भी  राजनेतिक  दल
 पालिका  और  पंचायत  चुनावों  के  लिए  उम्मीदवार  खड़े  न  करे  ।  यह  व्यक्तिगत  आधार  पर  राज
 नतिक  स्तर  पर  न  हों  ।  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  बात  है  प्रधान  मंत्री  ने  कहा  है  कि  सहकारिता  के

 दूसरे  मुह  पर  बाद  में  विचार  किया  जाएगा  ।  यह  एक  बहुत  बड़ा  कदम  मैं  समझता  हूं  कि
 पालिकाओं  का  कायें  सुचारू  रूप  से  चलने  से  क्ष  त्रों  का  विकास  होगा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  विधेयक  का  स्वागत  करता  हूं  और  यह  कानून  लाने  के  लिए  मै

 प्रधान  मंत्री  को  धन्यवाद  देता  हूं  ।

 कुमारी  भमता  बनर्जो  !  मैं  सबसे  पहले  देश  के  प्रधान  मन््त्री  को  बधाई  देना

 चाहती  हूं  कि  उन्होंने  इस  सदन  में  पंचायत  बिल  और  नगर  पालिका  बिल  श्रस्तुत  किया  यह
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 संशोषन  )  विधेयक

 हासिक  उपलब्धि  अक्ष्टम  लौक॑-सभा  के  इस  सत्र  में  इस  बिल  के  रूप  में  हुईं  आज  9  अन्त  जो

 हमकरे  देश  में  एक  क्रांतिकारी  तारीख  है  ।  इसी  दिन  1942  में  हमारी  आजादी  की  लड़ाई  में  हमारे
 नेशगंश  में  स्भोगन-दियां  था  मारत  छीड़ोਂ  आज  उसी  9  अगस्त  हम  लोग  जब  कांग्रेस  पार्टी

 की  ओर  से  फंचायत्ती  बिल  और  नगर  पालिका  बिल  लागे  देश  की  जनता  को  अधिक  वावित  देने  के

 लिछ  तो  मुझे  दुख  के  साथ  कहना  पड़ता  है  कि  हमारे  विरोधी  पक्ष  के  लोग  आज  पंचायती  बिल  और
 नथर  पालिका  बिल  पर  भाग  नहों  ले  रहे  वह  तो  सिर्फ  रोड़  पर  जाकर  राजीव  हटाओ  का  शोर

 मचा  रहे  हैं  ।  इससे  ज्यादा  दुख  की  बात  और  कया  हो  सकती  है  कि  हमारी  पार्टी  नगर  पालिका  और

 पंचायती  बिल  लेकर  आई  है  जनता  को  अधिक  अधिएफ़ार  देने  के  तो  विरोधों  पक्ष  क॑  लोगों  का

 एक  ही  पाइ ट  है  वह  है  कांग्रेस  की  सरकार  को  हटाना  ।  जिन  राज्यों  में  विपक्षी  दलों  की  सरकारें  हैं
 तो  वहां  वै  कहते  हैं  क्रि  हमारे  पाए  पावर  होनी  जनता  के  पास  नहीं  होनो  चाहिए  ।  यहीं

 हमारा  उनसे  मतभेद  इसीलिए  मैं  आज  क  एँतिड्राभिक  दिन  पर  यह  कहना  चाहती  हुं  क  हमारे
 देहा  की  जनता  विरोधी  पक्ष  को  समभेगी  और  उनकी  बातों  की  ओर  कोई  घ्यान  नहीं  देगी  ।  क्योंकि
 वें  पंचायती  बिल  और  नगर  पालिका  बिल  पर  भाग  नहीं  ले  रहे  यह  एक  एंतिहासिरू  बिल  है  ।
 पष्डित  नेहरू  जब  प्रधान  मंत्री  थे  उनकी  सबसे  बड़ी  उपलब्धि  थी  लोकतंत्र  को  स्थाईत्व  इन्दिरा
 गाँधी  जब  प्रधान॑  मंत्री  थीं  उनकी  उपलब्धि  थी  गरीब  जनता  को  ऊपर  उठाना  और  राजीव  जी  की
 संबसे  बेंडी  उपलब्धि  है  जो  उन्होंने  ।8  साल  के  नौजवानों  को  मतदान  देने  का  अधिकार  दिया  है  महि*
 ज्ार्जी  को  30  प्रतिशत  आरक्षण  दिया  है  और  इसी  प्रकार  हरिजनों  को  आरक्षण  दिया  है  और  यह
 पंचीयती  बिलें  ओर  नगर  पालिका  बिल  लेकर  आये  यह  उनकी  बहुत  बड़ी  उपलब्धि  मैं  इस
 बिल  पर  दो  तीन  बातों  पर  बोलना  चाहती  हुं  हमारे  राज्य  में  हमने  देखा  हैं  कि  बेस्ट  बंगाल  में

 सूंड  म्युनिसिपेसिटी  इलेक्शन  में  मैं  गई  थी  तो  वहां  जो  टी  लेबर  है  उनके  नाम  वोटर  लिस्ट  में  नहीं  हैं
 और  हनकों  इसमें  मतदान  का  छौका  नहीं  मिला  ।  वह  पंचायत  चुनाव  और  नयर  पालिका  के  चुनाव
 में  वोट  नहीं  डाल  एसा  भेदमाव  नहीं  होना  चाहिए  ।  वह  मी  हमारे  देश  के  नागरिक  हूँ  इसलिए
 उनकी  मी  वीटं  देने  का  अंधिकॉर  होना  चाहिए  ।  एक  बात  और  कि  फेयर  इलेक्शन  होने  चाहिए  ।  कई
 जगहों  वर  घृमाव  में  झगड़े  होते  हैं  ।  हावड़ा  में  जंव  हाल  ही  में  चुनाव  हुआ  था  तो  वहां  टोटल  बूथ
 केपचरिंग  हुई  थी  |  इंससे  जनता  बंया  सोंचंगी  कि  हमें  चुनाव  में  हिस्सा  नहीं  लेना  चाहिए  ।  इसलिए  मैं
 मांच  करती  हूं  कि  लोकतंत्र  को  सुरक्षा  देने  का  अधिकार  सबसे  ज्यादा  होना  चाहिए  ।  जब  हमारे  प्रधान

 मंत्री  जो  ने  नेंगरं  पालिका  बिल  हा  स  में  ५सतुत  किया  जनता  को  अधिक  पावर  देने  के  लिए  तो  हमारे
 राज्य  में  सिविक  बोर्ड  की  एक  स्थनिसिपेलिंटी  में  कांग्रेस  की  जो  उसमें  19  सदस्य  हमारे  थे  और
 अ्कन्त  मैं  सीरू  पी०  अआई०  वाले  थे  ।  तो  कोई  नोंटिस  दिये  बिना  एशस०  डी०  ओो०  वहां  जाकर

 हमारे  चेयरमंन  को  बोला  कि  तुम  कुँसी  से  हट  हंम  आप  सोचे  कि  क्यों  यहा  लोकतंत्र
 समध  1991  तक  का  फिर  उसकी  क्या  गलती  थी  ।  उसकी  यही  गल़त्ती  भी  कि  जब

 प्रथान  मन्त्री  जी  ने  एक  काफ्रोंस  बुलाई  थी  नगर  पालिकाओं  की  तो  डसमें  सी०  फपी०  आई*
 बाले  नहीं  और  वह  वहां  आये  थे  इसीलिए  उसको  डिसमिस  कर  दिया  उन्होंने  ।  कया  हमारे  देश

 में  कोई  कानून  नहीं  है  कि  जो  कानून  के  खिलाफ  काम  करे  उनके  खिलाफ  कुछ  एक्शन  लिया  जाये  ।
 कर्नाटक  मैं  जब  राज्यपाल  मद्दोदय  ने  विधान  सभा  को  मं  किया  था  तो  वहां  उनका  बहुमत  नहीं  था
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 हमारे  अफोजीक्षन  का  लोग  बहुत  हस्सा  किया  था  और  चिल्लाया  अपोजोक्षन  के  लोम  कोई  एक
 टी  आर  का  बात  देवी  सास  कुछ  बोल  सकता  असम  का  चीफ  मिनिस्टर  कुछ  बोल  सकता

 मधु  दंडवते  कुछ  बोल  सकता  किघर  गया  वीपी  ज्योतिव्रसु  के  साथ  जुड़े  हुए  यह  एक
 क्रेटिक  इन्स्टीचूशन  इस  इन्स्टीचशम  को  ऐसा  तोष्ट  दिया  अपोजीशन  का  स्रोग  दोस्ती  बनाता
 क्या  दोस्ती  किसका  दोस्ती  आइडियोलॉजी  श्या  उसका  सिम्बल  क्या  है  और  उसफा  ओपी-«
 नियम  ब्या  इसमें  हम  करना  नहीं  चाहता  है  ।  नगरपालिका  का  यह  बिल  सदन  में  आया  हमः
 अपने  मन्त्रो  महोदय  से  रिक्वेस्ट  करेगा  कि  आप  ग्रवनंर  को  रिपोर्ट  करिए  कि  वरट  बंगाल  सरकार  ने
 जो  डिसमिस  किया  है  वह  इल्लिगल  है  अनकांस्टीचूशनल  इसमें  आप  इन्टर्वन  कोजिए  और  डेगो
 क्रेटिक  इन्स्टीक्शन  को  प्रोटेश्शन  दीजिए  |  नहीं  तो  आदमी  सोचेगा  कि  प्राइम  मिनिस्टर  बढ़ा  है  या
 चीफ  मिनिस्टर  बड़ा  हम  कोई  प्राइम  मिनिस्टर  और  चीफ  मिनिस्टर  की  लड़ाई  में  नहीं  जाना
 चाहता  हूं  ।  अगर  ऐसा  हो  गया  तो  वहुत  ग़लत  बात  होगी  ।  वह  नौकरी  क्या  सी  पी  एम  विया
 नौकरी  तो  जनता  ने  दिया  जनता  का  म्यूनिसिपेलिटी  इसलिए  यदि  आप  इन्टरवीन  करेगा  तो
 देश  आपका  बहुत  आमारी  होगा  |  यह  सिर्फ  एक  म्यूनिसिपैलिटी  का  बात  नहीं  आज  एक  को  किया

 और  कल  दूसरी  म्यूनिसिपलिटी  को  तोड़  देगा  ।  ज्योतिबश्चु  कोई  हिटलर  जो  भी  मर्जी  कर
 सकता  जैपे  आज  हम  देंवील  जी  का  मामला  उठाया  था  !  वहां  प्रापर्टी  में  लड़की  लोगों  का

 हिस्सा  नहीं  ऐसा  वह  कोई  आईन  बना  रहा  ये  क्या  है--एक-एक  चब्रीफ  एक-ए-क  चीज
 सोचता  जो  हमारे  कानून  के  खिलाफ  हे  ।  और  हमारे  देश  के  खिलाफ  है  ।  ऐसा  वे  नहीं  कर  सकता
 है  ।  हमारा  जोरुल्स  और  संविधान  है  वह  उनको  मानना  चाहिए  ।

 अब  मैं  सिविक  अमनिटीज  की  ओर  मन्त्री  महोदया  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहती

 यह  बहुत  ही  दु  ख  और  अफसोस  की  बात  हमारे  कलकत्ता  में  सल्म्स  एरियाज  को  डवेलपमेंट  करने
 के  लिए  हमारो  स्टेट  गवनं  मेट  फतेहपुरिया  और  बड़ा-बड़ा  ब॑।सनिसमंन  को  मल्टी  स्टोरी
 बनाने  के  लिए  दे  दिया  |  वहां  एक  महीना  पहले  कया  वहां  एक  गिर  जाने  से  दो  बच्चा
 मर  गया  ।  कोई  प्लान  नहीं  था|  बगर  प्लानिंग  के  कलकत्ता  सरकार  सेग्शन  किया  था  |  वहां  दस
 बच्चा  लोग  मर  गया  ।  के  जान  की  तरफ  कोई  ध्यान  नहीं  देता  हमारे  कलकत्ता  में  27

 य-बॉन  बेबीज  हा*पटल  में  मर  गया  मिनिस्टर  होस्पिटल  की  नंगलीजेंस  की  वजह  वहां
 कोई  सिविक  एअमेंनीटीज  नहीं  कोई  आदमी  के  जिन्दा  रहने  के  लिए  कुछ  नहीं  है  ।  टक््स
 है  और  बड़ें-बढ़  बीजनेस  मन  को  सारा  कुछ  हो  रहा  कोई  आईन  नहीं  आप  अगर  नगरपालिका
 की  ओर  से  थोड़ा  ध्यान  देगा  तो  हमारे  देश  का  आदमी  बड़ा  आमारी  होगा  ।  पंचायती  राज  लाने  के
 पहले  हम  लोग  जवाहर  रोजगार  योजना  पर  थोड़ा  घ्यान  दिया  जवाहर  रोजगार  योजना  में  ऐसा
 कोई  सर्वे  अभी  तक  नहीं  हुआ  है  कि  हमारे  देश  में  पावर्टी  लाइन  के  नीचे  कितने  आदमी  है  और  इस
 वजह  से  जवाहर  रोजभार  योजना  में  कितते  आदमी  को  गांवों  में  काम  पर  लगाता  इसका  कोई
 हिकार्ड  सरकार  के  पास  नहीं  रह  सकता  इसलिए  मैं  कहना  चाहती  हूं  कि आप  जवाहर  योजना  का
 सर्वे  कीजिए  ।  कितनी  हमारे  देझ  में  पावर्टी  लाइन  के  ने  चे  मैं  ०ह  भी  कहना  चाहती  हूं  कि
 हस  बारे  में  क्लीयर  गाइड  लाइन्स  स्टेट  को  नहीं  दी  गई  है  ।  जो  स्टेट  गवर्नमेंट  की  मर्जी  होता  वह
 करता  है  ।  इसलिए  अल्प  अबाहर  रोजगार  थोजना  के  बारे  में  कोई  क्लीयर  गाइड  लाइन्स  स्टेट  गवनंमेंट
 को  भेजिए  ।  कलकत्ता  में  बहुत  सालों  से  पावर  नहीं  लेकिन  वस्ट  बंगाल  के  लोगों  को  पंडित  जवाहर श्र
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 लाल  नेहरू  और  इन्दिरा  जी  के  लिए  और  राजीव  गांधी  जी  के  लिए  बहुत  सिम्पंथी
 मद्रास  और  दिल्ली  बड़ा-बड़ा  शहर  उसके  लिये  स्टेट  गवन॑मेंट  क्या  करेगी  भी  तो

 पोलिटिकली  मोटिवेटिड  होकर  करेगी  इसलिये  मैं  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  से  रिक्वैस्ट  करना  चाहती  कि

 यह  वर्ष  हम  पण्डित  जवाहर  लाल  नहरू  जन्म  छाताब्दी  के  रूप  में  मना  रहे  इन्दिरा  जी  ने  काफी

 समय  पहले  सोचा  था  कि  हम  आल  इण्डिया  इ  सटीट्यूट  ऑफ  मं  डिकल  साईसेज  की  एक  शाखा

 कत्ता  में  स्थापित  लेकिन  वे  अपने  समय  में  इस  कार्य  को  कार्यान्वित  नहीं  कर  मैं  चाहती  हूं
 कि  केन्द्रीय  सरकार  पण्डित  नेहरू  जन्म  हाताब्दी  के अवसर  पर  ए०  आई०  आई०  एप्र०  एस०  की  एक
 शाखा  कलकत्ता  में  स्थापित  करे  ।  उससे  हमारे  ईस्टन  रीजन  के  लोगों  को  बहुत  लाम  होगा  क्योंकि
 आज  जब  वहां  किसी  को  हार्ट  का  ट्बल  होता  हाटे  ट्रांसप्लांटेशन  की  जरूरत  होती  किडनी  की
 आवश्यकता  होती  है  तो  उसे  या  बम्बई  जाना  पड़ता  जो  उनके  लिये  बहुत
 बड़ी  प्रोब्लम  होती  है  |  मैं  चाहती  हूं  कि  इच्दिरा  जी  को  भावनाओं  को  पण्डित  नेहरू  जन्म  शताब्दी
 वर्ष  में  पूरा  करते  हुए  आप  कलकत्ता  में  ए०  आई  आई०  एम०«  एस०  की  एक  शाखा  स्थापित  करने

 के  निर्णय  की  घोषणा  करें  हन  शब्दों  के  साथ  मैं  आभारी  हूं  कि  आपने  मुक्के  बोलते  का  सम  +  दिया  ।

 ]

 श्री  संयव  झाहबुहोन  :  सभापति  सम्मुख  रखे  गए  विधेयकों  पर  माननीय
 प्रधान  मंत्री  द्वारा  दिए  भए  प्रारम्मिक  माषण  सहित  अन्य  भाषणों  को  मैंने  बड़े  ध्यानपूर्वक  सुना

 मुझे  बाध्य  होकर  कहना  पड़  रहा  है  कि  अत्यन्त  जटिल  तथा  तकनीकी  मुद्दों  पर
 केन्द्रित  होने  की  बजाय  भाषणों  की  माषा  तथा  विषय  राजततीति  से  प्रेरित  रही  जो  सदस्य  यहां  पर
 उपस्थित  नहीं  है  उन  पर  आशक्षेप  लगाना  तथा  छींटास्शी  करना  उचित  नहीं  उन्होंने  अपन  समझ
 के  अनुसार  अपने  तरीके  से  देश  की  सेवा  करने  के  लिए  अपनी  सीटों  से  त्यागपत्र  देना  चुना  है  अ
 निश्चित  रूप  से  वे  लोगों  के  प्रति  उत्तरदायी  हैं  '

 मैं  यहां  पर  प्रतिस्पर्धा  करने  के  लिए  नहीं  हूं  और  मैं  प्रधान  मन्त्री  की  वाकपटुता  का  सामना

 कहीं  कर  सकता  ।  मेरे  पाध  कोई  कल्पित  लेखक  नहीं  मैं  उनकी  वाकपटता  का  सामना  नहीं  कर
 लेकिन  यहां  तो  मानसिक  रूप  से  भी  घोघों  की  तरह  चि१क  हुए  व्यक्ति  हैं  और  या  तो  उनका

 भस्तिक  है  ही  नहीं  और  यदि  है  भी  तो  वह  उसका  प्रयोग  महीं  करते  है  और  एसे  घोंधों  की  तरह
 चिपकने  वाले  व्यक्षित  संसद  के  एक  सत्र  को  भी  वाह  वाह  पार्टी  के  एक  राष्ट्रीय  सम्मेलन  में  तबदील
 कर  देते  हैं  ।

 प्रधान  मन्त्री  हमारे  सम्मुख  एक  दूसरे  कोलम्बस  के  रूप  में  आए  कोलम्बप्त  ने  अमरीका  की
 खोज  की  और  राजीव  गाँधी  ने  पंचायती  राज  की  खोज  की  है  ।  जिस  प्रकार  कोलम्बस  के  आने  से  पूव॑
 भी  अमरीका  विद्यमान  था  उसी  प्रकरर  इस  देक्ष  में  पंचायती  राज  हजारों  वर्षों  से  है  और  स्वर्गीय
 प्रधान

 सन्त  परिकत
 जवाहर  लाल  नेहरू  द्वारा  ओपचारिक  रूप  से  1959  में  इसका  उद्घाटन  किया

 शया  मैं  आपके  समक्ष  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  का  एक  उद्धरण  उद्ध,त  करता  हूं  जो  उन्होंने  2
 1959  को  कहा

 हु
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 अपने  देश  में  लोकतस्त्र  अथवा  पंचायती  राज  की  नींव  डालने  जा  रहे
 सरकार  ”

 वह  राजस्थान  सरकार  का  उल्लेख  कर  रहे  थे  ।

 ४...  सरकार  ने  विधान  मंडल  के  माध्यम  से  दायित्व  लोगों  को  सौंप  दिए  यह  एक
 एतिहासिक  घटना  यह  अच्छी  बात  है  कि  पंचायती  राज  के  कार्यक्रम  का  उद्घाटन  महात्मा
 गांधी  के  जन्मदिन  पर  किया

 उन्होंने  कहा  :

 वर्ष  पहले  हमने  सामुदायिक  परियोजनाओं  और  राष्ट्रीय  विग्तार  सेवा  के  माध्यम
 से  इस  महान  आंदोलन  को  शुरू  किया  था  “  लेकिन  हम  अपेक्षित  कार्य  नहीं  कर  पाए  हैं

 लोगों  से  है  वल  सलाह  ही  नहीं  ली  जानी  चाहिए  थी  बल्कि  उन्हें  प्रभावी  शक्ति  मरी  की
 अानी  चाहिए  थी  ।

 उन्हें  शक्ति  दी  गई  लेकिन  दुर्भाग्य  से  उन्होंने  इस  शक्ति  का  उपयोग  नहीं  किया

 पंचायती  राज  और  स्थानीय  शासन  को  मजबूत  करने  की  वांछतीयता  के  बारे  में  देश  में  कोई

 विद्ाद  नहीं  है  इसकी  तथा  स्थानीय  सरकार  की  परम्पराएं  हमारे  देश  में  कम  से  कम  सौ
 वर्ष  पुरानी  इन  संस्थाओं  को  प्रतिनिधित्व  पूर्व  उत्तरदायी  और  जिम्मेबशर  तथा
 उन्हें  फ्य'प्त  संसाघन  वित्तीय  शक्तियां  और  प्रशासनिक  प्राधिकार  देन  के  बारे  में  देश  में  कोई  विवाद

 हीं  है  परन्तु  हमारे  दुमग्य  से  ये  विधेयक  राजनेतिक  मजबुरियों  की  देन  ये  जल्दबाजी  में
 तैयार  कर  के  पेश  किए  गए  सिद्धांत  मैं  विधेयक  की  कोई  आलोचना  नहीं  कर  रहा  हूं  ।  पनचायतों
 एवं  स्थात्रीय  निकायों  को  संवेधानिक  स्तर  प्रदान  करने  के  उद्देश्य  से  प्रस्तुत  संवधानिक  संशोधन
 ग्रंत  या  अवांछनीय  कदम  नहीं  है  ।  यदि  इन  संस्थाओं  से  उद्द  श्य  प्राप्ति  की  अपेक्षा  की  जाती  है  तो  इन्हें
 सहायता  प्रदान  की  जानी  चाहिए  और  इनके  कार्यों  मे ंनियमितता  एवं  आवर्तिता  होनी  चाहिए  ।  परन्तु
 यदि  एसा  नहीं  होता  है  तो  हमें  यह  पता  लगाने  का  प्रयात  करना  चाहिए  कि  दोषी  कौन  हैं  ।
 पेरे  पास  समय  नहीं  परन्तु  मैं  चाहता  हूं  कि  सभा  के  सदस्य  विचार  करें  कि  उनके  राज्यों  में  ग्राम
 पंचायतों  के  चुनाव  पिछली  बार  कब  हुए  थे  और  उस  चुनाव  और  आगामी  चुनाव  के  बीच  कितना
 अतराल  था  तथा  उन  राज्यों  में  कौन  सी  पार्टी  सत्तारूढ़  मैं  चाहता  हूं  कि  वे  स्वयं  इसका  उत्तर
 तलाश  करे  ।

 विधेयक  में  कुछ  मारी  कमिशं  इसमें  ब्योरा  दिया  गया  है  जिसे  स्थानीय
 स्थितियों  के  अनसार  स्थानीय  विधायिका  पर  छोड़  दिया  जाना  चाहिए  ।  संविधान  सभा  ने  इस  प्रशइन
 पर  विचार  किया  था  और  जानबूझ  कर  एकरूपता  के  सिद्धान्त  को  नहीं  अपनाया  था  ।
 चन  क्षेत्रों  के  सदस्यों  के  निर्वाचन  की  अध्यक्षों  के  निर्वाचन  की  पद्धति  निर्धारित
 करने  का  कार्य  विधायकों  पर  छोड  जा  सकता  धन  और  अन्य  विधान  में  इस  मामले  में  भेद
 किया  जा  सकता  इसका  ब्यौरा  विधेषक  में  शामिल  किया  गया  है|  हमारे  संविधान  में
 अन्य  संस्थाओं  की  प्रवस्था  की  गई  है  ।  उच्चतम  उच्च

 मुख्य  निर्वाचन  आयुक्त  तथा  निरीक्षक-महालेखापरीक्षक॑  ।  इन  सभी  के  मामलों  पृथक
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 *

 छूष  से  विस्तृत  निमम  बमाने  की  व्यवस्था  की  भई  हमने  तत्सम्बन्धी  ब्योरा  संविधान  में  नहीं
 दिया  है  ।

 ——T—_———

 महोदय  आज  गांवों  का  जीवन  अत्यन्त  दयनीय  है  ।  भारत  के  गांवों  ने  उन  40  वर्षों  में

 ज्ञामोशी  से  दुख  सहे  हैं  ।  हमारे  गांधों  में  आज  तक  आजादी  की  हवा  नहीं  चली  |  ग्रामीण  क्षेत्रों  में

 स्थाय  और  समानता  का  अभी  सूत्रपात  किया  जाना  आज  भी  वहां  के  लोगों  की  निर्णय  सम्बन्धी

 मामलों  में  कोई  मूमिका  नहीं  संसाधन  मनमाने  और  अनियमित  रूप  से  उपलब्ध  कराए  जाते  हैं  ।

 प्राथमिकताएं  निर्धारित  करने  में  जनता  की  कोई  मूमिका  नहीं  लोगों  का  उनके  लिए  चल  रही
 संस्थाओं  के  संचालन  में  कोई  हाथ  नहीं  है  ।  *थानीय  ग्राम  सेवक

 डाक्टर  और  अब  बेक  के  रूप  में  उन  पर  हृश्म  चलाती  है  ।  वे  पूर्णतया  ग्रामीण  भारत  के

 नियंत्रण  से  मत्षत  एवं  स्वतन्त्र  हैं|  वे  ऐसी  व्यवस्था  के  प्रतिनिधि  हैं  जो बाहर  से  अधिकार  एवं  सम्मान
 प्राप्त  करती  हैं  तथा  प्रामीण  क्षेत्रों  पर  राज  करती  है  ।  स्थानीय  बनिए  होते  हैं  जो  आज  उचित  मूल्य
 की  दुकानों  के  मालिक  स्थानीय  महाजन  होता  था  जिसने  आज  स्थानीय  सहकारी  समितियों  का
 रूप  ले  लिया  उतकी  कोई  स्थानीय  जवाबदेही  नहीं  यदि  विधेयक  का  उदृध्य  ऐसी  स्थिति  में

 लाना  होता  तो  मैं  उसका  स्वागत  करता  ।

 गरीबी  बहुत  अधिक  क्या  हम  यह  महसूस  करते  हैं  कि आज  शहरों  और  गांवों
 में  रह  वाले  गरीब  लोगों  की  सख्या  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  क ेसमय  देश  की  कुल  जनसख्या  से  मी  अधिक

 है  ।  ये  ऐसे  लोग  हैं  जिन्हें  प्रतदिन  भरपेट  मोजन  भी  नहीं  मिलता  ।  वे  om  आजाद  देश  के  नागरिक

 हैं  जो  मसले  मर  रहे  हैं  तथा  दयनीय  स्थिति  में  जी  रहे  उनका  ध्यान  करते  वाला  कोई  नहीं  है

 विडम्बना  यह  है  कि  हमारे  मन  में  भारत  के  गांवों  की  तस्वीर  एक  आदर्श  स्वर्ग  की  नहीं  महोद५
 ग्रामीण  मारत  के  निहित  स्वार्थ  हैं  ।  यहाँ  भी  सत्ता  के  दलाल  डा०  अम्बेडकर  ने  ग्रार्मीण  मारत  को

 संकीर्ण  साम्प्रदायिकता  और  मैं  कहूंगा  कि  जातिवाद  की  खान  कहा  था  ।  उनके
 कथन  का  कोई  कारण  अवध्य  रहा  होगा  ।  हमें  इस  तस्वीर  को  वरलना  होगा  |  इसी  तस्वीकार  को

 दृष्टिगत  खते  हु  ',  हमें  एक  घिधान  बना  कर  एक  दरीका  निकालना

 ग्राम  राज  और  ग्राम  सरकार  आत्म  निम्मर  होनी  इससे  जनता  के  आर्थिक
 विकास  और  उसे  सामाजिक  न्याय  प्रदान  करने  की  अपेक्षा  की  जाती  है  |  परन्तु  इसका  आज्मय  है  कि
 निचले  स्तर  से  योजनाएं  बनाई  जाए  तथा  लाभार्थियों  द्वारा  उनका  कार्यान्वयन  किया  जाए  ।  संसाधनों
 और  दायित्व  का  सही  तालभल  होना  चाहिए  ।  लोकतांत्रिक  के  इसी  तरीके  से
 धक्तियां  केन्द्र  से  राज्यों  को  अन्तरित  होती  है  ।  राज्यों  से  शक्तियाँ  जिलों  को  दी  जाए  और  जिलों  से

 पंचायतों  को  हमने  सभी  स्तरों  पर  स्वायतता  की  यही  तस्वीर  बनाई  है  ।

 विकास  सम्बन्धी  योजनाएं  एबं  विकास  कार्यों  के  प्रभावी  कार्यान्वयन  हेतु
 प्रशासनिक  अधिकार  यथा  कर्मचारियों  पर  नियंत्रण  अपेक्षित  है  ।  विधेयक  में  हमने  सावंजनिक  सेवाओं
 का  अजन्ध  स्थानीय  प्रद्यासन  के  नियंत्रण  से  पूर्णतवा  बाहर  रखा  अफसरशाही  कौ  क्या  स्थिति
 झा  ही  में  मेरे  साथी  श्री  डी०.ची०  यादव  ने  अफसरशादोी  के  कुप्रचन्ध  के  बारे  में  कहा  क्या  आप
 नफतरकाही घटा  रहे  मुकै  हर  है  कि  जफसंशशाही  को  और  अढ़ाया  जा  रहा
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 अब  मैं  संसाधनों  पर  आता  हूं  ।  इस  विवेश्क  में  ऐसी  कोई  एारंटी  नट्टीं  दी  मई  है  कि  राज्य  के
 कुल  संसाधनों  का  पचास  प्रतिशत  मांग  पंचायतों  को  दिया  भेरा  रह  भी  सुझाव  है  कि  दसे
 और  अधिक  प्रमावी  बनाने  के  राष्ट्रीय  संसाधनों  का  पचास  प्रतिशत  भाग  राज्यों  को  दिया  जाना
 चाहिए  ।

 विधेयक  में  कुछ  बातें  एं  पी  है  जो  कि  अधूरी  मैं  महिलाओं  के  विर्द्ध  नहीं  हूं  ।  मैं  माननीय

 शहरी  विकास  मंत्री  से  क्षमा  चाहता  हूं  परन्तु  मेरे  विचार  में  महिलाओं  के  लिए  आरक्षण  की  बात  जिस

 ढंग  से  इर  विधेयक  में  कही  गई  उसमे  सही  परिणाम  प्राप्त  नहीं  होंगे  ।  यह  कुछ  भी  नहीं  मात्र  ऊंची
 विशिष्ट  वर्गों  तथा  निहित  र्वार्थों  द्वारा  हारी  हुई  बाजी  जीतने  की  एक  चाल

 महिलाभों  के  लिए  आरक्षण  होना  चाहिए  परन्तु  आरक्षण  प्रत्येक  श्रंणी  के  कोटे  में  मे  ही  होना
 यह  मेरा  सक्लाव  है  ।  पाँच  वर्ष  की  निध'रित  अवधि  बहुत  अधिक  है  ।  सत्ता  का  वर्तमान  ढांचा  इस
 लम्बे  तमय  में  नहीं  टटेगा  ।  पंचायत  स्तर  पर  हम  प्रत्येक  दो  वर्ष  बाद  तो  चनात  करा  ही  सकते  हैं  ।
 अन्य  कमजोर  वर्गों  के  लिए  कोई  मंरक्षण  नहीं  है  पंचायतों  में  जाति  का  माला  बहुत  महत्वपूर्ण  है  ।
 प्रत्येक  अल्पसंख्या  वर्ग  मैं  घा्िक  दुष्ट  से  अल्पसंख्यकों  की  बात  नहीं  कर  रहा  हुं-या  प्रत्येक
 सामाजिक  जो  ग्राम  स्तर  पर  संख्या  की  दृष्टि  से  कमजोर  है  उसे  गांव  के  बहुसंख्या  वर्गों  से  सुरक्षा
 प्रदान  की  चाहिए  ।  उन्हें  उनकी  जनसंख्या  के  अनुपात  में  सही  आरक्षण  मिलना  चादिए  ।

 इस  विधेण्क  में  ग्राम  समा--उस  गांव  के  सभी  वयस्क  मतदाताओं  की  सभा  की  मूमिका  का
 कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  गया  उनके  पाथ  प्रत्यक  लोकतन््त्र  के  रूप  में  शक्ति  होनी  चाहिए  ।
 जनता  को  उन्हें  वापप  बुलाने  का  अधिकार  होना  चाहिए  ।  पंचायत  को  प्रत्येक  निर्णय  के  लिए  ग्राम
 सभा  की  स्वीकृति  आवश्यक  होनी  चाहिए  ।

 निर्वाचन  आयोग  और  मारत  के  नियंत्रक-म  लेखा  परीक्षक  के  अधिकार  क्षेत्र  को  बढ़ाएं  जाने
 के  कोई  विरुद्ध  नहीं  ये  मात्र  केन्द्रीय  सस्थाएं  नहीं  ये  क्रमशः  चुनाव  सम्पन्न  करान  और
 लेखाओं  की  लेख।परीक्षा  के  लिए  राष्ट्रीय  संस्थाएं  परन्तु  उनकी  रिपोर्ट  उचित  प्राधिकरण  के  पास
 जानी  चाहिए  ।  पंचायत  चुत्रावो  पर  नि्दचिन  आयोग  रिपोर्ट  विधान  समा  में  प्रस्तुत  की  जानी

 जरा  तक  योजनाएं  तैयार  करते  और  उनके  कार्यान्व्रयन  का  सम्बन्ध  मुक्के  डर  है  कि  हन
 दो  विधेयकों  में  अन्तविष्ट  उपबन्धों  से  अधिकार  क्षेत्र  और  दायित्व  रुम्बन्धी  गम्मीर  विवाद  पंदा  हो
 जाएगा  ।  मैं  वार्ड  समिति  और  क्षेत्रीय  समिति  का  विरोध  करता  मैं  यह  मी  निवेदन
 करना  चाहता  हुं  कि  ग्राम  समा  से  लेकर  न  का  तक  उस  जिले  के  सभी  ध्राधिकरणों  के  लिए
 जिला  परिषद्  एक  एं  सा  मनन्च  होना  चाहिए  जहां  वे  समी  बंठ  कर  शहरी  एवं  ग्रामीण  योजनाओं  पर
 चर्चा  कर  जिसके  बारे  में  प्रधादमन्त्रो  महोदय  ने  कहा  है  और  जिले  के  लिए  एक  सांशी  योजना

 ्य

 जिला  परिषद्दों  का  सम्बन्ध  केवल  जिले  के  शमीण  क्षेत्रों  स ेनहीं  बल्कि  समूचे  जिले
 चाहिए  ।
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 अन्त  में  मैं  जनता  के  हाथ  में  सत्ता  सौंपे  जाने  के  प्रश्न  पर  आता  हूँ  ।  यह  एक  पुराना  नारा

 एक  पुराने  ग्रामोफोन  रिकार्ड  की  तरह  लगता  बहुत  से  लोगों  ने  पहले  मी  यह  नारा  लगाया
 ये  बहुत  अच्छे  शब्द  परन्तु  हमारी  यह  सरकार  तो  अपने  मंत्रियों  पर  भी  विश्वास  नहीं  करती  है  !

 वे  जनता  के  हाथ  में  सत्ता  सॉौंपने  जा  रहे  हैं  !  हमारी  सरकार  सत्ता  के  दलालों  और  कमीशन  एजें  टों
 के  माध्यम  से  काम  करती  है  |  और  वे  सत्ता  क ेदलाल  समाप्त  करने  जा  रहे  हैं  !  जो  सरकार  पू
 पतियों  के  आदेशों  पर  चलती  वह  उनका  प्रभाव  समाप्त  करने  की  बात  कसे  कह  सकती  है  |  जो
 पार्टी  ऊंची  जातियों  द्वारा  चलाई  जाती  है  वह  पंचायतों  स ेजाति  का  मसला  कैसे  समाप्त  कर  सकती

 है  ?  नहीं  विधेयक  का  मल  प्रयोजन  ग्राम  राज  की  स्थापना  करना  और  महात्मा  गांधी  के
 सपनों  को  साकार  करना  नहीं  बल्कि  एक  आकषंक  चनावी  नारे  की  सत्तारूढ़  दल  की  आवश्यकता  को
 पूरा  करमा  है  ताकि  वे  जनता  को  सत्ता  सौंपने  का  श्रय  ले  सके  ।  ओर  यदि  यह  नारा  कारगर  सिद्ध
 नहीं  होता  तो  उन्हें  कोई  अन्तर  नहीं  पड़ता  क्योंकि  वे  वहां  नहीं  होंगे  जहां  कि  वे  इस  समय  हैं

 वर्ष  के  भीतर  बतेंमान  संरचना  समाप्त  करने  का  ल<्षा  रखा  गया  है  ।  वे  तो  होंगे  नहीं  और

 का  सामना  करना  पड़ेगा  |

 एक
 धन्य हमे  रा

 उनके  स्थान  पर  कुछ  रखे  बगेर  मौजूद  ढांचा  टूट  जायेगा  ।  और  ध्ायद  आप  उन  विपक्ष  द्वारा
 शांसित  राज्यों  के  दिन  प्रतिदिन  के  काम  में  वित्तीय  रूप  से  और  साथ  ही  साथ  प्रशासनिक  रूप  से

 हस्तक्षेप  करना  चाहते  हैं  ।

 प्रघान  मन्त्री  ने  विपक्ष  द्वारा  श्ाश्ित  कतिपय  राज्यों  में  पंचायती  राज  के  कार्यकरण  की  स्वर
 सराहना  की  और  फिर  भी  सम्पूर्ण  उद  श्य  उन  सरका रों  को  अस्थिर  करना

 महोदय  विधेयक  में  लोगों  को  शज्ित  प्रदान  करने  की  गारंटी  नहीं  दी  गई  इस  विधेयक  में ध्+क
 पंचायतों  या  नगरपालिक्राओं  को  वित्तीय  रूप  से  सक्षम  प्रशासनिक  रूप  से  सवा  यत्तता  आथिक
 रूप  से  आत्म  निमंर  राजनेतिक  रूप  से  प्रगतिशील  बनाने  या  सामाजिक  एक  रूप  देने  की  बात
 नहीं  है  ।  यही  कारण  है  कि  मुझे  इन  विधेथकों  को  प्रस्तुत  किए  गए  रूप  में  स्वीकार  करने  में  दिककत
 होती  है  |  मैंने  कई  सशोधन  पुर:स्थापित  किये  मैं  आशा  करता  हूं  कि  सरकार  इनमें  से  कुछ
 घनों  को  स्वीकार  करेगी  |

 अपने  आप  ही  स्वयं  को  शाबासी  देने  वाली  बात  नहीं  होनी  चाहिए  ।  यहाँ  कतिपय  राजन  तिक
 चिन्ताओं  से  प्र रित  होकर  अपने  राजनंतिक  लाभ  के  लिए  की  जाने  वाली  चालबाजी  नहीं  होनी
 चाहिए  ।  मैं  प्रधान  मन्त्री  स ैउनकी  अनुपस्थिति  में  अपील  करता  हूं  ।  राजधीतिज्ञ  और  राजनेता  के
 बीच  के  अन्तर  के  बारे  में  एक  पुरानी  कहावत  है  ।  एक  रानीतिज्ञ  अगले  चुनाव  की  सोचता  एक
 राजनेता  अगली  पीढ़ी  की  सोचता  मैं  आशा  करता  हूं  कि  प्रधान  मन्त्री  एक  राजनेता  बनेंगे  और
 रजनीतिकज्ञ  ही  नहीं  बने  रहेंगे  ।

 आीमती  जयन्ती  पटनायक्  :  मैं  अपने  प्रधान  मन्त्री  को  यह  विधेयक  लाने  के
 बधाई  देती  हू  जावि  लोगों  को  शक्ति  प्रदान  करता  है  और  जिसका  एक  क्रान्तिकारी

 भरत  में  पंचायती  राज  की  अवधारणा  पूर्ण  स्वराज  या  ग्राम  स्वराज  की  संकल्पना
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 स्वतन्त्रता  आन्दोलन  के  दौरान  बनी  संविधान-निर्माताओं  ने  सबसे  निचले  स्तर  पर  लोकतान्त्रिक
 संस्थाओं  के  महत्व  को  माना  था  और  इस  अवधारणा  को  संविधान  में  अनुच्छेद  20  के  अन्तग्ंत  1४  में

 नीति  निर्देशक  सिद्धांतों  में  लिया  गया

 आजादी  के  बाद  के  इन  वर्षों  कै  दौरान  कोई  भी  निश्चित  रूप  से  यह  देख  सकता  है  f«  विकास
 का  लाभ  सभी  वर्गों  में  नहीं  पहुंचा  है  ।  सात  पंचवर्षीय  योजनाओं  कई  गरोबी  विरोधी  कार्यक्रमों  के

 बावजूद  आम  जनता  ग्रामीण  लोगों  को  इस  विकास  से  फायदा  नहीं  हुआ  है  ।  इसके
 भारतीय  लोकतन्त्र  अधिक  औपचारिक  होता  जा  रहा  है  और  यह  लोगों  के  माग  लेने  वाले  लोकतन्त्र  से
 काफी  दूर  होती  जा  रही  है  ।

 विकास  के  लाभ  तब  तक  लोगों  को  नहीं  मिल  सकते  हैं  जब  तक  कि  वे  विकास  में  भाग  नहीं
 लेते  हैं  और  यह  तब  तक  असंमव  है  जब  तक  कि  संवेधानिक  रूप  से  बनाई  गयी  संस्थाओं  के  जरिये
 लोगों  के  हाथ  में  श्षित  के  राजनंतिक  विकेन्द्रीकरण  द्वारा  आर्थिक  विकास  हासिल
 जाता  है  ।

 इस  पष्ठ  भूमि  में  संविधान  जैसे  64  वां  और  65  बयां  संविधान  संशोधन  लाये  गये

 हैं  जिन्होंने  लोकतान्त्रिक  विकेन्द्रीकरण  और  निचले  स्तर  पर  आयोजना  के  प्रति  हमें  काफी  आशावान
 कर  दिया  इसलिए  स्थानीय  स्व-शोसनों  और  पंचायती  राज  को  संविघान  में  नया  अध्याय  जोडकर

 इसे  मान्यता  सुरक्षित  और  संरक्षित  करने  की  आवश्यकता  है  ।

 यह  स्पष्ट  है  कि  संविधान  के  40  वर्ष  कार्य  करने  के  पश्चात्  भी  नियमित  पंचायती  राज  तथा
 नगरपालिका  चुनावों  के  लिए  एक  संवंधानिक  उपबन्ध  की  निश्चित  रूप  से  आवश्यकता  है  ।  और  इस ०
 विधेयक  के  जरिये  संविधान  में  स्वयं  इन  सावंधिक  चुनावों  की  बात  मा  झा

 उँ हर 8

 भय

 पंचायती  राज  और  नगरपालिकाओं  की  दूसरी  कमजोरी  कभी  समाप्त  न  होने  वाले  निलम्बन
 और  इसे  भंग  किये  जाने  की  प्रवृत्ति  इस  विधेयक  में  इस  प्रवृत्ति  को  खत्म  करने  की  भी  बात

 अब  तक  जैसे  कि  ढांचे  मजबूए  रहे  हैं  और  नींव  कमजोर  रही  हमारे  यहाँ  8000  लाख  के

 जन  संख्या  का  प्रतिनिधित्व  केवल  लगमग  6000  व्यक्ति  ही  कर  रहे  इसलिए  मतदाताओं  की  भंख्या
 और  चने  गये  व्यक्तियों  की  थोड़ी  संख्या  के  बीच  के  अन्तराल  पर  सत्ता  के  दलालों  न  कब्ज|  कर  लिया

 सत्ता  के  दलालों  की  प्रणाली  को  समाप्त  करने  के  लिए  इस  विधेयक  में  पच्ाथती-राज  ओर  नगर

 पालिकाओं  के  सदस्यों  के  सीधे  चुनाव  की  व्यवस्था  है  ।

 इसे  निर्वावन  आयोग  करवायेगा  ।  यह  एक  स्वागत  योग्य  बात  है  ।  पंचायती  राज  संस्थाओं
 को  मजबूती  देने  का  प्रयोजन  सत्ता  के  दलालों  को  निकालना  है  और  जन  प्रतिनिधित्व  की  संस्थाओं  को
 गरीब  और  वंचित  लोगों  के  प्रति  अधिक  उत्तरदायी  बनाना  सामाजिक  न्याय  इस  संस्था  का

 महत्वपूर्ण  घटक  हो  गया  है  और  इस  तरह  यह  समी  योजनाओं  को  क्रियान्वित  करके  सामाजिक  न्याय

 हाप्तिल  करने  हेतु  आर्थिक  विकास  को  प्रमावी  बनाने  के  लिए

 187



 हं विधान  विधेयक  और  प्विधान  9  1989

 विधेयक

 इन  वर्षों  में  और  अब  भी  आप  देखते  हैं  कि  अनुमूचित  अनुसूचित  जन  जातियों  के

 लिए  आरक्षण  का  प्राउघान  है  तथा  महिलाओं  की  सदियों  से  उपेक्षा  की  ॥  महिलाओं  और
 कमजोर  की  स्थिति  और  भी  खराब  रही  है  ।  इन  वर्षो  में  महिलाओं  का  पंचायती  राज  संस्थाओं
 में  भाग  लेना  स;माजिक  शआा»*क  अड़चनो  के  बाण  बहुत  कम  हो  रहा  है|  पंचायती  राज  संस्थाओं  में

 /  महिला  सदस्यों  के  और  सहयोजन  से  अव  तक  महिलाओं  को  पंचायती  राज  संस्थाओं  में

 शामिल  करन  पर  कुछ  फरक  नहीं  पड़ा  है  |  हमारे  प्रधान  मन््त्री  न  बहुत  सोच  विचार  कर  जो  40%
 आरक्षण  किया  है  इससे  महिलाओं  को  पंचायती  राज  सस्थाओं  तथा  नगरपालिकाओं  में  मा।ग  लेन  क

 लिए  निश्चित  रूप  से  अवसर  प्रदान  होगा  |  यह  निश्चित  रूप  से  समाज  में  समान  स्थान  और  महिलाओं
 के  विकास  का  लक्ष्य  निर्धारित  करने  के  लिए  एक  व  दम  होगा  ।  प्रस्तावित  संशाघित  विधेयक  में

 महिलाओं  के  लिए  30  प्रतिशत  आरक्षण  की  बात  का  सारे  देश  की  महिलाओं  ते  स्व|गत  किया  है  ।

 15  मई  का  दिन  जब  झाननीय  प्रधान  मन्त्री  ने  यह  विधेयक  पुर:स्थापित  किया  था  इस  देश  की

 महिलाओं  के  लिए  एक  ऐतिहःसिक  दिन  था  क्योंकि  संसद  में  वह  इस  विधेयक  को  और  30%
 आरक्षण  दिया  ।  इसी  के  साथ-स,थ  संसद  के  बाहर  भी  उन्होंने  एक  लाख  से  अधिक  महिलाओ  की  एक
 बड़ी  सभा  को  सम्बोधित  किया  और  उन्हें  30%  आरक्षण  का  यह  उपहार  दिया  !

 हित च

 हाल  ही  में  प्रधान  मन्त्री  द्वारा  बनाई  गयी  राष्ट्रीय  परिप्र  क्ष्य  योजना  में  लोकतान्त्रिक  संस्थाओं
 में  निचले  स्तर  पर  महिलाओं  की  प्रमावी  मागेदारी  और  शक्ति  सम्पन्न  होन  पर  जोर  दिया  गया  है  ।

 महिलाओं  के  लिए  एक  व्यापक  सामाजिक  चेतना  कार्यक्रम  चलाने  की  आवश्यता  है  तथा  जो  मापदण्ड
 इसके  लिए  निर्धारित  किये  जायें  उन्हें  उन  सामाजिक  और  आध्िक  अडचनों  से  पूरी  तरह  निपटना
 पड़ेगा  जो  कि  उनकी  राजनंतिक  प्रक्रिया  में  भागेदारी  में  रुकावट  डालते  पंचायती  राऊ  में  महि
 लाओं  के  औपचारिक  अतिनिधित्व  से  लाम्दायक  प्रमाव  पड़  सकते  हैं  बद्चत्तें  इसे  अन्य  कार्यक्रमों
 आगे  बढ़ाया  जाये  जैसे  कि  जागरूकता  अभियान  के  जरिये  तथा  अन्तर  व्यक्तिगत  सम्पर्क  से  महिनाओं
 को  संघटित  करना  और  इन्हें  एसी  योजनाओं  को  कार्यान्वित  करके  पूरा  केर  सकते  हैं  जो  उनके  घरों  के
 पास  शिक्षा  सुविधाओं  का  विस्तार  करके  आ्िक  स्वतन्त्रता  हामिल  करने  में  मदद  करें  ।

 हस्तान्तरण  तभी  साथंक  टरोो  सकता  है  जब  शक्तियों  और  दायित्वों  का  हस्तान्तरण  वित्तीय
 हस्तान्तरण  मिल१ा-जुलता  हो  ।  पचायती  राज  और  नगरपालिका  को  पर्याप्त  वित्त  व्यवस्था  देने  के
 लिए  राज्य  की  सचित  निश्रि  में  से  पचाथती  राज  और  नगरपालिकाओं  को  सहायत  ्

 प्रावधान  किया  गधा  है  |  वित्त  आयोग  की  स्थापना  करना  मों  एक  सराहनीय  कदम  है  |  इस  समय
 पंचायती  राज  व्यवस्था  के  बाहर  चलाये  जाने  वाली  तथा  विकास  को  इस  नई  संशोधित
 प्ंंचापती  राज  व्यवस्था  में  मिला  लेना  यह  गलत  घारणा  है  कि  स्थानीय  आयोजना  से

 राष्ट्रीय  प्राथमिकतायें  गडबड़ा  जाती  है  तथा  यह  बहुत  थोथी  बात  है  श्र  स्थानीय  आय'जना  राष्ट्रीय
 आयोजना  का  विरोध  नहीं  कर  सकती  इसी  राष्ट्रीय  आयोजना  भी  स्थानीय  आवश्यकताओं
 तथा  प्रांथमिकताओं  के  विरुद्ध  नहीं  जा  सकती  हैं  |  हमें  निश्चत  रूप  से  आयोजना  की  सारी  अवधारणा
 में  आवश्यक  परिवर्तेन  करने  की  जरूरत  है  |

 राज्यों  पंचायती  राज  संस्थाओं  से  व्यापक  रूप  से  परामर्श  करना  चाहिए  और  योजना
 आयोग  को  राज्य  योजना  की  विस्तृत  रूप  रेखा  देनी  चाहिए  जो  कि  योजना  अंग
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 हे  +  न  जन
 नगरपालिका  विधेयक  में  भी  हमने  शहरी  आवास  और  गरीबी  विरोधी  योजनायें  रखी

 मुह  यह  है  कि  हमें  शहरी  मभि  उच्चतम  सीमा  अधिनियम  पर  गरम्मीरता  से  सोचना  चाहिए  |  प्रधान
 मन्त्री  पले  ही  कह  चुके  हैं  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  साथ-साथ  शहरी  क्षेत्रों  में  इन  कार्यक्रतों  में  समन्वय
 स्थापित  करते  के  लिए  एक  संयुक्त  समिति  होनी  चाहिए  ।  लोकतन्त्र  हमारे  स्वतन्त्रता  संग्राम  का  एक
 उपहार  है  ॥  प्रधान  मन्त्री  ने  कहा  है  कि  इस  प्रणाली  से  इस  देश  में  एक  बड़ी  क्रान्ति  आ  जायेगी  तथा
 लोकतन्त्र  लोगों  तक  पहुंच  जायेगा  ।

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  सभापति  महोदय  मैं  शुरू  में  ही  आए  से  अनुरोध  करू गा
 कि  घन्टी  पांच  मिनट  से  पहले  नहीं  बजायें  क्योंकि  कल  मेरा  नाम  प:ला  था  लेकिन  मैं  लोक  लेखा
 समिति  की  बंठक  की  वजह  से  नहीं  आ  सका  |  यद्यपि  मैं  अपने  भाषण  को  छोटा  कर  दूगर  किर  भी
 मैं  दस  मिनट  बोलना

 मैं  अपने  ठिद्वान  मित्र  श्री  झ्ाहबुरई  न  का  भाषण  बहुत  शान्ति  से  सुन  रहा  निःसंदेह  वह
 अच्छे  वक्ता  हैँ  लेकिन  जल्दबाजी  में  और  यहां  सदस्यों  का  भ्रमित  करते  के  प्रयास  में  वह  स्वयं  भ्रम
 में  पड़  गये  ।

 श्री  संफुहीन  सोज  :  कया  मैं  उःहें  बुलाऊ  ?

 श्री  विजय  एन०  पाटिल  :  जी
 यह  टेक  रहेगा  ।  मैं  उन्हें  यह  कहना  मूल  गया  था  ।  मैं  बाद

 में  उन्हें  यह  बताऊगा  ।

 हम  रब  जानते  हैं  कि  भारत  गांवों  में  बसता  यह  संसार  भर  में  सबसे  बड़ा  लोकतन्त्र
 यदि  लोकतन््त्र  से  हर  एक  व्यक्ति  को  लाभ  पहुंचना  और  यदि  हम  चाहते  हैं  कि  महात्मा  गांघी
 के  सपने  सच  हों  ठो  सारी  जायोजना  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  हर  एक  व्यक्ति  को  उसका  लाभ  मिले
 तथा  यह  उस  दिल्ला  में  एक  कदम  है  ओर  यह  कदम  हमारे  नेता  स्वतन्त्रता  मिलन  के  समय  से  ही  उठाते

 आ  रहे  हैं  ।

 श्री  शाहबु्ईत  5  कहा  हैं  कि  पचायती  राज  हजारों  वर्षों  से  विद्यमान  है  *  मैं  उनसे  सहमत
 लेकिन  मुख्य  अन्तर  यह  है  कि  वर्तमान  सदी  का  पचायती  राज  दो  श्रेणियों  वाला  एक  नौकर है और एक Arad है। स्वतन्त्रता के तुरन्त वाद हमारे यहाँ सरपंच हुआ  र्  जो  रे  शाह

 है  और  एक  लोकतन््त्री  स्वतन्त्रता  के  तुरन्त  वाद  हम  रेय  हाँ  सरपंच  हुआः  करते  थे  जो  इतन
 लिखे  नहीं  थे  और  ग्राम  सेवक  अच्छे  शिक्षित  थे  ।  इसलिए  कभी-कभी  सरपच  को  ठक  लिया  जाता
 उनसे  छल  क्रिया  जाता  था  ।  लेकिन  हम  अब  क्या  देखते  हैं  ?  हम  देखते  हैं  कि  कई  ग्राम  पचायतों  में
 जो  सरपच  चु  जाते  हूँ  वो  काफी  पढ़ें  होते  हैं  ओर  वह  भी  एंसे  समय  में  जबकि  हम  उन्हें  स्वयं
 पचायत  में  अधिक  से  अधिक  शवितयां  सॉपने  जा  रहे  हैं  ।

 हम  सब  जानते  हैं  कि
 20  वर्ष  पहले  पंचायतों  के  पास  अधिक  वित्तीय  संसाधन  नहीं  ये  ।

 लेकिन  केन्द्र  सरकार  और  राज्य  सरकारों  के  फँसले  से  और  महात्मा  गांधी  की  दूरदर्शिता  से  प्रति
 व्यक्ति  लगमग  8  रुपये

 दिये  गये  थ ेओर  छोटी  पंचायत  को  खच्च  करने  के  लिए  रुपये  और

 बड़ी पचायत को 30,000 रुपये तक दिये गये हैं ।



 संविधान  विधेयक  और  स  विधान  9  1989
 स  विधेयक

 किमकिनीननमनिककीीीी  जा

 हमारे  प्रधान  मन्त्री  की  गतिशील  आयोजना  उनके  सारे  देश  का  भ्रमण  करने  के
 जहाँ  उन्होंने  कई  लोगों  से  अर्थशास्त्रियों  और  अन्य  विशेषज्ञों  क ेसाथ-साथ  गांव
 के  लोगों  के  साथ  मी  परामष्ठों  वह  पंचायती  राज  पर  एक  बहुत  अच्छा  विधेयक  लाये  हैं  ।

 मैंने  कुछ  समाचार  पत्रों  में  श्री  विश्वनाथ  प्रताप  सिह  का  वक्तव्य  पढ़ा  है  जिसमें  उन्होंने  कहा
 कि  वह  एक  सही  पंचायती  राज  विधेयक  बनायेंगे  और  कहा  है  कि  उसे  लेकर  आयेंगे

 ।”
 मुझे

 अमी  तक  उनके  पंचायती  राज  विधेयक  और  पंचायती  राज  में  सुधार  करने  के  लिए  उनके  सुझावों  का
 इन्तजार  है  ।  *

 2.00  ज्ञ०  १०

 जब  सरकार  कोई  भी  अच्छा  कदम  उठाती  है  तो  एंसा  ही  होता  जब  सरकार  ने  अनुसूचित
 जनजातियों  के  अभ्यर्थियों  की  पिछली  बच  रही  रिक्तियों  को  मरने  का  निर्णय  लिया  तो  श्री  विश्ननाथ
 प्रताप  सिंह  ने  कहा  था  कि  वह  अनुसूचित  अनुसूचित  जनजातियों  की  पिछली  बच  रही
 रिक्तियों  को  मरने  के  लिए  मोर्चा  लाए  गे  लेकिन  हमने  राजघानी  या  किसी  राज्य  में  कोई  मोर्चा  नहीं
 देखा  ।

 समापति  ग्राम  पंचायतों  में  औरतों  क ेलिए  30%£  आरक्षण  एक  बहुत  अच्छा  कदम
 यह  इसलिए  नहीं  कि  वे  कमजोर  लिग  से  सम्बद्ध  है  बल्कि  प्राकृतिक  रूप  से  महिलायें  अधिक

 संकीए्ं  रवेया  रखती  हैं  ओर  पुरुष  फुजुल  खच  होते  मैं  एक  उदाहरण  देना  चाहूंगा  ।  आप  देखते
 हैं  कि  सेवारत  लोगों  को  अपना  वेतन  प्रत्येक  महीने  की  पहली  तारीख  को  मिल  जाता  पहले
 सप्ताह  में  तो  उनक  लिए  पंसे  की  कोई  कमी  नहीं  होती  दूसरे  सप्ताह  में  उसके  पास  कछ  रुपये  रह
 जाते  है  तीसरे  सप्ताह  में  उसकी  हालत  तंग  होती  है  और  चौथा  सप्ताह  तो  कंगाली  का  मप्ता  हृ  होता

 वेतन  मिलने  के  बाद  वह  पंच  सितारा  होटल  में  जाता  है  और  वहां  बरे  को  पचास  रुपये  का  नोट
 या  बीस  रुपये  का  नोट  बख्छीश  में  दे  देता  जब  वह  दूसरे  सप्ताह  में  होटल  जाता  है  तो  वह  कुछ
 सिक्के  ही  बर्शीश  में  देता  है  ।  तीसरे  सप्ताह  में  वह  सड़क  के  किनारे  के  ढाबे  में  जाता  है  और  कुछ
 पैसे  ही  ब्ख्शीश  में  देता  और  चौथे  सप्ताह  भें  तो  वह  कंगाल  हो  जाता  लेकि
 अच्छी  भ्रहणी  उसकी  जेब  से  उसके  वेतन  का  प्रमुख  भाग  निकाल  लेती  है  तो  वह  इसे
 आखीर  तक  बिलों  क॑  मुगतान  के  लिए  रखी  है  ।  इस  तरह  का  रवंया  इन  पंचायतों  में  उस  वक्त  अच्छा
 रहेगा  जब  हम  उन्हें  अधिक  धन  राशि  देंगे  ।  अतः  मेरा  सुझाव  है  कि  प्रत्येक  पचायत  में  यदि  सरपच
 पुरुष  है  तो  उप-सरपंच  महिला  होनी  चाहिए  और  यदि  सरपच  महिला  है  तो  उप-सरपंच  पुरुष  होना
 चाहिए

 *
 *

 सर

 प्रो०  संफुद्दीन  सोज  :  संकीर्ण  की  जगह  मितव्ययी  कहिये  ।

 क्री  वजय  एन०  पाटिल  :  इस  सुझाव  के  लिए  धन्यवाद  ।  सम"्ति  श्री  सैयद  न

 द्वीन  की  एक  बात  से  मैं  सहमत  हूं  कि  गांवों  में  केन्द्र  सरकार  राज्य  सरब्यश  तथा  अन्य  संगठनों  के  कई
 कर्मचारी  होते  हैं  ओर  सरपंच  का  उन  पर  कोई  नियन्त्रण  नहीं  होतः  द«  मैं  यहां  एक  उदाहरण  देना
 चाहूंगा  ।  मान  लें  कि  पचास  या  पच्चीस  लाईनों  वाले  एक  टेलीफोन  एक्सचेंज  का  लाईन  मन  अपना

 190



 18  1911  )  संविधान
 (

 यक
 —

 कार्य  ठीक  ढग  से  नहीं  कर  रहा  है  और  यदि  परपंच  उसे  ठीक  ढंग  से  काम  करने  क॑  लिए  कहता  है
 तो  वह  कहेगा  कि  वह  केन्द्र  सरकार  का  कमंचारी  है  और  सरपंच  उसे  इस  तरह  आदेश  नहों  दे  सकता

 है  ।  यही  बात  राज्य  बिजली  बोडं  के  कर्मचारी  या  अन्य  व्यवितयों  के  मामले  में  लागू  होती  है  जो  ग्राम
 स्तर  पर  कार्य  कर  रहे  हैं।इन  व्यक्तियों  पर  पंचायत  द्वारा  नियंत्रण  की  अनुमति  दी  जानी

 चाहिए  ।

 सभापति  इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  कि  चुनाव  हर  पांच  वर्ष  में  होने
 स्वागत  योग्य  है  ।  यद्यपि  महाराष्ट्र  में  हम  पंचायतों  के  चुनाव  नियमित  रूप  से  करा  रहे  हैं  लेकिन
 अन्य  राज्यों  में  ऐसा  नहीं  है  ।  सरपंच  को  इतनी  आसानी  से  नहीं  हटाया  जा  सकेगा  जैसे  कि
 पहले  किया  जाता  यदि  जिला  परिषद  का  चेयरपैन  या  स्थायी  समिति  का  चयरमंन  या  उनका
 मित्र  गांव  विद्ेष  के  सरपंच  को  पसन्द  नहीं  करते  हैं  तो  वह  उसे  माघारण  से  बहाने  पर  हटाने  की
 कोशिश  करते  हैं  ।  विधोयक  क  उपबन्धों  की  वजह  से  और  राज्यपाल  को  दी  गई  शक्षित  से  इस  तरह
 की  बातें  अब  नहीं  होंगी  ।

 सभापति  समाचार  पत्रों  के कारण  हम  शहरों  में  अधिक  विकास  क॑  बारे  में  सोचते
 हैं  ।  ग्रामीण  लोगों  के  लिए  हम  बातें  अधिक  करते  हैं  लंकिन  करते  कम  हैं  ।  इस  विधेयक  तथा  जवाहर
 रोजगार  योजना  की  वजह  प्रत्येक  परिवार  में  कम  से  कंम  एक  व्यक्ति  को  रोजगार  देना--हम
 ग्रागीण  लोगों  के  लिए  कुछ  ठोस  काम  कर  पायेंगे  ।  इससे  हम  ग्रामीण  प्रतिमा  का  शहरों  में  आना  तथा

 झग्गी  में  बढोतरी  रोक  सकेंगे  ।  अन्यथा  रोजगार  के  लिए  हजारों  बेरोजगार  छाहरों  में  आने
 की  कोशिश  कर  रहे  यह  पंचायती  राज  विधेयक  तथा  जवाहर  रोजगार  योजना  क  कार्यान्वयन  से
 रुक  जायेगा  ।

 अन्त  में  मैं  कहूंगा  कि  हमें  अपने  ग्रामीण  लोगों  की  बुद्धि  पर  संदेह  नहीं  करना  चाहिए  ।  वे
 मल  ही  शिक्षित  नहीं  हों  लेकिन  वे  बुद्धिवान  होते  हैं  वे  अमीर  नहीं  हों  लेकिन  वे  राजनतिक  रूप  से
 परिपक्व  हैं  ।  उनके  कपड़े  मेले  हो  सकते  हैं  लेकिन  वे  समझदार  होते  हैं  और  उनमें  कर्त्तव्य  की  _  भावना &
 होती  अपनी  बुदढ्धिमता  से  वे  पंचायतों  को  ठीक  ढंग  से  चला  सकते  अपनी  र।जनेतिक
 पकक्वता  से  वे  सही  आयोजना  कर  सकते  हैं  ।

 अपनी  समझदारी  से  वे  ठीक  ढंग  से  पैसा  खर्च  कर  सकते  इस  तरह  हम  उन्हें  जो  भी
 हाक्तियाँ  सौंपंगे  ।  वह  एक  स्वागत  योग्य  कदम  होगा  ।  मैं  युवा  प्रधान  मन्त्री  को  इस  क्रान्तिकारी
 विधेयक  को  लाने  के  लिए  घन्यवाद  देता  हूं  और---इस  विधेयक  का  पूरे  मन  से  समर्थन  करता  हूं  ।

 2.07  भ०  १०

 महोदय  पीठासीम  हुए  ]

 प्रो०  सेफुहीन  सोज  :  इन  दो  विधेयकों  एर  बोलने  से  पहले  मैं  अनुच्छेद  370  से
 सम्बन्धित  बात  कहना  चाहता  हूं  मेरे  एक  साथी  ने  कुछ  विवाद  पंदाकर  दिया  मैं  नहों  समझता  कि
 कोई  विवाद  जब  संविधान  विधेयक  पुर:स्थाफित  किया  गया  उस  समय
 माननीय  प्रधान  मन््त्री  न ेकहा  था--और  मैं  उस  स्थिति  से  सहमत  हूं--कि  जब  कभी  यहां  विधेयक
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 पारित  किया  जाता  है  तो  यह  ही  जम्म  कश्मीर  पर  लाग  नहीं  होगा  ।  वहाँ  सत्तारूढ़
 कार से  विचार-विमर्श  किए  बिना  यह  लाग्  नीं  होगा  ।  मैं  आशा  करता  हूं  कि  मानने य  प्रघान
 मन्त्र  चर्चा  का  जबाब  देते  समय  यह  बतायेंगे  कि  ऐसा  कोई  विवाद  नहीं  है  और  इस  प्रावधान  को
 राज्य  सरकार  सिफारिश  से  वहां  लाग  किया  जायेगा  ।

 मैं  यह  महसूम  करता  हूं  कि  ये  दोनों  संशोधन  यानि  और  सशोघन  बहुत  ही
 उववन्ध  है  ।  परन्तु  मेरा  कथन  केवल  तमी  युक्तित  संगत  होगा  जब  मैं  इन  विधेयकों  में  अपने

 घन  के  माग  यात्रि  राज्यपाल  की  स्थिति  पर  अब  मैं  संशोधन  विधेयक
 करा  अध्ययन  करते  के  बाद  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यह  एक  प्रगतिशील  उपाय  इसलिए

 व  सदाबतना  का  ध्वागत  करता  ह  |

 यह  वहुत  ही  सही  कथन  है  कि  कई  राज्यों  में  पंचायत  बहुत  कमजोर  हो  गई  माननीय
 प्रधान  मंत्री  ने  कुछ  राज्यों  की  सूची  बनाई  है  जहां  पचायततें  व्यवहाय  नहीं  हैं  व  पचायत  कमजोर

 यह  एक  सही  कथन  है  कि  कई  राज्गों  में  पंचायतों  के  निधरमित  चुनाव  नहीं  कराये  गये  वहाँ
 कमजोर  वर्गों  का  प्रतिनिधित्व  पय  प्त  नरीं  इसलिए  अनुमूचित  <  नुपृचित  जनजातियों
 तथा  महिलाओं  का  प्रतिनिवित्व  बहुल  ही  सराहनीय  उपबन्ध  है  और  पूरे  देश  में  इसके  द्रगामी
 परि  मैं  नटीं  जानता  कि  जिले  में  तीन  स्तरों  पर  पंचायतों  में  30%  महिलादो  को  कैसे
 लिया  जायेगा  ।  मैं  कल्पना  करता  हूं  कि  यदि  वे  पंचायत  स्तर  पर  नहीं  आ  पाती  हैंतो  मंमद  में  ये

 पं  आ  सकती  हैं  ।  परन्तु  यह  एक  क्रा-तकारी  उपाय  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  भारत  सरकार
 एसा  प्रथास  करेगी  जिससे  महिलायें  आगे  आये  और  सामाजिक  परिवतंन  के  इस  महान  प्रयास  में

 मैं  इस  प्रावधान  का  स्वागत  करता  हूं  परन्तु  मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  यह  बहुत
 ।  एक  समय  होना  चाहिए  जब  सभी  संस्थाओं  में  चाहे  वह  संगद  हो  ने  सभाकह्रो  या

 »%  होगी  ।  पर  तु  अब  यह  एक  सपना  स्रन्तु  30%  मुके
 ऐसा  लगता  इसे  क्रयान्वित  किए  जान  के  क्या  यह  एक  महान  क्रार्प  ल्ञोगा  ।  मैं  मारत  सरकार
 की  सल।मति  चाहता  हूं  परन्तु  इसे  स्थिति  का  मूल्यांकन  करना  चाहिए  और  पचायतों  में  2(%
 महिलाओं  को  लाने  के  लिए  बहुत  अधिक  प्रयास  करना  चाहिए  ।

 त  हो  महिलाओं  की  सख्या  5(

 यह  भी  एक  सही  कथन  है  कि  पंचायतों  को  सत्ता  का  हतान्तरण  कभी  नः
 यहां  तक  कि  उन  राज्यों  में  मी  नहीं  जहाँ  पंचायत  सस्थाओं  के  रूप  में  व्यवहाय  जरे

 महाराष्ट्र  तथा  गजरात  में  है  ।  परन्तु  अब  इस  विधेयक  में  पंचायत  स्तर  पर  शाक्तियों  का  हस्तांरण
 करने  की  कोशिश  की  गई  है  और  यह  एक  बहुत  अच्छा  प्रावधान  है  ।

 पंचायतों  के  पास  वित्तीय  संप्ताधन  मेरे  दोप्त  सैयद  शाहबुद्दीन  ने  कहा  है  कि  उनके
 पास  वित्तीय  व्यवहायेता  नहीं  होगी  ।  हम  देखेंगे  कि  भारत  सरकार  इसे  कंत्त  कार्याल्वित  करेगे  क्णेकि

 यह  बहुत  ही  सराहनीय  बात  है  कि  पचों  के  पास  योजना  विकास  की  छ्ाक्ति  होगी  और  अधिकारियों
 जिन्हें  प्रधान  मन्त्री  ने  सत्ता  के  दलाल  कहा  विचार-विमर्श  किये  बिना  उस  विकास्न  कार्य  पर

 पैसा  खं  करने  का  अधिकार  होगा  ।  अतः  विधेयक  ससा  के  दलालों  को  हटाना  चाहता  है  ।  हमें  केदल
 इस  प्रावधान  के  कार्या-्ययन  का  इन्दजार  करमा  चाहिए  ।
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 विधेयक  में  कहा  गया  है  कि  यह  तीन  स्तरीय  प्रणाली  देश  मर  में  एक  आदर्क्ष  प्रणालो  होगी
 पर  उन  राज्यों  में  जहां  जनसंख्या  20  लाख  होगी  केवल  दो  स्तरीय  प्रणाली  उन  राज्यों  के

 लिए  यह  कोई  रियायन  नहीं  है  ।  यदि  हम  एक  समान  प्रणाली  चाहते  हैं  तो  कोई  अपवाद  नहीं  होना
 लाहिए  क्योंकि  आपको  पूरे  देश  में  एक  ही  प्रणाली  रखनी  अतः  कम  जनसंख्या  वाले  राज्यों
 के  सम्बन्ध  में  अपवाद  का  प्रावधान  अच्छा  नहीं  लगता  मैं  नहीं  समझता  कि  यह  एक  बहुत  अच्छा
 प्रावधाय  है  ।

 धिदेयक  में  एक  अन्य  प्रावधान  सीधे  चुनाव  का  यह  एक  बहुत  अच्छा  प्रावधान  इसकी
 अवधि  पांच  साल  की  होगी  ।  यदि  एक  पंचायत  को  मंग  कर  दिया  जाए  तो  6  महोने  के  अन्दर  उन्हें
 पंचायल  का  पुनर्गठन  करना  यह  भी  एक  बहुत  अच्छा  प्रावधान

 राज्य  विधान  समा  से  पंचायतों  की  शक्तियों  का  हस्तांतरण  भी  एक  प्रजाताम्त्रिक  कदम  है
 और  इससे  प्रजातन्त्र  निचले  स्तर  तक  इसलिये  मैं  इस  प्रावधान  का  स्वागत  करता

 राज्य  वित्त  आयोग  की  स्थापना  एक  बहुत  सराहनीय  कदम

 अब  मैं  मारत  के  चुनाव  आयोग  पर  आता  हूं  |  चुनाव  कराने  का  अधिकार  भारत  के  चुनाव
 आयोग  के  पास  होगा  ।  समा  के  बाहर  पहले  भी  एक  स्तर  पर  इस  विषय  पर  चर्चा  हो  चुको  मैंने
 आपत्ति  की  थी  क्योंकि  चुनाव  आयोग  के  पास  पहले  ही  बहुत  अधिक  कार्य  है  इसके  पास  पुरा  कार्य

 है  और  यह  और  अधिक  काम-नहीं  ले  सकता  ।  परन्तु  भारत  के  चुनाव  आयोग  से  हमारा  क्या  अभि
 प्राय  है  ?  राज्यों  में  इसके  एजेंट  हैं  यानि  मुख्य  चुनाव  अधिकारी  हैं  ।  परन्तु  इस  विधेयक  में  इस  बात
 का  कोई  जिक्र  नहीं  किया  गया  है  कि  भारत  के  मुख्य  चुनाव  आयुक्त  अथवा  दूंसरे  एजेंट  यह  कार्य
 करेंगे  मुख्य  चुताव  अधिकारी  एक  आई०  ए*  एस०  अधिकारी  होता  है  ।  निरषवाद  रूप  से

 यह  अखिल  भारताय  सेवा  से  होता  है  |  बहू  सेवाओं  से  होता  है  हम  उन  षर  विध्वास
 क्यों  नहीं  कर  सकते  और  हमें  केवल  भारत  का  चुनाव  आयोग  ही  क्यों  कहना  चाहिए  ?  कुछ  एजेंट

 नियुक्त  क्यों  नहीं  कर  दिये  जाते  जो  इस  कार्य  की  देखमाल  कर  सके  ?  इस  विधेयक  में  इस  बात  की
 ओर  संकेत  नहीं  किया  गया  है  ।  पत्तायतों  की  लेखा  परीक्षा  नियन्त्रक-मह़ालेखा  परीक्षक  करेगा  ।
 मैं  यह  महसूस  करता  हूं  कि  हमें  राज्यों  में  महालेखाशारों  की  ईमानदारी  १२  सन्देह  नहीं  करना

 ।  वे  भी  केन्द्रीय  सेवाओं  से  आते  पंचायतों  की  लेखा  परीक्षा  की  जिम्मेदारी  भारत  के
 महालेंखाकार  क्यों  नहीं  लेते  ?  हम  शक्ष्तियों  का  हस्तांतरण  करना  चाहते  दूसरी  ओर  हम  भारत  के

 चुनाव  आयोग  में  शक्तियां  केन्द्रित  करना  चाहते  मैंने  इसका  उल्लेख  मेरे  द्वारा  रखे  गये  संशोधन
 में  किया  है  ।  हम  यह  भ्यों  नहीं  कहते  कि  लेखा  परीक्षा  राज्यों  के  महालेखाकार  करेंगे  ?  हम  यह  क्यों

 कहें  कि  लेखा  परीक्षा  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  करेंगे  ?  संविधान  संशोधन  या  संविधान
 संशोधन  के  बारे  में  जो  बात  सही  है  वही  और  घंविधान  संह्योघन  पर  भी  लागू  होतो

 नगरपालिकाएं  स्थापित  करने  के  सम्बन्ध  में  अथवा  चाहे  राज्य  विधान  मण्डल  इसे
 किसी  भी  जाम  से  इसकी  .  कोई  बात  नहीं  है  परन्तु  मैं  राज्यपाल  सम्बन्धितਂ  प्रइन  करता
 शाहता  हूं  ।  मैं  राज्यपाल  की  स्थिति  पर  चर्चा  करना  चाहता  अब  मैं  इस  विशेयक  से  सहमत॑  नहीं
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 हैं  और  मैं  माज्ननीय  प्रधान  मन्त्री  के  पास  जाना  चाहता  हूँ  और  इस  बात  पर  उनसे  चर्चा  करना  चाहता

 हैं  ।  यह  एक  रिवाज  बन  गया  है  कि  हमें  उन्हें  कहनी  चाहिए  जो  कहते  हैं  ओर  के  पक्ष

 में  निर्णय  होगा  ।  परन्तु  कुछ  संशोघन  बहुत  आवश्यक  हैं  ।  किसी  को  निहितार्थ  अवश्य  समझना

 अतः  मैं  उन  मंत्रियणों  से  निवेदन  करता  हूं  जो  यहां  बंठे  हैं  कि  वे  मेरे  सुझाव  माननीय  प्रधान  मन्द्री

 ठक  अवश्य  पहुंचायें  ।  इस  सम्ब-ध  में  मैं  अपना  संशोधन  पहले  ही  प्रस्तुत  कर  चुका  हूं  ।  विधेयक  में

 जहां  कहीं  भी  आपने  शब्द  का  उल्लेख  किया  है  उसके  स्थान  पर  राज्य  प्रतिस्थापित  किया

 जाना  चाडिए  क्योंकि  राज्यपाल  वह  व्यक्ति  नहीं  है  जो  अधिकारों  का  प्रयोग  करे  ।  वास्तव  में  भारत
 के  संविधान  में  बहुत  ही  महत्वपूर्ण  संशोधन  करने  की  आवश्यकता  है  क्ष्योंकि  मैंने  राज्यपाल  की  मूमिका
 देखी  राज्यपाल  के  रूप  में  उसकी  नियुक्ति  देखी  उसकी  कार्यकारी  शक्तियां  देखी  हैं  और  यह
 बड़ी  अद्मुत  गात  है  कि  राज्यपाल  न  तो  राज्य  विधान  मण्डल  के  प्रति  जबाबदेह  होता  है  और  न

 ही  वह  संसद  के  प्रति  जबाबदेह  वह  बहुत  ही  अद्वितीय  स्थिति  में  भारत  के  राष्ट्रपति  पर

 भहाभियत्ण  लगाया  जा  सकता  है  मारत  के  प्रधानमजत्री  और  लोक  सभा  अध्यक्ष  पर  भी  महाभियोग
 लगाया  जा  सकता  है  परन्तु  राज्यपाल  पर  महाभियोगਂ  नहीं  लगाया  जा  सकता  और  हम  उन्हें  अधिकार
 दे  रहे  हैं  और  यहां  इस  सम्बन्ध  में  मैं  अपने  संविधान-निर्माताओं  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  हमारे  सामाजिक
 अस्तितत्व  के  लिए  संविधान  हमारे  लिए  मैं  इस  पुस्तक  का  सम्मान  करता  हूं  ।  परन्तु
 मैं  आपको  बताना  चाहता  हूं  कि  इस  संविधान  में  राज्यपाल  की  नियुक्ति  और  उसके  द्वारा  प्रयोग  किये
 जाने  वाले  अधिकारों  के  सम्बंध  में  संशोधन  किये  जाने  की  आवश्यकता  है  ।  इस  समय  इस  विधेयक  के

 अनुतार  राज्यपाल  ही  वह  प्राधिकारी  होगा  जो  सबसे  निचले  स्तर  पर  पंचायतों  को  लोकतन्त्रामक
 बनायेगा  और  इस  विधेयक  के  अनुसार  राज्यपाल  को  असीमित  अधिकार  दिये  गये  हैं  न  कि
 सरकार  को  ।  अत  मैंने  एक  संशोधन  पेश  किया  है  कि  जहां  कहीं  मी  शब्द  आता
 इसके  स्थान  प्रर  सरकारਂ  रखा  जाये  ।  मैं  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  का  ध्यान  सरकारिया
 आयोग  की  टिप्पणियों  की  तरफ  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  राज्यपाल  के  प्रश्न  पर  सरकारिया
 आयोग  हें  सम्बन्धित  भाग  को  उद्धृत  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  सरकारिया  आयोग  ने  इस  प्रश्न  पर
 विचार  किया  मैं  उद्घ,त  करता  हूं  :--

 राज्यपाल  की  मूमिका  पर  इस  आधार  पर  आक्षेप  लगाया  गया  कि  कुछ  राज्यपाल
 निष्पक्षता  ओर  दूरदरशिता  जिसकी  उनसे  अपेक्षा  की  गई  के  गुणों  को  प्रदर्शित  नहीं  कर
 पाए  ।  उन  पर  आरोप  लगाया  गया  था  कि  इन्होंने  आवश्यक  विषय  निष्ठता  के  साथ  या  तो
 अपने  विवेक  का  उपयोग  करके  या  संघ  और  राज्यों  के  बीच  महत्वपूर्ण  सम्पर्क  के  रूप  में  अपनी
 भूमिका  निभाकर  का  नहीं  बहुत  से  लोगों  ने  मुख्य  रूप  से  उस  दथ्य  का  पता  लगाया

 है  कि  राज्यपाल  की  नियुज्रति  राष्ट्रपति  द्वारा  की  जाती  है  और  इनके  ही  प्रसादपयेन्त  यह  पद
 घारण  करता  है  संघ  की  मंत्रिपरिषद  ,  |  कुछ  राज्यपालों  द्वारा  विशेष  रूप  से
 राष्ट्रपति  झासन  की  धिफारिश  में  और  राष्ट्रपति  के  विचार  के  लिए  राज्य  विधेयक  को
 बारक्षित  रखने  में  निभाई  गई  मूमिका  से  जबरदस्त  विद्वं  ष  उत्पन्न

 जुपाष्यक्ष  भक्लोेदय  :  क्या  आप  इस  विधेयक  के  बारे  भें  कह  रहे  हैं  अथवा  रफ़््यमल  की  भूमिका -  ि
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 ब्रो०  संझुहोन  सोज  :  सरकारियां  आयोग  की  सिफारिशों  के  कारण  ही

 हमें  वें  असीमित
 हाक्षितयां  राज्यपालों  को  नही  देनी  चाहिए  जो  राज्य-विधान  सभ'ओं  और  संसद  के  प्रति  जवावदेय
 नहीं  हैं  भौर  जिन  पर  महामियोग  नहीं  लगाया  जा  सकता  है  अतः  मैं  माननीय  प्रधानमम्त्री  जी  से

 पुरजोर  आग्रह  करता  हूं  कि  इन  दोनों  विध्ेयकों  में  जहां  कहीं  भी  आता  है  इसके  स्थान
 पर  सरकारਂ  रखा

 पो०  वललल  पेरुसन  माननीय  उपाध्यक्ष  पंचायत  शाज  और
 नगरपालिका  विधेयकों  का  हादिक  समर्थन  करता  हू  जो  सबसे  निचले  स्तर  पर  प्रजातन्त  का  सूत्रपात
 करते  हैं  ।

 ये  संविधान  संशोधन  विधेयक  महात्मा  ग्रांघी  और  पंडित  नेहरू  के  सपनों  को  स्मक्तार  करने
 के  लिए  हैं  ।  महात्मा  गांघी  ने  ठीक  ही  कहा  था  कि  इस  राष्ट  का  जीवन  गांवों  में  है  ।  ये  विधेयक
 राष्ट्र  को  नया  जीवन  देने  के  लिए  लाये  गये  हैं  ।

 जबकि  हमारे  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  ने  गांवों  में  ज्यादा  से  ज्यादा  लोकतांत्रिक  सुविधाएं
 देने  के  लिए  ही  इन  विधेयकों  को  प्रस्तुत  किया  वहां  विपक्षी  दलों  ने  लोकसमा  से  अपने  इस्तीफे
 देकर  जनता  के  प्रति  अपनी  जिम्मेदारियों  ओर  कर््त  ब्यों  में  मुह  मोड़  लिया  उनके  इस  कत्त
 त्याग  पर  मुझे  खेद  है  ।

 डा०  जो  एक  महान  देश  भक्त  ने  संसद  और  राज्य  विधानसभाओं  में  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  प्रतिनिधित्व  सुनिश्चित  किया  ।  आज  हमारे  बीच  इम्रारे
 माननीय  प्रधान  मन्त्रो  श्री  राजीव  गांधीं  जी  हैं  जिन्होंते  ग्राम  नधर  पंचायतों  नगरपालिकाओं
 और  नगर  निगमों  में  अनुसूचित  श्जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  का  प्रतिनिधित्व  जनसशख्या  में  उनके

 अनुपातानुसार  निश्चित  किया  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  द्वारा  उनके  केवल  इसी
 लोकतांत्रिक  कार्य  को  हमेशा  याद  किया  जाता  श्री  राजीव  गांघी  ही  देश  में  अनुसूचित  जातियों
 ओर  अनुसूचित  जनजातियों  के  मसीहा  और  एक  मात्र  नेता  अप्रैल  1986  को  मैंन  गैर-सरकारी
 विधेयक  स्थापित  किया  था  जिसका  उद्देश्य  ग्राम  पंचायतों  में  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित
 जनजातियों  के  लिए  अलग  से  आरक्षण  करना  था  ।  बह  अभी  भी  लम्बित  है  ।

 अभी  तक  अनुसूचित  जाति  अथवा  अनुसूचित  जनजाति  का  व्यक्ति  संसद  सदस्य  अथवा  विधान
 समा  सदस्य  बन  सकता  है  ।  वह  किसी  राज्य  का  मुख्यमन्त्री  भी  हो  सकता  वह  आई०  ए०  एस०
 अथवा  आई०  पी०  एस०  अधिकारी  भी  हो  सकता  है  ।  परन्तु  वह  पंचायत  अध्यक्ष  नहीं  हो  सकता  है  ।
 ये  विधेयक  इस  प्रकार  की  असंगरति  समाप्त  करने  के  लिए  लाये  मये  हैं  ।

 जो  सबसे  खराब  सामाजिक  अपराध  अमी  भी  गांवों  में  प्रचलित  है  ।  इसका

 मुख्य  कारण  यह
 है  कि  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  का  उन  बिकायों  में  कोई  मी

 प्रतिनिधि  नहीं  होता  है  जिनका  गाँव  प्रशासन  में  प्रभाव  है  ।  अभी  भी  कुछेक  बांव  एं  से  हैं  जहां

 सूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोग  सावंजनिक  कुओं  से  मनी  नहीं  ले  अमी  भी

 तमिल  में  दिये  गये  माषण  के  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्त



 स  विधार  विधेयक  और  स  विधान  9  1989
 स

 विधेयक

 कई  भाँबों  में  बन्चक  मजदूर  मैं  आशा  करता  हूं  कि  इस  विधान  से  उन  पर  हो  रहे  सामाजिक
 अत्याचारों  और  अपराधों  को  दूर  किया  जा

 अ्रणी  तक  यह  चला  आ  रहा  था  कि  हरिजन  भीख  मांगकर  ही  अपना  गुजारा  करते  थे  ।  इस
 विधान  से  वे  सम्मान  पूर्वक  अपना  जीवन  यापन  कर  सकेंगे  ।  हमें  खुशी  होती  है  जब  हम  गांवों  में

 स्थिति  की  कल्पना  करते  हैं  जब  वहां  हरिजन  और  जनजातियां  ही  स्वयं  अपना  शासन  चलाए  और

 योजना  बनामें  क॑  कार्यों  में  हिस्सा  लेंगी  तथा  गांव  के  वित्तीय  प्रशासन  की  जानकारी  रश्षगी  |  ये

 विशेयक  अब  तक  उपेक्षित  हरिजनों  और  दूसरी  जातियों  को  सामाजिक  शिक्षा  देते

 श्री  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  इस  सरकार  ने  हरिजनों  के  रहन  सहन  में  सुधार  करने  के  लिए
 अनेक  कार्वेक्र्मों  को  क्रियाल्वित  किया  इन  विधेयकों  का  उहं  श्य  उनके  सामाजिक  स्तर  को
 उठाना  है  ।

 कृपया  मुझे  कांग्रेस  संगठन  और  इसके  सक्रिय  नेता  श्री  राजीव  मांधी  की  कुछ  उपलब्धियों  का
 कलाम  करने  दें  ।

 श्री  राजीव  गांधी  ने  अनुसूचित  जातियों/अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  आरक्षण  10  वर्षों  के
 लिए  ओर  बढ़ा  दिया  है  ।

 श्री  राजीव  गांधी  ने  आदेश  जारी  किये  हैं  कि  तीन  महीनों  के  अन्दर  अनुसू  चित  जाति/अनु-
 सूचित  जनजाति  की  सारी  बकाया  रिक्तियां  मरी  जानी  चाहिये  ।  उन्होंने  अनारक्षण  की  नीति  को  भी
 समाप्त  कर  दिया  है  ।

 उत्तर  प्रदेश  में  110  करोड़  रुपये  की  लागत  से  एक  विश्वविद्यालय  स्थापित  किया
 जा  रहा

 आज  उन्होंने  स्थानीय  निकायों  में  भी  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  के  प्रतिनिधित्व
 का  भी  प्रावधान  किया  है  ।

 वह  एं  सा  विधान  मी  लाये  हैं  जिससे  हरिजनों  और  आदिवासियों  पर  हो  रहे  अत्याचारों  को
 रोका  जा  माननीय  मन्त्री  श्रीमती  राजेन्द्र  कुमारी  बाजपेयी  ने  आज  लोकसमा  में  यह  विधेयक

 स्थापित  किया  है  ।

 बह  हरिजनों  और  आदिवासियों  पर  हुए  अत्याबारों  के  मामलों  के  निपटान  के  लिए
 न्यायालयਂ  की  स्थापना  का  भी  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  ।

 आज  कन््द्रीय  कक्ष  में  उन्होंते  डा०  अम्बेडकर  के  चित्र  का  भी  अनावरण  किया  है  ।
 जवाहर  रोजगार  योजना  के  कार्यान्वयन  से  उन्होंने  मांवों  में  हरिजनों  और  आदिवासियों  का
 दिवा  है  ।

 थे  इस  कार्यों  से  और  उनकी  अनेक  अन्य  उपलब्धियों  से  माननीय  प्रधान  मनन््त्री  श्री  राजीव
 गाँधी  और  कांध  स  दल  के  उन  सतत  प्रयासों  का  प्रमाण  मिलता  है  जो  उन्होंने  निर्घन  और
 हरिजनों  और  आदिवासियों  के  ऊत्थान  के  लिए  किए



 18  1911  संविधान  विधेयक  और  स'विधान
 विधेयक

 मैं  इस  देश  के  सभी  हरिजनों  और  आदिवासियों  का  आह्वान  करता  हूं  कि  के  जागें  और  श्री
 राजीव  गांधी  के  दोष  रहित  नेतृत्व  और  कांप्रंस  के  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  प्रति  की  गई
 सेवाओं  के  रिकार्ड  को  देखें  जो  कि  दिन  के  प्रकाश  के  समान  भुके  पूरा  यकीन  है  कि  देश  के  हरिजन
 और  आदिवासी  नमकंहलाल  हैं  ।  वे  राजीव  गांधी  के  नेतृत्व  में  देंगे  और  आगामी  कांग्रेस  का  साथ

 चुनावों  में  उन्हें  और  उनके  दल  को  भारो  बहुमत  से  विजय  दिलायंगे  । पद

 जबकि  में  हस  विधान  का  पूरे  हृदय  से  स्वागत  करता  मैं  कुछ  सुझाव  और  मांगें  रखना
 चाहता  हूं  ।

 मैं  यह  निवेदन  करना  चाहू  गा  कि  पंचायतों  के  लिए  पक्की  इमारतें  और  स्टाफ  दिए  जाने  के

 लिए  गम्भीरता  से  प्रयत्न  किए  जाने  चाहिए  ।

 पंचायतों  के  सभी  स्तरों  पर  सीधे  चुनाव  कराने  के  लिए  प्रावधान  होना  चाहिए  ।  यदि  वर्तमान  |

 प्रावधान  के  अनुसार  तुरन्त  ही  निचले  स्तर  पर  पंचायत  अध्यक्षों  द्वारा  माध्यमिक  और  जिला  स्तरों
 पर  पंचायतों  के  चुनाव  कराए  जाते  हैं  तब  तो  बहुत  अधिक  भ्रष्टाचार  होते  जा  रहा  धीरे-धीरे  वे
 सामंतवादी  और  अल्पतन्त्रवादी  लोगों  के  हाथों  में  चली  जायेंगी  ।  ऊंचे  _  आदर्शों  की  प्राप्ति  नहीं  हो
 पायेगी  ।  साम्प्रदायिक  दंगे  और  दूसरी  कानून  और  व्यवस्था  सम्बन्धी  समस्याएं  भी  उत्पन्न
 होंगी  ।  ये  सब  बातें  भी  हरिजनों  और  दलित  वर्गों  को  अपना  उचित  प्रतिनिधित्व  प्राप्त  करने  में  बाधा
 उत्पन्न  करेंगी

 वितोय  समस्या  भी  है  ।  कुछेक  राजस्व  वले  क्षेत्रों  और  अधिक  राजस्व  प्राप्त  होने  का

 अनुमान  है  ।  कुछ  दूसरे  क्षेत्रों  में  राजस्व-प्राप्ति  कम  संसाधनों  के  इस  असंतुलन  को  तमी  ठीक
 कि

 य
 सकता  है  जबकि  राज्यों  के  त्रित्त  आयोग  इस  बात  को  घ्यान  में  रखें  और  वितरण  की

 प्रतिषशतता  निर्घारित  करें  ।  इसके  राजस्त्र  क्षेत्रों  की  सीमाओं  का  पुनः  निर्धारण  करने  की  भी

 कुछ  ऐसे  क्षोत्र  मी  उदाहरणार्थ  154  गांवों  वाले  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  कल्वरायन  पहाड़ी
 जहां  कोई  पंचायत  नहीं  इस्र  विषोयक  के  अन्तगंत  समी  क्षेत्रों  में  पचायतें  बनायी  जानी

 विपक्षी  दलों  ने  अपते  निर्वाचनों  को  निराश  किया  जबकि  इस  सभा  में  अधिक  लोकतंत्री
 करण  पर  चर्चा  हो  रही  थी  |  हरिजनों  और  आदिवासियों  के  सबसे  वड़े  शत्र्  वे  हो  लोग  हैं  और  इस
 देश  की  जनता  उनके  इस  विश्वाभ्घात  को  नहीं  मूलेगी  ।  वे  चुनाव  हार  जायेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  $०  पी०  सिह  देव  ।  कृपया  संक्षेप  में  कहिए  ।

 शो  के०  पो०  सिह  देव  :  मैं  संक्षेप  में  कहने  का  प्रयास  करू  मैं  दोनों

 अर्थात्  और  संवैधानिक  संशो"्नों  का  समर्थन  करता  हुं  जिनमें  मारत  की  जनता  को  वे
 शक्तियां  वापस  दिलाने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  जो  वास्तव  में  उन्हीं  की  में  जो  कह  रहा  हूकि
 यह  मारत  की  जनता  को  वापस  दिया  गया  है  क्योंकि  प्राचीन  काल  से  ही  मारत  के  संस्कृति
 ओर  परम्परा  में  पंचायत  के  संस्थान  थे  जो  बिदेशी  आक्रमंणकारियों  द्वारा  व्यापारीकरंण  कीं  विचार

 197.



 संविधान  शिखेयक  और  सक्शिन  9  1989
 स  विधेयक

 धारणा  लाने  से  बुरी  तरह  समाप्त  हो  गई  ।  सेनिक  ओर  धर्म  प्रचार  कों  ने  उन  उत्पादन
 क्वेन्द्रों  और  स्वायत  शास्त्री  पंचायतों  को  तोड़  दिया  जो  पहले  भारत  के  प्रत्येक  ग्राम  में  थे  ।  राजस्व

 इक्टूठा  करने  वाले  आए  जिन्हें  केवल  वाणिजिक  पहलू  और  राजकोष  में  दिलचस्पी  ओर  आज

 स्वतन्त्रता  के  42  वर्ष  पश्चात्  हमारे  गतिशील  युवा  प्रधान  मन्त्री  मारत  की  जनता  को  वही  लोटा  रहे

 हैं  जो  उनके  पाएं  बहुत  पहले  था  ।

 गांधी  जी  ने  स्थानीय  स्वशासन  का  विचार  किया  था  और  स्वप्न  देखा  ।  पण्डित  नेहरू
 ने  हमें  पंचायती  राज  संस्थान  दिया  और  इससे  हमें  मिले  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  विकास  खण्ड
 और  पंचायत  समिति  जो  दुर्माग्यवश  आज  दूसरे  चरण  में  हैं  और  मृत  उनके  पास
 कोई  शक्तियां  नहीं  हैं  और  वे  या  तो  राज्यों  अथवा  केन्द्र  की  खैरात  पर  निमंर  श्रीमती  इन्दिरा
 गांधी  ने  समाज  को  कमजोर  वर्गों  के  उत्थान  के  कार्यक्रमों  में  जनता  की  साक्रेदारी  का  विचार  किया  ।
 ये  दो  संवेधानिक  संशोधन  विधेयक --  पंचायतों  के  लिए  संशोधन  और  नगरपालिकाओं  और
 कबरीय  क्षेत्रों  क ेलिए  संशोधन  अपने  उद्देश्य  और  कारणों  में  अत्यन्त  स्पष्ट

 मैं  अधिक  विस्तार  पूर्वक  नहीं  कहना  चाहता  हू  क्योंकि  आपने  पहले  ही  मुझे  समय
 की  कमी  के  बारे  में  कहा  पंचायती  राज  संस्थानों  के  सम्बन्ध  में  विधेयक  में  राज्यों  के  लिए
 त्रिपक्षीय  प्रणाली  स्थापित  करना  अनिवायं  है  ।  इसके  लिए  सभी  स्तरों  पर  सीछे  धुनाव  के  द्वारा  स्थानों
 को  मरना  अनिवाये  है  क्योंकि  लोकतन्त्र  के लिए  चुनाव  आवश्यक  है  ।  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  शहरी
 निकायों  और  पंचायतों  के  लिए  इस  व्यवस्था  का  प्रस्ताव  किया  है  कि  पंचायतों  और  नगरपालिकाओं
 को  संसद  और  राज्य  विधान  मण्डलों  का  दर्जा  दिया  इन्हें  संविधान  और  संवेधानिक  सुरक्षा  की
 पवित्रता  देने  क ेलिए  और  न्यायालयों  के  क्षेत्र  स ेचुनाव  और  पंचायत  के  अन्दर  किसी  विवाद  को
 निपटाने  के  लिए  लाया  जा  रहा  पंचायतों  और  नगरपालिकाओं  के  लिए  एक  निर्धारित  कार्यावधि
 निश्चित  करना  अच्छा  राज्य  विधान  मण्डलों  द्वारा  शाक्तियों  और  जिम्मेदारियों  के  हस्तांतरण
 की  व्यवस्था  करना  उचित  ही  है  ।  आज  हम  जनता  के  प्रतिनिधियों  के  तौर  पर  जानते  हैं  कि  किसी
 दल  किसी  राज्य  का  ध्यान  किए  बिना  किस  प्रकार  अधिसूचित  क्षेत्र

 अधिसूचित  क्षेत्र  परिषद्  और  पंचायतों  राजनीतिक  स्वार्थ  के  लिए  बलि  दे  दो  जाती  इन
 दोनों  संवेधानिक  संशोधन  विधेयकों  में  सत्ता  के  दलालों  को  हाथों  हानि  को  मिटाने  का  प्रस्ताव  करते
 हैं  जिसके  बारे  में  हमारे  प्रधान  मन्त्री  ने  न  केवल  इस  मंच  पर  परन्तु  उनको  उपलब्ध  सभी  मंचों  पर
 यह  कहा  चाहे  ये  राष्ट्रीय  विचार  गोष्ठियां  सभी  राज्यों  में  होने  वाले  राष्ट्रीय  दाद-विवाद
 विभिन  क्षेत्रों  इस  सदन  में  जो  हमारे  लोक  न्त्र  का  उच्चतम  विधान  मण्डल  इन  दो  विधेयकों  में
 सुदृढ़  वित्तोय  स्थिति  की  ब्यवस्था  के  लिए  सहायक  अनुदान  के  लिए  राज्य  विधान  मण्डलों  से  स्वीकृति
 राज्य  विकृत  आयोगों  का  चुनावों  का  निर्वाचन  आयोग  द्वारा  निर्देश  तथा  मारत  के
 नियन्तक-महालेखा  परीक्षक  द्वारा  लेखाओं  की  लेखा  परीक्षा  और  कुछ  ऐसे  राज्यों  को  छट  देना  जिनकी
 अखग  पद्धति  है  |  का  बस्ताव  किया  गया

 ह

 जहां  तक  नगरीय  क्षेत्रों  का  सम्बन्ध  इस  विधेयक  में  योजना  के  लिए  निम्न  स्तर  से  ही ई  जी  जब  रोषटर  पिछ
 ७  ~  जे  अजउम  से  5 का  प्रणाली  की  व्यवस्था  की  गई  है  ।  पिछले  दो  दशकों  से  बहुत  से  सानवीम  सदस्यों  ने
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 बार  हमारी  योजना  प्रणाली  के  सम्बन्ध  में  प्रश्न  उठाए  हैं  अथवा  क्षंका  प्रकट  की  हैं  क्योंकि  क्षेत्रीय
 विशेषताओं  ,  क्षेत्रीय  संसाधनों--मानवीय  और  मौतिक  ससाधनों  और  विशेष  स्थितियों  की  ओर  ध्यान
 नहीं  दिया  गया  है  ।  और  नई  कृषि  नीति  में  नई  प्रौद्योगिकी  और  हमारे  देश  के  नए  प्रौध्ोगिकी  और
 कृषि  विज्ञान  के  क्षेत्रों  के  सम्बन्ध  में  विचार  किया  गया  है  जो  35  क्षोत्रों  में  विमाजित  किया  गया  है  ।

 अतः  इतने  वर्षों  बाद  हमने  देखा  है  कि  योजना  से  राज्यों  के  बीच  विषमता  और  द्षोशत्रीय  असंतुलन  बढ़ा
 ही  है  ।  इन  दो  संविधान  विधेयकों  में  इस  त्रुटि  को  दूर  करने  का  प्रस्ताव  किया  गया  है  और
 पत्ली  बार  हम  निम्न  स्तर  ग्राम  पंचायत  जिला  स्तर  से  योजना  यना  रहे  भो

 समस्याएं  बताएंगे  जो  फिर  राज्यों  और  राष्ट्रीय  आथिक  विकास  योजनाओं  में  यूछ
 होंगी  ।  इसके  लिए  मैं  अपने  प्रधान  मन्त्री  को  बधाई  ता  हूं  जिन्होंने  चार  वर्ष  की  थोड़ो-सी  अनधि  से
 इस  देश  के  प्रत्येक  प्रत्येक  आदिवासी  झुण्ड  और  प्रत्येक  पिछड़े  क्षेत्र  का  दौरा  करके  उनकी
 समस्याओं  का  पता  लगाने  का  प्रयास  करके  न  केवल  अपने  नाना  और  माता  का  अनुकरण  किया
 उन्होंते  हमें  राष्ट्रीय  वाद-विवाद  के  पश्चात्  एक  व्यापक  कानून  दिया  है  जिसका  हर्म  समर्थन  करना
 चाहिए  क्योंकि  हम  अपनी  जनता  की  ओर  से  इसी  की  मांग  करते  रहे  यह  देखते  हुए  हमें  दुःख  हो
 रहा  है  कि  हमारे  कुछ  साथी  इस  समय  सदस्य  नहीं  हैं  जो  जनता  को  वह  शाक्ति  दिलाने  के  इन
 क्रांतिकारी  उपायों  में  साझीदार  होते  जो  वास्तव  में  उन्हों  की  है  अर्थात  अपने  लिए  निर्णय  अपने
 लिए  योजना  अपने  व्यवसाय  की  देखमाल  करने  की  अपना  सामाजिक  आर्थिक
 विकास  और  स्वतन्त्रता  के  समय  जिन  अन्य  बातों  के  लिए  हम  लड़  हैं  ।

 श्री  मोहम्मद  अयूब  खां  :  जनाब  डिप्टी  स्पीकर  मैं  आपका  शुक्रगुजार  हर
 कि  आपने  इन  दोनों  आईनी  तरमीमों  पर  मुझे  अपने  ख्यालात  इजहार  करने  का  मौका  धिया  ॥

 जनाबे  डायरेटिव  प्रिसिपल्स  का  क्लाज  40  इस  बात  को  लाजमी  करार  देता  है  कि
 :  स्टेट्स  को  इतनी  ताकत  देनी  चाहिये  कि  वे  हमारी  हुकूमत  की  बुनियादी  कड़ी

 सैल्फ  गवनंमैंट  बनें  एट  दी  लोएस्ट  लेबल  |  आज  39  बरस  के  बाद  राजीव  गांधी  ने  इस  जरूरत  को

 महसूस  किया  और  इसको  पूरा  किया  इसके  लिए  मैं  राजीव  जी  को  दिली-मुबारक  बाद  देता  हू  ।

 जब  यह  सिलसिला  शुरू  हो  गया  उस  वक्त  हमारें  अपोजिशन  के  लोगो  ने  कहा  कि  यह
 फ्राड  आन  दी  कांस्टीटथूशन  यह  सबवर्शन  है  हमार  फेडलिज्म  का  ।  उन्होंने  कहा  कि  इससे  हम
 स्टेट्स  के  अख्तियारात  में  मदाखिलत  करते  हैं  ।  भेरा  ख्याल  है  कि  इस  किस्म  के  जितने  भी  खद॒शात
 इजहार  कर  रहे  उससे  लगता  है  कि  उन्होंने  खुद  अच्छी  तरह  से  इन  आईनी  तरामीम  को  पढ़ा  नहीं
 है  ।  इसकी  तफसील  को  स्टडी  नहीं  किया  है  या  समझ  कर  भी  आदाम  की  आंखों  में  घ,ल  झोंकने  की
 कोशिश  करते  एक  साहब  ने  कहा  कि  राजीव  गाँधी  कोलम्द्स  बन  रहे  यह  कोई  नई
 याफ्त  नहीं  लेकिन  मैं  उनसे  कहना  चाहता  1977  में  जब  वे  सत्ता  में  थे  और  जयप्रकाश

 नारायण  उनके  लीडर  उस  वक्त  वे  इस  काम  को  करते  और  .  कोलम्बस  बनते  फिर  भी  उत्तका  एक

 बहुत  बड़ा  अहसान  होता  ।  पहले  जो  पंचायती  राज  का  ढांचा  उसमें  कोई  जान  नहीं  आज
 पहली  बार  यह  महसूंस  किया  गया  कई  सालों  खसूसने  जब  से  राजीव  गांधी  जो  सत्ता  में
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 उन्होंने  मुल्क  की  नब्ज  को  जो  हमार  मुल्क  को  एक  बहुत  बड़ी  तादाद  है  उसको  सियाश्ती

 ताकत  के  सिलसिले  में  नजर  अन्दाज  किया  गया  है  उन्हें  अपनी  आबादी  को  इग्नोर्ड  और

 डिप्राहव  किया  जा  महरूमियत  का  अन्दाजा  उनकी  बहब़ूदी  के  लिए  पावर  को  डिसेन्ट्रलाइज  किया

 शहरों  में  और  गांवों  में  ।  उनके  लिए  बहुत  बड़ा  एक  तारीखी  कदम  उठाया  जा  रहा  क्या  हम

 यह  नहीं  जानते  कि  कई  सालों  से  पंचायतों  के  इलंक्शन  नहीं  क्या  हम  यह  नहीं  जानते  कि  नई

 सालों  से  नगर-पालिकाओं  के  इलेक्शन  नहीं  हुए  और  इसमें  नौकरशाही  में  मुदाखललत  होती  थी  ।  चाहे
 किसी  स्टेट  में  हमारी  सरकार  हो  या  मुख्तलिफ  सरकारें  इन  संस्थाओं  को  अच्छी  तरह  से  चलने  का

 मौका  नहीं  दिया  जाता  था  ।  इसलिए  गहसूत्त  किया  गया  कि  संविधान  में  एक  अलग  चे५टर  कायम

 रखा  ताकि  हम  इस  हक  की  हिफाजत  करें  आते  वाली  नस्लों  के  लिए  एक  राता  बनें  ।  एक

 साहब  ने  फरमाया  कि  साहब  राजीव  ग्ांधो  एक  स्टेटस्मैंन  लाइक  नहीं  मके
 अफसोस  यह  कहते  हुए  कि  हमारे  आईने  पर  जमहूरियत  की  बुनियाद  है  उसमें  हम  तरमीम  ला  रहे

 उसका  तरमीम  कर  रहे  हैं  और  एक  नया  रास्ता  भुतय्यन  कर  रहे  हैं  पंचायती  राज  के  लिए  और
 नगर  पालिकार्ओं  के  लिए  एक  रास्ता  नया  दे  रहे  आज  से  चालीम  सालों  के  बाद  जब  जम्हरियत

 की  बुनियाद  मजबूत  हो  हमारी  डैमोक्रेसी  के  भज  के  इस  शानदार  कदम  को  याद  किया

 जाएगा  जो  इन्४लाबी  कद्  उठाया  यह  कदम  राजीव  गांधी  जी  के  बकत  में  उठाया  गया
 मादरे  हिन्दुस्तान  के  एक  सच्चे  सपूत  राजीव  गांधो  ने  लोगों  की  नब्ज  को  अच्छी  तरह  से  पहचाना  और
 उसके  मृताबिक  जो  तारीख  के  तकाजे  को  पूरा  किया  गया  अभी  एक  साहब  ने  कहा  कि  यह
 मदाखलत  है  स्टेट्स  क्योंकि  ये  उसके  अख्तियारात  यह  मी  इस  वजह  से  है  कि  श्ञायद  उन्होंने
 इसको  पढ़ा  भी  है  या  हम  लोगों  की  आंतों  में  घल  क्षोंकनें  क ेलिए  यह  कहा  जा  रहा  मेरी  गजा
 रिश्व  है  उनसे  कि  वे  बुनियादी  तरमाम  बिल  को  जो  कि  आपके  सामने  उसको  आप  आर्टिकल
 243  में

 |  जमुवाद ]

 अनुच्छेद  243  में  लिखा  है  ।”

 भाग  के  उपबन्धों  के  अधीन  रहते  राज्य  का  विधि

 पंचायतों  की  संरचना  के  लिए  उपब्न्ध  कर  सकेगा  ।

 इस  पर  अमल  सेंट्रल  गवनेमेंट  खुद  तो  करेगी  नहीं  ।  सेंट्रल  गवर्नेमेंट  ने  तो  एक  श्राड  फ्रै  म  वर्क

 दिया  है  कि  इसकी  यह  आईनी  शक्ल  होगी
 ।

 इसको  किस  तरह से  अमल  में  लामा  जाएगा यह  भार
 स्टेट ग़बर्त  पर  छोड़  द्विया  ग्रया  जाप  देखे  कि  आ्टिकल  243  में  क्या  बातें दी  गयी
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 अनुच्छेद  243  में  कहा  गया  है  :

 का  विधि  द्वारा  पंचायत  को  एँसी  शक्तियां  और  प्राधिकार  प्रदान
 कर  सकेगा  जो  वह  उन्हें  स्थायत्त  शासन  की  सस्थाओं  के  रूप  में  कार्य  करने  योग्य  बनाने  के

 लिए  आवश्यक  समके  और  ऐसी  विधि  में  पंचायत  उपयुक्त  स्तर  ऐसी  शर्तों  के अधीन

 रहते  हुए  जेटली  उसमें  विनिरदिष्ट  की  जाएं  ।”

 अनुच्छेद  243  में  भी  ऐसा  ही  कहा  गया

 अनुच्छेद  243  (Fr)  में  उपबन्ध  है  किसी  राज्य  का  समय-समय  पर  विधि

 पंचायतों  के  निर्वाचनों  से  सम्बन्धित  या  संसक्त  समी  विषयों  की  बाबत  उयबन्ध  कर  ”

 इन  उपबन्धों  में  केन्द्र  द्वारा  किसी  दुव्येबहार  का  संकेत  नहीं  मिलता  राज्य  के

 स्वायत  शासन  के  प्रति  शालीन  और  विवेकश्ील  सम्मान  व्यक्त  किया  गया  है  ।

 ये  बातें  कही  जाती  हैं  कि  हम  आज  यह  कदम  कपों  उठा  रहे  यहे  उनकी  बदकिस्मती  है

 यह  कदम  राजीव  गांधी  जी  की  तरफ  से  उठाया  जा  रहा  नी  दूसरी  बदकिस्मती  यह  है  कि

 इले  श्शन  नजदीक  आ  रहे  इसलिए  बदहवास  होकर  करी  वे  इसकी  हिमायत  करते  हैं  कभी  हिमायत

 नहीं  करते  ।  उनका  कोई  भी  स्टेंड  वाजेह  नहीं  है  ।  वे  कहते  हैं  कि  जब  वे  पावर  में  आयंगे  तो  इसको

 तब्दीख  करेंगे  ।  ये  जो  तमाम  तरमीम  राजीव  गांधी  लाये  हैं  इनको  खत्म  करेगे  ।

 मैं  उनको  मश्विरा  देता  हूं  कि  यह  एक  बहुत  बड़ा  कदम  है  ।  यह  हम  एक  एंसा  कानून  बनाने
 जा  रहे  हैं  एक  एंसा  कदम  उठाने  जा  रहे  हैं  कि  इसके  लिए  हमें  हिस्ट्री  में  हमेशा  याद  रक्षा  आयेगा  ।

 मुझे  अफसोस  है  कि  उघर  की  बैंचें  खाली  ये  लोग  देखते  हैं  कि  रोशमी  फैलने  वाली  है
 उससे  घबराकर  भाग  गये  वे  रोशनी  को  देख  नहीं  सकते  माग  खड़े  हुए  उनको  सोचना

 नाहिए  कि  आज  लोग  क्या  कह  रहे  हैं  ।

 मैं  उनको  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  जो  लोगों  तक  जम्हूरियत  पहुंचाते  की  बात  लौकराज  र

 लोगों  को  पावर  देने  की  बात  है  इसमें  हमारा  साथ  न  देने  के  लिए  इन्हें  पछताना  पड़ेगा  |  अब

 गांव  तक  यह  चीज  जाएगी  और  वहां  लोगों  को  आप  अपसे  फैसले  करने  आज  ये  लोग  लोगों
 की  सथ्ज  पर  हाथ  रखकर  उन  लोगों  के  दिलों  की  धड़कनों  को  महसूस  नहीं  कर  रहे  समक्न  नहीं
 पे  हूं
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 विधेयक

 बल्कि  प्प+प८  ~  कर  की  बन्  कक  वीक

 ]
 प्रोਂ  पी०  जे०  क्ुरियन

 :  मैं  श्री  राजीव  गांधी  द्वारा  प्रस्तुत  इन  दोनों
 विधेयकों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  ये  दोनों  ऐतिहासिक  हैं  जिनके  द्वारा  निचले  स्तर  की  जनता  को  सत्ता
 दी  जा  रही  इन  विधेयकों  से  गांधी  जी  के  स्वराज  का  सपना  साकार  इन  विधोयकों  के
 माध्यम  से  श्री  राजीव  गांधी  ने  गांघी  जी  के  स्वप्न  को  साकार  किया  है  ।

 यह  बड़  दुर्माग्य  की  बात  है  कि  इस  ध्युम  अवसर  पर  विपक्ष  संसद  से  भाग  जनता  ने
 हमें  देश  के  शासन  के  लिये  बहुमत  दिया  इसी  प्रक्नार  उसने  विपक्ष  को  संसद  में  बेठकर  अपनी
 सहमति  व्यक्त  करने  तथा  अपने  सुझाव  देने  के  लिये  अल्पमत  में  मेजा  है  |  हम  अपने  कतंव्य  का  पालन
 कर  रहे  हैं  परन्तु  यह  दुर्भाग्य  की  बात  है  कि  विपक्ष  अपने  कतंव्य  से  भाग  गया  यह
 विपक्ष  की  तरफ  से  अत्यन्त  गैर  जिम्मेदाराना  व्यवहार  है  ।  उन्होंने  इन  कार्यों  से  लोकतांत्रिक  संस्था
 का  अपमान  किया  है  और  उन  लोगों  के  साथ  विश्वासघात  बिया  है  जिन्होंने  उन्हें  चना  था  ।

 संविधान  के  अनुच्छेद  40  में  कहा  गया  है  :

 प्राम  पंचायतों  का  संगठन  करने  के  लिए  कदम  उठायेगा  और
 उनको  एसी

 शब्तियां  और  प्राधिकार  प्रदान  करेगा  जो  उन्हें  स्वायत्त  शासन  फी  इकाइयों  के  रूप  में  कार्य
 करने  योग्य  बनाने  के  लिये  आवश्यक  हों  :”

 इसी  प्रकार  संविधान  के  अनुच्छेद  12  में  कहा  गया  है  ।

 /  के  अन्तर्गत  भारत  क्री  सरकार  और  संसद  तथा  राज्यों  में  से
 की  सरकार  और  विधान  मण्डल  ।

 प्रत्येक  राज्य

 इसका  क्या  अभिप्राय  है  !  इन  दोनों  अनुच्छेदों  का  तात्पयं  यह  है  कि  केन्द्र  और  राज्यों  की
 पंचायतों  में  स्वायलशासी  सरकार  बनाते  की  समान  जिम्मेदारी  श्री  राजीव  गांधी  इस  संवैधानिक
 संशोधन के  द्वारा  केन्द्र  की  यह  संवेधानिक  जिस्मेदारी  निमा  रहे  हैं  ।

 यदि  हम  अपनी  पंचायतों  की  वत॑मान  स्थिति  की  तरफ  ध्यान  दें  तो  यह  संतोषजनक  नहीं  हैं  ।
 इन  संस्थाओं  में  बहुत  दोष  और  कमियां  हैं  |  वे  स्वायत्तशासी  सरकार  के  रूप  में  कार्य  नहीं
 कर  सकती  हैं  उनके  पास  वित्तीय  अधिकार  या  अपने  कार्यक्रमों  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  मशीनरी
 नहीं  इन  सस्थाओं  को  ग्रामीण  क्षेत्रों  में विकास  कार्यों  का  केन्द्र  समझा  जाता  राज्य  सरकारों

 कस्बों  की  प्री  तरह  उपेक्षा  कर  दी  है  और  उनके  स्थान  पर  सत्ता  के  दलाल  पैदा  हो  गये
 लिये  जनता  की  स्थिति  सुधारने  के  लिये  पंचायतों  की  इम  स्थिति  में  सुधार  किया  जाना  चाहिए  ।
 श्री  बलवन्स  राय  मेहता  समिति  ने  पंचायतों  की  वर्तमान  स्थिति  के  इन  सभी  पहलुओं  पर  प्रकाश
 डाला  है  ।

 हम  विगत  सात  पंचवर्षीय  योजनाओं  से  ग्रामीण  विकास  के  लिये  बहुत-सी  धनराशि  खर्च  करठे
 रहे  हैं  परन्तु  इसके  लिये  एक  रुपये  में  से

 केवल  50  पैसे  खच॑  किये  गये  शेष  घनराशि  या  तो
 प्रशासन  पर  ख्  की  जाती  है  या  बिचौलियों  और  सत्ता  के  दलालों  द्वारा  हड़प  कर  ली  जाती  है  ।
 ऐसी  स्थिति  में  हम  अपनी  जनता  की  महत्वाकांक्षाओं  को  पूरा  नहीं  कर  पाये  शहरों  और  गांगों  के
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 विधान

 का  न  डा  है
 विधान सं  |  चौंसठवां  स  शोघन  )  विधेयक  और  स  विधघ  9  1989

 स  विधेबक

 कार्यों  की  स्वयं  देख-रेख  करेगी  और  इन  कार्यों  पर  खर्च  की  गयी  प्रत्येक  पाई  का  अधिकतम  लाभ
 घठायेगी  ।

 हमारै  प्रधानमन्त्री  ने अपना  पद  ग्रहण  करने  के  तुरन्त  बाद  इस  समस्या  की  गभ्मीरता  का

 अमुमव  किया  ।  उन्होंने  सम्पूर्ण  देश  का  दौरा  किया  ।  उन्होंन  हरिजन  तथा  आदिवासी  बस्तियों  और
 जनजाति  क्षेत्रों  का  दौरा  किया  और  इन  क्षोत्रो  के  लोगो  ग्रे  प्रत्यक्ष  रूप  में  परस्पर  बातचौत  की  ।

 इस  बातचीत  के  कारण  उन्होंते  हमारे  समाज  को  प्रमावित  करने  वाले  रोग  का  सही  निदाब  किया  ।
 इसलिये  वहू  इस  समस्या  के  लिए  यह  सर्वोत्तम  औषध-सर्वोत्तम  समाघधान-निर्धारित  कर  रहे  हैं  ।  यह्
 समाघान  क्या  है  ?  इसमें  सत्ता  जनता  को  दी  जा  रही  है  और  इन  निकायो  से  सत्ता  के  दलालो  और
 बिचोलियो  को  हटाया  जा  रहा  यदि  किसी  भी  व्यक्ति  को  हमारे  गांवों  और  ग्रामीण  क्षेत्रों  का
 अल्पज्ञान  भी  है  तो  मुझे  विश्वास  है  कि  वह  इन  विधेयको  प्रर  आपत्ति  नहीं  करेगा  ।

 मुक्के  यह  देखकर  आश्चर्य  है  कि  विपक्ष  इन  विधेयकों  पर  आपत्ति  कर  रहा  मैं  नहीं  जानता
 कि  वे  जनता  का  सामना  किस  प्रकार  करेंगे  ।  विपक्षी  लोग  इन  विधेयकों  का  विरोध  करना  चाहते  हैं
 इसलिये  वे  अनेक  बेबुनियादी  आरोप  लगा  रहे  हैं  ।  वे  कहते  हैं  कि  ये  विधेयक  जल्दबाजी  में  प्रम्तुत  किये
 गये  उनका  कहना  है  कि  संविघात  संशोधन  की  आवश्यकता  नहीं  है  बल्कि  राजनैतिक  इच्छा  की
 आवश्यकता  है  ।  वे  यह  भी  कहते  है  कि  र/ज्यों  के  अधिकारों  को  कम  किया  जा  रहा
 बातें  कैसे  कह  सकते  है  ?  वे  यह  मं  प्रचार  करते  हैं  कि  यह  एक  राजनैतिक  चाल  वे  यह  सब  कंसे
 कह  सकते  हैं  ?  इनमें  से  कोई  एक  बात  भी  समर्थन  योग्य  नहीं  है  ।

 वे  ये  सब

 देश  का  प्रत्येक  व्यक्ति  जानता  है  कि  इन  विधेयकों  को  जल्दबाजी  में  अस्तुत  नहीं  किया  गया
 है  जेसा  कि  विपक्ष  कह  रहा  है  |  यह  प्रक्रिया  1986  के  जब  प्रधान  मन्त्री  ने  जनजातिय  क्षेत्रों
 और  देद्ष  के  दूरस्थ  इलाकों  का  दौरा  शुरू  किया  शुरू  हुई  थी  ।  यह  प्रक्रिया  करीब  तीन  वर्ष  पहले

 शुरू  हुई  थी  |  तदोपरान्त  व्यापक  रूप  से  मशविरा  किया  सेमिनार  और  बैठक  हुई  |  केवल  कांग्रेस
 दल  में  ही  विचार-विम्णों  नहीं  किया  गया  बल्कि  सरकारी  स्तर  पर  भी  हुआ  था  ।  जिला  परिषदों  के
 अध्यक्षों  नगर  निम्रमों  के  समापतियों  आदि  से  सलाह  ली  गयी  थी  ।  तत्परचात  मुख्यमंत्रियों  के  स्तर
 पर  विचार-विमष्तों  हुए  +  विस्तृत  विचार-विमष्ञें  के  पश्चात  ये  विधेयक  बनाये  गये  और  पुर:ग्थापित
 किये  गये  ।  इस  लिये  विपक्ष  का  यह  आरोप  पुष्टि  योग्य  नहीं  है  कि  इस  विधेयकों  को  जल्दबाजी  में

 प्रस्तुत  किया  गया  है  !

 वे  कहते  हैं  कि  यह्  एक  राजनेतिक  चाल  है  वे  ऐसा  क्यों  कहते  हैं  ?  वे  जानते  हैं  कि  जनता
 इसका  समर्थन  करेगी  ।  इसलिये  वे  जनता  का  सामना  करने  से  डर  रहे  जनता  इन  संझोघनों  का
 निश्चित  रूप  से  समर्थन  करेगी  क्योंकि  वह  वास्तविक  स्थिति  को  जानती  है  ।  विपक्ष  भा  यह  कहने  का
 क्या  अभिप्राय  है  9  ऐसे  अच्छे  उपाय  संसद  के  समक्ष  प्रस्तुत  नहीं  किये  जाने  चाहिए  ?  चुनाव  वर्ष  में

 भी  चुनी  हुई  सरकार  का  यह  कतंव्य  है  कि  वह  ऐसे  कानूनों  को  पारित  करे  और  ऐसे  उपाय  चालू  करे
 जो  जनता  के  लिये  अच्छे  एक  चुनी  हुई  सरकार  जनता  की  सहायता  के  लिये  अच्छे  उपाय  करे
 बिना  नहीं  रह  सकती  ।  विपक्ष  अप्नी  जिम्मेदारी  से  भाग  सकता  है  परतु  हम  जनता के  प्रति  वचनवद्ध
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 हैं  ।  इसलिये  हम  ये  उपबन्ध  करेंगे  ।  हम  इस  सामान्य  आलोचना  से  हतोत्साहित  नहीं  हो  सकते  कि  इन
 कानूनों  को  कार्यान्वित  करने  पर  यह  आरोप  लगाया  जायेगा  कि  ऐसा  वोट  लेने  के  लिये  किया  गया
 है  ।  इसका  निणंय  जनता  करेगी  कि  यह  राजनेतिक  चाल  है  या  नहीं  ।  इसका  निर्णय  कुछ  ही  महीनों
 में  हो  जायेगा  ।  वे  इस  देश  में  इन  विधेयकों  के  पक्ष  में  निर्णय  करेंगे  ।  जनता  श्री  राजीव  गांधी  और
 उनके  दल  इस  संसद  में  बहुमत  के  वोट  देगी  ।

 विपक्ष  राजनंतिकः  इच्छा  का  प्रश्न  किस  प्रकार  उठा  सकता  है  ?  संवैधानिक  संशोधन  प्रस्तुत
 करने  हेतु  नतृत्व  के  लिये  अधिकतम  राजनेतिक  इच्छा  की  आवश्यकता  होती  हमारी  राजन॑तिक
 इच्छा  है  ।  इसलिये  हमने  ये  संवैधानिक  संशोधन  विद्येवक  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  विपक्ष  की  राजनेतिक  इच्छा

 ट्री  है  इसलिये  वे  इनका  विरोध  कर  रहे  तर्क  के  लिये  यदि  उनकी  राजनेतिक  इच्छा  भी  है  तो  वे
 उचित  प्राधिकार  के  बिना  ऐसा  कसे  कर  सकते  हैं  ?  यदि  राज्यों  की  पंचायती  राज  को  कार्यान्वित  करने

 की  राजनेतिक  इच्छा  होगी  तो  ये  विधेयक  उन्हें  पंचायती  राज  को  लागू  करने  के  लिये  प्राधिकार  और

 काननी  स्वीकृति

 इसलिए  यह  कांग्रेस  पार्टी  और  श्री  राजीव  गांधी  की  इच्छा  है  जिस  कारण  ये  दो
 विधेयक  लाये  गए  वे  राज्य  की  शक्तितयों  को  कम  करने  के  बारे  में  प्रश्न  उठा  रहे  हैं  ।  राज्य  की
 शक्षितयां  कहाँ  कम  की  गई  हैं  ?  चुनाव  आयोग  की  निगरानी  में  चुनाव  किये  गये  अतः  राज्य  की
 शक्तियां  कैसे  कम  हो  सकती  हैं  ?  उसी  चुनाव  आयोग  के  तत्त्वाधान  में  कराए  गए  चुनावों  के  परिणाम
 स्वरूप  राज्य  सरकारें  चुनी  गई  हैं  ।

 यदि  पंचायतें  भंग  हो  जाती  हैं  तो  छः  महीने  बाद  चुनाव  कराने  यह  सच  कि
 राज्य  सरकार  अपनी  राजनीतिक  सुविधा  के  अनूसार  पंचायतों  के  चुनाव  स्थगित  नहीं  करा  सकती  ।
 उन्हें  छः  मह  नों  के  अन्दर  चुनाव  क  रान  पड़ेंगे  ।  विपक्ष  इन  उपायों  को  पसन्द  नहीं  करे  लेकिन  मारत
 के  लोगों  ने  उन  उपायों  का  स्वागत  किया  है  ।  यह  भी  जानना  जरूरी  है  कि  विपक्ष  पहले  नियंत्रण  एवं
 महालेखा  परीक्षक्र  द्वारा  पंचायत  के  लेखों  की  लेखा  परीक्षा  किये  जाने  की  आलोचना  कर  रहा
 उस  समय  वे  कह  रहे  थे  कि  नियंत्रण  एबं  महालेखा  परीक्ष्क  केन्द्रीय  सरकार  के  हाथों  की  कठचुतली
 है  ।  अब  वे  इस  सम्बन्ध  में  अपनी  बात  बदल  रहे  हैं  ।

 एक  विपक्ष  पेचायती  राज  संस्थाओं  का  स्वागत  कर  रहा  अशोक  मेहता
 जिसे  1978  में  नियुक्त  किया  गया  ने  इसकी  सिफारिश  की  थी  और  आज  के  बहुत  से  जनता  दल
 नेताओं  ने  इसका  समर्थन  भी  किया  था  ।  केवल  जनता  दल  के  नेताओं  ने  इसका  समथेन  नहीं  किया
 बल्कि  अनुमवी  माकक्संवादी  श्री  नम्बूँदरिपाद  ने  भी  पंचायती  राज  संस्थाओं  और  इस  सम्बभ्ध  में
 संविधान  में  संशोधन  का  भी  समर्थनਂ  किया  आज  बे  अपने  सिद्धांत  बदल  रहे  हैं  और  वे  अपना
 निश्चय  बदल  रहे  हैं  ।  केंवल  विपक्ष  ही  ऐसा  है  ओो आज  किए  गए  निश्चय  को  कल  बदल  देता  है  ।
 कांग्रेस  एंसा  नहीं

 कर  सकती  ।  कांग्रेस  को  सुमंगत  नीतियां  हैं  और  हम  गांधी  पष्डित  नेहरू  और
 श्रीमती  हन्दिरा  गांधी  द्वारा  निर्षारित  नीतियों  के  प्रति  दुढ़  संकल्प  हैँ  ।  हम  उनके  ह्वाशा  दर्शाये  पये
 मार्ग  का  अमुसरण  करतें  हैं  ६  सके  विपरीत  विपक्ष  जब-तय  अप  नौतियाँ  बदसता  रहता  है  ।

 207



 स  विधान  विधेयक  और  स'विधान  9  1989

 सशोधन )  विधेयक
 -  sR नमन  «५

 मैंने  विपक्ष  द्वारा  की  गई  बहुत  चर्चाओं  और  उनके  द्वारा  लगाये  गये  आरोपों  को  सुना  कि
 सारी  शक्षित  केन्द्र  के  पास  है  ।  वे  इस  सदन  में  तक  दे  रहे  थे  कि  शक्ति  का  और  अधिक  विकेन्द्रीकरण
 किया  जाना  चाहिए  और  यहाँ  जो  विधेयक  प्रस्तुत  किये  गये  हैं  यह  शब्तियों  का  वास्तविक  विकेन्द्री
 करण  करते  हैं  और  लोगों  को  वास्तविक  शक्ित  देते  हैं  । लकिन  विपक्ष  इसका  विरोध  कर  रहा  हूँ  ।
 इसका  क्या  अर्थ  हू  ?  विक्रेन्द्रीक  रण  से  अभिप्राय  यह  हूँ  कि  उन्हें  अधिक  शत  दी  जानी  चाहिए  और
 शक्ति  उन  राज्य  मुख्यालयों  को  दी  जानी  जहाँ  वे  शासन  में  हैं  ।  वे  उन  राज्य  मुख्यालयों
 जहां  विपक्ष  की  सरकार  सत्ता  में  हें  पास  अधिकार  रखना  चाहते  हैं  जिनका  इस्तेमाल  वे  सत्ता
 के  दलालो  और  विचौलियों  के  म  घ्यम  से  करना  चाहते  मुझे  विश्वास  हैं  कि  लोग  इस  पर  पुनः
 विचार  करेंगे  और  उन्हें  उचित  उत्तर

 वे  इन  विधेयकों  में  क्रिस  बात  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ?  क्या  कोई  एंसा  रूण्ड  है  जिसका  वे
 विरोध  कर  सकते  हैं  ?  वया  वे  पाँच  वर्षों  पश्चात  चुनाव  करान  का  या  आदिवासियों  तथा

 महिलाओ  के  लिए  किये  गये  आरक्षण  का  या  भंग  किये  जाने  के  बाद  समिति  के  पुनः  चुनाव  कराने  का
 या  समूचे  आरक्षण  का  विरोध  कर  रहे  हैं  ?  ईमानदारी  से  कहूं  तो  कोई  व्यक्ति  इन  विधेयको  में  निहित
 उपघन्धों  का  विरोध  नहीं  कर  सकता  |  मैं  महसूस  करता  हूं  कि  विपक्ष  अन्दर  से  तो  इन  विधेयकों  का
 स्वागत  कर  रहा  हें  ।  राजनीतिक  स्वार्थ  के  लिए  वे  इसका  विरोघ  कर  रहे  हैं  ।

 अपने  राजनीतिक  स्वार्थ  के  लिए  बे  संसद  छोड़कर  चले  गये  हैं  '  संसद  चल  रही  इस  चर्चा  को
 उन्होंने  उपेक्षा  की  है  ।  अन्ततः  वे  लोगों  से  भागेंगे  में  या  लोग  ग्वय  उन्हें  संसद  के  प्रांगण  से  भगा

 ये  विधेयक  ऐतिहासिक  हैं  ।  ये  विधेयक  स्वतन्त्र  मारत  और  ग्रामीण  जीवन  में  और
 इंःलिकाओं  में  क्रान्तिकाओी  परिवतंन  लाए मे  ।  लोगों  को  वास्तविक  शक्तियां  दी  जा  रही  हैं  और  वे
 अपने  भाग्य  क  स्वय  मालिक  होंगे  ।  ये  विधेयक  राष्ट्रपिता  महात्मा  गांधी  के  सपनों  क॑  पूरा  करते
 श्री  राजीव  गांधी  ने  इन  सपनों  को  पूरा  किया  है  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  विधेयकों  का  समर्थन  करता  हूं  ।

 |

 श्रीमती  प्रमावतो  गुप्त  :  माननीय  उपाध्यक्ष  हमारे  सम्माननीय  यवा
 प्रधान  मन््त्री  न  15  1989  को  पंचायती  राज  विधेयक  इस  सदन  में  प्रस्तुत  किया  उससे  पूरे
 वेक्ष  में  खुशी  का  लहर  दोड़  गयी  थी  ।  वेमे  ही  आज  स्लै  दो  दिन  पूर्व  उन्होंने  इसौ  सदन  में  जो  नगर
 पालिकाओं  ओर  नगर  परिषदों  को  सशक्त  बनाने  सम्बन्धी  संविधान  संशोधन  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 उसका  सत्र  स्वागत  हुआ  है  ।  इस  सदन  में  प्रस्तुत  संविधान  के  और  संशोधन  विधेयकों
 की  महत्ता  इसी  से  प्रामाणित  होती  है  कि  उनका  सारे  देक्ष  में  स्वागत  हुआ  है  ।  दोनों  विधेयक  महत्वपूर्ण
 हैं  ।  ये  विधेयक  ऐतिहासिक  और  क्रान्तिकारी  ही  हमारी  प्रगति  में  एक  म,इलस्टोन  हैं  और  इनका
 उल्लेख  भारत  के  इतिहास  में  स्वर्णाक्षरों  में  फिया  जायेगा  |  इनके  पास्त  होने  के  बाद  देश  में  निदिच्चत
 तौद  से  एक  स्वर्णिम  अध्याय  आरम्भ  होने  जा  रहा  मैं  दोनों  का  तहदेदिल  से  समर्थन
 करती  दोनों  विशधेयकों  की  करेला  तंयार  करने  में  हमारे  नगर  मिकास  पंचायती  राज़  और
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 कृषि  मन्त्री  तथा  कृषि  राज्य  मन्त्री  जी  ने  जितना  परिश्रम  किया  योगदान  दिया  उसकी  मैं  प्रश्ष॑ंसा
 क  गर  उन्हें  बधाई  देती  हू  क्योंकि  इन  विधेयकों  द्वारा  हमारे  प्रजातांत्रिक  में  क्रान्तिकारी
 परिदर्तन  होने  जा  रहे  इन  विधेयकों  में  अऐेक  उल्लेखनीय  बाते  शामिल  जनता  को  सत्ता
 हस्तांतरित  करने  को  दिशा  में  क्रान्तिकारी  बिन्दुओं  का  समावेश  मैं  उन  प्रावधानों  का  हुदय  स्ले
 समर्थन  करती  हु  ।  जब  तक  हमारा  भारत  वजद  में  इन  दोनों  निलों  की  इतिहास  में  अमिट
 छाप  बनी  रहेगी  ।  मुझसे  पहले  अनेक  माननीय  सदस्यों  ने  इन  दोनोਂ  विधेपकों  का  समथंन  किया
 कल  मैं  यहां  माननीय  श्री  डी०  पी०  यादव  की  बातें  बड़े  घ्यान  से  सुन  रही  थी  ।  जिस  तरह  आज  हर
 जिला  मुख्यालय  में  पैसे  की  बन्दर  बांट  हो  रही  हरारा  तीस  चालीस  करोड़  रुपया  प्रतिवर्ष  हर
 किला  मुख्यालय  में  प्रशासनिक  खज्ं  के  रूप  में  व्यर्थ  जा  रहा  आई०  ए०  एस०  अधिकारियों  हे
 लेकर  चतुर्थ  श्रेणी  कमंचारियो  हर  जिला  मुख्यालय  में  15-16  हजार  की  संख्या  में  नौकरशाह्

 उनकी  तनख्वाहो  पर  हमें  भारी  राशि  प्रतिव्षं  खर्च  करनी  पड़ती  वह  वास्तव  में  जनता  के  हित
 में  नहीं  गत  31  अक्तूबर  को  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  की  बरसी  के  अवसर  पर  हमारे  युवा  प्रधान

 श्री  राजीव  गांधी  ने  बड़े  स्पष्ट  शब्दोਂ  में  स्वीकार  किया  था  कि  जितना  पैसा  हम  कंन्द्र  से  जनता
 के  कल्याण  के  जन-समस्याओਂ  के  निराकरण  के  लिए  देते  उस  पंसे  की  लूट  हो  रही  हमें
 अपनी  व्यवस्था  में  आमूलचूल  परिवतंन  लाना  है  ।  मैं  कहना  चाहती  हू  कि  जेसा  उन्होंने  कहा
 वह  क्रान्तिकारी  परिवर्तन  इन  व्थधियकों  के  जरिये  लाया  जा  रहा  है  नगरपालिका  विधेयक  और
 पंचायत  राज  विधेयक  एक  दूसरे  के  पूरक  इन्हें  अलग  करके  नहों  देखा  जा  सकता  क्योंकि  हमारे
 देश  की  एक-चौथाई  जनसंख्या  शहरोਂ  में  निवास  करती  उनके  विकास  को  नजर  अंदाज  नहीं  किया
 जा  सकता  ।  हमारा  सत्ता  हस्तांतरण  का  उदंब्य  तब  तक  पूरा  नहीं  होता  जब  तक  कि  हम  नगर
 पालि३)ओਂ  की  तरफ  भी  ध्यान  नहीं  उनका  उल्लेख  मी  इसमें  नहीं  आता  ।  इसलिए  इन  विधथकोंਂ
 के  जरिये  सरकार  जो  कदम  उठाने  जा  रही  है  वे  स्वागत  योग्य  इन  बिलोਂ  में  अनेक  उल्लेखनीय
 बातें  शामिल  आपने  साफ  कहा  है  कि  हम  सत्ता  के  दलालों  का  खात्मा  निचले  स्तर  तक
 लोगो  को  सत्ता  में  भागीदार  बनाया  जाएगा  ।  ग्राम  पंचांयतें  हमारे  शासन  की  सबसे  छोटी  इकाई  हैं  ।
 बलवन्त  राय  मेहता  कमेटी  और  अशोक  मेहता  कमेटी  ने  काफी  विचार-विमशे  के  बाद  पंचायती  राज
 को  सुदृढ़  करने  के  सम्बन्ध  में  अनेक  अनुशसाएं  की  थीं  परन्तु  उन  अनुशंसाओ  के  क्रियान्वयन  में  हमारी
 नोकर  जातिवाद  और  भ्रष्टाचार  आड़े  आ  रहा  था  और  हम  उनके  हाथ  का  खिलौना  बनकर  रह
 गये  थे  ।  पहले  मुखिया  ब्लाकों  में  दोड़ता  रहता  क  और  एस०  पी०  उप्तका  सलाम  तक  नहों
 लेते  थे लेकिन  अब  हमन  संविधान  के  अनुच्छेद  40  के  अन्तर्गत  ग्राम-पंचायतों  को  संविधान  का  दर्जा
 प्रदान  कर  दिया  है  ।  अब  हम  थ्ली-टियर  सिन्टम  ऑफ  एडमिनिस्ट्रेशन  बनाते  जा  रहे  हैं  अतः  यह

 बहुत  वड़ा  और  ऋआन्तिकारी  परिवतंन  है  ।  जब  पण्डित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  लोक  सभा  में  ग्राम
 पंचायतों  को  सुदृढ़  बनान  के  उद्दृंश्य  से  पंचायती  राज  विधेयक  प्रस्तुत  किया  उस  समय  भी  अनेक
 लोगों  ने  उसका  विरोध  किया  था  ।  आज  मी  जब  हमारे  प्रह्तन्त्र  में  क्रान्तिकारों  परिवर्तन  होने  जा

 हा  है  तो  कुछ  लोग  उसका  विरोध  कर  रहे  कहा  जा  रहा  है  कि  इन  विधेयकों  के  पास  होने  से

 राज्य  सरकारों  ऊे  अधिकारों  का  हनन  होगा  परन्तु  मैं  साफ  कहना  चाहती  हूं  कि  इन  दोनों  विधेयकों
 में  संविधान की  पांचवीं  अनुसूची  को  छुआ  तक  नहीं  है  इसलिये  राज्य  सरकारों के  अधिकारों का
 हनन  हों  का  प्रदन  ही  पैदा  कहीं  किसी  राज्य  सरकार  के  अधिकारों को  इन  विधेयकों  के
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 प्रावधानों  से  बाधा  नहीं  पहुंचती  ।  इसके  विपरीत  इन  दोनों  संविधान  संक्षोधन  विधेयकों  के  द्वारा  राज्य
 सरकारों  को  मदद  मिलने  जा  रही  आखिर  राज्य  केन्द्र  ये  लोक  समा  और
 विधान  सभाएं  किसके  लिए  जनता  के  लिए  हैं  ।

 --+-++-

 उपाध्यक्ष  आपको  इस  बात  की  जानकारी  होगी  कि  अभी  एक-दो  मही+  भें  जवाहर
 रोजगार  के  अन्तगंत  हर  ग्राम  पंचायतों  को  30  हजार  से  लेकर  दो-दो  लाख  रुपए  तक  दिए  गए  हैं  और
 काफी  काम  भी  हुआ  है  और  लोगों  ने  इस  वात  को  महसूस  किया  है  कि  वास्तव  में  पैसा  सही  हाथों
 में  पहुंच  रहा  कई  लोग  कहते  हैं  कि  मुखिया  अपने  पद  का  दुरुपयोग  लेकिन  मुखिया  के  लिए
 भी  व्यवस्था  की  गई  है  कि  ग्राम  समा  को  बुलाया  अभी  मैं  अपनी  में  गई  थी
 वहां  मुझे  बताया  गया  कि  ग्राम  सभा  को  बिना  बुलाए  मुखिया  ने  प॑सा  खर्च  कर  लेकिन  गांव  के
 लिए  जो  जरूरी  चीजें  हैं  उनक  लिए  ही  वह  पैत्ता  खर्च  हुआ  हमारे  पंचायत  मन््त्री  और  क्ृषि  मंत्री
 जी  यहां  पर  बंठे  हुए  वे  इस  बात  को  देखेंगे  कि  जो  पेप्ता  गांवों  में  उसका  सही  उ  हो
 अगर  इसके  लिए  को  जिम्मेदार  बना  दिया  तो  सत्ता  फिर  उन्हीं  क  हाथों  में  चली
 जाएगी  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  ,  मेरा  अनुरोध  है  कि  कलंक्टरों  आदि  के  अधीन  यह  काम  नहीं  होना
 इस  काम  के  लिए  तो  आप  निगरानी  समितियां  बेना  दीजिए  ।  गांवों  में  एक्स  स्विसमेन  स्वतन्त्रता
 सेनी  मी  जिनमें  ईमानदारी  और  देश  प्रेम  तथा  निष्ठा  दोनों  चीजें  उनकी  कमेटी  बना  दें  और

 वे  इस  काम  को  देखें  कि  वास्तव  में  ठीक  ढंग  से  काम  हो  रहा  है  या  नहीं  ।
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 उपाध्यक्ष  यह  पहली  बार  हो  रहा  है  कि  पंचायतों  को  संविधान  का  दर्जा  दिया  जा
 रहा  है  |  बीस-बीस  साल  तक  पंचायतों  के  चुनाव  नहीं  हुए  इसलिए  यह  बहुत  अच्छा  है  कि  आपने
 इसको  मैंडेटरी  कर  दिया  है  कि  5  साल  में  चुनाव  होंगे  ।  इन  ग्राम  पंचायतों  को  आप  सत्ता  हस्तांतरण
 कर  रहे  इनक  माध्यम  से  आप  विकास  के  कार्यक्रमों  को  नया  रूप  देंगे  जिससे  न  केवल  भारत  का
 मविष्य  बनाएंगे  बल्कि  दुनिया  में  हमारा  नाम  होगा  ।

 उपाध्यक्ष  ग्राम  पंचायतों  का  किसी  कारण  से  सुपरसंशन  हो  मुखिया  मर
 तो  महीने  में  चुनाव  जरूर  करवा  लिए  जाएਂ  क्योंकि  इन  पंचायतों  के  द्वारा  हम  गांधी  जी  के

 स्वप्न  को  पूरा  करना  चाहते  हैं  ।  गांधी  जी  का  जो  स्वप्न  था  उसको  आज  हम  राजीव  जी  के  राज  में
 पूरा  कर  रहे

 देहिक  दंविक  मौतिक  तापा

 राजीव  गांधी  राज  काहु  नहीं  व्यापा  ।

 उपाध्यक्ष  इनके  निर्वाचन  निष्पक्ष  होने  चाहिए  और  ठीक  ढंग  से  होने  चाहिए  ।  मैं
 एक  और  बात  नगरपालिकाओं  के  बारे  में  कहना  चाहती  हूं  कि  आपने  जो  10  हजार  से  20  हजार
 तक  नगर  परिषद्  होंगी  और  20  हजार  से  3  लाख  तक  नगरपालिका  तथा  3  लाख  से  ऊपर  महानगर
 परिषद्  की  बनाने  की  जो  व्यवस्था  आपने  की  यह  तो  आपकी  अच्छी  कल्पना  लेकिन  वहां  भी
 आप  ऐसी  व्यवस्था  करें  कि  इनका  सुपरसंशन  न  हो  और  ये  कलैक्टर  तथा  अफसरक्षाही  की  मु
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 ताज  न  हों  ।  अगर  नगरपालिकाए  सिम्पल  मेजोरिटी  से  सुपरसीड  हो  जाती  हैं  और  नगरपालिकाए
 ठीक  तरह  से  काम  करें  आप  यह  चाहते  तो  गवर्नर  के  निरीक्षण  विधान  सभाओं  में  और  उनकी
 देखरेख  में  इनके  वसूली  और  वित्तीय  व्यवस्था  अच्छी  यह  हो  ।

 उपाध्यक्ष  मेरा  एक  अनुरोध  है  कि  आपने  इसमें  प्रावधान  किया  है  कि  2/3  की
 मेजोरिटी  अगर  नहीं  तो  नगरपालिकाओं  और  नगर  निगमों  के  अध्यक्ष  नहीं  अगर  एं  सा

 तो  इनक  चेयरमंन  क  खिलाफ  हर  छः  महीने  या  साल  भर  बाद  अ'वश्वास  प्रस्ताव  आए  गे  ।
 आप  इनक  मरोसे  चेयरमैन  को  मत  रखिए  ।  जैसे  लोक  समा  का  चुनाव  होता  है  उसी  प्रकार  से  इनका
 भी  घुनाव  हो  और  इनके  चेयरमेन  का  चुनाव  डायरेक्ट  होना  चाहिए  जिससे  निष्पक्ष  रूप  से  वे  काम
 कर  रुके  ।  मैं  आपको  घन्यवाद  देना  चाहती  हूं  कि  आप८  अनुसूचित  जाति  एवं  जनजातियों  तथा
 र्मा  |  के  लिए  जो  30%  आरक्षण  किया  है  ।  हम।री  पार्टी  त  हमेशा  अच्छा  काम  किया  है
 लिये  हम  जीतकर  आए  हैं  और  आते  भी  रहेंगे  ।  देश  में  एसी  बहुत-सी  पिछड़ी  महिलाएं  हैँ  जिन्होंने
 अभी  बहुत-सी  सड़कें  मी  नहीं  देखीं  और  नेशनल  हाई  वे  मी  नहीं  देखा  ।  अभी  नदी  के  किनारे  राज

 हंस  जी  आप  जानते  हैं  कि  वहीं  डेरा  के  किनारे  शादी  वहीं  पालकी  में  बैठकर  वहीं  बटी  और
 वहीं  मर  मी  गई  |  ऐसी  बहुत  सारी  महिलाएं  हैं  जिनक॑  लिए  आपने  व्यवस्था  की  हमारे  हाथों  ।  हमारे
 »पने  पूरे  चम्पारन  जिले  में  चार  सौ  पंचायतें  हैं  लेकिन  एक  ही  मुखिया  महिला  हैं  और  वे  भी

 नहों  इसक  द्वारा  कम  से  कम  तीस  प्रतिशत  महिलाएं  भी  तो  महिला  प्रधान  भी
 महिला  प्रमुख  मी  होंगी  *  मैं  इसका  स्वागत  करती  हू  ओर  अनुरोध  करती  हू  कि  जिस  ध्येय

 से  और  जिस  आदर्श  की  कल्पना  करके  आपने  गांधी  जी  के  स्वराज  को  रामराज्य  लान  की  कल्पना  की
 वह  साकार  होगा  और  मैं  साफ  कहना  चाहती  हूं  कि  किसी  तरह  से  भी  राज्य  सरकारों  का

 उल्लंघन  नहीं  होने  जा  रहा  है  और  ओर  के  द्वारा  आप  हरेक  तरह  का
 सुविधाएं  और  संविधान  का  दर्जा  पंचायतों  को  जो  देन  जा  रहे  मैं  इन  समी  का  स्वागत  करती
 और  समर्थन  करती  हू  और  आछ्या  करती  हूਂ  कि  इसके  से  सही  दिशा  सही  म

 दर्शन  मिलेगा  और  सचन्ना  से  दलालों  की  हमेशा-हमेशा  के  लिए  समाप्ति  ऊंचे  स्तर  से  जो
 खसोट  हो  रही  थी  जो  भ्रष्टाचार  का  बोलबाला  जातिवाद  का  बोलबाला  था  भ्रष्टाचार  वह
 खत्म  होगा  और  गलत  सही  करते-क  रते  ग्राम  पंचायतें  सही  दिशा  सही  मार्ग  को  लेंकर  अग्रसर
 होंगी  ।  इन्हीं  शब्दों  के साथ  मैं  बहुत  भावुकता  क॑  साथ  पंचायत  संविधान  संक्षोधन  विधेयक  और
 नगरपालिका  संविधान  संशोघन  विधेयक  64  और  65  का  स्वागत  करती  अभिवादन  करती  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  श्री  जनार्दन  पुजारी  बोल  सकते  हैं  ।

 कृषि  सन्त्रालय  में  ग्रामोण  विकास  विमाग  में  राज्य  भन््त्री  जनादंत  :  उपाध्यक्ष
 मैं  इन  संविधान  संज्योधन  विधेयकों  पर  इस  चर्चा  में  माग  लेने  वाले  माननं।य  सदस्यों  को

 धन्यवाद  देता  हू  ।  मैं  बोल  रहा  हूं  और  मेरे  वरिष्ठ  सहयोगी  वाद-विवाद  का  उत्तर
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 Sa नम»  म»म  मम»  »  «कम  ऊन  33-33»  -++  पैपए/”खभ+।गप;प.ेफ बा  ऋण

 मैं  माननीय  सदस्यों  इस  संशोधन  विधेयक  का  संमर्थन  देने  पर  घन्यवाद  देता  हूँ  ।

 विद्ेषतया  मैं  अनमवी  माननीय  सांसद  जो  सदन  क॑  रम्मानित  उप-नेता  प्रो०  रंगा  इन  संविधान

 संशोधन  विधेधरों  को  पूरा  समर्थन  पर  धन्यवाद  देता  हू  ।  सत्ताघारी  पक्ष  के  माननीय  सदस्यों  ने

 कुछ  सुझाव  भी  दिये  है  ।  विशेषतया  इस  दाद-विवाद  में  हिस्सा  लेठ  के  लिए  विपक्षी  दलों  के  कुछ
 माननीय  सदस्यों  की  उपरिथति  कंबार  में  मैं  उल्लेख  करना  चाहता  हूँ  |  मैं  माननीय  सदस्य  श्री

 शाहबुद्दीन  का  भी  अभारी  हूਂ  जो  इस  वि  वेयक  पर  अपने  विचार  व्यण्त  करन  के  बाद  मेशा  उत्तर  सुनन
 लिए  उपस्थित  हैं  ।  उन्हों  '  कहा  है  कि  प्रधानभन्त्री  जी  ने  दावा  क्रिया  है  कि  भारत  में  ए

 नई  चीज  प्रस्तुत  की  है  और  उन्होंने  यहां  तक  भी  कहा  है  कि  यह  कदम  जल्दी  में  उठाया  गया  है  और

 इससे  संविधान  के  मूल  क्षांचे  में  परिवर्तन  हो  रहा  दू  और  यह  कानून  बनाना  सविधान  हे  संघीय  ढांचे
 हित  में  नहीं  टोगा  ।

 शुरू  मैं  निविदन  करना  चाहता  हू्ਂ  कि  राज्य  के  कानून  नहीं  है  जिनमें  सु७र  करने

 जा  रहे  हैं  ये  संवैधानिक  संशोधन  हैं  जो  यहां  किये  गये  हैं  और  किस  उहूं  श्य  के  लिए  ये  संशोधन

 किए  गए  हैं  ?  क्या  इससे  मूल  ढ़ांचे  में  परिवर्तन  या  इससे  संव्धघिन  का  मूल  ढ़ाँचा  मजबूत

 होगा
 ?  यह  विवाद  का  विषय  है  जिस  पर  इस  महान्  सदन  द्वारा  विचार  किया  जाना  है  ।

 विपक्ष  के  माननीय  सदस्य  द्वारा  की  गई  आलोचना  के  गण  दोष  की  चर्चा  करने  से  मैं
 उम  संक्ोघन  की  मुख्य  विषोषताओं  पंचायती  राज  क  बारे  इस  महान  सदन  के  घ्यान
 में  लाना  चाहू  पचायतों  के  उपवन्धों  की  मुख्य  विशेषताएं  यह  राज्यों  में  पंचाप्रत
 को  यांव  खण्ड  व  जिला  स्तरों  पर  स्थापिंत  किय्रा  जायेगा  ।  इन  विशेषताओं  को  बताने  से  पूर्व  इस
 बात  पर  महान  सदन  को  विचार  करना  चाहे  कोई  भी  विशेषता  जो  कुछ  मैं  बता  हा  हू  क्या 5
 उससे  संविधान  क॑  मूल  ढाचे  में  परिवर्तन  हो  जायेगा  या  इससे  राज्य  प्रशासन  को  बल  मिलेगा  और
 राज्य  पंचायत  संग्थाओं  को  बल  मिलेगा  जो  अब  राज्य  सरकारों  क॑  प्रशासंनिक  नियन्त्रण  में  हैं  ।

 तीनों  स्तरों  पर  वंवायतों  में  सभी  स्थान  प्रत्यक्ष  चुनावों  द्वारा  भरे  जायेंगे  ।

 सांसद  और  विधायक  खण्ड  पचायतों  या  जिला  पंचायतों  के  सदस्य  बन  सकते  लेकिन  उन्हें  वोट
 देरे  का  अधिकार  नहीं  होगा  ।  सभी  पंचायतों  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जन  जाति  के  लोगों
 की  जनसंख्या  के  अनुपात  में  स्थान  आरक्षित  किए  जायेगे  और  महिलाओं  के  लिए  30%  सीढहें
 क्षित  की  जायेंगी  ।

 अगला  मुद्दा  प्रत्येक  पंचायत  का  कार्यकाल  पांच  वर्ष  का  होगा  ।  अगर  कारण  से  पंचायत
 जल्दी  मंग  हो  जाती  तो  चुनाव  महीनों  के  अन्दर  किये  जायेंगे  या  पंचायतों  को  पनः  ॥5ित  किया
 जायेगा  और  पुनः  गठित  पंचायतें  पांच  वर्षों  में  स ेबचे  समय  तक  कार्य  करेगी  ।  इसका  कारण  यह

 मफ
 पांच  वर्षों  में  गांव-खण्ड  व  जिला  स्तरों  पर  सभी  पंचायतों  के  एक॑  साथ  चुनाव  किये

 जे  1

 अगला  एक  चुनाव  आयोग  जो  सभी  स्तरों  पर  पंचायतों  के  चुनावों  पर  नियन्त्रण
 व  निगरानी  रखेगा  |  इसके  अतिरिक्त  सामाजिक  न्याय  और  आशिक  विकास  की  योजनाएं  तैयार  करने

 212



 18  1911  संविधान  स  विधेयक  और  स  विधान
 स  विधेयक

 के  लिए  पंचायतों  की  विश्लेष  जिम्मेदारी  सुनिश्चित  की  विकास  योजनाओं  के  क्रियान्वयन  के

 मुख्य  जिम्मेदारी  पचायतों  को  सौंपी  जाएगी  !  पंचायतों  को  कार्यों  को  करने  के  लिए  पर्याप्त
 घन  दिया  जायेगा  ।  राज्य  सरकारों  के  अनुदान  धन  के  मुख्य  स्नोत  लेकिन  हम  अपेक्षा  करते  हैं
 राज्य  सरकारें  कुछेक  कर  लगायेंगीं  |  प्रत्येक  राज्य  में  एक  वित्त  आयोग  स्थापित  किया  जा  रहा  है  जो

 निर्धारित  करेगा  कि  किन  सिद्धांतों  के  आधार  पंचायतों  की  रुजबूत  सुनिश्चित  की  जा
 सकती  है  1  भारत  के  नियन्त्रण  एवं  महालेखा  परीक्षक  लेखों  की  निगराठी  करेंगे  निर्णय  लेंगे
 हिसाब-किताब  रखने  के  लिए  लेखों  का  उच्चित  तरीके  से  रखरखाव  यंः  किया  ऊ'ना  चाहिए  ।

 |

 ग्रापने  संविधान  के  संशोधन  )  विधेयक  की  प्रमुख  वि४'षताओं  के  बारे  में  सुना  वह
 कौनसा  उपबन्ध  है  जिसे  राज्य  सरकारें  नहीं  चाहतों  ?  माननीय  सदस्य  श्री  शाहव्हीन  बता  सकते
 हैं  ।  क्या  *नुमूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  को  आरक्षण  प्रदान  करने  से  संविधान  के

 मृल  ढांचे  पर  असर  पड़गा  जो  कि  संविधान  में  कोई  नई  बात  नहीं  है  ?  इसे  राज्य  ।

 दी  गयी  इसे  संविधान  द्वारा  मान्यता  प्र।प्त  ष्या  यह  संविधान  के  मल  ढांचे  को

 वित  करेगा
 ?

 इस  बारे  में  विचार  १रना  यहां  बर्द्धजीव्यों  काम  है  विशेषकर

 यदि  यह  महिलाओं  को  30  प्रतिशत  आरक्षण  प्रदान  करता  तो  कया  इससे  इसके  मूल  ढांचे
 में  परिवर्तन  होगा  या  इससे  इसका  मूल  ढांचा  और  मजबूत  होगा  ?  इसका  उत्तर  आलोचक  ही  देंगे  ।
 यदि  हम  राज्य  पंचायती  राज  सस्थाओं  को  अधिक  घन  प्रदान  करें  तो  क्या  इससे  इसके  मल  ढांचे  में

 रिवर्तन  होगा  ?  इस  सम्बन्ध  में  मात्र  संविधान  के  विधोधज्ञ  ही  कुछ  कह  सकते  यहाँ  कुछ  माननीय
 सदस्य  कानूनी  विशेषज्ञ  हैं  ।  मैं  नहीं  समझता  कि  कोई  भी  राज्य  में  चनाव  पर  निगरानी  रखने  के  लिए
 ट॒मारे  द्वारा  चनाव  आयुक्त  उधलब्ध  कराने  पर  यह  कहेगा  कि  इससे  मूल  ढांते  में  कोई  परिवतंन  होत

 है  |  इससे  कुछ  भी  परिवर्तन  नहीं  होगा  ।  इसके  विपरित  इससे  इसका  मूल  ढांचा  मजबूत  होगा  ।  यह

 किसके  द्वारा  पता  लगाया  गया  है  ?  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  ने  देश  में  कहीं  भी  यह  नहीं  कहा  है  कि

 उन्होंने  नई  चीज  की  खोज  की  है  ।  उन्होंने  जो  मी  कहा  है  वह  यही  है  ।  उन्होंने  यह  मी  नहीं  कहा  है
 कि  उन्होंने  यह  किया  है  ।  उनका  वक्तव्य  क्या  है  ?  उन्होंने  कहा  है  कि  हम  लोग  एक  महान  क्रांति  के
 कगार  पर  खड़े  उम्होंने  इसमें  का  उल्लेख  नहीं  किया  हत  लोग  एक  महान्  क्रांति  के
 कगार  पर  खड़े  यह  ऐसी  जांति  है  जिससे  लोकतन्त्र  को  करोड़ों  लोगों  तक  ले  जाया  इस
 बबतब्य  में  क्या  गलत  है  विपक्षी  दल  हर  स्तर  पर  गलती  ढ़  ढना  चाहते  है  ।

 3.27

 शरद  दिधे  पीठासीन

 वे  सोचते  हैं  कि  इस  उपाय  का  विरोध  कर  के  वे  संविधान  को  या  प्रजातन्त्र  को  मजबूत  बना

 रहे  हैं  ।  श्री  शाहबुद्दन  जी  ऐसा  नहीं  आप  अपने  मित्रों  को  जो  संसद
 से

 बाहर  हैं  उन्हें  इस  सम्बन्ध

 में  बतलाएं ।  मैं  आपको  संसद  के  समक्ष  आने  और  इस  चर्चा  में  सम्मिलित  होन  के  लिये  और  अपने
 मुहं  को  दशाने  तथा  महत्वपूर्ण  सुझाव  के  धन्यवाद  देता  हूं  । लेकिन  आप  अपने  मित्रों  जो

 संसद  से  बाहर  उन्हें  बतलाइए  की  यदि  बे  लोगों  के  पास  उन्हें  कोई  भी  नहीं  सुनेगा ।
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 इसके  विपरीत  लोग  उनसे  प्रइन  लोकतत्रीयः*  व्यवस्था  में  ग्रामबवासी  ऐसे  बताव  को  कभी  भी
 वर्दाइत  नहीं  यह  देश  का  सर्वोच्च  लोकतंत्रीय  संस्था  आप  क्या  करने  जा  रहे  हैं  ?
 आपके  अनुसार  यह  एक  चनावी  हथकडा  हैं  ।  उन्होंने  इस  सम्बन्ध  में  आज  एंसा  कहा  है--श्री

 बुह्दीनजी  चुनावी  हथकन्डे  क्या  होते  हैं  ?  चुनावी  हथकन्डे  का  मतलब  है  कि  मात्र  वोट  हासिल  करने

 के  लिये  अस्थायी  रूप  स  कोई  उपाय  जिसे  मात्र  वोट  पाने  के  उदहंश्य  से किसी  विशेष  सुमय
 पर  लाया  जाता  है  और  बाद  में  वे  इससे  पिछे  हट  जाते  लेकिन  यह  व्यवस्था  संविधान  संशोघन
 द्वारा  लायी  गेयं  है  ।  व्घियक  के  तहत  इस  उपबन्ध  को  लाना  यह  दर्शाता  है  कि  यह  उपाय  स्थाई  रूप
 से  किया  जा  रहा  है  ।  अनुसूचित  जाति  अनुसूचित  जनजाति  के  लिये  आरक्षण  महिलाओं  के
 लिये  30  प्रतिशत  का  घन  का  चुनाव  आयोग  का  गठन  और  वित्त  आयोग  का
 गठन  करना  शामिल  है  ।  जेसा  कि  आपने  सोचा  यह  उपाय  थोड़े  समय  के  लिए  नहीं  किए  जा  रहे  ।
 ये  दिघेंकधालिक  उपाय  आप  एंसा  समझते  हैं  कि  हम.री  सरकार  वोट  प्राप्त  करन  के  लिये  यह
 अस्थायी  उपाय  कर  रही  व्होत  पाने  के  उद्देश्य  से  हम  इसे  लागू  कर  रहे  एं  सा  नहीं  है  ।

 विकता  यह  है  कि  यह  स्थायी  उपाय  है  और  इप्तम  यह  पता  चलता  है  कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री

 हमारी  कांग्रेस  कांग्रेस  सरकार  और  यह  संसद  कया  करना  चाहती  है  ।  यह  स्पष्ट  है  कि  हम

 चुनावी  हथकन्ड  नहीं  अपना  चुनावी  हथकनडे  उन्हें  पता  है  ।  हम  लोगों  का  यह  काम  नहीं  है  ।
 आंध्र  प्रदेश  के  मुख्य  मन््त्री  विपक्ष  के  मुख्य  मनन््त्री  और  कर्नाटक  के  प्रथम  मुख्य  मन्त्री  चुनावी  हथकड़े
 अपनाने  में  माहिर  हैँ  ।  हम  कांग्र सी  कांग्रेसी  सरकार  और  हमारे  प्रधान  मन्त्री  चुनावी  हथकंडे
 अपनान  के  पीछे  नहीं  हमारे  प्रधान  जी  के  मन  में  राष्ट्रीय  हित  का  महत्त्व  है  और  राष्ट्रीय
 हित  हम  को  विपक्ष  के  लोगਂ  की  अपेक्षा  ज्यादा  महत्त्वपूर्ण  हैं  ।  प्रशासन  में  हम  कंसे  कुछ  बदलाव
 ला  सकते  हैं  ?  हमारे  क्या  विचार  हैं  ?  हम  निचले  स्तर  पर  प्रशासन  में  कंस  परिवतंन  लान  जा  रहे  हैं

 ?

 पंचायती  राज  व्यवस्था  में  जनता  के  सम्मिलित  होन  के  कारण  वह  स्वयं  अपनी  योजना  को  अमल  में

 लाएगी  नई  योजनाओं  का  चुनाव  किया  जाएगा  और  बे  स्वय  अपने  भविष्य  का  निर्णय  न  कि

 हम  वे  लोग  जो  दिल्ली  में  बे  हैं  या  अधिकारी  लोग  उनके  बारे  में  निर्णय  लेंगे  ।

 1  को  न  4

 पहले  क्या  स्थिति  हुआ  करती  थी  ?  यदि  गाँव  में  एक  सड़क  की  आवश्यकता  होती
 थी

 तो
 लोग  क्या  करते  थे  ?  गांव  के  लोग  खण्ड  विकास  अधिकारी  के  पास  जाते  थे  ।  यदि  खण्ड  थवि'स  अधि
 कारो  सड़क  की  स्वीकृति  दे  देता  तो लोग  उप्ते  उस  अधिकार  द्वारा  दिया  गया  समझते  थे  ।
 लोगों  में  एंसी  मावना  थी  |  कर्भ/-कर्मी  एसा  हुआ  करता  कर्म।-कमी  ऐसा  भी  होता  '।  कि  यदि
 गांव  के  लोग  किसी  विशेष  योजना  को  नहीं  चाहते  तो  भी  अधिकारी  लोगों  द्वारा  उस  पर  निर्णय  लिया
 जाता  था  ।  अब  एं  सी  बात  नहीं  हें  । अधिकार  और  शक्ति  लोगों  को  प्रदान  की  गयी  है  ।  राज्य
 सन  का  वहाँ  कोई  दखल  नहीं  हे  ।

 पंचायती  राज  व्यवस्था  राज्य  प्रशासन  का  अभिन्न  अंग  हैँ  ।  राज्य  के  नियन्त्रण  में  रहने  से
 क्या  इसमें  कोई  परिवर्तन  होगा  ?  मैं  एंसा  नहीं  समझता  ।  अब  गाँ  वो  में  निचले  स्तर  तक  यह  आधार
 मूल  परिवतंन  लाया  गया  हैँ  और  अब  लोगों  को  अपनी  आवश्यकताओं  को  पूरा  करने  के  लिये
 कारियों  पर  निमंर  नहीं  रहना  पड़ता  ।  मैं  कहता  हूं  कि  यह  निर्मेरता  से  आत्म-निमंरता  की
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 ओर  एक  कदम  है  इस  परिवतंन  का  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  पहलू  हूं  ।  और  जैसा  कि  मैंने  कहा  हैँ  कि
 पहले  हर  चीज  अधिकारियो  की  मर्जी  पर  छोड़  दी  जाती  थी

 '
 वह  नौकरशाहा  पर  आधारित  विकास

 था  ।  अब  एंसा  नहीं  होगा  यह  पन्विरततन  प्रधान  मन्त्री  लाए  है  ।  अब  लोकोन्मुखी  विकास  होगा  ।  यह
 एक  रोज  हृ  ।  इसका  श्रेय  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  को  जाता  है  ।  आपके  अनुसार  इशमें  कुछ  भी

 नहीं  हूँ  ।  इसमें  क्या  नया  नहीं  हें  ?  कया  आप  एंसा  सोचते  हैं  कि  पचायती  राज  व्यवस्था  को

 मात्र  कुछ  घन  और  शक्तियां  प्रदान  की  गयी  हैं  ?  इसमें  '  क  नई  विचारधारा  लायी
 ग्रय॑

 है
 हमें  यह  देखना  हैँ  कि  क्या  यह  परिवर्तन  बिना  किसी  बात  को  ध्यान  में  रखते  हुए  लाया  गया  है  या

 ज  दबाजी  में  किया  गया  हैं  ।

 च्न्कॉँ

 शाहबुर्द  न
 जी  प्रधान  मन्त्री  पांच  वर्ष  मे कम  अवधि  से  नत्ता  में  हैं  शौर  इन  पांब  सालों  के

 दौरान  कुछ  लोग  यह  प्रइन  कर  रहे  हैं--क्या  हुआ  हैं  ?  कुछ  समय  लेने  हुए  मैं  यह  उल्लेख  करना

 चाहूंगा  कि  इस  पांच  साल  के  दौरान  क्या  हुआ  |  क्या  परिवर्तन  लाए  गये  और  क्या  यह  विधेयक

 विना  किसी  बात  को  ध्यान  में  हुए  किया  गया  हूं  ।

 राष्ट्र  का  प्रघानमस्त्री  पद  संमालरें  के  बाद  एक  युवा  प्रधान  दिल्ली  में  ही  नहीं  बैठे

 रहे  ।  बे  एकांत  में  या  वात  नुइलित  कक्ष  में  ही  नहों  बढ  २  है  ज॑सा  कि  आपके  कर्नाटक  के  प्रथम  मुख्य
 मन््त्री  द्वारा  किया  गया  वह  व्यक्ति  जो  कन'टक्र  में  क्रमी  नहीं  रहे  ।  मैंने  अभी  कुछ  दिन
 उनके  सत्ता  में  रहा  पर  कर्नाटक  में  मौजूद  रहन  के  दिनो  का  ब्यौरा  दिया  लेकिन  यहाँ  एक प्रधान
 सन््त्री  है  जिन्होंने  कर्जोर  वर्ग  के  लोगों  का  दुःख  प्रशामन  में  परि-तेन  लाने  की  दृष्टि
 समूचे  देश  का  दौरा  किया  ।

 आप  पहले  संसद  के  अंदर  और  बाहर  शोर  शराबा  कर  प्रशासन  में  कुछ  परिवरतंन  लाने

 इयकताओं  का  जिक्र  +र  रहे  अधिकारी  वगे  के  काम  करन  के  तरीके  और  दृष्टिकोण  में  कुछ
 बर्तन  होना  चाहिए  और  उन्हें  यह  सुनिश्चित  करना  चाहिए  कि  इन  विकास  कार्यों  का  लाभ  कमजोर
 बर्ग  के  लोगों  तक  पहुचे  उन  लोगों  तक  जो  गाँवों  में  और  जनजातीय  क्षेत्रों  में  रहते  हैं  ।

 प्रधान  मन््त्री  जी  देश  के  प्रत्येक  दूर-दराज  के  इलाके  में  गये  ।  महीनों  तक  लोगों  के  साथ  रह
 उन्होंन  उनकी  कठिनाईयों  का  अध्णथ्न  किया  ।  वह  उन्हों+  उनसे  दूर  से  ही  बात  नहीं  की  बल्कि

 वह  उनके  घर  के  भीतर  भी  गये  ।  उन्होंने  उन  लोगों  से  बात  की  और  ग्रामवासियों  से  भी  बातचीत
 की  ।  और  गांव  वालों  ने  उन्हें  सूचित  किया  है  कि  हमें  कोई  लाम  नहीं  मिल  रहे  हैं  ।  यह  जल्दी  में  नहीं
 किया  गया  उन्होंन  स्थिति  का  अध्ययन  किया  था  |  उनके  बाद  उसने  जिला  स्तर  पर
 जिला  समाहर्ताओं  और  प्रशासकों  की  बेठक  बुलाई  उन्होंन  न  केवल  मुख्य  सचिवों  से  बल्कि
 श्रामीण  विकास  मंत्रियों  शहरी  विकास  मंत्रियों  और  मुख्य  मंत्रियों  से  परामर्श  श्या  जहां  तक
 पंचायती  राज  का  सम्बन्ध  है  15,000  से  अधिक  लोगों  से  परामर्दंं  किया  गया  परामर्श  की  अवधि

 एक  वर्ष  अथवा  दो  वर्ष  यह  चार  वर्ष  यह  सभी  परामझश्ञों  का  परिणाम  है  ।  इन  लोगों  के  साथ
 परामछ्क  करने  के  बाद  वह  यह  मौलिक  परिवर्तन  लाये  ये  प्रगतिदादी  कदम  ये  क्रांतिकारी
 कदम  हैं  जोकि  एक  तानाशाह  के  रूप  में  नहीं  बल्कि  लोकदांत्रिक  तरीके  से  लाए  गए  इन  लोगों की
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 a  फच  फऊछच  ह॑चऊचअ्  ऊ  ऊ>ऊ्ऊू  सबसे  छः  स्तर

 मांग  ञ्या  थी  ?  आपके  नेताओं  ने  ही  नहीं  बल्कि  सबसे  निचले  स्तर  पर  आपकी  पार्टी  के  लोगों  सहित

 इन  लोगों  ने  कहा  है  हमें  अधिक  अधिकार  दो  हमें  अधिक  धन  दो  हमें  कुछ  अधिकार  कई  से
 पंचायती  राज  संस्थाओं  के  होते  हुए  भी  हमें  उपेक्षित  किया  गया  है  और  हमें  अलग  रखा  गया  है  ।
 प्रधान  मनत्री  ने  वही  किया  है  ।  उसने  अधिकार  दिया  उसने  शाम्ति  दी  उभने  धन  दिया  है
 श्री  शाहब॒हीन  एक  कार्यक्रम  अर्थात  जवाहर  रोजगार  योजना  के  अन्तगंत  हमने  इन  पंचायती
 संस्थाओं  को  पहले  ही  1000  करोड़  रुपए  दिए  हैं  और  थोड़े  समय  के  अन्दर  संमव्रतः  बहुत  शीघ्र  ही
 हम  1623  करोड  रुपए  की  दूसरी  +>हइत  देने  जा  रहे  हैं  देश  के  इतिहाम  में  इगमें  पहले  ऐसी  बात

 ट्री
 हुई  इसी  बात  का  उल्लेख  हमारे  »नुभवी  नेता  प्रो०  रंगा  जी  ने  किया  केवल  यही

 एक  हमारा  कार्यक्रम  ही  नहीं  होगा  ।  इसके  अलावा  अन्य  कई  कायक्रम  हैं  जोकि  पचायती  राज  सस्थाओं
 द्वारा  छुरू  किये  जायेंगे  ।  अप  ये  सभी  बातें  नहीं  चाहते  क्या  इसमें  बुनियादी  ढ़ांचे  में  परिवतंन
 होने  जा  रहा  है  ?  इसमें  सघीय  प्रणाली  के  बुनियादी  ढांचे  को  मजबूत  नही  बनाया  जा  रहा  है  ?
 यह  अब  बद्धिजीवियों  पर  है  कि  वह  इस  पर  विचार  करे  ।  हम  कुछ  समय  के  लिए  कुछ  लोगों  को
 बेवकफ  बना  सकते  हैं  ।  हम  हमेशा  सभी  लोगों  को  बेवकूफ  नहीं  बना  सकते  ।  लेकिन  आपके  प्रथम
 पुख्य  मन्त्री  ने  कन'टक  में  एंसा  करने  का  प्रयास  किया  था  और  अब  वह  अपने  किये  को  भगत  रहे
 हैं  ।  यहां  हमें  यह  पता  लगाना  होगा  क्रि  विपक्ष  का  रवेया  क्या  है  और  रनका  दृष्टिकोण  जश्य  है  ?  या
 आप  लोगों  के  पास  जा  कर  कह  सकते  हैं  कि  हम  पंविधान  सशोधन  का  विरोध  करते  हैं  हम  ससद  से

 कि  वे  महिलाओं  के  लिए  30  प्रतिशत  आरक्षण  लाए  क्योंकि  वे  अनुसूचित  जातियों
 के  लिए  आरक्षण  लाए  हैं  और  आपको  अधिक  अधिकार  दिए  क्या  आप  यह  कह  सकते  आप  नहीं
 कह  कह  सकते  ।  आप  क्या  करने  जा  रहे  शाप  मतद  ताओं  का  सामना  नहीं  कर  सकते  राज्य
 सभा  में  आपके  लोगों  द्वारा  इस  संविधान  संशोघन  विधेयक  को  असफल  करने  दीजिए  ।  इसके  बाद  हम
 लोगों  के  पस  जाए  गे  और  आपको  और  अधिक  अधिकार  देना  चाहते  हम  आपके  लिए
 विकास  लाना  चाहते  है  हम  महिलाओं  के  लिए  30  प्रतिशत  आरक्षण  देना  चाहते  हम  अनुसूचित
 जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  लिए  उनकी  जनसंख्या  के  अनुपात  में  आरक्षण  देना  चाहते  हैं
 लेकिन  इन  लोगों  ने  राज्य  सभा  में  इसका  विरोघ  किया  इसीलिए  आप  हमें  आदेश  दीजिए  ।”
 जैसाकि  प्रो०  रंगा  ने  उस  दिग  उसे  एं  तिहासिक  दिन  बताया  था  कि  यह  एक  जनमत  होगा  ।  आज  9

 1989  को  भ'रत  छोड़ो  दिवस  है  ।  स्वतन्त्रता  संघर्ष  के  दौरान  मैं  वहां  नहीं  तब  मैं  एक

 युवा  बालक  था  ।  हमारे  अनुमत्री  स्वतन्त्रता  सेनानी  यहां  बँऊ  देश  की  सबसे  उच्चतम  लोकतांत्रिक
 संध्था  में  विपक्षी  दलों  के  कार्य  निष्पादन  को  देख  कर  आज  वह  दु:खी  होंगे  । लकिन  वह  इन  दो
 बेजों  अर्थात  ४4  वां  और  65  वां  संशोधन  को  देखने  के  बाद  सबसे  अधिक  प्रणाम  होंगे  ।  देश
 में  लोकत्रनत्र  को  मजबूत  करने  के  लिए  ये  दस्तावेह  पवित्र  दस्तावज  अब  तक  हमारा  सविधान
 र्ण  था  ।  इस  महान  समा  में  इन  दो  विधेयकों  को  पारित  करने  के  हमारे  माननीय  प्रघान

 मन्त्री  ने  मारत  को  पूर्ण  संविधान  दिया  है  और  आप  प्रघान  मन्त्री  के  कार्य  निष्पादन  को  कम  समक्ष
 रहे  इसके  बजा  ,  आपको  उन्हें  मृबारकबाद  देनी  चाहिए  ।

 ॥॒

 गह  पूछा  जाता  हैः  गत  पांच  वर्षों
 के  दौरान  उन्होंने  क्या  किया  है  ?  जब  उन्होंने  सत्ता

 तो  स्वर्गीय  प्रधान  मनन््त्री  का  मृतक  धारीर  उनके  आंगन  में
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 हर  जगह  दंगे  हो  रहे  थे  ।  पंजाब  और  असम  में  ज्वलंत  समस्या  थी  ।  इन  मद्र  पुरुष  ने  क्या
 किया  ?  उन्होंने  इन  सभी  समस्याओं  को  हल  करने  का  प्रयात्  किया  ।  मारत  1.5  देशों  का  नेता  था  |

 बाहर  के  देश  यह  महसूस  करते  थे  कि  इसके  बाद  भारत  का  नेतृत्व  न  सत्षा  में  आने  के
 उन्होंने  नेतृत्व  का  विश्वास  दिखाया  था  |  यह  बात  पुजारी  ने  नही  कही  है  बात  याक॑  टाइम्सਂ

 ने  कही  है  कि  युवा  प्रधान  मन्त्री  जोकि  लगभग  40  ब्ष  के  उन्लंने  नेतृत्व  सिद्ध  कर  दिया  यहां
 तक  कि  हमारी  पार्टी  के  अन्दर  भी  कलह  करने  वाले  लोग  थे  ।  वह  नही  जानते  थे  कि  पार्टी  में
 कौन  हैं  क्य  कि  वह  राजनीति  में  नही  आना  चाहते  थे  ।  अपने  भाई  की  मत्यु  के  अपनी  माता  की

 सहायता  करने  के  उन्हें  लाया  गया  था  और  उन्हें  महासचिव  बनाया  तीन  वर्षों  के
 अन्दर  उ  हैं  प्रघान  मन््त्री  के  पद  का  प्रमार  लेना  पड़ा  ।  इससे  पहले  उ  हैं  मत्रिमण्डल  का  कोई  अनुमव
 नहीं  वह  नही  जानते  थे  कि  मंत्रिमण्डल  क्या  वह  नही  जानने  ये  कि  प्रशासन  कया

 उन्हें  थोड़  समय  के  अन्दर  यह  सब  समझना  पड़ा  ।  इतने  थोड़े  समय  के  अन्दर  अपने  बुद्धि  कौशल  और
 क्षमता  उन्होने  प्रशासन  पर  नियंत्रण  किया  और  उन्होंने  कुशलतापूवंक  देश  पर  शासन  करना  शुरू
 किया  ।

 देश  के  लिए  वह  क्या  नई  चीज  लाये  हैं  ?  उन्हें  ने  देश  को  नई  शिक्षा  महिलायों  को
 भागीदारी  आयात  नीति  मे  छूट  आदि  दी  ।  इसमें  पहले  सावंजनिक  क्षेत्र  में  घाटा  हो  रहा  था|  उनकी
 नीतियो  से  सावंजनिक  क्षेत्र  से  लाम  कमाना  शुरू  कर  दिया  ।  खाद्य  उत्पादन  172  मिलियन  टन  तक
 पहुंच  गया  है  ।  क्या  यह  एक  छोटी  उपलब्धि  है  ?  आप  कहते  हैं  कि  ये  समी  बातें  जल्दी  में  की  गई
 उन्होंने  ऐएंसे  कदम  उठाए  हैं  जोकि  इस  देश  के  इतिहास  में  कभी  नही  उठाए  गए  ।  उन्होंने  अपनी  बुद्धि

 क्षमता  और  एक  राजनेता  के  गुणों  को  दिखाया  जैसा  कि  आपने  रहा  है  वह  एक
 नीतिज्ञ  नही  हैं  लेकिन  वह  एक  राजनेता  यदि  वह  एक  राजनीतिज्ञ  होते  तो  उन्ह  ने  पंजाब  में

 बुनातों  की  घोषणा  नहीं  की  होती  |  उन्होंने  अपनी  पार्टी  की  परवाह  नहीं  की  ।  उन्होंने  कहा  कि
 कोई  भी  चुनाव  चाहे  वे  विपक्षी  दल  ही  क्यों  न  लेकिन  चुनाव  होने  चाहिए  |  यही  बात
 असम  के  मामले  में  हुई  उन्होंने  वहां  अपनी  पार्टी  की  जीत  की  पश्वाह  नहीं  की  ||  उन्होंने
 कहा  था  :

 हित  में  चुनाव  कराते  में  हमें  स्वतंत्रता  होनी  चाहिए  ।  उन्हें  भी  जीतने  यह
 ल  हमारा  दृष्टिकोण  नहीं  है  ”

 श्री
 क्या  यह  किसी  राजनीतिज्ञ  द्वारा  किया  जा  सकता

 हि भी
 एक  साननोय  सदस्य  :  अब  बहुत  हो  गया  है  |  उनका  क्या  होगा  ।

 झो  सैयद  झाहब॒ुद्दीन  :  समापति  मैं  सोचता  हूं  कि  इस  वाद-विवाद  को  पूरा  करने  के

 लिए  इस  विधेयक  पर  दांबारा  बोल  के  लिए  मुके  अवसर  मिलेगा  ।

 समापति  महोदय  :  मन्त्री  आप  उनके  मुद्दों  को  उत्तर  दे  सकते  हैं  लेकिन  अपने  भाषण
 में  आप  सम्बोधित  समापति  को  ही  कीजिए  ।
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 ओर  जनादंन  पुजारो  :  मैंने  आपकी  बात  समझ  गया  ।  लेकिन  जब  मैं  उनके  चेहरे  को

 देखता  हूं  तो  मक्के  उनसे  प्र  रणा  मिलती  है  ।

 समापति  महोदय  :  अपने  भाषण  में  उन्हें  स  म्बोधित  न  कीजिए  ।

 श्री  जनादंन  प्रजारी  :  मैंने  आपकी  बात  समझ  ली  है
 |  अतः  हम  बिना  किसी

 पूर्वाग्रह  के  इस  पर  चर्चा  करें  ।  क्या  इस  देश  में  ऐसा  कोई  व्यक्ति  है  जोकि  इस  भद्रपुरुष  का  अथत्

 तमान  प्रधान  मन््त्री  का  विकल्प  हो  सकता  है  ?

 कुछ  माननोय  सदस्य  :  नहीं  ।

 झरी  जनाद॑न  पजारी  :  मेरे  विचार  में  नहीं  यह  मेरी  स्वयं  की  बात  नहीं  यह  बात  विपक्षी

 नेताओं  की  भी  है  |  वे  कहते  हैं  कि  देश  पर  शासन  करने  के  लिए  उनके  पास  इतना  लक्ष्य  नेता  नहीं
 हैं  हम  इस  तथ्य  को  स्वीकार  करें  )

 समापति  महोदय
 :  श्री  आप  अध्यक्षपीठ  को  सम्बोधित  करें  ।

 क्री  जनादन  पलारी  :  विण्क्षी  नेता  प्रधान  भन्त्री  जी  को  हटाना  चाहते  हैं  क्यों  ?

 नृध्य  की  मल  विद्ेषताओं  को  बदला  नहीं  जा  सकता  इस  गरिमा  पूर्ण  सभा  में  आने  के

 आते  के  बाद  और  प्रधान  मन्त्री  पद  स्त्रीकार  करने  के  बाद  वह  एक  सम्माननीय  प्रघान  मन््त्री  के  रूप
 में  माने  जाते  हैं  और  उनमें  आदशे  प्रधान  मन्त्री  के  समी  गुण  मौजूद  हैं  |  उन्हें  400  से  अधिक
 दीय  सदस्यों  के लिए  जनता  का  अध्  देश  प्राप्त  है  ।  लोगों  ने  उन्हें  मारी  बहुमत  दिया  इसके  क्या
 कारण  हैं  ?  यह  उनके  चरित्र  सत्यनिष्ठा  और  ईमानदारी  के  फलस्वरूप  है  |  विपक्षी  नेताओं  ने  सोचा
 कि  यदि  उन्हें  पांच  साल  के  बाद  .  सत्ता  में  आना  है  तो  उन्हें  स्व  प्रथम  उनके  चरिश्र  और  सत्यनिष्ठा
 पर  आक्रमण  करना  होगा  '  उन्होंने  सोचा  कि  यहाँ  एक  ऐसा  व्यक्ति  है  जो  चरित्रवान  और  ईमानदार
 है  और  यदि  वे  ऐसा  नहीं  करते  तो  वे  पांच  साल  के  बाद  सत्ता  पाने  में  असमर्थ  होंगे  अतः  उन्हों?े  ऐसा
 करना  शुरू  कर  दिया  |  यह  बहुत  ही  दुर्माग्यपूर्ण  जिस  व्यक्ति  ने  चालीस  सालों  में  अपना
 ब्यक्तित्व  बनाया  उसे  एकाएक  नटीं  बदला  जा  सकता  आप  यहाँ  बंठे  आप  भी
 अपने  चरित्र  के  लिये  जाने  जाते  चालीस  या  पैतालिस  सालों  के  बाद  हम  अपने  मूल  चरित्र  में
 बर्तेन  नहीं  ला  सकते  हैं  |  ये  विपक्षी  दल  गैर-कानूनी  लाम  उठाना  बाहते  हैं  ।  यह  राष्ट्र  को  घोखा  देने
 के  अतिरिवत  और  कुछ  नहीं  है  ।  यह  भारतीय  दण्ड  संहिता  की  धारा  420  के  अन्तर्गत  दंडनीय
 ये  लोग  प्रधान  मंत्रीजी  का  चरित्रहनन  करना  चाहते  थे  लेकिन  वे  इसमें  सफल  नहीं  हो  पाये  ।  हातांकि
 उन्होंने  कई  घोटालों  का  भी  उल्लेख  किया  लेकिन  वे  कही  भी  सफल  नही  हुए  और  वे  सफल  हो  भी
 नही  इस  देछ्व  में  सबसे  दुर्माग्य  की  बात  यह  है  कि  विपक्षी  दलों  ने  पहले  उनकी  माता  के  साथ
 मी  यहीं  चाल  खेलते  की  कोशिश  की  थी  ।  एं  सी  ही  चांल  उन्होंने  उनके  दादाजी  के  साथ  भी  चलने  की

 कोशिश  की  आज  हम  लोग  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरूजी  की  जन्म  शताब्दी  मना  रहे  यह
 डा०  अम्बेडकर  जी  का  मी  शताब्दी  वर्ष  इस  तरीके  किसी  व्यक्तित  का  चरित्र  हनन
 कर  कोई  सत्ता  में  नही  आ  सकता  यह  आने  वाले  चुनावों  में  स्पष्ट  हो  जाएगा  विश्लेषकर  नेहरू
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 परिवार  के  चारित्रिक  गुणों  के  बारे  में  मैंन  पिछले  दिनों  एक  अनुभवी  नेता  श्री  फ्रंक  एथोनी  का  माषण

 सुना  उन्होंने  था  कि  उन्हें  यह  दुखर  समाचार  सुनकर  बहुत  दुःख  पहुचा  इन्दिरार्ज
 के

 जब  जनता  बर्ष  1977  में  सत्ता  में  आरी  तो  इन  लोगों  ने  इंदिराजी  के  चरित्र
 पर  आकृमण  करना  शुरू  कर  उन्होंने  उनके  ऊपर  घन  अजंन  करने  का  आरोप  लगा  कर  उनके
 घर  पर  छाग़  डलवाया  ।  लेकिन  कया  हुआ  ?  इतना  ही  नहीं  उन्होंने  उन्हें  कारागार  में  बन्द  कर
 दिया  ।  <  उनको  संसद  से  कर  प्रति  दिन  इन्दिराजी  का  चरित्र  हनन  किया
 गया  ।  लेकिन  देश  ढ़ाई  साल  तक  चुपचाप  दुखीमन  से  सब  कुछ  सहता  रहा  |  लेकिन  जब  लोगों  ने
 चुनावों  में  माग  लिया  तो  उन्होंने  शासकदल  से  बदले  की  भावना  से  इन्दिराजी  को  सत्ता  सौंप
 दी  ।  इमीलिये  मैं  यहाँ  यह  कह  रहा  हूं  कि  इस  देश  और  राष्ट्र  के लोग  इसका  कभी  मी  विश्वास  नही
 करेंगें  चाहे  वे  संकड़ों  बार  यह  कहें  कि  नेहरू  परिवार  भ्रष्ट  है  यदि  उनके  पास  प्रधान  मन्त्री
 के  खिलाफ  कुछ  तथ्य  हैं  तो  वे  खूले  तौर  पर  कहें  और  यदि  वे  एंसा  कुछ  करना  चाहते  हैं  जो  गलत

 हैं  तो  आन  वाल  चुनावों  में  वे  बुरी  तरह  पराजित  होंगे  '  लंकिन  प्रधान  मन्त्री  जी  पुनः  सत्ता  में
 आ्राएंगे  और  विपक्षी  सदस्यों  के  सारे  सपने  नष्ट  हो  जाएंगे  |  मैं  विपक्षी  सदस्यों  से  अनुरोध

 करता  हूं  कि  व  अपने  मित्रों  के  पास  जाएਂ  और  उन्हें  कहें  कि  यह  एक  एंसा  विधेयक  है  जो  लोकतन्त्र
 को  मजबूत  करेगा  ।  शहर  या  दिल्ली  में  लोकतन्त्र  से  कुछ  नहीं  हो  सकता  है  ।  गांवों  में  लोकतन्त्र  से
 ही  हमारे  देश  के  लोगों  को  लाम  मिलेगा  और  यदि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  लोकतन्त्र  रहे  तो  देश  में  आर्थि
 विकास  होगा  ।  इन  शब्दों  के  मैंने  कुछ  मुह  का  उल्लेख  किया  है  और  कुछ  अन्य  मुद्दों  पर  मेरे

 वरिष्ठ  साथी  जबाब  देंगे  ।

 श्री  संयव  शाहब॒द्दीन  :  माननीय  मंत्रीजी  ने  मेरे  द्वारा  उठाये  गये
 मुद्दों  की  पुष्टि  ही

 ु

 श्रीमती  ऊषा  ठक्कर  :  माननीय  चेपरमेन  माननीय  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव
 गांधी  ने  इस  सदन  में  जो  संविधान  में  संशोधन  हेतु  चॉसठवाँ  और  पेंसठवां  विधेयक  प्रस्तुत  किया

 वह  7"  तिहासिक  और  क्रान्तिकारी  कदम  है  |  इस  विषय  पर  अब  तक  काफी  चर्चा  हो  चकी  है  और  मै
 भी  इसमें  माग  लेते  हुए  अपने  विचार  व्यक्त  करना  चाहती  हंं  ।  सबसे  पहले  मैं  आपको  धन्यवाद  देना
 चाहती  हूं  कि  आपने  मुकै  इस  महत्वपूर्ण  चर्चा  में  मांग  सेने  का  अवसर  प्रदान  किया  ।

 अभी  मैं  गौर  से  पुजारी  जी  की  बातें  सुन  रही  थी  ।  उन्होंने  बिल्कुल  ठीक  कहा  कि  हमारे
 प्रधान  मन्त्री  जी  ने  इन  विध  यकों  को  दिल्ली  के  एअर-कण्डीशन्ड  कमरों  में  बंठकर  बनाया
 बल्कि  वे  इससे  पहने  देह  के  गांव-गांव  घूम  कर  आये  वहां  उन्हों+  लोगों  से  खुद  बातें  उनकी
 समस्याओं  का  अध्ययन  किया  ।  मैं  स्वयं  गुजरात  के  गांवों  के  दौरे  के  समय  उनके  साथ  जब

 उन्होंने  मेरे  कच्छ  क्षेत्र  के  सूखा  पीड़ित  गांवों  का  व्यापक  दौरा  किया  कड़ी  धूप  के  बावजूद  हमारे
 प्रधान  मन्त्री  जी  गांव-गांव  उन्होंने  गरीब  लोगों  की  बातें  सुनी  ,  उनके  दुःख  दर्द  में  शामिल  हुए  ।

 चाहे  महिला  हो  या  बच्चा  सभी से  वे  पूछते  थे  कि  आपको  क्या  तकलीफ  क्या  दर्द  सारा
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 कुछ  देखने  सुनने  के  बाद  माननीय  प्रधान  मन््त्री  जी  ने  इस  सदन  में  जो  पंचायती  राज  विधेयक  और
 नगरें  पालिकाओं  को  सुदृढ़  करने  सम्बन्धी  विधेयक  पेश  किया  उसके  पीछे  उनका  अनुभव  स्पष्ट

 दिखायी  दे  रहा  है  जो  उन्होंने  जगह  जगह  घूम  कर  प्राप्त  किया  ।  इन  विधेयकों  के  लिये  मैं  प्रधान  मंत्री

 कृषि  मन्री  जी  और  शहरी  विकास  मन्त्री  जी  को  धन्यवाद  देती  हूं  ।  आप  लोगों  ने  इन  विधेयर्कों

 को  प्रस्तुत  करके  एं  तिहासिक  कदम  उठाया  जिनकी  देश  भर  में  चर्चा  है  और  सभी  लोग  आपको

 धन्यवाद  दे  रहे  हैं  ।

 मैं  आपका  धन्यवाद  करती  हूं  ।  पूज्य  महात्मा  आदरणीय  नेहरू  सरदार  बल्लभ

 भाई  पटेल  और  विद्वान  अम्बेडकर  जी  ने  महिलाओं  को  वोट  देने  का  अधिकार  भारतीय  संविधान  में

 दिया  था  ।  चुनावों  में  हिस्सा  लेने  में  महिलाए  पार्टनर  तो  मगर  उनका  हिस्सा  अगर  किप्ती  ने

 दिया  तो  वह  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  ग्रांघी  ने  दिया  उन्होंने  महिलाओं  के  लिए  30

 प्रतिशत  आरक्षण  किया  इसलिए  मैं  उनको  अपनी  तथा  महिला  होने  के  देश  की  महिलाओं

 की  तरफ  से  उनको  धन्यवाद  देती  हू  ।  उन्होंने  इक्ष  सदन  में  दो  विधेयक  रखकर  हमें  बहुत  गौरव  प्रदान

 किया  है  ।

 समापति  ग्राम  पंचायतों  और  जिला  परिथदों  में  जो  आरक्षण  महिलाओं  को  दिया

 गया  उससे  महिलाओं  को  ट्रं  निग  भी  मिल  सकती  है  क्योंकि  देश  के  विकास  के  लिए  महिलाएं  भी

 अपना  योगदान  इस  प्रकार  से  दे  पाएगी  ॥  इससे  महिलाग्रों  को  काम  सीखने  का  भी  अच्छा  मौका

 मिलेगा  ।  मैं  बहुत  साल  तक  सरपंच  रही  हूं  ओर  पंचायत  में  मैंने  बहुत  काम  किया  मुझे  मालुम
 है  कि  पंचायत  में  रहने  से  एक  हिम्मत  मी  आती  है  और  मैच्योरिटी  भी  आ  जाती  है  1  इससे  लोगों  को
 और  उनकी  समस्थाओं  को  समझने  का  ज्ञान  बढ़ता  है  और  उनकी  समस्याओं  को  कंसे  उठाया  जा

 सकता  कंसे  दूर  किया  जा  सकता  इस  प्रकार  की  ट्रं  निगम  हमें  पंचायतों  में  ही  मिल  जाती  मैं

 पुनः  प्रधान  मन््त्री  राजीव  गांधी  को  महिलाओं  को  30  प्रतिशत  आरक्षण  देकर  सत्ता  में  मागीदार
 बनाने  के  लिए  धन्यवाद  देना  चाहती  हू  ।  अनुसूचित  जाति  और  जनजाति  के  लिए  भी  आरक्षण  देकर

 उनमें  एक  विश्वास  पैदा  किया  है  कि  वाकई  वे  इन्दिरा  जी  के  बेटे  हें  । जब  इन्दिरा  जी  आई  थी  तो

 उन्होंने  इन  लोगों  को  बहुत  ऊ  चा  उठाया  और  देश  के  लिए  बहुत  काम  लेकिन  उनकी  मृत्यु  के
 उपरान्त  हमें  कुछ  एं  सा  एहसास  होने  लगा  था  कि  अब  क्या  किन्तु  जब  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जी
 ने  अपने  देश  की  बागडोर  तो  हम  लोगों  को  इन्दिरा  जी  का  बेटा  जो  उनकी  भावनाओं  के

 अनुसार  काम  कर  वापस  मिल  गया  |  उन्होंने  महिलाओं  को  30  प्रतिशत  आरक्षण  देकर  और

 अनुसूचित  जाति  एवं  जन  जाति  के  लोगों  का  आरक्षण  देकर  अपने  आपको  इन्दिरा  जी  का  बेटा  साबित
 कर  दिया  और  उनका  नाम  सार्थक  कर  दिया  ।  लोगों  में  इन्दिरा  जी  के  प्रति  और  उनके  बेटे  के  प्रति
 जो  बिश्वास  उसको  उन्होंने  साथंक  कर  दिया  ।

 समापति  बहुत  सालों  से  सरपंचों  को  भी  यह  महसूस  हुआ  करता  था  कि  हमें  सरपंच
 तो  बनाया  गया  लेकिन  कुछ  हमारे  हाथ  में  नहीं  दिया  गया  तो  इन  दोनों  विधेयकों  से  सरपंच
 स्रोगों  को  गाँवों  में  और  शहरों  में  अपना  काम  करने  के  अपने  क्षेत्र  का  विकास  करने  के  लिए
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 उनके  विकास  में  उनको  हिस्सेदार  बनाया  गया  यह  कोई  छोटा-मोटा  काम  नही  है  |
 एक  गांव  में

 रहने  वाले  आदमी  को  एंसा  लग्रे  कि  मैं  अपने  गांव  को  संभाल  सकता  बना  सकता  हू  ।  इसके  लिए
 हमारे  प्रधान  मम्त्री  जी  ने  गांव  के  लोग  को  अपना  काम  करने  का  जो  मौका  दिया  यह  अमूतपू्व॑
 कार्य  किया  है  ।  इसक॑  लिए  मैं  उनका  पुनः  धन्यवाद  करती  हु  ।  विपक्ष  क  लोग  यहां  से  माग
 व्यागपत्र  देकर  चले  गए  हैँ  और  जो  8  बी  लोकसमा  के  मंम्बरों  कों  मौका  मिला  उससे  वे  लोग
 बंचित  रह  गए  हैं  ।  इस  बिल  का  सपोट  करने  का  जो  हम  लोगो  को  मौका  मिला  है  उससे  विपक्षी
 वचित  रह  गए  हैँ  ।  इस  बात  को  ये  लोग  बाद  में  इतने  क्रांतिकारी  स्थघियक  का  सपोर्ट  करने
 के  उन्होंने  चुनावी  हथकंडा  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्र  राजीव  गांधी  को  हानि  पहुंचाने
 के  लिए  सदन  से  त्याग्रपत्र  दिया  मगर  सत्य  को  हमेशा  विजय  होती  ड्रामा  लम्बा  नहीं

 सत्य  की  कसौटी  तो  सोने  की  होती  कभी  लोहे  की  नही  होती  हैँ  ।  ये  सोने  की  करौदी  है  लोहे
 की  नही  ।  मुक्त  तो  यह  लगता  है  कि  इस  सदन  में  भी  हम  इस  कसौटी  में  से  निकलेंगे  हमारे  राजीव
 जी  ने  जो  गरीवो  के  लिए  चिन्ता  की  उनकी  दुआ.से  विपक्ष  के  लोगों  का  मडा  फूट  जाएगा  और
 राजीव  जी  के  सत्य  का  सूरज  विपक्ष  के  लोगों  को  तो  में  यही  कहती  हूਂ  कि  गुजराती  में a
 एक्र  दोहा  है  :--

 4.00  मन्पਂ

 अपनी  हस्ती  एं  विदिते  विसराई  गई
 जम  के  पानी  मां  अंगुली  निकलौ  और  जग्या  पुराई  गई  ।

 हिन्दी  में  इसका  अर्थ  यह  होता  हैकि  जब  उंगली  निकल  जाती  है  तो  जगह  पुराई  जाती  वह्
 जगह  दिश्लाई  नहीं  देती  है  ।  उसी  तरहसे  आपकी  हस्तो  को  भी  लोग  मूल  जाए  गे  कि  एं  से  क्रान्तिकारी
 विधेयक  को  सपोर्ट  करने  के  बदलेविपक्ष  के  लोगध  बराकर  इधर  से  चले  गए  भौर  उनको  ऐसा  लगा  कि
 १ह  जो  हम  सपोर्ट  करेंगे  औरजब  विधेयक  पास  हो  जाएगा  तो  उनके  पास  दूसरा  कुछ  नहीं  रहेगा
 क्योंकि  हमारे  आदरणीय  प्रधानमन्त्री  जी  ने  गांव-गांव  में  जाकर  एहसास  किया  और  लोगो  के  दुख  को
 देखा  और  उससे  चिन्तित  होकर  वे  यह  विधेयक  लाए  हैं  और  हम  इसको  सपोर्ट  करने  के

 लिए  आज  खड़
 हुए  हैं  ।  आपवे  जो  मुझे  टाइम  दिया  उसके  लिए  मैं  घन्यवाद  देती  हु  ।

 [  अनुवाब  |

 *ी  ई  एस०एम०  पकोर  मोहम्मद  :  माननीय  समापति  मैं  पंचायती  राज
 र  नगरपालिका  विधेमको  के  समथंन  में  कुछ  शब्द  कहना  चाहता  हू  ।

 महात्मा  ग्रांधी  जी  ने  कहा  था  कि  इस  राष्ट्र  कं  अधिकतर  लोग  गांवों  में  निवास  करते
 -  माननीय  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  ग्रामवासियों  को  अधिकतम  लोकतंत्र  की  सुविधा  देकर
 उनके  सपनों  को  साकार  किया  है  ।  सबसे  बड़े  प्रजातन्त्र  में  गांव  के  गरीब  और  दक्नलितो  को  मी
 तांत्रिक  अधिकार  प्रदान  किए  जान  का  श्रेय  हमारे  माननीय  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  को
 जाता  है  ।

 तमिल में  दिये  गये  माषण  क॑  अंग्रेजी  अनुवाद  का  हिन्दी  रूपान्तर  ।
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 नमन  नयाਂ

 इन  विधेयको  में  अनुसूचित  अनुसूचित  जन  जाति  और  महिनाओ  के  लिये  आरक्षण  का

 प्रावधान  इस  राष्ट्र  के  निर्माण  औद्योगिक  और  कृषि  विकास  में  7  रिजमों  का  बहुत  ज्यादा

 योगदान  है  ।  उन्होंने  अपना  खुन  और  जीवन  राष्ट्र  निर्माण  में  समर्पित  किया  है|  इस  राष्ट्र  को  महान्
 बनाने  का  अं  य  गरीबों  और  को  जाना  चाहिए  ।  लेकिन  वे  बहुत  समय  तक  पीड़ित  रहे  थे  ।  वे

 अभी  भी  सामाजिक  अपराध  के  शिकार  होते  हैं  ।  यह  विधेयक  उनको  इससे  मुश्ति  दिलाएगा  और  उन्हें

 मूलमत  लोकतेंत्रिय  अ  धिकार  प्रदान  करेगा  ।  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  के  इस  कदम  के  लिये  इत्ति

 हास  साक्षी  होगा  ।  इसी  उन्होंने  महिला  के  लिये  भी  आरक्षण  की  व्यवस्था  की  है

 मैं  निर्वाचन  आयुकक्त  द्वारा  सीघे  चुनाव  कराये  जाने  का  स्वागत  करता  हू  '  मैं  राज्य  में
 राजघ्व  वितरण-“क  लिये  वित्त  आयोग  के  गठन  का  भी  स्वागत  करता  है  ।

 मैं  कुछ  सुझाव  देना  चाहता  हूँ  ।  मैं  अनुरोध  करता  हूं  कि  सीधे  चुनाव  पचायत  के  सभी  स्तरों
 के  लिये  किया  जाना  पचायत  को  दिये  जान  वाले  राजस्व  का  निर्धारण  करते  समव  वित्त
 आयोग  को  पिछड़े  क्षेत्रों  की  विक्षेष  आवश्यकताओं  को  ध्यान  में  रखना  चाहिए  ।  विधेयक  में  एक  विश्लेष
 प्रबन्ध  और  पी  किया  जाना  चाहिए  कि  केन्द्र  की  सभी  योजनाओं  को  पचायत  द्वारा  ज्यादा  सक्षमता  से
 और  बिना  किसी  देरी  के  लागू  किया  जाये  ।

 मैं  यह  भी  अनुरोध  करता  हूं  कि  राज्य  के  लिये  प्रस्तावित  वित्त  आयोग  में  संसद  सदस्यों  को
 विशेष  प्रतिनिधि  के  रूप  में  लिया  जाना

 आज  विपक्षी  दल  यहाँ  नहीं  माननीय  मन्त्री  श्री  जनाद॑न  पुजारी  जी  ने  ठीक  ही  कहा  है
 कि  विपक्षी  दलों  ने  लोगों  के  प्रति  अपन  करतेंब्थों  और  उत्तरदायित्वों  को  त्याग  दिया  उन्हें  लोगों
 के  कल्याण  का  ध्यान  नहीं  उन्होंने  अपन  पद  से  त्यागपत्र  दे  दिया  न  केवल  भारतीय  लोगों
 द्वारा  अपितु  संध्षार  के  अत्येक  प्रजाठांत्रिक  ब्यक्तियों  द्वारा  इनके  इस  आचरण  की  भत्संना  की  जा
 रही  है  ?  मैं  उनके  आ  चरण  की  निदा  करता  हूं  ।

 माननीय  राजीव  गाँधीजी  लोगों  को  गरीबी  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  प्रति  बहुत  ही
 इच्छुक  वह  इसके  लिये  अपार  धन  देन  को  तंयार  हैं  ।  इस  विधेयक  के  द्वारा  योजनाओं  को
 करोड़  गरीब  लागों  तक  पहुंचाया  जाएगा  ।

 जहाँ  तक  मेरे  निर्वाचन  क्षेत्र  का  सम्बन्ध  यह  कृषि  प्रधान  क्षेत्र  मयूरम  मुख्य
 हप  से  कृषि  प्रधान  क्षेत्र  मेरा  अनुरोध  है  कि  वहाँ  कुछ  उद्योग  स्थापित  किये  जाये  ।  माननीय  प्रध।न
 मन्त्री  श्री  राजीव  निश्चिय  हू  इस  पर  ध्यान  देंगे  ।  मैं  यह  भी  आशा  करता  हू  कि  इस  विधेयक
 से  उवकी  इन  आवश्यकताओं  को  पर्याप्त  रूप  से  ध्यान  में  रखा  जायेगा  ।

 मुकै  विश्वास  है  कि  जो  लोग  इस  उशय  का  विरोध  कर  रहे  हैं  वे  यह  सोचकर
 खुष्ठ  होंगे  कि  इस  विधघयक  द्वारा  लोकतन्त्र  मे  लोगों  की  मागीदारी  और  उनके  कस््याण  सम्बन्धा  बातों
 को  एक  साथ  लाया  इस  स्यागपत्र  के  कारण  विपक्षी  दल  अपने  लोकतत्रिय  दायित्वों  को  पूरा  करन
 में  असफल  रहे  आज  विधेयकों  में  दिये  गये  उपबन्धों  के कारण  गांवों  का  सम्मान  बढ़ा  गांवों

 से  सेकर  पूरा  राष्ट्र  निएयय  ही  कांग्रेस  और  प्रधान मन्त्री  को  समर्थन  देगा  ।
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 क्रो  माणिकराव  होडल्य  गावित  :  समापति  मुक्तै  संविधान  संशोधन
 विधेयक  पर  बोलने  की  आपने  अनुमति  इसके  लिये  मैं  आपका  आभारी  हू  ।  संविधान  के
 और  संशोघन  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिये  मैं  खड़ा  हुआ  हू  ।

 यती  राज  और  नगरपालिका  संशोधन  विधेयक  लोक-समभा  में  लाये  गये  ये  दोनों  क्रांति
 सक  हमारे  राष्ट्रपिता  महात्मा  के  ग्राम  राज्य  के  सपनों  को  साकार  करने

 क  है  |  इसीलिये  मैं  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  का  बहुत-बहुत  आभारी  हू  ।  इस
 देख-रेख  करने  के  लिये  एक  अलग  से  वित्त  आपोग  बनाने  का  फैसला  किया

 ग्राम  पंचायत  समिति  और  जिला  यह  थी-टायर  सिस्टम  भारत  में  चल  रहे
 इस  विधेयक  से  ज्यादा  अधिकार  दिए  गए  हैं  ।  जिला  परिषद्  के  प्रंजीडेट  को  प्रशासन  से  अलग

 रखा  गया  उनको  प्रशासन  के  भी  _  अधिकार  देने  इसमें  चीफ  एग्जीक्यूटिव  आफिसर  के
 पास  प्रशासन  के  पूर  अधिकार  इनमें  सुधार  करने  का  जन-प्रतिनिधियों  को  भी  अधिकार  होना

 ऐसी  प्रार्थना  मैं  भारत  सरकार  से  करता  हू  ।

 इस  विधेयक  के  मुताबिक  5  साल  में  चनाव  एसी  व्यवस्था  है  लेकिन  हमारे  महाराष्ट्र
 में  साल  हो  गए  अभं  तक  चुनाव  नहीं  हुए  ।  इस  तरफ  भारत  सरकार  को  घ्यान  देना  चाहिये  ।

 जिला  पंचायत  की  ओर  से  सभी  योजनाएं  कार्यान्वित  करनी  जंसे
 जवाहर  रोजगार  जीवन  धारा  इन्दिरा  आवास  पीन  के  पानी  की

 बिजली  की  सिचाई  शिक्षा  की  परे  जिले  में  सकल
 बनात  और  स्वास्थ्य  की  छोट-बड़ं  अस्पताल  कृलषि  की  अनुभूचि  त  जाति  और
 जनजातियों  क  लिए  खास  दुग्ध  योजना  तथा  और  भी  भारत  सरकार  और  राज्य  सरकारों

 योजनाओं  को  कार्यान्वित  करना  है  और  गांव  तहसील  व  जिले  का  विकास  करने  की  जिम्मेदारी

 है  इसलिये  जिला  ग्रामीण  विकास  एजेन्सीज  को  मी  मारत  सरकार  और  राज्य  सरकार  के  कार्यक्रम
 तेजी  से  कायान्वित  करने  के  लिये  आदेश  देना  एं  सी  भो  व्यवस्था  हो  ।

 में  नगर  पालिकाओं  के  बारे  में  मी  कुछ  बोलना  चाहता  हु  ।  इस  विधेयक  में  लाख  हजार
 |  से  20  हजार  आबादो  वाल  शहर  को  नग्रर  पंचायत  क  नाम  से  20  हजार  से  3  €  ख़की

 गराबादी  वाल  शहरों  को  नगर  परिषद्  के  नाम  से  और  3  लाख  से  ऊपर  की  आबादी  वाले  शहरों  को
 नगर  तिगम  के  नाम  से  देखा  जायेगा  ।  नगरपालिकाओं  और  पचायतों  के  चनाव  निर्वाचन  आयोग  की
 देखरेख  में  होगे

 यह  व्यवस्था  भो  इस  सविधान  में  की  गई  है  .  इससे  गड़बड़ियां  होने  में  रुकावट

 नगरपालिका  क्षेत्र  में  हमें  बहुत  सुध।र  करना  है  ।  स्वच्छ  पीने  के  पानी  की  व्यवस्था  बिजसी
 की  भुग्गी-झोपड़ी  में  रहन  वाले  लोगों  के  लिये  छोटे-छोटे  मकान  बनाने  की  व्यवस्था  करनी
 चाहिये  ।  शहरों  में  जो आज  गन्दगी  उसे  हटाने  की  व्यवस्था  तुरन्त  करनी  शहर
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 स्वच्छ  बनाये  रखने  की  जिम्मेदारी  लोगों  पर  होनी  चाहिये  ।  नगरपालिका  क्षेत्र  में  शहर  के  विकास
 के  लिए  जो  मी  उपलब्ध  करानी  वह  कराई  जानी  चाहियें  ।

 नगरपालिका  क्षेत्र  में  अच्छी  सड़क  अंडर  ग्राउन्ड  गटर  की  योजना  श्ुग्मी-झोपड़ी  में
 स्वास्थ्य  और  राशन  की  पूरी  व्यवस्था  शार्पिग  सेंटर  की  व्यवस्था  यह  सभी  चीजें  देखनी

 चाहियें  ।  इन्दिरा  आवास  जंसी  भी  योजना  हो  ।  इस  लोकतनन््त्र  में  इन  दोनों  विधेयकों  की
 करण  करके  ग्राम  पंचायत  और  नगरपालिका  को  गांव  के  आखिरी  आदमी  तक  ले  जाने  का  कार्यक्रम
 है  ।  लेकिन  यह  भी  देखना  जरूरी  है  कि  प्रशासन  में  नगरपालिका  मेअर  को  कोई  अंधिकार  नहीं  है  ।

 इन  विधेयकों  पर  बोलने  के  लिए  आपने  समय  इसके  लिए  मैं  आपका  आभारी  है  |  ये
 विधेयक  देश  के  गरीब  लोगों  और  देशवासियों  के  लिए  है  ।  मैं  राजीव  गांधी  जी  को  इस  देश  के

 गरीब  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  के  लोगों  की  ओर  से  बहुत-बहुत  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 अनवाद।|

 श्री  पी०  के०  थ्  गन  :  इतिहास  साक्षी  है  कि  जब  भी  किसी
 भी  प्रकार  के  अनुमोदन  या  उपलब्धी  के  लिए  किसी  न  किसी  तरह  की  क्रांति  जरूर  घटी  है  '  इस  संबध
 में  मैं  अपने  प्रधान  मनन््त्री  जी  को  बधाई  देता  हूं  कि  वे  सही  तौर  पर  शांतिपूर्ण  तरीके  से  एक  प्रमुख
 क्रांति  लायें  हैं  यदि  हम  अपने  इतिहास  को  देव  तो  हम  हैं  कि  ब्रिटिश  शासन  के  दौरान  हम  लोगों
 के  ई  राजनतिक  शक्ति  या  कोई  अन्य  शक्ति  नहीं  थी  ।  हमारे  स्वाधीनता  सेनानियों  ने  लडाई
 लडकर  स्वतन्त्रता  हासिल  की  ।  जब  मारत  स्वतन्त्र  तो  हमें  राजनेतिक  स्वतंत्रता  प्राप्त  हुई  ।
 लेकिन  यह  काफी  नहीं  था  क्थ्रोंकि  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  कहा  था  कि  राजनंतिक  शक्ति  का
 वास्तविक  अर्य  स्वतन्त्रता  नहीं  होती  जब  तक  हमें  आशिक  स्वतन्त्रता  नहीं  मिलती  और  वास्तविक
 शक्ति  अधिकार  गांववासियों  को  नहीं  मिलते  तंत्र  तर  सच्चे  अर्थों  में  स्वतंत्रता  हासिल  नहीं  हो  सकती  ।
 यदि  लोगों  को  अधिकार  नहीं  सौपे  गए  तो  लोकतन्त्र  सफल  नहीं  हो  पायेगा  ।  जता  कि  आप  जानते  हैं
 स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  हमने  प्रशासनिक  विकास  के  एक  प्रकार  का  औपनिवेशिक  प्रशासन  और
 ओऔपनिवेशिक  ढांचे  को  अपनाया  था  »  इसी  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  बाद  महात्मा  पंडित

 लाल  श्री  बी०  आर०  अम्बेडकर  सहित  हमारे  संविधान  निर्माताओं  ने  यह  ठीक  ही
 सोचा  कि  पंचायती  राज  को  महत्व  देना  होगा  और  तभी  भारत  में  वास्तविक  स्वतन्त्रता  आ
 इस  दृष्टि  से  हमारे  प्रधान  मनन््त्री  ने  पंचायती  राज  विधेशक  और  नगरपालिका  विधेयक  प्रस्तुत
 किये

 जैसा  कि  मैंने  कहा  कि  यदि  हम  जनता  को  सत्ता  नहीं  देंगे--क्रेवल  राजनैतिक  सत्ता  ही  नहीं
 बल्कि  वास्तविक  सत्ता  मी--तो  विकास  पर  विपरीत  प्रभाव  पड़ेगा  ।  इस  पहलू  पर  विभिन्न  साई
 और  आयोगों  ने  बार-बार  विचार  किया  था  |  जब  उस  पक्ष  और  विपक्षी  तरफ  के
 करते  हैं  तो  मुझे  आइचयं  होता  है  कि  वे  इसका  समर्थन  क्यों  नहीं  करते  अथवा  वे  इसका  विरोध  क्यों
 करते  हैं  ।  मैं  समझता  हूं  कि  वे  केवल  इसका  विरोध  करने  के  लिये  विरोध  कर रहे  बे  मारत  की

 डे  को  नही  आप जनता  की  आवष्यकताभों  को  नहीं  समझते  हैं  ।  पु
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 के  बाद  से  ही  इस  आवश्यकता  का  अनुमव  किया  गया  हमें  यह  साहसिक  कदम

 उठाने  के  लिये  अपने  प्रधान  मन्द्री
 को  बधाई  देनी  यह  साहसिक  राजनैतिक  निर्णय  मैं

 कुछ  रिपोर्टों  का  उल्लेख  करना  चाहता  हूਂ  जिनमें  जनता  को  अधिक  शक्तियां  देने  और  निचले  स्तर
 पर  अधिक  शक्तियों  के  अन्तरण  की  सिफारिश  की  गयी  थी  गे  निम्नलिखित  हैं  :

 श्री  बलकन््तराय  जी०  मेहता  की  अध्यक्षता  में  साम  दायिक  परियोजनीयों  जौर  राष्टीव
 fi

 सेवा  के  अध्ययन  दल  की  1957;

 श्री  अशोक  मेहता  की  अध्यक्षता  में  पंचायती  राज  संस्थाओं  सम्बन्धी  समिति  को

 डा०  जी०  वी०  के०  राव  की  अध्यक्षता  में  ग्रामीण  विकास  और  गरीबी  उन  मुलन  कार्यक्रमों  के
 लिये  विद्यम  निक  प्रबन्धों  की  समिति  की  1985  और वद्यमान  प्रह्मास्

 डा०  एल०  एम०»  सिंधवी  द्वारा  लोकतनन््त्र  और  विकास  के  लिये  पंचायती  राज  संस्थाओं  के

 पुनंगठन  सम्बन्धी  प्रारूप  अवधारणा  1986  ।

 इस  प्रकार  1957  से  एक  प्रकार  की  आम  बहस  चल  रही  थी  परन्तु  कुछ  स्पष्ट  कारणों  से
 इसे  मू  रूप  प्रदान  नहीं  किया  जा  सका  ।  अब  हमारे  युवा  प्रधान  मन्त्री  ने  तुरन्त  निर्णय  लिया  है  कि

 नता  को  शक्तियों  का  अन्तरण  करने  तथा  उन्हें  अधिक  शक्षिति  देगे  के  लिये  मृक  क्रान्ति  लायी
 इसलिये  उन्होंने  ये  विधेयक  प्रस्तुत  हैं  ।

 इन  संबंधानिक  संशोधन  विधेयकों  का  समर्थन  करते  हुए  मैं  अपनी  कुछ  राय  व्यक्त  करना
 चाहता  हू  ।  मैं  अनुभव  करता  हू  कि  अब  तक  हंमारी  द्वि-स्तरीय  शासन  व्यवस्था  इन  विधेयकों  में
 निचले  स्तर  पर  राजनैतिक  और  विकास  शक्तियों  के  अन्तरण  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  परन्तु  निचले
 स्तर  पर  प्रशापनिक  शक्तियों  के  अन्तरण  का  कोई  उल्लेख  नहीं  किया  गया  है  ।  इसलिये  मैं  एक  कदम
 बढ़कर  यह  कहना  चाहता  हूਂ  कि  अब  समय  आ  गया  है  कि  इन  सर्ववानिक  संशोधन  विधेयकों  के
 पारित  होन  के  बाद  हमे  इस  द्वि-स्तरीय  शासन  व्यवस्था  के  बजाए  देश  में  स्पष्ट  रूप  से
 अथांत्  राज्य  और  जिला  प्रशासन  व्यवस्था  के  बारे  में  विचार  करना  चाहिए  ।  इस  सम्भन्ध  में

 मैं  यह  सुझाव  देना  चाहता  हू  कि  जैसे  राज्यों  का  प्रशासनिक  ढांचा  मुख्य  सचिव  से  शुरू  होता  है  उसे
 ही  जिलों  का  भी  प्रशासन  ढाँचा  होना  चाहिये  जिला  सचिव  से  शुरू  होता  है  ।

 वास्तव  में  हमारे  जैसे  देश  में  जहाँ  +उभिन्न  समुदाय  और  दुर्ग॑म  क्षेत्र  हैं  वहाँ  हमें  विभिन्न  प्रकार
 की  समस्या  शों  का  सामना  करना  पड़ता  इसलिये  मैं  ओक  स्थानों  पर  राजनैतिक  शक्तियों  के
 अन्तर  को  उचित  समझता  हू  अर्थात  जहां  भी  अधिक  दक्तिर्या  प्राप्त  उनको  अधिक  से  अधिक  अन्य
 संस्थाओं  को  अन्तरण  किया  जाना  चाहिए  ।  ऐसा  करके  हम  घते  और  अधिक  जनसख्या  वाले
 क्षेत्रों  का  वास्तविक  विकास  करने  के  लिये  एक  बेहतर  व्यवस्था  बना  सकते  हैं

 !

 मैं  ढाँचा  और  अन्य  बातों  के  संम्बन्ध  में  कहना  चाहता  चूकि  सम्य  नहीं  है  इसलिये
 मैं  5  वज  एक  बात  कहना  चाहता  हू

 ।  इन  संवैधानिक  संशोष्टनों  को
 प्रस्तुत  करके  हमारे  माननीय

 प्रधान  मन््त्री  ने  एक  क्रान्ति  पैदाकर  दी  विपक्ष  ने  इन  संशोधनों  के  प्रति  जो  दृष्टिकोण  प्रदर्शित
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 सं
 विधेयक

 किया  मेरे  विचार  से  मारत  की  जनता  ने  उन्हें  अच्छी  तरह  समझ  लिया  वे  हमें  और  भारत

 को  नहीं  घमका  सकते  हैं  ।  श्रंष्ठ  को  हमेशा  साधारण  का  नेतृत्व  करना  पड़ता  है  ।

 ]

 को  प्रताप  मान  द्वार्मा  :  माननीय  सभापति  संविधान  के  चौसठवें  और
 पैसठवें  सशोधन  के  समर्थन  में  कुछ  सुझाव  रखना  चाहता  हूं  ।  हमारे  देश  के  नौजवान  प्रधान  मन्त्री
 सम्माननीय  श्री  राजीव  गाघ  जी  ने  ये  दोनों  विधेयक  सदन  के  सामने  प्रस्तुत  करके  ऐसा  ऐतिहासिक
 और  क्रांतिकारी  कदम  उठाया  जिसकी  जितनी  भी  प्रशंसा  की  जाए  वह  कम-है  |  इन  विधेयकों  के
 माध्यम  से  संविधान  में  इस  बात  का  प्रावधान  किया  गया  है  कि  घममम-निर्षेक्षा  और  लोकतत्र  को  जो
 कि  मारत  की  नींव  उसको  ग्रासरूट  तक  पहुंचाएं  और  पंचायतों  के  माध्यम  से  उनको  अधिक  मजबृत

 अधिक  शक्ति  देकर  और  विक्राम  के  कार्यों  में लगाकर  सही  मायने  में  सत्ता  का  हस्तांतरण
 ग्रामरूट  लेबल  ग्राम  पचायत  शतर  तक  जिस  बात  की  कल्पना  राष्ट्र  निर्माता  और  राष्  उपिता
 महात्मा  गांधी  जी  ने  देश  की  आजादी  के  समय  की  पचायती  राज  का  जो  आह्वान  किया

 उस  आह्वान
 को  इस  संविधान  संशोधन  के  माध्यम  से  किया  गया  है  और  ऐसी  व्यवस्था  की  गई

 ”  ग्रामीण  अंचल  में  एक  नई
 इतना  विश्वास  देखने  को  मिलता  इससे  पहले  इसकी  कल्पना

 संविधान  के  चौसठव  सशोघन  के  माध्यम  से  ग्राम  पंचायतों  को  नियमित  रूप
 से

 उन्हें  अधिकार  देने  की  बात  व॥वें  अनुच्छेद  में  उनके  कार्यक्षेत्र  को  बढ़ाने  की  बात  इस  विधेयक 4
 है  निश्चित  रूप  से  इन  बातों  कों  मजबूत  करेगी  जिनकी  अपेक्षा  हमारे  गां

 पिछले  कई  वर्षो  से  करते  चले  आ  रहे  हैं  ।

 समापति  पंचायती  राज  की  व्यवस्था  और  इसकी  कल्पना  कोई  4-6  महीनों  के
 विचारों  का  जन्म  नहीं  इस  आठवीं  लोकसमा-के  गठन  के  समय  से  ही  और  नई  सरकार  के  गठन
 के  समय  984-85  से  ही  उलरदायी  प्रद्यापन  बनाने  के  लिए  अधिकारों  के  विकेन्द्रीकरण  और
 प्रामोन्मुखी  विकास  की  दिल्ञा  में  हमारे  नौजवान  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  बड़ी  कारगर
 पहल  की  ।  देश  के  कोने-कोने  में  भ्रमण  दूर-दराज  ग्रामीण,अंचलों  गरीबों  की  झोपडियों
 किसानों  के  खेतों  में  ओर  उनके  दरवाजे  पर  पहुंचकर  दस्तक  दी  ।  इस  बारे  में  अधिकारियों  से  चर्चा

 छोटे  अधिकारियों  से  लेकर  प्रशासन  से  जुड़े  हुए  अधिकारियों  से  जो  रात-दिन  योजनाओं
 के  कार्यान्वयन  में  काम  करते  जिला  प्रशासन  के  डिस्ट्रिक्ट  पलिस
 अधीक्षक  और  विकास  से  विकास  उन  सभी  से  प्रधान  मन्त्री  जी  ने अलग-अलग
 विषयों  पर  सेमीनासं  में  अलग-अलग  वकंशाप्स  में  चर्चाएं  कीं  ।  जो  इटरएबशन  किया

 सका  परिणाम  सत्ता  के  विकेन्द्रीक  रण  की  दिशा  में  व  ज्यादा  अधिकार  निर्वाचित  लोगों  को  मिल  सके
 जिससे  एक  तरफ  गांवों  में  प्रजातन्त्र  मजबूत  हो  ओर  दूसरी  तरफ  विकास  की  योजनाओं  के  क्रियान्वयन

 में  हमारे  चुने  हुए  स  रपंचों  को  ज्यादा  दायित्व  हो  और  ज्यादा  जिम्मेदारी  उन  पर  डार्ल  |
 बाद  पर  काफी  कुछ  कहा  जाता  था  कि  विकास  योजनाओं  पर  ब्यूरोकसी  हावी  रहती  है  और  निर्वाचित
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 ———  न22-.म,'जखखलफड  कफपसखज  नाਂ
 प्रतिनिधियों  को  काम  नहीं  करने  दिया  जाता  ।  कई  अच्छे  कामों  पर  ब्यूरोक्रेसी  का  अडगा  लग  जाता
 है

 ।  जिस  तरह  से  पंचायती  राज  में  इन  कानूनों  को  मजबूत  बनाकर  संविधान  में  पंचायतों  को
 सम्मानित  दर्जा  दिया  जिस  तरह  से  संशोधन  प्रस्तुत  करके  नगरपालिकाओं  को  एक  सीमित
 अवधि  में  निर्वाचन  कराने  के  लिए  आवश्यक  मनडेट  जारी  हुआ  है  और  जिस  तरह  से  नगरपालिकाओं
 को  ज्यादा  जिम्मेदारी  देने  के  लिए  प्रावधान  हमारी  सरकार  ने  इस  विधेयक  में  रखा  इससे  यह  बात
 साफ  होती  है  कि  शहरी  और  ग्र!मीण  विकास  दोनों  के  समन्वित  प्रयासों  से  हम  देश  में  लोकतंत्र  को
 मजबूत  करना  चाहते  शहरी  और  ग्रामीण  विकास  योजनाओं  को  हम  अलग-अलग  न  रखकर  उसकी
 इटीग्रंटेड  एप्रोच  के  माध्यम  से  विकास  को  नयी  गति  देना  चाहते  हैं  और  देश  में  लोकतत्र  को  ग्रा
 रूट  तक  मजबूत  करना  चाहते  नगरपालिका  परिषद  और  उससे  ऊपर  तीन  लाख  की  आबादी  पर
 लग  र-निगम  बनाने  का  ओर  अन्य  जो  प्रावधान  इसमें  रखे  वे  स्वागत  योग्य  छोटी-छोटी  जगहों
 में  जहां  नगरपालिका  काम  नहीं  कर  सकती  वहां  नगर  पंचायत  का  स्वरूप  देकर  सुविधाएं  देने  का
 प्रयास  किया  है  ।  इसके  लिए  शहरी  विकास  मर्न्त्री  ग्रामीण  विकास  मन्त्री  और  आदरणीय  प्रधान
 पन््त्री  जी  को  बधाई  देना  चाहूंगा  ।  जिस  तरह  से  आपने  यह  सशोधन  पेश  किया  उसी  तरह
 से  न््यायपालिका  और  सहकारिता  क्षोत्र  में  जो  ख़ामियां  हैं  और  हमारे  मतदाता  व  गांव  के  गरीब  को
 झकझोर  कर  रख  देती  है  उन  व्यवस्थाओं  को  सुचारू  रूप  देन  के  लिए  भविष्य  में  ग्रामीण  स्तर  पर
 न्याय  सलभ  हो  मोर  ग्राम  पंचायत  स्तर  पर  न्यायपालिका  का  गठन  कर  सहकारिता  को  और

 मजब्चृत  तथा  ब्यापक  बना  सके  जिससे  भ्रष्टाचार  की  जड़ें  वहां  पर  खत्म  इस  दिशा  में

 हमारी  सरकार  को  प्रयास  करना  चाहिए  ।  मैं  आदरणीय  राजीव  जी  को  हृदय  से  बघाई  देना  चाहूंगा
 कि  आजादी  के  42  वर्ष  बाद  एक  ठोस  और  कारगर  कदम  उन्हों+  उठाया  इससे  लोकतन्त्र  मजबूत
 होगा  और  अधिक  रों  के  विकेन्द्रीकरण  की  दिशा  में  और  प्रशासन  को  और  उत्तरदायी  बनाने  की  दिल्ला
 में  दृरगामी  परिणाम  हमारे  देश  को  प्राप्त  आपने  समय  इसके  लिए  आमाररी  हूं  ।

 4.29  म०  प्०

 सोमनाथ  रय  पीठासोन  हुए  ]

 ]  -

 श्री  आर०एस०  माने  :  सभापति  हमारे  माननीय  नेता  श्री  राजीव
 गांधी  ने  संविधान  विवेयक  और  स  विधान  विधेयक  पुर:स्थापित
 किया  उन्होंते  इन  विधेयकों  को  ऐतिहासिक  और  क्रान्तिकारी  बताया  मैं  मी  इस  दृष्टिकोण
 का  समर्थन  करता  हूं  ।  राष्टपिता  महात्मा  गांधी  ने  भारत  को  स्वतन्त्रता  पंडित  नेहरू  ने  आयोजन

 की  अवधारणा  प्रस्तुत  श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  ने  कार्यक्रम  चलाया  और  हमारे  महान  नेता

 श्री  राजीव  गाधी  ने  पचायती  राज  और  नगरपालिका  विधयक  प्रस्तुत  किये  हैं  ।  उनके  विस्तृत  माषण

 से  कोई  मी  समझ  सकता  है  कि  ये  विधेयक  व्यापक  हैं  और  उन्होंने  जनता  में  वास्तविक  रूप  से  पूरा
 विश्वास्ष  व्यक्त  किया  इससे  कोई  मी  उनकी  देश  और  भारत  की  जनता  के  प्रति  देश  मक्ति  का

 अन्दाजा  लगा  सकता  देश  की  स्वतन्त्रता  के  विगत  40  वर्षों  के  दौरानः  हमने  महात्मा  गांधी  को

 राष्ट्र  पिता  के  रूप  में  देखा  पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  आयोजन  की  अवधारणा  भ्रस्तुत
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 श्री  लाल  बहादुर  शास्त्री  को  कृषकों  और  सहास्त्र  बलों  में  3  छवि  थी  ।  श्रीमती  इदिरा  गाँघी  मे

 भारत  को  एक  शक्तिशाली  देश  परन्तु  अकेले  श्रा  राजाव  गांधी  ने  मारतीय  जनता  में  पूरे
 बिष्वास  और  सदमभावना  के  साथ  सच्चा  लोकतन्त्र  स्थापित  किया  मैं  उनमें  केवल  राजीव  गांधी  ही

 *  नहीं  बल्कि  महात्मा  सावित्री  बाई  शाह  महाराअ  और  डा०  अम्बेडकर  को  जिनके  सिद्धांतों

 का  उन्होंने  पालन  किया  है  और  भारतीय  जनता  के  हितों  में  कार्यान्वित  कर  रहे  देखता  हूं  ।  विभिन्न

 राज्यों  ने  सत्ता  के  विकेन्द्रीकरण  का  प्रयास  किया  परन्तु  ऐसा  विश्वास  ओर  विस्तृत  अध्ययन  के  विना

 किया  गया  ।  मैं  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  को  बधाई  देता  हूं  ।  वह  हमारे  देश  के  रूहान  झेता

 हैं  ।  हम  15  अगस्त  1947  को  स्वतन्त्र  हुए  थे  |  परन्तु  भारतीय  जनता  को  वास्तविक  स्वतन्त॒ता  अ्षमी
 मिल  है  जब  श्री  राजीव  ग्रांधी  ने  पचायती  राज  और  न्गरपालिकाओं  के  सम्बन्ध  में  व्यापक  और
 बिना  किसी  कमी  के  और  सशोधन  विधेयक  पुर:थापित  किया  इस  देश  की  50%
 जनस  रुूया  अर्थात  महिला  वर्ग  की  अब  तक  उपेक्षा  की  गयी  परन्तु  श्री  राजीव  भांधी  ने  केबल

 महिलाओों  को  ही  नहीं  बल्कि  इस  देश  की  अनुसूचित  जनजातियों  और  आदि
 वासियों  को  पूरा  न्याय  दिया  है  ।  कंन्द्र  और  राज्य  के  सम्बन्धों  के  बारे  में  विचार  करने  के  लिये  वित्त
 आयोग  का  गठन  किया  क्या  है  परन्तु  प्रधान  मन्त्रों  ने  जिला  और  राज्य  के  सम्बन्धों  के  बारे  में  विचार
 करने  के  लिये  वित्त  आयोग  के  लिए  किया  है  ।  मैंने  पाया  है  कि  इन  विधेयको  में  भारत  की
 जनता  को  वःस्तविक  शब्तियां  दी  गर्या  9  अगस्त  को--मारत  छोड़ों  दिवस--भारत  वास्तविक
 रूप  से  स्वतन्त्र  हुआ  है  |  इन  विधेयकों  में  अनेक  उपबन्धों  का  उल्नेख  किया  गया  है  ।  लोकतंत्रवासियों
 को  वास्तविक  शक्तियां  दी  गयी  लोकतंत्रवादियों  पर  नौकरशाहों  का  कोई  नियन्त्रण  नहीं  है  ।  आज
 तक  भारतीय  इतिहास  में  लोकतंत्रवादी  और  नौकरक्षाही  दो  दर्ग  रहे  अब  इन  विघेयक  से  वास्तविक
 लोकतत्र  शुरू  फिया  गया  है  ।  हमारे  प्रधान  मन्धप्ती  मे  त्रि-स्तरीय  ध्यवस्था  अर्थात  जिला  स्तर  राज्य
 स्तर  और  केन्द्र  स्तर  के  अन्तगंत  ग्रामीण  जनता  को  सत्ता  दी  भारत  में  लाखों  गांव  और  हजारों
 शहर  है  ।  इसलिये  हमारा  देश  निश्चित  रूप  रो  उनका  आभारी  होगा  ।  मैं  श्री  राजीव  गांवी  को  सच्चा
 लोकतन्त्र  शुरू  करने  की  बधाई  देता  हूं  ।  मैं  कह  सकता  हुं  कि  वह  भारतीय  लोकतन्त्र  के  वास्तविक
 और  सच्चे  निर्माता

 4.33  झ्०ष०
 बोडो  आन्दोलन  के  बारे  मैं  वक्तव्य

 सशृह  मंत्रालय  सें  राज्य  मंत्री  सम्तोष  लोन  बेव  :
 :  असम  के  मुख्य  मन्त्री  आज  गृह  मन््त्री

 को  उनके  कार्यालय  में  मिले  ।  उन्होंते  असम  के  कुछ  भागों  में  अखिल  बोडों  छात्र  संघ-तथा  अन्यों  तारा
 शुरू  किये  गये  क्तंमान  आन्दोलन  से  सम्बन्धित  मुद्दों  पर  चर्चा  की  ।  असम  सरकार  द्वारा  अखिल  बोडों
 छात्र  आंदोलन  के  नंताओं  तथा  भारत  सरकार  के  बीच  दिल्ली  में  संयक्त्त  बातचीत  ुरू  करने  के
 उह  कय  से  असम  के  मुझुप्र  मच्छर  गृह  मन््त्री  को  एक  पत्र  मुख्य  मन्त्री  तथा  गृह  मन््त्री  के  बीच
 भारत  के  संविध्तन  के  ढ़ांचे  क ेमीतर  एक  समाधान  ढू  ढने  के  लिए  प्रयास  करने  के  प्रशन  पर  सहमति

 उन्होंने  आंदोलन  के  नेताओं  से  हिसा  को  रोकने  तथा  द्वारा  समाधान  को  सुविधाजनक  बनाने
 के  उदद  ल्य  से  1000  बन्टे  के  बन्द  के  आह्वान  समेत  सभी  आंदोलनों  को  वापस  की  अपील  भी
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 हु  विधेयक

 4.34  स०्प०

 संविधान  विधेयक

 और

 संविधान  विधेयक---जा  री

 ]
 गोरो  शकर  राजहुंस  :  मैं  जो  कुछ  कहना  चाहता  था  वह  सारी  बारें  कह  दी

 गई  अब  कहने  के  लिए  कुछ  नहीं  है  ।  मै  सिर्फ  दो-तीन  बातें  ही  मुख्यतः  कहना  चाहूंगा  |  इतिहास
 श्री  राजीव  गांधी  को  जोर  बात  के  अलावा  थह  दो  महत्वपूर्ण  विधेयंकों  या  vi  लाने  के  लिए
 हनझा  याद  देश  में  पचायत  राज  में  जो  परिवतंन  हो  रहा  है  और  ग्रास॒  रूट  पर  जो  डमोक्रेसी
 जा  रही  है  इसके  बारे  में  कितना  उत्साह  है  यह  उन्हीं  से  पता  चल  श्र॒क»  है  जो  गांव-गांव  घूमे  हैं  ।
 पिछले  जाड़ों  में  जब  पंचायतों  के  मुखिया  और  प्रधान  मन््त्री  जी  और  भज़नलाल  के
 आपरह  पर  दिल्ली  आये  थे  तो  यहां  से  वे  बड़े  होकर  गये  थे  ।  गाँवों  में  जाकर  उन्होंत  कहा  कि

 व  ही  हमारे  सच्चे  छुभ-चिन्तक  हैं  और  कोई  दूसरा  नहीं  है|  उन्हें  उस  समय  ही  यह  भान  हो
 या  था  कि  विपक्ष  के  लोग  इसमें  कुछ  न  कुछ  अडगा  जरूर  लगायेंगे  और  आखिरकार  उनकी  आश्षका

 पही  सात  हुई  ।  मैं  गर्मियों  के  दिनों  में  देहातो  में  घूमा  हुं  और  मैंने  स्वय  देखा  कि  एऐंतिहासिक
 जवाहर  रोजगार  योजना  को  लेकर  देहात  के  लोगों  में  मारी  उत्साह  है  ।  वहां  सब्र  लोगों  ने  मुझसे  एक
 ही  निवेदत  किया  कि  माननीय  प्रवान  मनन््त्री  जो  ने  15  1989  को  लोक  में  राज
 बिल  इन्ट्राइयूस  करते  स्मव  जो  भाषण  दिया  उसकी  कापियाँ  हर  ग्राम  पंचायत  के  मुखिया
 और  सरपंच  को  भिजवाई  माननीय  मन्त्री  जी  शायद  आप  के  पास  मुखिया  और  ग्राम

 प्रधानों  की  लिस्ट  मेरा  निवेदन  है  कि  आप  प्रघानभन्त्री  जी  के  माषण  की  प्रति  उन  लोगों  को
 भिजवाने  की  व्यवस्था  कर  दें  क्योंकि  गांवों  में  अखबार  जाते  नहीं  हैं  और  यदि  जाते  भी  हैं  तो  उनमें
 सारी  बातें  नहीं  होतीं  ।  जब  उनके  पास  सारी  बातें  पत्र  के  माध्यम  से  पहुंचेंगी  तो  उन्हें  वे  हमेशा-हमेशा
 के  लिये  पाद  रखेंगे  और  सैकडो-हजारों  लोगों  को  इसलिये  मैं  आग्रह  करूगा  कि  आप
 प्रधान  मंत्री  जी  के  माषण  की  प्रतियां  हर  मुखिया  ओर  ग्राम  प्रधान  को  अवश्य

 मैं  एक-दो  बातें  हो  और  कहकर  समाप्त  करू  गा  ।  हिन्दी  हार्ट  लैंड  की  असंम्बलियों  में  आज
 कल  क्रिमिनल्स  बहुत  आ  गये  इस  बात  से  कोई  इन्कार  नहीं  कर  सकता  ।  जब  मैं  गांवों  का  दौरा

 कर  रहा  था  तो  अनेक  लोगों  ने  मुझे  कहा  कि  इस  बात  की  सुरक्षा  होनी  चाहिये  कि  पंचायतों  मैं
 क्रिमिनल्स  बिल्कुल  न  आने  पायें  ।  लोगों  का  डर  निम ूल  नहीं  है  ।  पचायतें  बहुत  कम  लोगों  द्वारा  चनी
 जाती  बहुत  कम  मतदाता  उनके  चुनाव  में  भाग  लेते  हैं  और  सरपंच  या  मुल्तिया  का  चुनाव  करते
 हैं  ।  यदि  उनमें  दो-चार  भी  दादा-टाइप  लोग  आ  जिनके  पास  कन्द्री  मेड  रिवाल्वर  बम
 तो  उससे  ग्राम  पंचायतों  का  वातावरण  खराब  हो  जायेगा  और  गांवों  के  विकास  का  हमारा  लक्ष्य

 समाप्त हो  जायेगा  ।  सब  जानते  हैं  कि  गांवों  में  पंक्यत  इलंक्शन्स  कं  दौरान  बूथ  कंप्चर
 अधसंम्बलीज  और  पालियामैंट  के  चुनावों  के

 दौरान  बूथ  कंप्चर  करने  आसान  है  ।  इसीलिये  मुझसे
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 लोगों  ने  जो  कुछ  उनकी  मावनाएं  मैं  आप  तक  पहुंचा  रहा  हूं  ।  लोगों  को  डर  है  कि  पंचायत
 इलेव्शन्स  में  क्रिमनल्स  न  आ  जाय  ।

 एक  बात  और  इन  विधेप्रकों  के  जरिये  आप  डायरैक्टिव  प्रिसिपल्स  ऑफ  स्टेट  पौलिसी

 मूर्त  रूप  देने  जा  रहे  आप  कोशिश  कीजिये  कि  इन  डाप्ररैक्टिव  प्रिसिपल्स  आफ  स्टेट  पौलिसी  के

 पीछे  जो  मावनाएं  छिपी  उन  भावनाओं  का  पूरा-पूरा  सम्मान  किया  उन  का  पालन  हो  ।  एक

 प्रावधान  आपने  यह  किया  है  कि  हर  स्टेट  अपना  फाइनेंस  कमीशन  बनायेगी  जिससे  कि  डिवौल्यूइ

 आफ  रिसोर्सेज  हो  सके  ।  मुझ  आपसे  एक  ही  गृूजारिश  करनी  है  कि  स्टेटस  में  जो  भी  फाइनेंस

 कमीशन  बने  उसमें  पब्लिक  रिश्रे  जेन्टेटिफज  अवश्य  चाहे  एम०  पी०  एम०  एल  ए०
 क्योंकि  ये  लोग  ही  जनता  की  भावनाएं  अच्छी  तरह  समझते  हैं  |  वें  जानते  हैं  कि  रिसोर्सेज  कहां  से  आ
 सकता  है  |  अन्त  में  कहना  चाहूंगा  कि  नगर  पालिकाओ  से  सम्बन्धित  बिल  मी  उतना  ही  अच्छा  और

 है  जितना  महत्वपूर्ण  पचायती  राज  बिल  है  लेकिन  आप  कोशिश  कीजिये  कि  नोटिफाइड
 एरिया  कमेटी  कम  से  कम  जगह  हों  ।  यह  ठीक  है  के  ऐसा  राज्य  सरकारें  कर  सकती  हैं  और  ज्यादा
 से  ज्णदा  म्युनिसिपलिटीज  हों  जिनमें  लोग  चुनकर  क्योंकि  डैमोक्रेंसी  को  हम  सही  अर्थों  में  अब
 प्रासरूट  लेवल  पर  ले  जा  रहे  हैं  और  यह  देश  क  इतिहास  में  एक  नया  अध्याय  जोड़ा  जा  रहा
 जिसके  लिये  देश  श्री  राजीव  गांधी  को  हमेशा  याद  रखरूगा  ।

 ]  *

 श्री  शरद  दिधे  उत्तर  :  सभापति  हम  इन  दोनों  संविधान  संशोधन
 विधेयकों  पर  एक  साथ  चर्चा  कर  रहे  हैं  ।  पहला  विधेयक  सिर्फ  पंचायती  राज  और  ग्रामीण  क्षोत्रों  से
 सम्बंधित  दूसरा  विधेयक  नगरपालिकाओं  से  तथा  कुछ  परिवर्ती  क्षेत्रों  से  भी  सम्बन्धित  है  जिनका
 विधेयक  के  अन्तगंत  नवीन  प्रावधान

 जहां  तक  पंचायती  राज  विघेयक  का  सम्बन्ध  इस  पर  काफी  समय  से  चर्चा  हो  रही  थी
 क्योंकि  यह  काफी  समय  पहले  पुर:स्थापित  किया  गया  था  ।  पंचायती  राज  से  सम्बन्धित  पहला
 पंविधान  संशोधन  बिधेयक  पुर:स्थापित  करते  जब  विपक्षी  दल  यहां  उपस्थित  तब  इस  सभा

 की  वैधानिक  सक्षमता  को  भ॑  चुनौती  दी  गई  थी  ।  यही  मुद्दे  माननीय  सदस्य  श्री  सेयद  शाहबुद्दीन  ने
 संविधान  पैंसठवां  विधेयक  पुरःस्थापित  करते  समय  मी  उठाए  उस  समय

 मन्त्री  श्री  शिव  शकर  ने  इस  समा  की  वैधानिक  सक्षमता  को  बनाए  रखा  था  और  इस  अवसर  पर
 विधि  मन्त्री  श्री  शंकरानन्द्र  ने  इस  आघार  पर  इसे  बनाए  रखा  भा  कि  सविघान  के  अनुच्छेद  368  के
 अन्तगेंत  इस  समा  की  वैधानिक  सक्षमता  विद्यमान  संविधान  का  अनुच्छेद  26  8  इस  सभा  क  -

 संविधान  में  संशोधन  करने  की  सक्ष्मता  देता  है  और  जैधा  कि  अनेक  अन्य  माननीय  सदस्यों  ने  कहा
 है  जब  तक  हम  संविघान  के  मौलिक  स्वरूप  को  नहीं  यह  सभा  वेघानिक  रूप  से  सक्षम  है  ।

 मैं  इससे  भी  अधिक  यह  कहूंगा  कि  इस  संविधान  में  निहित  नीति  निर्देशक  विशेष  कर

 अनुच्छेद  40  राज्यों  को  निदेशित  करता  हुआ  इस  विषय  में  कहता  है  :
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 ग्राम  पंचायतों  का
 संगृढन  करने  के  लिए  कदम  उठाएगा  और  उतको  ऐसी

 शक्तियां  और  प्राधिकार  प्रदान  करेगा  जो  उन्हें  स्वायत्त  शासन  की  इकाइयों  के  रूप  में  कार्य
 करने  योग्य  बनाने  के  लिए  आवश्यक  हों  ।”

 यह  भी  कहा  गया  है  कि  राज्य  के  अन्तर्गत  न  सिर्फ  संसद  बल्कि  राज्य  विधान  मण्डल  भी
 सम्मिणित  होंगे  ।  यदि  पिछले  चासीस  वर्षों  से  राज्य  विधान  मण्डलों  ने  अनुच्छेद  40  के  अन्तगंत  नीति
 निर्देशक-सिद्धान्तों  को  सही  तरह  से  लागू  नहीं  किया  है  तो  इस  सभा  का  यह  कत्तव्य  है  कि  इम  नीति
 निर्देशक  सिद्धांत  को  लागू  करने  के  लिए  कोई  उचित  व्यत्रस्था  करे  यद्यपि  ये  नौति  निर्देशक  सिद्धांत
 किसी  न्याय'लण  प्रमावी  होने  वाले  नहीं  फिर  भी  इनमें  निहित  सिद्धांत  इस  देश  के  शासन  के
 लिए  बुनियादी  हैं|  स्वधानिक  विशेषज्ञ  श्री  सिखई  ने  कहा  है  कि  '  यह  आशा  यी  कि  नीति  निर्देशक
 सिद्धांतों  को

 ल
 गूकरने  में  विफल  होते  वालों  को  चुनाव  के  समय  सख्त  सबक  मिलेगा

 7”  यदि  आप
 निदेशक  लाग  नहीं  ऋरंगे  तो  शंपको  चुनावों  क ेसमय  सख्त  सबक  मिलेगा  हम  इस  सर्वधनिक
 संशोधन  में  इर्स  कानन  को  बना  रहे  हैं  अर्थात  हम  राज्यों  को  निर्देश  दें  कि  वे  अपने  कानूनों  में  इस
 विशेष  सिद्धांत  को  निहित  के  लिए  कानून  पास

 इस  समा  से  बाहर  तथा  जब  विपक्ष  यहां  मौजूद  था  तब  इस  समा  में  भी  एक  प्रश्न  किया
 गया  थ्ण  कि  यदि  उन्होंने  ऐसा  नहीं  क्रिया  तो  क्या  होगा  ।  नीति  निर्देशक  भिद्धांतों  के  अलावा  हम

 उन्हें  निदेश  दे  रहे  हैं  कि  इन  नीति  निरदंशक  सिद्धान्तों  का  अनु  प  रण  करें  तथा  इनके  आधार  पर  क  नून
 पाशस्ति  करे  जिनमें  वे  सिद्धान्त  निहित  हों  जो  हम  संविधान  में  कर  रहे  यदि  वे  ऐसा  नहीं  करते  तो

 इसके  दो  परिण्णम  होंगे  ।  पहला  तो  यह  कि  चुनावों  के  समय  उन्हें  प्रतिकुल  उत्तर  यदि

 राज्यों  में  सत्ता  में  आः  वाली  राजनेतिक  यदि  विपक्षी  पार्थियां  सत्ता  में  आ  भी  जाती

 इसका  पालन  नहीं  करती  इसे  लागू  नटीं  करती  हैं  तो  उन्हें  भविष्य  में  मतदाताओं  का  सामना
 करना  पड़गा  और  स्वय  मतदाताओं  से  उन्हें  अत्यधिक*प्रतिकूल  उत्तर  मिल  सकता

 इस  समा  के  सम्मुख  एक  संदेहपूर्ण  सम्मावना  रखी  गई  है  कि  मान  लीजिए  यदि  वे  ए  सा  नहीं

 करते  तो  फिर  केन्द्र  शायद  उस  सरकार  को  बर्खास्त  करने  में  सक्षम  हो  जाएगा  |  तब  हम  कह  सकते  हैं
 कि  उस  राज्य  में  सरकार  संविधान  के  मताबिक  नहीं  चल  रही  थी  ।  सविधान  में  यह  प्रावधान  है  कि

 पचायती  राज  एक  नगरपालिका  हो  और  राज्यों  द्वारा  बनाया  गया  एक  कानून  हो  ।  यदि  वे  एसा
 नहीं  करते  तो  वह  स  विधान  का  अतिक्रमण  करें  और  केन्द्र  के  लिए  उन्हें  बर्खास्त  करना  भी  स  मव

 हो  सकेगा  ।  उन्हें  मतदाताओं  का  सामना  करना  पड़ गा  और  केन्द्र  सरकार  अर्थात  केन्द्र  में  मंत्रिमण्डल

 खिलाफ  कदम  उठा  सकता  है  ।  ये  मुख्य  मुह  हैं  जिन्हें  हरेक  को  ध्यान  में  रखना  होगा  । ।  ब्र

 अब  मैं  नगरपालिका  तथा  पंचायती  दोनों  के  लिए  स  विधान  में  विद्यमान  मुख्य

 ताओं  पर  आता  हू  पर्याप्त  आरक्षण  होना  चाहिए  ।  आरक्षण  एक  अत्यन्त  विश्विष्ट  तरीके
 हर  रू  क्

 है
 जी

 से  होते  सम्मवतः  इन  आरक्षणों  के  सम्बन्ध  में  पर्याप्त  ध्यान  नहीं  दिप्रा  गया  न  केवल

 अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित  जनजाति  की  आबादी  के  अनुसार
 हि

 किया  गया  है  बल्कि

 उनकी  महिलाओं  के  लिए  भी  30%  आरक्षण  जहां  तक  अनुच्छेद  का  सम्बन्ध  हम
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 सं  विधे

 हैं  कि  अनुसूचित  जाति/अनुसूचित  जनजाति  यग्चें  मे ंमहिलाओं  के  लिए  भी  आरक्षण  यह

 कहा  गया  है  कि  :

 भाग  की  कोई  बात  राज्य  के  विघान-मंडल  को  अनुसूचित  अनुसूचित
 जातियों  और  स्त्रियों  के  लिए  पंचायत  के  अध्यक्ष  के  पद  के  लिए  शरक्षण  हेतु  उपबन्ध  करने  से

 नित्रारित  नहों

 इस  प्रकार  यह  और  अधिक  आरक्षण  है  ।  अनुमुचित  जाति  की  महिलाओं  के  लिए
 जिसका  मैं  उल्लेख  कर  रहा  अनुच्छेद  के  खण्ड  ?  में  डै  कल  स्थानों  के

 सम्मव  निक्रटਂ  विशेष  रूप  से  अनुसूचित  जातियों  अथवा  अनुसूचित  जनजातियों  की  महिलाओं  के  लिए
 विद्येष  रूप  से  आरक्षित  इस  यह  एक  अत्यन्त  महत्त्वपूर्ण  उपबन्ध  है

 के  दौरान  कमी  भी  नहीं  सोचा  गया  और  इसका  स्व:ग्त  किया  जाना  चाहिए  ।

 दूरारी  विशेषता  यह  है  छि  चुनाव  हर  पांच  वर्ष  बाद  कराए  जाए  गे  ।  ये  चुनाव-चुनाव  आयोग

 के  उन्तर्गत  होंगे  ।

 राज्य  वित्त  आयोग  का  गठन  नई  बात  है  ।  हमारे  यहां  कन्द्रीय  वित्त  आयोग
 लेकिन  अब  राज्यों  में  एक  राज्य  वित्त  आयोग  होगा  और  वे  घनराशि  का  आवंटन  कुछ

 राज्यों  में  जहाँ  यह  शिकायत  है  कि  एक  विश्वेष  क्षेत्र  में  धनराद्शि  व्यय  की  जाती  है  और  दूसरे  विज्ञेष
 क्षेत्र  में  इसे  व्यय  न  करने  से  असन्तुलन  रहता  राज्य  वित्त  आयोगों  की  नियुश्ति  से  उनके  द्वार
 विभिन्न  स्थानीय  निकायों  अर्थात  पंचायतों  और  नगरपालिओं  को  धनराशि  के  वितरण  को  देख-रेस

 की  और  ये  सभी  शिकायतें  दूर  हो  जाए गी  ।  इस  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विशेषता  है  ।

 चौथी  विज्लेषता  यह  है  कि  इन  नगरपालिकाओं  और  निगमों  के  सम्बन्ध  मे  महालेखा
 परीक्षक  इनक  लेखों  की  जांच  करेगा  ।

 हम  ये  चार  महंत्वपूर्ण  व्रिशेषताएं  समाविष्ट  कर  रहे  ये  अत्यधिक  उपथोगी

 महोदय  मैं  बम्बई  शहर  से  हूं  अब  मैं  इस  स  विधान  स  विधेयक  के  बारे  में
 कुछ  विषेेष  टिप्पणियां  करना  चाहू  जो  कि  नगरपालिकाओं  अर्थात  नगर  परिषद  तथा  नगर  निममों
 से  सम्बन्धित  है  ।  नगर  पालिका  3  लाख  तक  की  जनस  ख्या  के  लिए  और  इसके  नगर  निगम

 होते  हैं  |  विधेयक  में  एक  अत्यन्त  नवीन  विशेषता  रखी  गई  न््योंकि  हमारे  देश  में  बहुत  तेजी  रे

 शहरीकरण  हो  रहा  है  ।  34%  व्यक्त  शहरों  में  रह  रहे  हैं  और  धीरे-धीरे  शहरीकरण  बढ़  रहा  है  ।
 यहां  एक  नयी  बात  है  ।  में  यह  उपबन्ध  किया  गया  है  कि  प्रत्येक  राज्य  में  परिवर्तों  क्षेत्र

 के  लिए  एक  नगर  पंचायत  गठित  की  जःयेगी  अर्थात्  ग्रामीण  क्षोत्र  से  शहरी  क्षेत्र  में  परिवर्तित  किए
 वाले  क्षेत्र  के  शहरी  क्षेत्र  और  ग्रामीण  क्षेत्र  आपस  में  न  कंवल  इस  दृष्टिकोण  से

 घुड़  हुए  हैं  बल्कि  वि'स  मण्डल  भी  हैं  जो  ग्रामीण  क्षेत्र  और  शहरी  क्षेत्र  को  परस्पर  जोड़ते
 महत्वपूर्ण  वात यह  है  कि  इस  विधेयक  में  हम  ग्रामीण  और  शहरी  दोनों  क्षेत्रों  की  आकांक्षाओं  को
 परस्पर  णोड़  रहे  हैं  ताकि  ग्रामीण  क्षोत्रों  और  शहरी  क्षेत्रों  में  बढ़  रहे  अन्तर  को  इसके  द्वारा  कम
 किया  जा  संके  ।
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 18  |  -1911  संविधान  (थौंक्तयाँ/स  और-स"विधाम
 स  शोधन  )  विशेषक

 जला  किःमें  शोच-रहा  मैं  कह  भी  इथितःकरता  चाहूगा  कि  भायसकन:धलतफहमी

 हैं  इतंकर  कहुतशाकधानी  से  विज्वार  करना  होगा  |  रुदाहरण:के  तौर  हमने
 समितियांਂ  बनाई  हैं  ज़दाहरण  के:तोर  पर  नचर  निनम  क्षेत्रों  में  तीन-“शरोशा  कहां

 अगर  परिषदे  और-वक्ड  समितियां  भी  होंगी  ।  दृष्टि  से  मुझे  डर  है-कि  हमें:साब-
 धाती  पूर्वक  इस  फ्रःविधारफरता  होगा  क्योंकि  हम  इतने  अधिक  सत्ता  के  केन्द्र  रहेः  -  मर
 निशम  पारकंद का  चुनाव  एफ  से  जायेगा  ।  तस्पश्चात्  वहां  वार्ड  वदढे
 समितियों  और  नगर  निगम  वाषंद  में  क्ग  सम्बन्ध  है  ?  इसमें  यह  स्पष्ट  नहीं  किया  गया  है  ।  केबल
 यही  नहीं  बल्कि  वार्ड  समितियां  अपना  अध्यक्ष  अतः  वार्ड  समितियों  का  अध्यक्ष  और
 मगर  निगम  पार्षद  का  चुनाथ  वार्ड  से  क्रिया  ये  दो  सत्ता  के  भिन्न  केन्द्र  हैं  जो  हम  उसी  वार्ड
 समिति  के  लिए  बमा  हे  मुक्के  डर  है  कि  इससे  कुछेक  विवाद  उत्पन्न  होंगे  केन्द्र  इतना  नहीं
 अस्कि  एक  शओर-तीसरा:सत्ता-का  केन्द्र  है  अर्थात्  क्ष  त्रीय  समिति  का  अध्यक्ष  ।  क्ष'त्रीय  समित्तियां।भी

 हैं  ।  क्षेत्रीय  समितियों  के  अध्यक्ष  को  मी  वही  अधिकार  उनका  आपस  में  सम्बन्ध  होगा  ?
 उनमें  कौन  वरिष्ठ  होगा  ।  वे  कंसे  कार्य  करेंगी  ?  पाषंद  को  वार्ड  समिति  का  अध्यक्ष  बनाए  बिना
 वार्ड  समितियां  कैसे  काम  करेंगी  ?  मेरे  दिमाग  में  यह  सन्देह  मैं  मन््त्री  जी  से  निवेदन  करू गा  कि
 बे  इस  पर  कुछ  प्रकाष्त  ।

 तल्पक्चात  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  आता  यहां  लेखा-परीक्षा  किये  जाने  वाले  लेख़ाओं
 के  सम्बन्ध  में  प्रावधान  किये  गये  उन  लेखाओं  में  न  केवल  नगरपालिका  परिषदों  और  निगमों  के
 लेखाओं  का  उल्लेख  किया  गया  है  बल्कि  वार्ड  समितियों  और  क्षत्रीय  सभितियों  के  लेखाओं  का  भी
 उल्लेख  किया  गया  है  मैं  यह  जानना  चाह ूगा  कि  क्या  आरम्मिक  निकायों  से  अलग  वार्ड
 तियों  और  क्षेत्रीय  समितियों  के  भी  भिन्न-भिन््न  लेखे  होंगे  जिससे  नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  उन  सभी
 लेखाओं  की  जांच  कर  सके  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हूਂ  कि  राज्य  वित्त  आयोग  जिनका  हम  गठन  कर
 रहे  हैं  कया  वे  न  केवल  नगर  निगम  और  परिषदों  को  घनराशि  आबटित  करेंगे  अथवण  वार्ड  समितियों
 और  क्षेत्रीय  समितियों  को  मी  घनराशि  आबंटित  क्या  आप  वार्ड  समितियों  और  क्षेत्रीय
 तियों  के  लिए  मी  घनराशि  निर्धारित  करेंगे  ।  यदि  ऐसा  नहीं  है--करपरोंकि  ऐसा  प्रावधान  नहीं  किया
 गया  तो  राज्य  वित्त  आयोग  द्वारा  स्पष्ट  रूप  से  केवल  नगरपालिकाओं  को  ही  घनराशि  के  आबंटन
 के  सम्बन्ध  में  सिफारिश  करने  अथवा  देने  सम्बन्धी  अधिकार  दियेगये  हैं  यदि  ऐसा  है  तो  हम
 ऐसा  प्रावधान  क्यों  कर  रहे  हैं  कि  निय  त्रक-महालेखापरीक्षक  वार्ड  समितियों  और  क्षेत्रीय  समितियों  के

 लेखाओं  की  जांच  करंगे  ?  क्या  आरम्भिक  निकार्यों  से  पृथक  उनके  अपोो  अलग  लेखे  होंगे  और  उन्हें
 गलग  घनराशि  दी  जायेगी  ?  इस  बात  को  भी  स्पष्ट  किया  जाये  ।  इस  समय  विकास  समितियां  जिनका
 आप  यठम  कर  रहे  उनके  बारे  में  मैं  कुछ  कहना  जहां  तक  नगरपालिकाओं  की
 प्रणाली  का  सम्बन्ध  हम  उसमें  एक  बहुत  बड़ा  परिवर्तन  कर  रहे  अभी  नगरपाल  लिकाओं
 का  काम  शहर  का  नागरिक  प्रशासन  देखता  वे  पानी  और  बाजार  सम्बन्धी  सभी

 सुविधाओं  और  नायरिक  प्रश्मावशन  का  काम  देखा  करती  हम  उन्हें  अब  और  अधिकार  जैसे
 क्षेत्र  का  विकास  और  सामाजिक  न्याय  सम्बन्धी  अधिकार  दे  रहे  जहां  तक  उनके  कार्यों

 का  सम्बन्ध  इन  दो  अतिरिक्त  मदों  का  उल्लेख  किया  गया  अब  हम  इन  नग  रपालिकाग्रों

 के  कार्यों  का  विस्तार  कर  रहे  हम  स्थायी  निकायों  के  कार्यों  का  मी  विस्तार  कर  रहे  अमी
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 तक  वे  केवल  शहर  की  नागरिक  समस्याओं  को  देख  रही  अब  वे  आर्थिक  और  सामाजिक

 स्थायें  अर्थात  शहर  में  सामाजिक  न्याय  सम्बन्धी  समस्याओं  को  भी  देखेंगी  ।  इस  दुष्टिकोण  से

 निसंदे  हम  बहत  प्रगतिशील  कदम  उठा  रहे  हैं  परन्तु  हमें  यह  ध्यान  में  रखना  चाहिये  कि  हम  इ

 स्थानीय  निकायों  को  और  अधिकार  दे  रहे  हैं  और  उस  दृष्टिकोण  को  महू  नजर  रखते  हुए  और  अधिक

 घनराशि  देनी  होगी  ।  निःमंदेह  वित्त  आयोग  के  गठन  का  प्रावधान  किया  गया  है  तथा  मैं  आशा  करता

 हूं  कि  यह  मामले  के  इस  पक्ष  की  जांच  करेगा  और  इन  नगर  निगमों  के  लिए  पर्याप्त  घनराशि

 विकास  योजना  और  अन्य  गतिविधियां  इन  निकायों  के  लिए  छोड़ी  गयी  इस  समय  वहां

 जिला  योजना  समितियां  भी  हैं  ।  मैं  नहीं  जानता  कि  क्या  वे  भी  योजनायें  बनायेंगी  और  यदि  आर्थिक

 योजनायें  मी  बनायी  जानी  हैं  तब  हर  जगह  स्थापित  हमारे  वतेमान  जिला  योजना  बोडों  के  स्थान

 पर  जिला  योजना  समितियां  आ  जायेंगी  और  मैं  सोचता  हू  कि  इस  बात  का  स्पष्टीकरण  भी  दिया

 जाना  चाहिये  ।

 इस  महानगर्राय  योजना  के.सम्बन्ध  में  बोलने  से  पहले  मैं  माननीय  मन्त्री  जी  से  इन  योजना

 समितियों  के  बारे  में  मी  स्पष्टीकरण  उदाहरण  के  तौर  महाराष्ट्र  में  क्षेत्रीय  विकास

 बोर्ड  भी  हमारे  यहां  एक  विशेष  अधिनियस  है  जिसके  अन्तगंत  विभिन्न  नगरपालिका  क्षैत्र  और
 नगर  निमम  क्षेत्रों  की  क्षेत्रीय  आयोजना  के  बारे  में  विस्तृत  जानकारी  दी  गई  वे  उन  क्षेत्रों  की
 विकास  योजनाओं  को  देखती  हैं  ।  क्या  अब  उन्हें  रह  कर  दिया  जायेगा  ।  क्या  ये  अधिनियम  संगत

 नहीं  हैं  और  क्या  हमारे  पास  केवल  जिला  योजना  समितियाँ  ही  होंगी  जिन्हें  हम  वर्तमान  संवंधानिक
 संशोधनों  के  अन्तगेत  गठित  कर  रहे  अथवा  क्या  विकास  योजनायें  बनाने  के  लिए  वहां  केवल
 विभिन्न  जिला  योजना  समितियां  हैं  जंसे  कि  योजना  आयोग  है  और  यह  योजना  आयोग  पूरे  देश  के

 लिए  योजनायें  बनाता  है  और  राज्यों  के  लिए  हम्गरे  पास  विभिन्न  योजना  निकाय  कया  ये  जिला
 योजना  समितियाँ  हमारी  वर्तमान  योजना  निकाय  ज॑सी  ही  हैं  अथवा  कया  वे  शहरों  के  लिए  ही  विकास
 योजनायें  बनायेगी  ?  यदि  शहरों  के  लिए  योजना  तैयार  करने  का  विचार  है  तो  उस  उद्दंश्य  के  लिए

 विस्तृत  अधिनियम  कम  से  कम  महाराष्ट्र  में  तो एक  विस्तृत  क्षेत्रीय  योजना  अधिनियम  मैं

 यह  मी  जानना  चाहू गा  कि  क्ष्या  उनका  इन  योजना  समितियों  से  टकराव  होगा  ।

 इसी  प्रकार  महानगरीय  योजना  भी  महाराष्ट्र  में  विशेष  रूप  से  बम्बई  शहर  में  बम्बई
 महानगरीय  क्षत्रीय  विकास  प्राधिकरण  अर्थात्  अधिनियम  है  ।  वहां  एक  विशेष
 अधिनियम  है  जिपके  अन्तगंत  म  फेवल  बम्बई  दाहर  के  लिए  योजना  तैयार  की  जाती  बल्कि  इसके
 साथ  लगे  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेलिए  भी  योजना  तैयार  की  जाती  है  ।  वे  क्षेत्र  भी  उस  महानगर  में  शामिल

 पूरा  अधिनियम  उस  महानगरीय  भ्ेत्र  के  विकास  से  सम्बन्धित  इस  संवैधानिक  संशोधन  के

 अनुच्छेद  243  के  अन्तगंत  जब  हम  ये  महानगरीय  योजना  निकाय  बनता  देंगे  तब  क्या  इस
 सबके  बाद  कया  उन  स्रमी  अधिनियमों  का  कोई  ओचित्य  शहों  रहेमा  ?  इस  बाप  को  मी  देखना
 होगा  ।
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 ध्श्ल््ग्शिरणछा  न्जः  जज  -  गम

 अन्त  मैं  यह  कहना  चाहू गा  कि  यह  अनुसूचीਂ  जो  हमने  बनायी  उसमें  समी
 विषयो  को  नहीं  रखा  गया  जहां  तक  विषयों  का  सम्बन्ध  उनका  भी  सविस्तार  उल्लेख  नहीं

 उदाहरण  के  तौर  में  कहीं  पर  मी  बूचड़खाना  इत्यादि  विषय  नहीं  देखता  हू  ।  जहां
 तक  नागरिक  निकायों  का  सम्बन्ध  यह  उन  विषयों  में  से एक  है  ।  वास्तव  बम्बई  नगर  निगम
 में  विभिन्न  विशेष  समितियां  जहां  तक  इस  समिति  का  सम्बन्ध  वे  पूरे  शहर  के
 माकिट  आदि  को  देखती  वह  विषय  मुझे  यहां  पर  दिखाई  नहीं  पड़ा  है  और  मैं  नहीं  समझता  कि

 अन्य  माननीय  सदस्य  ने  इसका  उल्लेख  किया  अतः  इस  अनुसूचीਂ  को

 पृवंक  देखना  होगा  ।  यदि  कोई  विषय  वहां  नहीं  हैं  तो  उन  विषयों  का  उल्लेख  करना  होगा  ।  कुथच
 अवधिष्ट  शक्तियां  भी  देनी  होंगो  जिनसे  सारे  नागरिक  विषयों  को  उस  अनुसूची  में  सम्मिलित  किया
 जायेगा  ।

 इन  बातों  के  साथ  मैं  इसका  हार्दिक  समर्थन  करता  हू  और  इन  दोंनों  अधिनियमों  का  स्वागत
 करता  हूਂ  ।  अभी-अभी  मैंने  इस  अधिनियम  के  इन  प्रावधानों  के  बारे  में  काफी  विचार  किया  ।  जहाँ
 तक  मुख्य  सिद्धांत  और  पूरे  स्वरूप  का  सम्बन्ध  मैं  इसका  हार्दिक  समर्थन  करता  हू  ।  मैं  माननीय

 प्रधानमन्त्री  जी  को  बधाई  देता  हु  कि  उन्होंने  संविधान  के  अनुच्छेद  40  के  नीति-निर्देशक  सिद्धान्त
 और  पंचायती  राज  प्रणाली  का  विचार  सामने  लाने  का  साहसी  कदम  उठाया  और  हछरहरी  क्षंत्रों  की
 नगरपालिकाओं  को  और  अधिकार

 थी  एन  टोम्बो  सिंह  :  यह  दो  विधेयक  स्वतन्त्र  मारत  के  अत्यन्त
 दार  इतिहास  में  महत्वपूर्ण  कानून  मान  जाएगे  ।  इनका  समर्थन  तथा  स्वागत  करते  हुए  मैं  यह  कह  गा
 कि  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गाँधी  युगप्रवतंक  ओर  पथ  प्रदर्शक  के  रूप  में  उभरे  भा  रत  में
 श्रीमती  इन्दिरा  गाँधी  द्वारा  बेंकों  क  राष्ट्रीयीरण  और  निजी  थैलियों  समाप्त  करके  आधार  उपलब्ध
 कराया  था  ।  आज  जब  हम  और  सशोघन  के  द्वारा  सविधान  में  संश!'घन  लाकर  इस
 यती  राज  ओर  नगरपालिका  विधयको  पर  चर्चा  कर  रहे  हम  यह  कहना  चाहते  हैं  क॒  हम  एक
 एंसे  प्रस्ताव  को  अन्तिम  रूप  दे  रहे  हैं  जो  गांघी  जी  के  समय  से  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  पंडित  जी  और

 इन्दिरा  जी  के  समय  से  चालू  ओर  अब  वतंमान  प्रधान  मन्त्री  के  न्तृत्द  में  इस  मामले  को  जारी
 जा  रहा  है  और  यह  बहुत  जोर  पफड़  रहा  है  ।

 भरा  सम्बन्ध  एक  एंसे  क्षेत्र  से  जहां  गह  विधेयक  आंशिक  रूप  में  लागू  जहां  दोनों
 संशोधन  आंशिक  रूप  में  लागू  उदाहरण  के  तौर  पर  नागालेंड  और  मेघालय  में
 पंचायती  राज  लागू  नहीं  होगा  ।  कितु  मेरे  राज्य  मणिपुर  में  केवल  थोड़ा  सा  अंश  ही  लागू  होगा  ।
 शेष  पव॑तीय  क्षेत्र  जहां  अनुसूचित  जनजातियां  हैं  वहां  लोगों  को  पंचायती  राज  का  लाभ  नहीं
 क्योकि  वहां  तो  पहले  ही  स्वायत्तशाही  पर्वतीय  जिला  परिषदों  के  उपब्रन्ध  अतः  इस  कानून  के
 आधार  पर  थोड़ा  मतबेद  चल  रहा  इसकी  ओर  प्रधान  मन्त्री  और  सम्बद्ध  मन्त्रालय  को  ध्यान

 देना  चाहिए  और  सही  निर्णय  लिया  जाना  पववतीय  अनुषृचित  जिन्हें
 जिला  परिषद्  का  लाभ  मिल  रहा  उन  पर  यह्  विधेयक  लागू  नहीं  होगा  ।  वे  ठीक  ही  कह  रहे  हैं

 है  न्
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 कि  घाटी  में  पंचायतों  को  संविधान  की  सरक्षा  प्राप्त  जबकि  पव॑तीय  पवेत्मेझ
 किसी  प्रकार  की  संवेघानिक  स्रक्षा  नहीं  मिलेगी  ।  इस  सम्बन्ध  में  एक  मांग  की  गई  है  कि  छठी
 सूची  मणिपुर  के  पव॑तीय  क्षेत्रों  पर  भी  लागू  होनी  चाहिए  ।

 सम्बन्ध  में:मैं  यह  पृझठमूमि  देना  चाहता  हूं  1972  में  जब  मणिषुर  को

 पूरे  राज्य  का  दजਂ  दिया  तो  1971  में  संविधान  में  संशोधन  करने  के  पत्चात्  कानून  के

 द्वारा  छड़ी  अनुसूची  मणिपुर  पव॑क्षीय  क्षत्र  पर  क्यों  लाय  किया  गया  ?  मणिपुर  में  पर्वतीय
 कत्र  घाटी  में  भी  जनता  उसी  समह  की  है  और  मणिपुर  तथः  असम
 अन्य  पर्वतीय  क्षंत्रों  में  सम्बन्ध  में  अन्तर-स्प्रष्ट  क्मोंकि  मणिपुर  में  जहां  घाटी  अथवा  पर्वंत्रीम

 ञ्वों  के  अनुमचित  गैर  अनुसतचित  जाति  के  लोग.समी  एक  ही  जातीय  समूह  के
 4  किसी  प्रकार  से  कुछ  एं  तिहायिक  तथा-सामाजिक़  परिस्थित्तिमों  के कारण  और  घटनाओं  के

 नहीं  कह  सकता  हूं  कि  दुघंटना-)ं  कै  कारण--घाटी  के  वे  लोग  जो  मणिपुर  बोलते  हैं  अफने
 आपको  सवर्ण  हिन्दू  अथवा  इसी  स्तर  के  मानते  हैं  आर  उन्होंने  अपने  समुदाय  को  अनुसूचित
 जातियों  की  सची  में  सम्मिलित  करने  के  लिए  आवेदन  नहीं  किये  थे  ।  इस  प्रकार  एक  तरह  से

 जन्  किया  अब  तो  40  वर्ष  से  संविधान  ल)गू  अब  घाटी  के  लोगों  को  अनुमूचित  जनजाति
 में  सम्मिलित  करने  के  लिए  संविधान  में  संशोधन  करने  में  बहुत  देर  हो  चुकी  है  कितु  इस  पर  अब
 विचार  करना  चाहिये  जब  हम  मणिपुर  के  पवंतीय  क्षंत्रों  पर  अनुसूची  लागू  करने  का  विचार

 श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  के  शासनकाल  में  यह  प्रश्न  उठा  था  कि  क्या  पव॒॑तीय  क्षंत्रों  को  छठी

 अनुसची
 के  अन्तगेत  सुरक्षा  उपलब्ध  की  जानी  इस  पर  विचार  किया  गया  और  यह  निर्णय

 स्पा  गया  छठी  अनुसूची  मणिपुर  पर-लाय  नहीं  की  जा  सकती  लोम  एक  ही  जप्रति-समृह
 और  छठी  अनुसूची  में  सदा  विमाजक  प्रवृत्ति  है  ।

 इस  पृष्ठमूमि  में  मारत  सरकार  किसी  अधिनियम  के  अन्तर्गत  पव॑ंतीय  क्षंत्रों  की  सुरक्षा  के

 कुछ  उपाय  करने  पर  विचार  कर  सकती  मणिपुर  कोई  विभाजन  सहन  कर
 सकता  ।

 नगरपालिका  विधेयक  के  सम्बन्ध  मेरे  राज्य  में  शहरी  तथा  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  भेद  करना

 बहुत  कठिन  किंतु  राजघानी  नगर  इम्फाल  जो  मणिपुर  राज्य  में  एकमात्र  नगर  माना  जाता
 यहां  मी  बाजार  के  एक  छोटे  से  इलाके  और  बादबूपाडा  क्रे  नाम  की  अफसरों  की  कालोनी  तथा  कुछ

 इलसकों  को  छोड़  कर---जहां  नए  मकान  बने  हैं  वहां  वास्तव  में  कोई  झहरी  क्षेत्र  नहीं  कितु
 सुविधा  लिए  नग्ररप्रालिका  क्षेझों  को  रेखांकित  किया  गया  है  और  इस  नगरपालिका  में

 भग्र:आक  विधान  समा  चुनाव  क्ष  व  कितु  ca  पास  कोई  नहीं  कोई  कतिद्ध
 नहीं  ह  ओर  राज्य  सरकार  की  दया  निर्मर  है  ।  समय-समय  पर-उस  में  सड़कों  के
 छोे  खफ़्टों  रखरखाव  लोक  निर्माण  विभाग  द्वारा  किए  जाते  हैं  और  सरकार  सड़कों
 के  के  और  सड़कों  निर्माण  कै  लिए  नगर॒पालिक्ा  राष्षि  में  संकोच
 कड़ी  है

 । ;



 18  1911  (बॉसतर्क्ां/स  डरेप्तत  ):  विशेदक  उ  डिश
 स  शोधन  )

 स्थिति  यह  अन्यक्त  भी?नक़रपालिकस्भों  की  यही  स्िति  है  ।  यहां
 केवल  नग्न  सपा लिकआए  अ्ैरूबहुत  सी  के  ओर-अप्रिापृक्ति
 क्षृं.त्र  हैं  घाटी  और  पक्रद्ीय,क्ष-जरों  की  तीज  जिम्माः  राज़श्र्तिक्ां  शामिल:हैं  ।

 इस  क्षेत्र  मैं  यह  दो  विधेयक  लागू  होंगे  तो  लोग  उन्हें  नवजीवन  प्राप्त
 होगी  परन्तु  उन्हें  एक  बात  का  ध्यान  रखता  पड़ेगा  कि  जो  सत्ता  में  हैं  वे  अपना  रवेया  बदलें  ॥
 क्योंकि  जब  कोई  व्यक्ति  विधान  सभा  सदस्य  के  रूप  में  आता  है  तो  वह  एक  प्रकार  से  सोचता  है,ओड़
 जब  वह  पंचायत  या  नगर  पालिका  अथवा  किसी  नगर  निगम  या  कस्बे  की  समिति  में  सदस्य  के  कप
 में  आता  तो  वही  व्यक्ति  अलग  ढंग  से  सोचला  अतः  अब  पंचायत  और  नगरपादिकाओं के
 प्रशासन  विकास  और  योजना  ओर  सामान्य  प्रशासन  को  संवेधानिक  सुरक्षा  प्रदान.कझने  से  मेरे
 विचार  में  मन््त्री  की  इच्छा  अथवा  विधान  समा  सदस्य  की  यह  इच्छा  सर्वोपरि  नहीं  होगी  कि  कुछ

 कुछ  सुविधाएं  हाथ  में  ही  रहें  ।

 अतः  यह  दो  विधेग्रक  वास्तब्र:में-एं  विधेयक  हैं  देश  के  ग्रामीण  लोथों  को  नया  जीवन
 देंगे  ।

 ]

 री  रास  सिह  यावव  :  माननीय  सभापति  संविधान  के  और
 पैंसठवें  संशोधन  विधयक  का  मैं  समर्थन  करता  हूँ  ।  हमारे  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  पिछले
 पांच  वर्षो  में  प्रगतिशील  विधेयक  और  कल्याणकारी  राज्य  की  स्थापना  के  लिए  जो  आवश्यक
 विधि  और  मान्यताए  प्रस्तुत  की  वे  प्रख्यात  उन्होंने  जो  अच्छे  कदम  उठाए  हैं  वे  संपूर्ण  मारत
 की  जनता  के  लिए  कल्याणकारी  इन  दोनों  विधेयकों  क  माध्यम  से  शहरी  क्षंत्र  की  आबादी  और
 60  करोड़  ग्रामीण  क्षेत्र  की  इन  दोनों  का  समन्वित  और  सनन््तुलित  ढंग  से  आथिक  और
 समाजिक  विकास  एंसा  मैं  मानता  हूं  '  यह  एक  प्रयतिश्लील  और  साहसिक  कदम  है  ।

 जहाँ  पंडित  जवाहरलाल  नेहरू  ने  दो  साहसिक  को  राजस्थान  के  नगर
 नागौर  में  सर्वप्रथम  पंचायती  राज  की  बात  कही  थी  और  अपेक्षा  की  थी  कि  ये  नई  संस्थाएं  ग्रामीण
 विकास  में  अपना  महत्वपूर्ण  योगदान  देंगी  ।  इसके  साथ-साथ  उनकी  कल्पना  थो  कि  ग्रामीण  स्तर  पर
 सामाजिक  समता  और  आर्थिक  विषमताओं  को  समाप्त  करने  में  ग्राम  पंचायतों  का  बहुत  बड़ा  योगदान
 होगा  ।  यह  कल्पना  भी  की  गई  थी  कि  ग्रामीण  क्षेत्र  के  विकास  के  लिए  ग्राम  पंचायत  महत्वपूर्ण
 मूमिका  का  निवंहन  करेगी  ।  लेकिन  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  कि  १959  से  लेकर  1989  तक
 इन  30.  सालों  के  अन्दर  जिन  पंचायती  राज  संस्थाओं  का  ढांचा  त॑यार  गया  पंडित  नेहरू
 ने  जिन  ग्राम  उंचायतों  का  ढांचा  तेयार  किया  जो  आकांक्ष;ए  और  आशाएਂ  लेकर  उन  संस्थाओं
 की  स्थापना  की  गर्र  12-12  वर्षों  तक  उनके  चुनाव  नहीं  कराए  कुई  राज्यों  में  पंचायतों
 क॑  चुनाव  तक  नहीं  कराएं  कई  स्थानों  पर  इन  संस्थाओं  की  स्थापना  के  बाद  ही  चुनाव  नहीं

 हुए  ।  इन  सारी  विषमताओं  को  प्रधानमन्त्री  श्री  राजीव  गाँधी  ने  दूर  कंवल  दिल्ली  शहर  मैं

 नहीं  कंवल  महानगरों  में  नगरों  में  प्रांतों  राजघानियों  नहीं  बल्कि  सुद्ूरवर्ती
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 संविधान  विधेयक  और॑  स  विधान  9  1989

 स  शोधन  विधेयक

 स्थान  के  बाड़मेर  और  जैसलमेर  क्षंत्र  पहाडी  क्षेत्रों  छोटे-छोटे  गाँवों  और  ढाणियों  में  जाकर
 देखा  और  उस  सामान्य  ग्रामीण  जीवन  को  देखने  क॑  बाद  उनकी  समझ  में  आया  और  उन्होंने  अहसास

 उन्होंने  महसूस  किया  कि  वस््तव  में  ग्रामीण  जीवन  में  उनके  आथिक  और  सामाजिक  विकास
 के  लिए  सबसे  बड़ी  आवश्यकता  यह  है  कि  सत्ता  का  विकन््द्रीकरण  गाँव  भाँव  की  आम  जनता
 तक  किया  मुझे  खुशी  है  कि  प्रधानमंत्री  जी  ने  इस  सदन  में  जो  सूत्र  रूप  में  कहा  कि  उनका
 उद्दय  इन  और  संशोधन  से  किस  प्रकार  किस  प्रकार  का  तात्पय॑  मैं  उन्हीं

 के  शब्दों
 को  उद्ध त  करना

 ]

 मैं  उद्धण  देता  हूं
 देने  की  व्यापक  प्रक्रिया  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  पूरी  हो  गई  |  पंचायती

 राज  के  सम्बन्ध  में  मुख्य  मन्त्रियों  के  सम्मेलन  में  5  1989  को  नई  दिल्ली  में  प्रधान
 मन््त्री  राजीव  गाँधी  ने  इस  बात  पर  जोर  दिया  कि  पंचायती  राज  संस्थाओं  को  सुदृढ़  करने  से
 एक  नई  क्रान्ति  आरम्म  होगा  :”

 अधिकतम  लोकतन्त्र  ओर  अधिकतम  हरतान्तरण  पर  आधारित  क्रान्ति

 यह  कान्ति  जनता  को  शक्ति  सोंपने  को  है

 यह  इस  बात  को  जाहिर  करता  है  कि  वास्तव  में  प्रधानमन्त्री  जी  का  जो  सकल्प  है  कि  किस
 प्रकार  सत्ता  का  विकेन्द्रीकरण  करफे  आम  आदमी  को  यह  महसूस  कराया  जाए  कि  वह  भी  प्रजातन्त्र
 में  बराबर  का  भागीदार  कल्याणकारी  राज्य  का  जो  लक्ष्य  है  उसकी  प्राप्ति  में  उसकी  भी  सक्रिय

 भूमिका  है  ।

 समापति  मैं  कहना  चाहूंगा  कि  भारत  वर्ष  के  अन्दर  27300  ग्राम  पंचायतें
 5426  पंचायत  समितियाँ  349  जिला  परिषद  इतनी  संस्थाओं  को  पंगु  और  अशक्त  बना
 दिया  इनको  क्षीण  कर  दिया  नाममात्र  के  लिए  ये  हमारे  यहाँ  स्थापित  हैं  तो  फिर  किस
 तरह  से  इस  राज्य  प्रजातन्त्र  को  सक्षम  बनाने  के  लिए  उनका  योगदान  हो  सकता  इतनी  बड़ी

 जिनसे  अपेक्षा  की  गई  थी  कि  ये  संस्थाएं  राष्ट्र  निर्माण  में  महत्वपूर्ण  मूमिका  निवंवहन  करेगी
 ग्रामीण  स्तर  पर  जहाँ  पर  60  करोड़  आबादी  उन  लोगों  की  सुख  सुविधाओं  का  ध्यान
 करेंगी  ।

 5.15  Hoqo

 महोदय  पीठासोन

 उनके  पीने  के  पानी  की  रहन-सहन  आवास  की  और  किस  तरह  से  भाईचारे  की  स्थिति

 बैदा  इस  सबकी  जो  कल्पना  की  गई  उन  सब  ग्राम  पंचायतों  को  निकम्मा  कके  इस  स्थिति

 में  रखे  तो आप  कल्पना  कर  सकते  हैं  कि  देश  की  प्रगति  कंसे  संमव  हो  सकती  है  इसलिए  हमारे  प्रधान

 मन्त्री  जी  ने  राष्ट्र  की  प्रगति  में  एक  महत्वपूर्ण  कदम  उठाया  इसी  तरह  जिला  परिषद  भी  एक
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 18  1911  स'विधांन  सशोधन  )  विधोयक  और  सविधान
 सशोघन  )  विधेयक

 महत्वपूर्ण  संस्था  है  |  मैं  राजस्थान  प्रान्त  का  उदाहरण  देना  चाहू गा  ।  वहां  आज  जिला  परिषद  के  पास
 अपने  आफिस  की  व्यवस्था  करने  के  लिए  पैसे  की  व्यवस्था  नहीं  कोई  वित्त्तीय  सहायता  उसको  नहीं
 मिलती  पंगु  संस्थाएं  राष्ट्र  के  निर्माण  में  कितना  सहयोग  दे  सकती  यह  कल्पना  आप  कर
 सरते  प्रधान  मन््त्री  जी  ने इस  संशोघन  के  माध्यम  से  राज्य  स्तर  पर  स्टेट  फाइनेंस  कमीशन  की
 स्थापना  की  बात  की  वह  वास्तव  में  इन  संस्थाओं  को  सशक्त  व  सक्षम  बनाने  के  लिए  और  इन
 संस्थाओं  को  एक्टीव  बनाने  के  लिए  जो  कदम  उठाया  है  वह  अपने  आप  में  एक  बहुत  ही  सराहनीय

 कदम  है  ।  हमारे  संविवान  के  प्रिएम्बल  में  इकोनोमिक  और  पोलिटिकल  जस्टिस  की  प्राप्ति
 की  बात  कही  गई  है  ।  अर्भਂ  हमारे  बिहार  के  एक  शाननीय  सदस्य  ने  कहा  कि  ऐसा  संभव  हो  सकता
 है  कि  इसमें  असामाजिक  तत्व  प्रव्रेश  कर  जाएं  ।  ऐँसे  लोग  आ  सकते  हैं  जो  मनी  पावर  का  इस्तेमाल
 कर  हन  पर  कब्जा  कर  लें  |  गांगों  में  सोशल  सेट-अप  को  डिस्टर्ब  करने  के  लिए  ए  सी  फोसे  गांव  में  आ
 सकती  है  ।  उनका  निवारण  किस  तरह  से  किया  उनको  किस  तरह  से  हटाया  उसके  लिए
 ब्यवस्था  इभमें  की  गई  है  कि  एस०  सी०  एस०  टी०  का  सही  प्रतिनिधित्व  होगा  और  इसके  साथ-साथ
 तीस  प्रतिशत  प्रतिनिधित्व  महिलाओं  को  दिया  जायेगा  जो  कि  समाज  के  लिए  बहुत  आवश्यक
 समाज  में  इनको  निर्बल  कहा  गया  अथामाजिक  तत्वों  की  जो  शंक्राएं  उनको  निमू'ल  कर  दिया
 है  ।  शाम  पंचायतों  का  ग्रामीण  क्षेत्र  का  विकास  और  शहरी  क्षेत्र  के  विकास  में  एक  मंतुलन
 रहना  एक  कोआ्डि  दान  जरूरी  उस  बैलेंस  को  बराबर  रखने  के  लिए  ज्वायंट  इवलपमेंट

 बनायी  गयी  ?  जो  जिला  स्तर  पर  होगी  जिसमें  ग्रामीण  व  शहरी  क्षेत्र  की  आबादी  का  अनुपात
 होगा  व  जिला  परिषद  के  तथा  नगरप!लिका  के  निर्वाचित  प्रतिनिधि  उसमें  नुमाइन्दे  होंगे  और  वे  उसमें
 बैठकर  पूरे  ले  के  सामान्य  विकास  की  बात  को  सोचेंगे  |  मैं  समझता  हू  कि  जो  बहुत  सी  कमियां
 हमारे  विकास  में  थी  उन  सबको  दूर  करने  का  एक  बहुत  बड़ा  सशक्त  माध्यम  होमा  ।  प्रधान  मन्त्री
 जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंत  इस  बात  को  सोचा  है  कि  शहरी  व  ग्रामीण  क्षोत्र  में  मिलकर
 लित  विकास  करें  जिससे  उन  लोगਂ  को  कोई  शंका  न  हो  ।  आज  मारत  वर्ष  के  अंदर  3301  अरवन
 सैटलमेंटन  हैं  और  उनमें  लगमग  तीन  हजार  नोटिफाइड  एरिया  म्युनिसिपल  काउंसिलया

 र्म्य  सपल  बोर्डस  हैं  ।  मेरे  अलवर  नगर  में  म्युनिसिपेलिटी  को  बारह  साल  से  बन्द  किए  हुए  हो  गए
 राजस्थान  के  अदर  कहीं-कह्टीं  पर  दस-पन्द्रह  साल  से  नगरपालिकाअ  क  चुनाव  नहीं  हुए  इस

 तरह  की  जहां  व्यवस्था  उस  व्यवस्था  क  लिए  हमारे  प्रधान  मन्त्री  जा  65  वां  सशोघन  लाए  हैं  ।

 इस  बात  की  कल्पना  करते  यह  अपेक्षा  हैं  कि  राज्य  सरकारों  से  कि  हर  पांचवे  वर्ष
 चनाव  कराये  हर  पांचवें  वर्ष  वहां  के  अकाउंट  चैक्र  हों  और  वित्तीय  थ्यवस्थाओं  को  देखें  तो  मैं
 समझता  हु  कि  पक्ष  *  लोगों  को  इस  बाते  का  सहयोग  करना  चाहिए  था  ।  अन्त  में  मैं  यह
 कहना  चाह  गा  कि  हमारे  यहां  का  जो  विरोघ  पक्ष  है  यह  अप्रजातंत्रात्मक  और  अनुत्तरदाश्  स्वपूरव क
 है  वह  इस  मायन  में  कि  इन्होंत  जो  राष्ट्रीय  मोर्चा  बनाया  उसमें  पहला  कत्तंव्य  यह  दिखाया  कि  ग्राम

 पंचायतों  और  नगर  पालिकाओं  को  जो  सत्ता  दी  जा  रही  उनको  सक्षम  बनाया  जा  रहा  है  उसमें

 इन्हों+  असहयोग  प्रकट  किया  ।  समा  हसमें  को  64  अं  संबिधान  संशोधषन  पेश  किया  गया  था

 यह  जो  वां  सत्न  है  इस  लोक  समा  का  हसमें  यह  विद्वारार्थ  लिया  गया  उसके  प्रारम्भ  से  पहले

 ही  स्रावंजनिक  समाओं  थें  प्रधान  मस्थौ  ने  एलान  किया  था  कि  बगर  पालिकाओं  को  शक्ति  देने
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 अक्षम  क्नानेके  लिए  भी  प्रधास  किया  जायेगा  बातों  को  देखते  हुए  विरोधी  पक्ष  मे  जाबसूझ  कर

 र्णंधं  किया  है  कि  हम  इसमें  टसहयोगन  करें  ।मतवाताओं:मे  जिस  अवेक्षाओं  से और
 दायित्व  के  साथ  उनको  वोट  दिया  तथा  और  उनसे  ः्ञपेक्षा'की  थी  कि  शब्ट्र  के  निर्माण  में  वे  जंपमा

 महत्वधूर्ण  भूमिका  निभा  ः्में  बहःइससे  अब  पीछे  रहे  आज  इनसे  कि  थो
 अनता  न  इन्हें  कत्त व्य  सोपा>था  उसका  निवंहन  करने  में  ये  क्यों  मैर-जिम्मेदाराना  मूमिका  मिमा  रहे
 हैं  ।  क्या  वे  इससे  प्रजातस्त्र  को  मजकूत  करना  चाहत ेहैं  क्या  इसी  तरह  के  आधार  पर  और  इसी
 कोन  के-साथ  थह  देश  को  धर्षाद  करने  ep  अयास  करने  की  साजिश  नहीं  कर  सटे  में  समझता  हूं
 कि  उनकी  कार्य  निनदनीय  राजीव  गांधी  नेज्जो  अपनी  इच्छा  शक्ति  का'परिचय  दिया  महात्मा
 ब्रांछी  ने  कष्टा  था  कि  झारीरिक  हाक्ति  को  नष्ट  किया  जा  लेकिन  इच्छा  हाक्षित  को  किसी
 श्रकार  से  भध्ट  लहीं  किया  जा  सकता  ।  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांघों  #  अन्दर  इच्छा  शबित

 धोलिटिकल  बिल  पावर  है  और  उसको  घिरोधी  पक्ष  अपन  असहयोग  के  माध्यम  से  किसी  भी  प्रकार  से
 धर्माप्त  नहीं  कर  ।  विजय  उनकी  ही  क्योंकि  विजयी  वही  होता  है  जो  कल्याभक्रारी
 कार्यों  क ेलिए  आगे  बढ़ता  है  और  वे  आमे  बढ़  रहे  हैं  इसलिए  मिश्चित  रूप  से  उनकी  विजय  होगी  इस
 शब्दों  के  साथ  मैं  जक़पकोਂ  घन्यवाद  देता  हूं  ।

 थी  शोगेश्वर  प्रसाद  योगेश  :  उपध्यक्ष  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने

 मुद्ठै  इस  महत्वपूर्ण  विषय  पर  बोलने  की  इजाजत  दी  आज  दो  बिलों  पर  हम  समान  रूप  से  चर्चा
 में  कग  ले  रहे  एक  पचायती  राज  के  ऊपर  और  दूसरਂ  है  नगर  पालिकाओं  से  सम्बन्धित  विधेयक  ।

 यह  ऐसा  मुद्दा  है  जिससे  सारे  देश  को  मीतर  ही  मीतर  आन्दोलित  किया  है  देश  के  तमाम  लोगों  के
 जीवन  में  जिज्ञासा  पैदा  हुई  है  और  उनमें  एक  सुखद  एहसाप़  हो  रहा  है  ।  पहली  धार  देश  में  सामहिक
 रूप  से  यह  सोचने  पर  लोग  विवश  हुए  हैं  कि  आज  राष्ट्र  के  निर्माण  में  उनकी  भी  भूमिका  है  और
 सामाजिक  इ  वोल्वमेंट  का  एक  आयाम  तंयार  हुआ  हमारे  न  श्री  राजीव  गांधी  ने
 स््तान  की  एक  लम्बे  असे  से  जो  देशवासियों  के  मन  में  परिकल्पना  थी  आजादी  के  आन्दोलन  के  जमान
 से  लेकर  आज  तक  या  उन  दिनों  में  देश  की  आजादी  की  कल्पना  लोग  करते  थे  कि  देश  की  आजादी

 कली  कल्पना  लोग  करते  थे  कि  देश  की  आजादी  के  बाद  देश  में  कौन  से  कदम  उठायेगे  तो  इस  पर  चर्चा

 होती  थी  ओर  अखिल  मारतीय  कांग्रेस  कमेटी  ने  जिन  मुद्दों  को  विषय  बनाकर  अपने  उहं श्य  की  ओर
 संकेत  किया  था  उसमें  पंचायती  राज  की  जो  कल्पना  को  वह  इसलिए  की  कि  देश  के  चतुमु  खी  विकास
 और  सामृहिक  रूप  से  देश  के  आ्थिक  बिकास  के  लिए  जहां  सदा  के  लिए  गरीबी  मिटाई  जा  सकती

 जहां  चारों  त्तफ  कल्याणकारी  राज्य  लाया  जा  सकता  है  वह  पंचायती  राज  से  ही  लाया  जा  सकता

 5.35  म०  १०

 अध्यक्ष  महोवय  पीठास्त्त  हुए  |

 काफी  दिमों  तक  प्रतीक्षा  इस  विल्लेयक  के  श्रदव  में  आने-की  -शात:हुई,  जिस
 पर  कई  क्यों  हमारे  प्रधान  थी  राजीक  एस्सशफ्रइज करते  शहेःशो.इस  हमारे
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 विधेयक

 विपक्ष के लोग बड़ी सतक नजरों से सब कुछ देखते रहे । इससे  उनकी दो बातें  रॉ

 विपक्ष  के  लोग  बड़ी  सतक  नजरों  से  सब  कुछ  देखते  रहे  ।  इससे  उनकी  दो  बातें  स्पष्ट  होती  पहले
 तो  उन्होंन  पत्रायती  राज  विधेयक  का  विरोध  दूसरे  इसे  राज्यों  मामले  में  हस्तक्षेप
 विधेयक  के  सदन  में  आने  से  घबरा  कर  उन्होंने  श्रघ।न  मन््त्री  को  इन  दो  आघारों  पर  आलोचना  का

 केन्द्र  बनाथा  भयोंकि  वे  समझते  थे  कि  पंचायती  राज  बिल  आने  से  इस  देश  में  लोकतन्त्र  को  जड़ें  और

 मजबूत  होंगी  और  देश  के  विकास  में  यह  विधेयक  कारगर  कदम  सिद्ध  होगा  ।  इसी  से  धबरा  कर

 उन्होंते  कई  मनगढत  इल्जाम  हमारे  खिलाफ  और  प्रधान  मन्त्री  के  खिलाफ  लगाने  शुरू  कर  दिये  और

 उन्हें  किसी  न  किसी  रूप  से  विवाद  के  घेरे  में  लाने  की  कोशिश  की  ।  इससे  यह  संकेत  मिलता  है  कि

 विपक्ष  के  लोग  या  तो  पंचायती  राज  बिल  लागू  किये  जाने  के  विरोधी  हैं  या इस  विधेयक  के  जरिये

 हम  देश  के  आम  लोगों  के  हाथ  में  अपने  भाग्य  का  फंसला  खुद  करने  की  ओ  शक्ति  देना  चाहते
 ताकि  उन्हें  आथिक  विकास  के  सुअवसर  प्राप्त  हों  उसका  विरोध  वे  करना  चाहते  शायद  वे  ऐसा
 समझते  हैं  कि  हस  बिल  के  पास  हो  जाने  से  उनका  नुकसान  हो  जायेगा  और  देश  के  आम  लोगों  को

 अनेक  अधिकार  मिल  जाड्रेंगे  ।  इसा  से  घबरा  कर  वे  सदन  त्याग  कर  चले  गये  ।  मैं  कहना  चाहता  हूं
 कि  हमारे  प्रधान  मन््त्री  जी  ने  इन  विधेयकों  को  लाकर  जो  ऐतिहासिक  कदम  उठाया  है  उस  से  यह
 देश  मृक  क्रान्ति  की  ओर  धीरे-धीरे  बढ़ेगा  ।  इसी  के  में  हमारे  विपक्ष  के  लोग  बाहर  चले  गये

 ओऔर  उन्होंने  इन  मसलों  से  अपने  आप  को  दूर  रखने  का  निर्णय  इन  विधेयकों  के  द्वारा  जहां

 एक  ओर  हम  पंचायतों  को  सुदृढ़  बनाना  चाहते  उनकी  समस्याओं  को  उनके  स्तर  पर  ही  हल  करने

 का  हमने  निर्णय  लिया  है  वहीं  दूपरी  ओर  नगर  पालिकाओं  से  सम्बन्धित  विधेयक  श्री  उतना  ही

 पूर्ण  है  क्योंकि  नगर  पालिकाओं  की  भूमिका  हमारे  नगरीय  जीवन  में  कितनी  अहम  पालने  से  लेकर

 इमहान  भूमि  हर  स्तर  पर  नगर  पालिका  की  महत्वपूर्ण  मूमिका  होती  है  लेकिन  हमारा  विपक्ष

 नहीं  चाहता  कि  देश  की  नगर  पालिकाओं  की  स्थिति  में  सुधार  भ्राये  ।  इस  बात  से  उन्हें  परेशानी  है  ।

 वे  नहीं  चाहते  कि  नगर  पालिकाओं  को  ऐसे  अधिकार  दिये  जायें  जिससे  उनकी  आध्िक  स्थिति  पहले

 की  तुलना  में  बहुत  ज्णदा  मजबूत  हो  जाये  ।  वे  नहीं  चाहते  कि  नगर  पालिकाओं  की  स्थिति  सुधर
 जाने  से  नगरीय  जीवन  में  किसी  तरह  का  सुधार  लोग  खुशहाल  अपना  माग्य  खुद  बना  सकें

 सबसे  महत्वपूर्ण  गत  यह  है  कि  पचायतों  को  मजबूत  करने  के  लिये  इस  बिल  में  जो  प्रावधान  किये  गये

 उनके  5  साल  में  अनिवार्य  रूप  से  चुनाव  कराये  यदि  कोई  पंच  यत  पहले  मग  हो  जाये  तो

 उके  चुनाव  6  महीने  में  होने  जरूरी  इनसे  हमारी  पंचायतें  काफी  सूबृढ़  स्थिति  में  आ

 और  जिम्मेदारी  के  साथ  प्रजातन्त्र  की  रक्षा  करने  में  समर्थ  होंगी  ।  इस  बिल  से  पचायती  ढांच  में

 आमूलचु  न  सुधार  उनकी  सामूहिक  रूप  से  निर्णय  लेने  की  क्षमता  जिससे  सम्पूर्ण  देश

 का  तेजी  से  विकास  करने  का  मां  प्रशस्त  होगा
 ;

 ग्हां  मैं  नगर  पालिका  विधेयक  के  सम्बन्ध  में  दो

 तीन  बातें  कहना  चाहता  हूं  । आज  नगर  पालिकाओं  की  वित्तीय  स्थिति  काफी  कमजोर  उनकी

 आय  क  साघन  बहुत  कम  जहां  से  उन्हें  आय  प्राप्त  होती  वे  सोसं  बहुत  कम  मामूली  टैक्सों

 से  उन्हें  बहत  अल्प  आय  मैं  चाहता  हूं  कि  आप  उन्हें  थथेष्ठ  फण्डस  उपलब्ध  करायें  ताकि  वे

 अपने  ख॒  र्चोँ  को  स्वयं  बद!इत  कर  अपन  पेरों  पर  खड़ी  हो  सके  ।  नगर  पालिकाओं  की  वित्तीय

 स्थिति  पर  विक्षेष  ध्यान  देते  की  आवश्यकता  मैं  चाहता  हूं  कि  राज्य  सरकारें  नगर  पालिकाओं

 को  आवश्यक  मात्रा  भें  घम  उपलब्ध  ऐसी  आप  व्यवस्था  करें  ।  +  न
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 विधेयक

 श्री  शांताराम  नायक  :  हमारी  ग्राम  पंचायत  का  पुराना  नाम

 था  जैसा  कि  वेदिक  काल  में  इसे  कहा  जाता  था  वेदों  के  कथनानुसार  है  ।  ग्राम

 पंचायत  की  हमारी  परम्परा  सदियों  पुरानी  पहले  किसी  निश्चित  वृक्ष  के  न।चे  पचायत  लगती  थी

 जहाँ  गाँव  वालों  की  समस्याओं  का  समाधान  होता  था  ।  लोग  वहाँ  एकत्र  होते  थे  और  सामाजिक

 तथा  अन्य  समस्याओं  का  निपटारा  किया  जाता  था  ।  मैं  कहूंगा  कि  आज  यह  विधेयक  अचानक  ही

 प्रस्तुत  नहीं  किया  गया  है  ।  जंसा  कि  पहले  ही  कहा  गया  है  कि  हमारे  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  दो  वर्षों

 पहले  ही  यह  प्रक्रिया  शुरू  कर  दी  वे  मुल्य  पंचों  ओर  सरपंचों  से  मिले  ।

 लेकिन  विपक्ष  के  मुख्य  मंत्रियों  का  क्या  खैया  था  ?  उन्होंने  के  प्रधान  मंत्री  को  क्या

 कार  है  कि  वे  पंचों  और  सरपंचों  से  जा  कर  बात  कर  ?  देश  के  प्रधान  मन््त्री  को  क्या  अधिकार  है  कि

 वे  जा  करें  लम्बरदार  या  सतहसीलद”र  से  मिलें  ?  जब  प्रधान  मन्त्री  महोदय  ने  अपना

 सम्मेलन  बुलाया  तो  विपक्ष  के  सदस्यों  ने  यह  रत्रेया  अपनाया  था  ।  इन  लोगों  द्वारा  अपनाई  गई  हमारी

 संघीय  व्यवस्था  की  यह  अवधारणा  थी  ।  विगत  दो  वर्षों  से  हमारे  समक्ष  यही  चुनोती  थी  |  लेकिन  इस

 तथ्य  के  बावजूद  कि  प्रघान  मन््त्री  ने  मुख्य  सचिवों  से  लेकर  पंच  तक से  बातें  निष्कर्ष  के  रूप  में

 हमने  यह  पाया  कि  विपक्षी  दलों  के  द्वारा  सत्तारूढ़  राज्यों  के  मुख्य  मंत्रीयों  ने  इन  मुद्दों  को  चुनौती  दी

 है  ।  एक  मुख्यमन्त्री  द्वारा  कही  गयी  बात  हम  दोहरा  सकते  हैं  कि  हमारी  संघीय  व्यवस्था  में  केन्द्र  का

 कोई  अस्तित्व  नहीं  है  और  केन्द्र  सिर्फ  एक  परिकल्पना  है  |  कुछ  मुख्य  मंत्रियों  द्वारा  यह  रवेया  अपनाया

 गया  था  ।  प्रत्येक  तरीके  से  उन्होंने  पंचायत  बिल  का  प्रतिरोध  करने  की  चेष्टा  की  मैं  पूरी  विनम्रता

 से  कहूंगा  कि  हमारे  प्रधान  मंत्री  महात्मा  गांधी  के  सपनों  को  साकार  कर  रहे  हैं  ।  मुझे  साफ  और  स्पष्ट

 दाब्दों  में  यह  कहने  में  कोई  हिचकिचाहट  नहीं  है  कि  पंचायत  बिल  को  ले  कर  श्री  राजीव  मांघी  पर

 लगाया  गया  आरोप  महात्मा  गांधी  पर  लगाये  गये  आरोप  के  समान  है  ।  मैं  बहुत  ही  स्पष्ट  रूप  से  यह
 कहंगा  ।  यदि  हमारे  प्रधान  मन्त्रो  ने  महात्मा  गांघी  के  सपनों  और  लक्ष्यों  को  पूरा  करने  का  प्रयास

 किया  है  तो  पंचायत  बिल  का  प्रतिरोध  करना  महात्मा  गांधी  के  सपनों  और  लक्ष्यों  का  प्रतिरोध  करना

 है  ।

 एक  समय  था  जब  अम्बेडकर  जी  ने  इस  सम्बन्ध  में  कुछ  बात  चलायी  थी  कि  श्या

 हमें  स्थानीय  स्तर  पर  पंचायतों  में  आरक्षण  करना  चाहिए  अथवा  नहीं  ।  एक  समय  उन्होंने  सोचा  था
 कि  गाँवों  में  उच्च  जाति  के  लोग  पंचायतों  पर  आधिपत्य  जमा  सकते  हैं  और  इसलिये  हमें  प  चायतोਂ  में

 यह  बात  नहीं  होने  देनी  चाहिए  ।  शायद  कुछ  वर्ष  पहले  यह  बात  सच  थी  ।  आज  ग्रामीण  लोग  जागरूक

 हो  गये  हैं  और  वे  लोकतान्त्रिक  अधिकार  प्राप्त  करना  चाहते  इस  देश  में  40  वर्ष  के  कांग्रेस  के
 शासन  के  दौरान  प्रत्येक  नागरिक  प्रत्येक  किसान  जागरूक  हो  गया  है  और  इसलिये  पंचायतोਂ  की
 ईकाइयोਂ  में  कोई  मी  उच्च  जाति  का  व्यक्ति  निम्न  जाति  के  व्यक्ति  या  एक  किसान  पर  आधिपस्य

 नहीं  जमा  सकता  ।  यह  आशंका  बेबुनियाद  है  ।  अतः  हमें  अपनी  पंचायतों  को  मजबूत  बनाना

 यह  कहा  गया  है  कि  हस  विधेयक  से  संविधान  की  मूल  संरनना  का  उल्लंघन  हुआ
 में  यह  बात  कमी  नहीं  समझ  पाया  हूं  ।  केश्वव  भारती  के  मामसें  में  दशक  उज्दतम  न्यायालय  ने

 निर्णय  दिया  उस  समय  भी  न्यायिशोਂ  को  यह  बात  स्पष्ट  वहीं  हो  पायी  थौ  कि  संविधान  की  मूल
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 18  स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेंझन  में  वृद्धि  किये-जाने-अरैर
 उनके  लिए  अतिरिक्त  सुविधाओं  का  प्रावधान  किये
 जाने  के  बारे  में  वक्तब्य

 iT

 थे  क्या  इस  प्रकार  की  कुछ  मी  मूल  संरचना  नहीं  यदि  कहीं  सं  विधान  की  कोई
 मूल  संरचना  है  तो  निश्चित  रूप  से  पंचायत  ही  लोकतन्त्र  का  अन्तिम  सोपान  है  और  इसे  ही  संविधान
 की  मल  मंरचना  होनी  चाहिए  ।  यदि  कहीं  कोई  मूल  संरचना  है  तो  इन  विधेयको  द्वारा  हम  संविधान
 की  मूल  संरचना  को  मजबूत  बना  रहे  यह  तक॑  विद्वान  कानून  विद्रो  द्वारा  दिया  गया  यदि  वे
 कहते  हैं  कि  हम  संविधान  की  मूल  संरचना  में  परिवर्तन  कर  रहे  हैं  तो  यह  कोई  तक॑  ही  नहीं  है  ।

 अन्त  में  मैं  विनम्नता  पूर्वक  एक  सुझाव  देना  चाहूंगा  ।  चू  कि  इस  विधेयक  की  अधिकांश  बातों
 का  कार्यान्वयन  राज्य  सरकार  करेगी  मैं  भारत  सरकार  से  विनम्नता  पूवक  अनुरोध  करूगा  कि  वह
 इसमें  न्याय  पचायत  भी  शामिल  करे  ।  यदि  इसमें  न्याय  पच्चायत  शामिल  की  गई  तो  गाँवों  में  होने
 वाले  छोटे-मोटे  अपराध  जेसे  छोटी-मोटी  लड़ाइयां  आदि  500  रुपये  या  von  रुपये  वस॒ल  कर  रोके

 जा  सकते  हैं  ग्रामीण  स्तर  पर  यह  ग्राम  पंचायतों  द्वारा  मी  किया  जा  सकता  है  ताकि  लोगों  को
 न्यायालयों  में  जाना  न  पड़ें  ।  यदि  ग्राम  पंचायत  कानून  में  अब  न्याय  पंचायत  की  व्यवस्था  शामिल
 कर  मी  ली  जाये  तो  उनका  कार्यान्वयन  राज्य  सरकार  द्वारा  किया  जायेगा  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  की  पेंशन  में  वृद्धि  किए  जाने
 और  उनके  लिए  अतिरिक्त  सुविधाओं  का

 प्रावधान  किए  जाने  के  बारे  में  वक्तव्य

 प्रधान  मत्री  राजोव  :  महान  स्वतंत्रता  सेनानी  एव  राष्ट्र  निर्माता  पण्डित  जवाहर
 लाल  नेहरू  की  जन्म  शताब्दी  के  वर्ष  में  9  1989  का  दिन  भारत  छोड़ो  दिवस  की  वर्षगांठ
 है  ।  हम  आज  47  वर्ष  पूर्व  के  उस  ऐतिहासिक  क्षण  को  याद  करते  हैं  जब  महात्मा  गांधी  ने  हमारे
 स्वतन्त्रता  संग्राम  का  अंतिम  चरण  शुरू  किया  था  हमारे  महान  स्वतन्त्रता  सेनानियों  को  सम्मानित

 करने  के  लिए  यह  सर्वाधिक  उपयुक्त  अवसर

 जब  वे  स्वयं  नि:स्वार्थ  रूप  से  स्वतन्त्रता  आन्दोलन  में  कद  पड़े  तो  उन्होंने  देश  को  अपना
 सबंस्व  समर्पित  करते  हुए  अपने  लिए  कुछ  नहीं  चाहा  ।  उनका  संघर्ष  सिद्धांत  के  लिए  न  कि

 गैतिक  लाभ  के  लिए  |  उनका  उद्  ह्य  महान  विचारधारा  न  कि  संकीणं-अन्ध-देश  मक्ति  ।  उनका
 लक्ष्य  भारत  की  स्वतन्त्रता  एवं  समी  भारतीय  की  स्वतन्त्रता  प्राप्त  करना  न  कि  वेयक्तिक  अथवा
 निज़ी  स्वार्थ-सिद्धि  । उनका  महानतर  उद्देश्य  सबंत्र  साज्राज्य  समाप्त  करना  और  विश्व  के  सभी  दलित

 लोगो  को  स्वतन्त्रता  दिलाना  था  ।

 उनके  बलिदान  के  लाभग्राहियो  के  रूप  में  हमारी  पीढ़ी  का  यह  कर्तव्य  हो  जाता  है  कि  वे

 मांग  न  करते  हुए  जिस  सहायता  के  पूर्णतः  हकदार  उन्हें  प्रदान  की  जाए  ।

 स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  प्रति  हमारी  सराहना  तथा  सम्मान  के  मुझे
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 स  छोधन  ;  विधेयक
 owns

 (1)  स्वतन्त्रता  सेनिक  सम्मान  ऐशन  1980  के  अधीन  स्वतन्त्रता  सेनानियो  को  दी
 जाने  वाली  पेंशन  स्वतन्त्रता  उनकी  विधवाओਂ  तथा  आश्वितों  के  लिए
 14-1  1-1  988  से  बढ़ा  दी  स्वतन्त्रता  सेनानियों  तथा  उनकी  विधवाओं  के

 लिए  पेंशन  की  मासिक  दर  500/-5०  से  बढ़ाकर  कर  दी  जायेगी  ।

 जो  स्वतन्त्रता  सेनानी  मारत  से  बाहर  कम  से  कम  पांच  वर्ष  तक  जेल  में  रहे  उनकी
 मासिक  पेंशन  से  बढ़ाकर  कर  दी  जायेगी  ।  उनके  आश्रितों
 की  पेंशन  की  दरें  मी  बढ़ाई  जा  रही  हैं  ।

 (2)  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  लिए  रेल  द्वारा  मुफूत  यात्रा  की योजना  18-11- 1988  के
 बाद  बढ़ाकर  आजीवन  कर  दी

 (3  —  स्वतन्त्रता  सेनानियोਂ  की  विघवाओं  को  मुफूत  रेल  यात्रा  की  सुविधा  पहली  बार  प्रदान
 की

 हमारे  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  अच्छे  स्वास्थ्य  और  दीघंजीवी  होने  की  छुभकामना  करने
 में  पूरा  सदन  मुझे  सहयोग  देना

 प्रो०  संफुद्रोन  सोज  :  इतना  प्रगतिशील  और  हितंषी  उपाय  करने  के
 आपका  बहुत  बहुत  धन्यवाद  ।  ले|कन  मूतपूर्व  सांसदों  के  बारे  में  आपका  क्या  विचार  है  ?

 शी  राजीव  गांधी  :  मैं  चाहता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  अगले  सत्र  में  भी  निर्वाचित
 होकर  आएं  और  वेतन  न  कि  यह  कि  उन्हें  पेंद्न  प्राप्त  हो  ।

 प्रो०  एन०  जी०  रगा  महोदय  आपकी  अनुमति  से  मैं  अखिल  भारतीय  स्वतन्त्रता
 सेनानी  संगठन  की  ओर  से  तथा  उन  लाखों  स्वतन्त्रता  जो  सौभाग्य  से  आज  जीवित  हैं  तथा
 उनकी  पत्नियां  और  उनके  आश्रितों  की  ओर से  प्रधान  मन्त्री  तथा  सरकार  का  आभारी  हूं  कि  उन्होंने
 आज  इस  छुम  दिन  पर  उन्हें  कुछ  रियाय  तें  और  कई  सम्मान  प्रदान  किए  हैं  ।

 5.40  झन्प«

 संविधान  विधेयक
 और

 संविधान  विघेयक--जारी

 ]
 सोहस्समद  अयूब  सां  :  जनाबे  सदरे  इस  मुल्क  का  खाका  तैयार  किया  महात्मा

 गांधी  जी  ने  और  इस  मुल्क  में  रूह  फू  कने  का  काम  किया  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  जी  ने  और  इस
 मल्क  को  अपने  मुकद्दस  खून  से  सींचा  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  जी  ने  और  इस  मुल्क  को  परवान  चढ़ाने
 का  जिम्मा  लिया  श्री  राजीव  गांधी  जी  ने  |  यह  हकीकते  मुस्लिमा  है  कि  कभी  भी  कुर्बानी  रायगां  नहीं
 जाती  ।  श्रीमती  इन्दिरा  गांधी  ने  जो  इस  देश  की  और  अखण्डता  के  लिये  कुर्बानी  दी  दुनिया
 के  किसी  भी  हिस्से  में  एसी  मिसाल  नहीं  मिलती  कि  किसी  औरत-जात  ने  इतनी  बड़ो  अपने
 देक्ष  के  लिये  कहीं  दी  हो  ।
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 इस  बड़ी  कुर्बानी  के  बाद  उस  खुदाबन्दे  कददुस  ने  हमको  एक  फरिश्तानुमा  प्राइम  मिनिस्टर
 दिया  जिसका  नाम  श्री  राजीव  गांधी  है  ।  इस  मुल्क  के  करोड़ों  अवाम  की  उमंगों  की  बदौलत  उनकी
 बाहिशात  ओर  तमन््नाओं  को  महं  नजर  रखते  उनकी  जरूरियात  को  देखते  हुए  श्री  राजीव  गांधी

 ने  अपना  वह  फर्ज  जो  उनके  दिल  में  तमन्ना

 श्री  राजीव  गांधी  से  अपने  मुल्क  के  लिये  जितना  काम  करने  की  लोगों  को  ख्वाहिशात  थीं
 उन्होंने  उससे  ज्यादा  काम  कर  के  दिखाया  ।  राजीव  जी  ने  अपने  मुल्क  के  कौने-कोौने  में
 स््तान  की  उन  में  पहाड़ों  की  उन  चोटियों  समुद्र  के  किनारों  पर  और  हर  जगह  जाकर
 गरीबों  की  झौंपड़ियों  में  देखा  कि  किस  तरह  से  हमारे  गरीब  और  किसान  और  मजदूर  आदमी  वहाँ
 पर  रह  रहे  थे  और  अपनी  जिन्दगी  बसर  कर  रहे  उनको  देखते  हुए  उनके  दिलों  में  एक  तमन्ना
 जागी  कि  उनके  उत्थान  के  लिये  वह  इस  तरह  का  बिल  ला  सके  जिस  तरह  से  पंचायती  राज  और
 नगरपालिका  का  बिल  यहां

 दुनिया  के  किसी  मुल्क  में  ऐसा  प्रावधान  नहीं  है  जो  हमारे  भारत  में  आया  ।  मेरी  गुजारिश्न
 है  कि  इस  बिल  की  यादगार  के  तौर  पर  हमारे  मुल्क  में  भी  एक  ऐसी  यादगार  15  मई  और  7
 अगस्त  के  जिस  तरह  से  अशोक  की  लाट  या  कुतुब  मीनार  |  ऐसी  मिसाल  इस  बिल  के  लिये

 हमारे  मुल्क  में  तैयार  हो  और  मुल्क  के  तमाम  हिस्से  के  लोग  आयें  और  उस  यादगार  की  स्थापना
 यहां  दिल्ली  के  अन्दर  हो  ताकि  आने  वालਂ  नसलें  इस  चीज  को  याद  करें  ।  इस  मुल्क  में  तारीख  लिखने

 वाले  सनहरी  हरफों  में  लिखें  कि एक  ऐसा  वक्त  आया  था  जिसमें  श्री  राजीध  गांघी  इस  मुल्क  की
 कयादत  कर  रहे  ये  और  इस  मुल्क  के  अवाम  की  तरक्की  और  बेहतरी  के  लिये  इस  बिल  को  लेकर
 भाये  ।

 इस  बिल  की  जितनी  भी  तारीफ  की  जाये  वह  कम  है  ।  मैं  आपसे  अपील  करू  गा  कि  इस  बिल
 में  शिड्पूल्ड  और  छिडयूल्ड  ट्राइब्ज  के  लिय  जो  सृत्रिधाएू  रखी  हैं  महिलाओं  के  लियं  जो  सहूलियते
 रखी  मैं  उम्मीद  करू  गा  कि  माइनोरिटीज  के  लिये  जो  15  ध्वाइन  का  कायेक्रम  उसको  खत्म  किया
 जाये  और  उनको  भी  इस  बिल  क  माध्यम  से  सहलियतें  दी  जा  ताकि  उनकी  बेहतरी  की  जो

 बात  उससे  एक  तरह  की  गलत  मावना  पैदा  होती  है  वह  उसमें  आ  जाये  ।  मेरे  दोस्त  शाहबुद्दीन
 जी  यहां  नहीं  मे ंगुजारिश  कर ूगा  कि  जब  अहले  मोमीन  उनको  सबसे  ज्यादा  प्यारी  क्या  चीज

 सबसे  ज्यादा  प्यारा  अपना  मादरेवतन  है  और  ईमान  प्यारा  श|्री  राजीव  गांधी  ने  ही  इस

 मल्क  में  यह  कर  के  दिखाया  है  कि  मसलमानों  की  शरीयत  की  हिफाजत  श्री  राजीव  गांधी  ने  कर  के

 दिखायी  ।  मुसलमानों  का  यह  फर्ज  मुसलमानों  को  इस  अहसास  को  ता-जिन्दगी  नहीं  मूलना
 यह  एक  ऐसा  अहसान  है  जो  दुनिया  के  किसी  मुसलमान  मुल्क  में  भी  ऐसा  नहीं  मिलता  |  राजीब
 गांधी  ने  सब  के  लिये  जो  कर  के  वह  हमारे  फरिश्तानुमा  प्राइम  मिनिस्टर  हैं  जिन्होंने  गरीबों

 क्र
 लिये  उनकी  तरक्की  के  लिये  इस  तरह  का  बिल  यहां  मैं  तहे  दिल  से  इसकी  बहुत  हो

 हे  हना  करता  हूं  ।  इससे  हमारे  मुल्क  के  कोने-कोने  के  लोगों  के  दिलों  में  एक  उमंग  जांगी  हैं  कि  कितनी
 उम्मीद  उससे  भी  ज्यादा  कर  के  उन्होंने  दिखाया
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 हसमें

 इस  बिल  में  ऐसा  भी  प्रावधान  होना  चाहिये  कि  एब्स-सर्विसमेन  भी  हसमें  धामिल  हो  सके  ।

 एक्स-सर्विसमंन  की  एक  बहुत  बड़ी  जमात  है  जो  पेंशन  पाती  और  एक्स-सर्विस  मेन  की  हैसियत  से

 बह  आकर  दोबार  सैटल  होता  उनको  भी  इसमें  शामिल  किया  जाये  ताकि  वह  भी  विकास  के

 अन्दर  मुल्क  की  घारा  के  साथ  जुड़  सके  और  अच्छे  ढंग  से  अपने  गांव  और  अपने  छाहरों  की  खिंद

 कर  सके  ।

 ठ

 मैं  एक  दो  सुझाव  और  दू  गा  ।  नगरपालिकाओं  में  मी  जो  चेयरमेन  का  चुनाव  है  वह  आम
 जनता  की  राय  से  हो  ताकि  उसमें  भी  कोई  भेद-माव  न  हो  सके  ।  नगरप  लिका  और  पचायत  के  जो

 बुनाव  यह  जो  नया  बिल  इसके  अन्दर  एक  ही  चुनाव  करें  ताकि  सच्चे  ईमानदार  आदमी  सही
 जब्नता  के  प्रतिनिधि  इसमें  श'मिल  हो  सके  ।  उसके  अन्दर  जो  कश्यां  है  उनको  दूर  किया  जा  सके  ।
 मेश  यह  कहना  है  कि  इसमें  आपने  जो  प्रावीजन  किये  उनको  आप  सही  ढंग  से  लागू

 राजस्थान  में  झन्झुनू  और  सीकर  में  जो  अभी  नमरस्पालिकायें  मौजद  हैं  उनकी  जनसंख्या
 60-70  हजार  से  ऊपर  अगर  उन  नगरपालिक/,्रों  को  वे  सब  सुविधायें  मिल  जायें  जो  कि  इस
 बिल  के  तहत  नगरपरिषदों  को  हैं  तो  इससे  उन  इलाकों  का  विकास  हो  सकेगा  !  हमारा  कुछ  इलाका

 झ्रियाणा  से  भी  मिला  हुआ  है  !  हरियाणा  में  देवीलाल  ने  यह  नारा  लगाया  है  कि  अगर  हम  सत्ता  में
 आ  गये  तो  10  हजार  रुपये  तक  का  लोन  माफ  कर  आप  इस  अआंति  को  दूर  यह  एक

 झूठा  चुनावी  नारा  आप  इसे  खत्म

 हमारे  सामने  अपोजिक्षन  वाले  नहीं  है  ।  जिस  तरह  से  बोफोर्स  गन  की  आड़  लेकर
 अपना  रेजिग्नेशन  दिया  वह  एक  हास्यास्पद  बात  लगती  मुल्क  की  तरक्की  के  गरीब  जनता
 के  उत्थान  के  शेड्यूल्ड  कास्टस  व  क्षेश्यूल्ड  ट्राइरकूस  के  लोगों  की  तरक्की  के  आप  जनता
 की  बहबूदी  के  लिये  जब  ऐसा  बिल  लाया  जा  रहा  है  तो  वे  सब  यहां  से  गायब  हो  गये  वह  गन  जो

 मुल्क  की  सरहदों  की  हिफाजत  के  लिये  हो  उस  गन  के  नाम  से  रजिग्नेशन  देना  हास्यास्पद  बात  लगती
 इनसे  बड़ा  *$  होगा  ।  जो  इस  मुल्क  की  कद्र  नहीं  कर  सकते  वह  हस  मुल्क  की  भलाई

 लिये  क्या  करेंगे  ।  वे  किसो  के  भी  नहीं  हो  सकते  हैं  ।  ये  गरीबों  के  खिलाफ  जिस  हथियार  का

 ख्भ  लेकर  वह  गलियों  में  फिरेगे  तो आप  गौर  कीजिए  कि  हमारे  मुल्क  पर  उसका  क्या  असर  पड़गा  ।

 इस  पर  आपको  गोर  करना  चाहिये  ।

 आपने  मझ्ले  बोलने  का  जो  समय  दिया  उसके  लिये  मैं  आपका  बहुत  मशकूर  हूं  ।  बहुत  बहुत
 मेहरबानी  ओर  बहुत-बहुत  धन्यवाद  ।

 शी  कर्मपाल  सिह  मलिक  )  :  आदरणीप  अध्यक्ष  मैं  संजिधान  के
 और  65  ं  संशोधन  विधेयक  का  समर्थन  करने  के  लिये  खड़ा  हुआ  हूं  ।  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी
 को  तमाम  हिन्दुस्तान  के  नागरिकों  की  तरफ  से  धन्यबाद  देता  हूं  ।  मैं  आपके  सामने  इस  विधेयक  के
 सम्बन्ध  में  2-3  चीजों  को  रखना  चाहूंगा  ।

 जिस  लोगों  ने  बोफोर्स  का  नाम  लेकर  लोगों  को  बल्फ  करने  की  बात  की  सही  मायनों  में  आज
 तमाम  देश  के  नागरिक  इस  बात  को  समभ  चुके  हैं  कि  उन्होंने  कोछ्षिश्  तो  यह  की  थी  कि  हम  लोगों

 क-+  नपप०प०पता  -
 पीठ  के  आदेशानुसार  कार्यवाही  वृत्तांत  से निकाल  दिया  गया  ।
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 को  भ्रम  में  डाल  दें  और  लोग  इस  बात  को  बड़ी  भारी  कुर्बानी  मानेंगे  । यह  उन  बेचारों  की  गलती

 नहीं  थी  ।  उनका  रूयाल  यह  था  कि  ।-2  दिन  में  हाऊम  डिजाल्व  होना  है  और  दो  दिन  पहले  इस्तीफा
 देकर  लोगों  की  वाह-वाही  हासिल  करो  और  इससे  लोग  बड़ी  कुर्बानी  सेकिन  लोग  उनकी  मंणा
 को  समझ  गये  कि  वे  यह  चाहते  थे  कि  रर्ज  व  जी  ने  जो  इतना  ऐतिहासिक  कदम  उठाया  महात्मा
 गांधी  और  पण्डित  नहरू  जी  के  सपनों  को  साकार  करने  की  बात  की  वाकई  में  आप  आदमी  को
 ताकत  देने  की  बात  तात्नत  का  विकेन्द्रीकरण  करने  की  बात  की  है  और  सही  मायनों  में  80  फीसदी

 हिन्दुस्तान  की  आबादी  जो  गांवों  में  रहती  है  और  उन्हीं  लोगों  को  ताकत  देने  की  बात  की  यदि

 यह  पास  हो  जाता  है  और  संविधान  संशोधन  हो  जाता  है  तो  हिन्दुस्तान  की  जनता  राजीव  जी  की

 बहत  ही  आभारी  होगी  ।  राजीव  गांधी  जी  ने  इतना  महत्वपूर्ण  कदम  उठाया  है  कि  उनके  इश्तीफਂ  का
 रूपाल  न  रखकर  वह  चाहते  थे  कि  हिन्दुस्तान  की आम  अवाम  का  लाभ  उस  बात  के  लिਂ  यह
 द्दोनों  विधेयक  लाये  उस  बात  क  लिए  यह  तमाम  हिन्दुस्तान  को  अवाम  की  तरफ  से  धन्यवाद  के

 पात्र  इसम  ग्राम  पचायत  और  नगरपालिका  के  सम्बन्ध  में  जो  संशोधन  होगा  इसमें  कोई  सदेह  की

 बात  नहीं  कि  यदि  आप  किसी  भी  प्रान्त  के  ग्राम  पंचायत  ए'ट  की  तरफ  गौर  करें  तो  आज  की  हालत
 में  किसी  भी  गांव  की  पंचायत  या  गांव  का  धरपंच  स्वतन्त्र  नहीं  था  |  गाँव  के  लोग  उसकौ

 चुनते
 5.51  स>प

 महोदय-पोठासोन  हुए  ]

 सरपंच  या  लेकिन  वह  बनने  *#  बाद  बी०  डी०  एण्ड  पी०  ओ०  के  मातहत  आ  जाता
 था  या  वहां  के  लोकल  एम०  एल०  ए०  के  दबाव  में  रहता  था  श्योंकि  वहां  का लोकल  एम०  एल०  ए०
 और  एण्ड  पी०ओ०  यदि  चाहे  तो  उसका  पद  चलेगा  नटीं  तो  वह  सस्पेण्ड  कर  डिस्मिस
 कर  देगा  ।  मैं  यह  समझता  हूं  कि  तमाम  हिन्दुस्तान  के  सरपंच  या  ग्राम  पंचाग्त  आज्र  सहा  मायने  में
 विधेयक  के  पास  होन  के  बाद  अपने  आपको  स्वतन्त्र  मानेंगे  कि  हम  वाकई  में  गांव  +  लोगों  के  चुने  हुए
 हैं  वरना  गांव  के  लोग  चुनकर  खुश  हो  जप्ते  थे  परन्तु  चनने  के  बाद  उन  पर  वहां  के  राजनीतिक  लोधों
 का  प्रभाव  होता  था  या  सरकारी  अधिकारियों  का  प्रमाव  होता  था  ।  उनको  राजी  रखकर  ही  उनको
 अपना  पद  चलाना  पड़ता  था  और  उसकी  वजह  से  बहुत्त  बेईमानी  भी  शुरू  होती  बहुत  सारे  सरपंच
 जो  गांव  उनको  चुनता  वह  ब॑ः०डी०  एण्ड  र्प  ०  ओ०  से  पैसा  लेते  मांव  के  उभमें  सरकारी
 अधिकारियों  को  देना  पड़ता  था  और  सही  बात  यह  है  कि  केन्द्र  सरकार  की  तरफ  से  गांव  के  लिए  थो
 भी  पंसा  किसा  प्रान्त  में  जाता  था  तो  उसका  बहुत्त  बड़ा  भाग  बीच  में  बिनौलिय  खा  जाते  थे  और  वह
 पैसा  उचित  ढग  से  गांव  में  खर्च  नहीं  कर  पाते  जिस  वजह  से  गाव  का  व्किस  भी  कम  हुआ  है  तो
 यह  सिस्टम  आने  के  बाद  बहुत  ही  ज्यादा  गांव  का  विकास  होगा  ।  गांव  की  पंचायतों  के  चुनाव  में  अभी
 1987  में  हरियाणा  के  अन्दर  वर्तमान  लोकदल-बी०जे०पी०  की  सरकार  आने  के  बाद  एक-एक
 जिसका  5  साल  का  टोटल  बजट  20  हजार  रुपये  उस  गांव  के  प्रधान  के  चुनाव  में  दो-दो
 डेढ़-रेढ़  लाख  रुपया  खचं  किया  और  इस  ढंग  से  वहां  जिस  अधिकारी  की  डयूटी  जो  शुनाव
 बाता  उन  अधिकारी  शोगों  ने  भी  उनसे  पैसे-खाग्रे  क्योंकि  सिस्टम  के  मुक्क्कि  एक  बॉक्स  में
 से  बोट  निकालकर  दूसरे  में  डाले  जा  सकते  ये  और  णो  यहां  के  शोफल  अभिकारी  ने  रह  वहां  के

 ह

 किए
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 नेतिक  एम०  एल०  ए०  और  भिनिस्टर  के  दब'व  में  आकर  और  गांव  के  सारे  लो  पंचायती
 राज  को  जद्ध  मानते  रहे  उनका  शोषण  करते  रहे  उनसे  पेमा  लेते  रहे  हैं  इमलिए  जब  चुनाव
 भायोग  उन*  चुनाव  करायेगा  तो  उससे  वाकई  में  बड़ा  भारी  फायदा  होगा  ।  1987  में

 भान  सरकार  आने  के  बाद  हरिश्गणा  के  अन्दर  वहां  की  नगरपानिकाओं  के  चुनाव  मैं  मिसाल  के

 तौर  पर  बताता  हूं  कि  कोई  मे  ऐवी  नगरपालिका  नहीं  है  जिसके  अन्दर  कम  से  कम

 पांच  ऐसे  नगरपालिका  के  सदस्य  न  बने  हुए  हों  जो  चीफ  मिनिस्टर  के  या  चीफ  मिनिस्टर  के  बेटों  के

 चुक
 '

 थे  ।  उनके  शहरों  में  वोट  बनवा  दिये  और  अधिकारियों  को  कह  दिया  गया  कि  तुमको
 इनको  निव  चित  डिकलेयर  करना  कुछ  भी  हो  ।  पानीपत  में  तो  यहां  तक  नगरपालिका  चुनाव
 में  कि  एक  कांग्रंस  के  टिकट  पर  जिसने  चुनाव  लड़ा  वह  आदमी  दो  सौ  वोट  से  जीता  हुआ  डिक्लेयर
 कर  दिया  कि  दो  सो  वोट  से  कामयाब  उसको  डिक्लेयर  कर  दिया  ।  उसके  बाद  मुख्य  मन्त्री  के
 बेटे  का  टेलीफोन  आया  कि  आपको  लोकदल  वाले  को  डिक्लेयर  करना  असल्यित  बात  यह  हुई  कि
 आठ  बार  रीकाउण्टिंग  की  गई  और  उसने  कहा  कि  कितने  बार  रीकाउण्टिग  करनी  है  तो  रिटनिग
 आफिसर  ने  कहा  कि  जब  तक  कांग्र  स  वाला  हार  नहीं  जाता  तब  तक  तो  रीकाउण्टिग  चलती  रहेगी
 मौर  8  बार  रीका  उण्टिग  के  बाद  उस  लोकदल  वाले  को  कामयाब  डिबलेयर  कर  दिया  इस  प्रकार
 की  जो  समस्याएँ  आई  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  ऐसी  सारी  समम्याएँ  दूर  होंगी  लेकिन  मैं  एक  बात
 कै  लिए  अपने  केन्द्र  सरकार  के  हमारे  मन्त्री  जी  बंठे  भजन  लाल  जी  बड़े  प्रमावशाली  उनका
 राजनंतिक  फील्ड  के  अन्दर  बहुत  वसई  तजुर्बा  गांव  के  सरपच  से  लेकर  केन्द्र  के  मन््त्री  तक  का
 तमाम  तजुर्बा  इस  तमाम  सिम्टम  का  लेकिन  मैं  एक  चीज  बताना  चाहता  हूं  कि  जो  नॉन  कांग्रेस
 रूल्ड  स्टेट्स  वह  चाहती  हैं  कि  हमारी  स्कीम  फ्रस्ट्र  टेड  हो  फेन  हो  और  डिप्टी  कमिइनस  का  सहारा
 लेकर  इस  किस्म  की  गाइडलाइस  इश्यू  करवाना  चाहते  हैं  ताकि  उसमें  जो  मंशਂ  वह  पूरी  हो  सके
 भौर  हमारी  यह  स्क्रीम  फेल  हो  जाए  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  मैं  आपको  धन्यवाद  देता  हूं  कि  आपने  मुक्के  बोलने  के  लिए  समय  दिया  ।  मैं
 इन  दोनों  विधेयकों  का  समर्थन  करता

 [  भ्रनुवाद  ]

 ससदोय  कार्स  मंत्रालय  में  राज्य  मन  तथा  उद्योग  सन्त्रालय  में  रसायन  तथा  पेट्रो  रसायन
 विभाग  में  राज्य  संत्री  पी  :  मैं  प्रस्ताव  करता  सभा  की  बंठक  12  घंटा  और
 बढ़ा  दी  जाए  ।

 कुछ  समानगीय  सदस्य  :  एक  घंटा  और  बढ़ाया  जाना

 श्री  पी०  नामग्याल  .  अन्य  बहुत  से  सदस्य  बोलना  चाहते  इसका  समम  1}  घंटा  बढ़ाया
 जाना  चाहिए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  समा  सहमत  हो  तो  समा  का  समय  13  घंटा  बड़ा  दिया

 अनेक  माननीय  सदस्य  :  जी  हां  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  समा  का  समय  शाम  7-30  बजे  तक  बढ़ाया  जाता

 अब  श्री खोल  विजय  अताप  सिंह  बोलेंगे  ।  -  ;
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 श्री  लात  विजय  प्रताप  सिह  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मैं  माननीय  प्रधान
 मन््त्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  और  संविधान  संशोघक  विधेयकों  का  हादिक  समर्थन  करता  हूं  ।

 आप  जानते  हैं  कि  माननीय  प्रधान  मन्त्री  जी  के  नेतृत्व  में  अनेकानेक  क्रान्तिकारी  कार्य  क्रम
 आयोजित  किए  जाते  रहे  हैं  ।  मेरी  यह  व्यग्तिगत  मानना  है  कि  पंचायती  राज  संशोधन  विधेयक  जब
 कार्य  रूप  में  आ  जाएगा  तब  यह  सबसे  महत्वपूर्ण  काम  जो  आदरणीय  राजोव  जी  ने  किया  वह
 होगा  ।  इस  भावना  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  मैं  कुछ  बातें  आपके  समक्ष  निवेदन  करना  चाहता  हूं  ।  आप
 तो  जानते  हैं  कि  इतना  महत्वपूर्ण  विधेयक  संसद  में  ल'म्बत  है  पास  होने  क ेलिए  और  जब  हमारे
 पक्ष  के  साथियों  को  यह  पता  एहसास  हुआ  कि  इस  विधयक  के  पास  हो  जाने  के  बाद  सारा  का
 सारा  श्रंय  या  तो  पक्ष  को  जिसे  हम  रुलिग  पार्टी  कहते  और  उनके  लिए  कोई  चारा  नहीं
 बचता  तथा  निकट  भविध्य  में  जो  चुनाव  होने  वाले  उसमें  उनको  मुह  की  खानी  न  पड़  जाए
 उन्होंन  यह  उचित  समझा  कि  यह  एक  अच्छा  अवसर  सस्ती  लोकप्रियता  हासिल  करने  के  लिए

 सदन  से  त्याग  पत्र  दे  दिया  और  ऐसी  अव्यवस्था  उत्पन्न  करनी  चाही  कि  जिससे  ये  विधेयक
 पास  न  हो  सके  ।  अन्ततोगत्वा  इतने  बड़े  प्माने  पर  तब  के  लोग  जिसमें  70  प्रतिशत  लोग  पचायती
 राज  के  माध्यम  लाभान्वित  होने  वाल  हैं  ओर  30  प्रतिशत  लोग  नगरपालिका  के  माध्यम  से  लाभन्वित

 तो  उन्होंने  प्रतिरोध  लाने  की  दृष्टि  से इस  सदन  का  बहिष्कार  कर  दिया  और  अपना  स्याग  पत्र
 दे  दिया  |

 इस  सदन  के  समक्ष  में  एक  बात  बड़ी  विनम्रतापूर्वक  कहना  चाहता  हूं  ।  पंचायती  राज  के  बारे
 में  कहा  जाता  है  कि  यह  विधेयक  बड़ी  जल्दी  लाया  गया  और  प्रतिपक्ष  के  साथियों  के  पास  इस  के  लिए
 के  ई  समय  नहीं  रहा  कि  वे  इस  पर  गम्मीरता  से  विचार  तो  उन्होंने  यह  कदम  उठाया  ।  मेरा
 विनम्र  निवेदन  है  कि  हमारी  यह  पंचायती  राज  की  मान्यता  कोई  नई  मान्यता  नहीं  यदि  आप
 अपने  उपनिषदों  को  ग्रन्थों  को  महाभारत  और  रामायण  को  देखें  इनमें  मी  पंचायती  राज
 का  उल्लेब  है  और  पंचों  को  परमेश्वर  की  सज्ञा  दी  गयी  है  ।  अनेक  स्थानों  पर  इनका  उल्लेख  यह
 सीध॑  तरीके  स्पष्ट  तौर  पर  समझा  जा  सकता  है  कि  पुरातन  काल  से  हम  पंचायती  राज  के  पक्ष
 धर  रहे  हैं  ।

 6.00  म्र०प०

 इसे  नया  रूप  देने  के  लिए  हमारे  मंविघान  निर्माताओं  ने  बहुत  अच्छी  व्यवस्था  की

 कल  40  भी  इसका  उल्लेख  करता  है  महात्मा  गांघो  ने  भी  बहुत  प्रयास  किये  थे  कि  हमारे  देश  में

 पंचायती  राज  की  व्यवस्था  हो  सके  ।  दुर्भाग्य  से  संविधान  के  आटिकल  40  के  अलावा  और  कहीं
 संविधान  में  इस  प्रकार  की  त्यवस्था  का  उल्लेख  नहीं  है  जिससे  कि  स्पष्ट  तौर  पर  प्रत्येक  प्रांत  और
 प्रत्येक  राज्य  मे  पंचायती  राज  व्यवस्था  को  एक  समान  रूप  से  लागू  किया  जा  सकता  |  इन

 बातों  के  कारण  ही  हमारे  पूरे  देश  में  एक  रूप  से  पचायती  राज  लागू  नहीं  हो  सका

 मान्यवर  इन  बातों  को  दृष्टिगत  रखते  हुए  तेत्कालीन  नेताओं  ने  अनेक  प्रयास  किए  तथा  अनेक

 कमीशमों  की  निमुक्सि  की  ।  इस  क्रम  में  बलवत  राय  मेहता  कमेटी  की  स्थापना  उनकी
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 रिशों  के  अनुमार  अनेक  रा  ज्यों  ने  पंचायती  राज  की  व्यवस्था  की  तथा  अपने  विवेक  का  प्रयोग  करते

 हुए  अपने  अपने  स्थानों  की  आवश्य+ता  के  अनुरूप  एसी  व्यवस्था  की  जेसी  उन्होंने  उचित  माना  ।

 इसके  अतिरिक्त  अनेक  कमीशन  और  आए  ।  अशोक  मेहता  कमीशन  जी  वी

 के  राव  कमीशन  और  एल०एम०  सिंघवी  कमीशन  भी  आये  ।  इनके  अतिरिक्त  सरकारिया  कमीशन  ने

 भी  इसका  उल्लेख  किया  इतना  ही  नहीं  हमारी  कंसलटेटिव  कमेटी  की  एक  सब  कमेर्टਂ  थुगन  सब
 कमेटी  बनी  ।  उसने  भी  इसकी  गहराई  से  छानबीन  की  ।  इन  सब  के  अतिरिक्त  प्रधान  मंत्री  ने  अनेक
 अवसरों  अनेक  सम्मेलनों  मुख्य  मंत्रियों  मुख्य  सचिवों  के  और  कलेबटरों  के  सम्मेलनों  में

 इसकी  गहराई  से  छानबीन  की  ।  उन्होंने  नगरों  के  ऐसे  लोगों  की  मी  भीटिंग  बुलायी  जो  कि  इससे
 सीधे  तौर  पर  सम्बन्धित  ये  ।  उन  सब  के  निष्कर्षों  का  उपयोग  करते  हुए  प्रधान  मन््त्री  जी  ने  ऐसी
 व्यवस्था  लानी  चाही  है  जिससे  कि  हम  अपने  देश  के  शतप्रतिशत  लोगों  को  राहत  पहुंचा  सर्क  उसी
 का  नतीजा  है  कि  64  वां  और  65  वां  संविधान  सशोधन  विधेयक  इस  सदन  में  प्रस्तुत  है  ।

 मान्यवर  इतने  गहन  अध्ययन  के  बाद  भी  हमारे  प्रतिपक्ष  के  लोग  यह  कहते  हैं  कि  इसमें  अभी
 कमियां  बाकी  हैं  ।  इस  सदर्म  में  एक  बात  और  निवेदन  कर  दूਂ  |  अभी  भारतीय  पालियामेंटरी  ग्र  प  के
 तस्वाधान  में  एक  सेमिनार  हुआ  था  ।  डा०  बलराम  जाखड़  साहब  और  डा०  कश्यप  साहब  ने  इसमें
 तमाम  प्रदेशों  की  विधान  सभाओं  के  स्पीकर्स  को  आमंत्रित  किया  था  तथा  अनेक  ऐसे  विद्वान  जो
 यती  राज  से  सम्बन्धित  थे  उनको  तथा  अनेक  एक्सपर्ट्स  को  आमंत्रित  किया  था  ।  इस  सेमिनार  में  म॑
 इस  विषय  पर  गहराई  से  विचार  हुआ  था  ।

 ये  सब  चीजें  बड़ी  विचारणीय  हैं  ।  इन  बातों  के  होने  के  बाद  भी  यह  कहना  कि  इस  बारे  में

 पूरी  तरह  से  कसल्ट  नहीं  किया  मेरी  समक्ष  में  उचित  नहीं  है  ।  इन  सारे  कसस्टशन  के  बाद  इसमें
 कोई  लेकना  रह  जाए  या  कोई  बात  छूट  जाए  यह  सभव  प्रतीत  नहीं  होती  ।  हमें  इस  भ्रामक  विचा«
 का  मुकाबला  करना  चाहे  हमें  इसके  लिए  कितनी  ही  कुर्बानी  क्यों  न  देनी  पड़े  ।

 हमारे  प्रतिपक्ष  के  लोग  सस्ती  लोकप्रियता  हांसिल  करने  के  लिए  जो  कुछ  कर  रहे
 नीय  है  उनका  हमे  डट  कर  मुकाबला  करना  होगा  ।  मुक्के  बहुत  सी  बातें  कहनी  च  कि  सम
 है  इसलिए  इन  शब्दों  के  साथ  जो  पचायती  राज  और  नगरपालिका  विधेयक  सदन  के  समक्ष  प्रस्तत  हैं
 उनका  समथन  करते  हुए  मै  अपनी  बात  समाप्त  करता

 |

 क्री  के०  डो०  सुल्तानपुरी
 :  उपाध्यक्ष  इस  संशोधन  विधेयक  पर  काफी

 बहस  हो  चुकी  इसके  बारे  में  चन्द  बातें  मैं  कहना  चाहता  हूं

 सबसे  पहली  बात  यह  हैं  कि  15.8.89  को  तथा  7.8.89  को  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  यहां  पर  ये
 संशोधन  विधेयक  पेद्ा  किए  ।  पहले  पंचायती  राज  का  64  थां  संशोधन  विध्ञलेंयक  और  इसके  बाद  65
 वां  सक्षोधन  विधेयक  नगर  पालिकाओं  के  बारे  में  प्रस्तुत  किया  इनका  मैं  समर्थन  करता  हूं  ।

 जहां  तक  पचायती  राज  का  ताल्खुक  असली  लोकतन्त्र  ग्राम  पंचायतों  में  ही  है  और र
 मं  को  जो  अधिकार  दिए  गए  जिस  तरह  से  पालियामेंट  विधान  समाओं  और  जिला  परिषदों

 को  अधिकार  हैं  उसी  तरह  से  पंच्राथतों  को  अधिकार  देने  की  बात  कही  गई  इसके  लिए  प्रधानमंत्री
 जी  बधाई  के  पात्र  अपने  तजुर्द  स्रे  कहना  चाहता  हूं  क्य्रोंकि  में  पंचायत  समिति  का  भेंबर  हि
 रहा  चेयरमेन  मी  रहा  जिला  प्रिषद्  का  वेयरमेन  मी  रहा  पण्ठित  जवाहर  लाल  नेहक  ने
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 हमें  सबसे  पहले  चण्डीगढ़  में  बुलाया  था  और  कहा  था  कि  पंचायती  राज  गलती  कर  सकता  उन्होंने
 अपनी  स्पीज  में  कहा  था  लेकिन  लोकतन््त्र  की  असली  जड़  गांव  की  पचायत  में  इसको  हमें  मजबूत
 करना  लेकिन  बदकिस्मती  हमारी  यह  रही  है  कि  ब्यूरोक्र  टस  ऐसे  लोगों  ने  जो  पंचायती  राज
 को  नहीं  चाहते  जो  इसका  ठीक  ढंग  से  गांवों  के  अन्दर  कार्यान्वयन  नहीं  चाहते  उनकी  गलती  से
 यह  पंचायती  राज  जो  कि  महात्मा  गांधी  का  स्वप्न  जवाहर  लाल  नेहरू  का  सपना  वह  अधूरा
 रह  गया  ।

 मैं  कहना  चाहता  हਂ  कि  आज  भी  पंचायती  राज  पर  सारे  देश  में  चर्चा  चली  है  उसके  बाददे
 पालियामेंट  में  यह  चर्चा  आई  है  |  इससे  सारे  देश  के  लोगों  की  समझ  में  यह  आ  गया  है  कि  गांव  और

 शहर  के  लोगों  को  शासन  करने  का  अधिकार  पूरी  तरह  से  दिया  जा  राज्य  सरकारों  ने
 कहा  कि  उनके  अधिकार  मारत  सरकार  द्वारा  लिए  जा  रहे  लकिन  मारत  सरकार  ने  ये  अधिकार
 गांव  की  भोर  भेजने  की  कोशिश  की  आज  विपक्ष  के  लोग  यह  चर्चा  कर  रहे  हैं  कि  यह  ठीक  नहीं

 यही  नहीं  आज  तक  जितने  भी  प्रोग्र सिव  कानुन  इस  सदन  में  आए  हैं  विपक्ष  ने  हमेशा  उनका

 विरोध  किया  चाहे  राजाओं  के  प्रिवीपसं  का  मामला  हो  या  लंण्ड  सीलिग  का  अथवा  नौजवानों  को

 बोट  देने  के  अधिकार  का  मामला  हो  और  अब  यह  पचायती  राज  तथा  नगरपालिका  से  सम्बन्धित  बिल

 आया  इन  सब  की  उन्होंने  हमेशा  मुखालफत  की  है  '  जितने  भी  अच्छे  और  इन्कलाबी  कदम  सरकार

 ने  उठाए  उनका  विरोध  हमेशा  विपक्ष  ने  किया  लेकिन  देश  की  जनता  इस  बात  को  समझती  है
 कि  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  जिस  तरह  से  मिग्ुट  देक्षों  की  नुमाइ दगी  की  है  इसी  तरह  से  पिछड़े  बर्ग  तथा

 महिला  ।  को  जिनके  शोषण  होता  रहा  इतको  अधिकार  मिलना  यह  सोचा  और  अधिक

 अधिकार  देने  क ेलिए  कदम  उठाए  हैं  हमें  मालूम  है  कि कई  विधानसभाओं  में  मी  इनका  विरोध

 किया  यहां  तक  कि  यह  भी  कहा  जाता  है  कि  दूरदर्शन  पर  राजीव  जी  की  जो  तस्वीर  आती

 है  वह  नहीं  आनी  उनके  स्थान  पर  उनकी  तस्वीर  आनी  चाहिए  जो  गांवों  के  लोगों

 लफत  करते  हैं  |

 मैं  बताना  चाहता  हूंਂ  कि  हरियाणा  के  चीफ  मिनिस्टर  अपने  यहां  के  ऐसे  लोगों  को  लेकर

 हिमाचल  प्रदेश  में  आए  जो  उग्रवादी  किस्म  के  लोग  झगड़ा  करने  वाल  लोग  उनको  हरियाणा

 से  और  कहां-कहां  से  लेकर  हिमाचल  प्रदेश  में  मीटिंग  करने  के  लिए  पिछले  कुछ  महीने  पहल  लाए  थे

 और  सिर्फ  हल्लागुल्ला  करने  के  लिए  लाए  थे  लेकिन  उस  दिन  सारा  दिन  बरसात  रही  और

 उनकी  रैल  फल  हो  गई  ,  हिमाचल  प्रदेश  पुलिस  ने  जब  उनको  बेरियर  पर  रोका  तो  पता  चला  कि

 सब  ने  शराब  पी  रखी  उनको  जब  पुलिस  ने  रोका  तो  सारे  देश  में  इस  बात  का  शोर  मचाया  गया
 कि  कांग्रेस  की  लोकतांत्रिक  सरकार  नहीं  है  ।  हमारे  लोगों  को  रोका  ग्रया  परन्तु  यह  सब  असत्य  था
 उनकी  समा  में  हिमाचल  के  लोग  जमा  नहीं  हुए  |  इनका  कहना  है  कि  ये  हिमाचल  के  किसानों  के  दस

 हजार  तक  के  कर्ज  माफ  करना  चाहते  इस  तरह  की  बातें  वे  करते  हैं  मैं  भारत  सरकार  से  यह
 कहना  चाहूगा  कि  जो  मुख्य  मन्त्री  दूसरे  राज्य  में  इस  तरह  की  बातें  करता  है  जबकि  अपने  राज्य  में
 किसी  का  एक  पैसा  माफ  नहीं  किया  तो  उस  पर  खासतौर  पर  निगरानी  रखनी  चाहिए  |  जो  इस
 किस्म  की  बातें  कर  वेसारे  राष्ट  को  पीछे  रखना  चाहते  उनके  खिलाफ  सकक्त  एक्शन  हो

 चाहिए  |  पचायती  राज  बिल  में  पँसे  देने  का  बहुत  अच्छा  ढंग  गया  है  |  स्टेट  के  अन्दर

 कमीशन  इसकी  व्यकस्था  करेगा  ।  हमारे  यहां  कंन्टोस्मेंट  बोड  हैं  जिनमें  लेच्टेड  मैम्बसं  होते  हैं
 उनको  ब्यूरोक़र टस  के  गीचे  काम  करना  पड़ता  जितनी  छावसियां:हैं,  वहां  पर  सिविल  पापुलेशन
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 भी  प्रधान  मन््त्री  जी  को  इ+  पर  भी  तवज्जुह  देनी  चाहिए  कि  जैसे  65  वें  संविधान  सशोधन
 विधेयक  में  अधिकार  दिए  गए  हैं  उसी  तरह  से  कंन््टोन्मेट  बोर्ड  को  भी  पूरे  अख्तियारात  दिए  जाएँ
 ताकि  सारे  राष्ट्र  के  अन्दर  ॒  पचायती  राज  व्यवस्था  ठीक  तरह  से  चल  सके  ।  पच/यती  राज  में  हर
 तबके  क॑  आदमी  को  इन्वाल्व  किया  गया  है  इसलिए  यह  व्यवस्था  ठीक  ढंग  से  चलेंगी  *  महात्मा  गांधी
 जी  क॑  सपनों  को  पूरा  करने  के  लिए  प्रधान  मन्त्री  जी  ने  कहा  है  कि  देश  में  यह  एक  सुनहरा  बिल
 लाया  गया  है  ।  जिन्होंने  हमें  यहां  चुनकर  भेजा  उन्हें  हम  सम्मान  दे  रहे  म्युनिसिपल  कमेटीज
 ओर  टाऊन  कमेटीज  जो  अग्न॑  जों  न ेबना  रखी  थी  और  जिनमें  किसी  हिन्दुस्तानी  को  जाने  की  इजाजत

 नहीं  थी  और  अंग्रंजों  के  द्वारा  जो  हमारे  ऊपर  लगाया  हुआ  कलंक  था  उसे  मिटान  के  लिए  हमारे  नेता
 ने  यह  कदम  उठाया  यह  एक  बहुत  ही  सराहनीय  कदम  है  ।  विपक्ष  हमेशा  महात्मा  गांघी

 नेहरू  जी  व  इन्दिरा  जी  के  खिलाफ  रहा  चू  कि  विपक्ष  प्रजातन्त्र  में  विश्वास  नहीं  रखता  स॑।०
 पी०  एम०  के  पोलित  ब्यू”ों  में  बारह  मेम्बर  हैं  जिनमें  से  दस  तो  74  वर्ष  के  हैं  और  बाकी  दो
 दरीपाद  और  ज्योतिमय  बसु  80  वर्ष  के  इसी  तरह  जनता  दल  कया  यहां  से  चले  गए  और
 इस्तीफा  देकर  नेता  बन  गए  ।  लॉ  न  देश  के  लिए  कोई  भी  काम  उन्होंने  नहीं  किणा  ।  उनको  कोई  हक
 नहीं  है  कि  राष्ट्र  को  आगे  ले  जाने  के  लिए  ऐसी  बातें,करें  ।  जनता  जानती  है  कि  वे  हमेशा  एक्सप्लायट
 करते  आज  यही  वजह  है  कि  उनके  खिलाफ  उनकी  पार्टो  में  लड़ाई  पैदा  हो  रही  वे  लोग
 ग्रती  राज  को  अच्छा  नहीं  प्रोग्र सिव  कानून  को  नहीं  मानते  वे  तो  देवी  वी०  पी०  भघ्िह
 और  एन०टी०  रामाराव  व  डी०  एम०  के०  को  मिलाकर  जो  मोर्चा  बनाया  उससे  सारे  देश  को

 इकट्ठा  कर  के  कहना  चाहते  इनके  पास  कोई  प्रोग्राम  नहीं  है  वे  लोग  राष्ट्र  की  अखडता
 को  कायम  नहीं  रख  सकते  हैं  ये  लोग  अपनी  कुर्सी  की  लड़ाई  लड़  रहे  वह  कहते  हैं  हमने  संसद
 से  रिजाइन  किया  है  और  राष्ट्र  क ेलिए  हमने  भला  किया  यह  उनकी  भ्रांति  सी०ए०जी  की
 रिपोर्ट  में  प्रधान  मन््त्री  के  बारे  में  काई  जिक्र  नहीं  बल्कि  उनक  बारे  में  जो  काम  हमने
 गरीबों  की  भलाई  के  लिए  हमने  कार्य  किये  वे  उनको  पीछे  करना  चाहते  इनकी  नीति  राष्ट्र  को
 पीछे  डालने  की  जो  यह  बिल  लाया  गया  है  मैं  इसका  समर्थन  करता  हू  और  प्रधान  मन्त्री  जी
 को  मुबारकबाद  देना  चाहता  हू  कि  उन्होंने  इतना  अच्छा  विधेयक  यहां  पर  प्रस्तुत  किया  ।

 ]

 *क्ली  एल  बलरामन  :  माननीय  उपाध्यक्ष  मुझे
 और

 संविधान  मंशोघन  विधेयकों  का  समर्थन  करते  हुए  अपार  ह॒षं  हो  रहा  है  ।

 ये  विधेयक  स्थानीय  गांव  और  नगर  की  पंचायतों  को  मजबूत  बनाम  और  निचले
 स्तर  तक  अधिकाधिक  लोकतन््त्र  लाने  के  उद्द  श्य  से  लाए  गए  हैं  ।

 इन  दो  विधेयकों  के  माध्यम  से  माननीय  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांघी  ने  गाँवों  में  लोकतन्त्र
 लाने  की  क्रांतिकारी  प्रक्रिया  की  शुरूआत  की  है  ।  सामाजिक  परिवर्तेव  की  ओर  उठाए  गए  इस  कदम
 पर  प्रत्येक  भारतीय  को  आज  गवं

 लेकिन  विपक्षी  दल  इन  उपायों  के  विरुद्ध  वे बिना  सोब  समझे  विधेयक  के  उपबन्धों  की
 आलोचना  कर  रहे  वे  यह  नहीं  समझ  पा  रहे  हैं  कि  ये  दोनों  विधेयक  हमारे  महात्मा

 रन  नम  मनन  कान
 तमिल  में  दिए  गए  भाषण  में  अंग्र  जी  अनुवाद  का  हिन्दी  कुपान्तर  ।
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 गांधी  के  सपनों  को  पूरा  करने  वाले  इसलिए  ये  दोनों  विधेयक  पंचायत  राज  को  सुदृढ़  करने  के

 लिए  लाए  गए  हूँ
 प्राचीन  साहित्य  और  परम्पराओं  से  पता  चलता  है  कि  इस  महाद्वीप  हमारे  इस  महान

 राष्ट्र  मे ंकाफी  समय  से  स्थानीय  प्रशासन  के  लिए  अल्पविकसित  भ्रामीण  निकाय  थे  ।  ज्यों-ज्यों  समय
 व्शेषकर  ब्रिटिश  ह्ाप्तन  के  ये  निकाय  समाप्त  होते  लगे  ।  आज  विभिन्न  राज्यों  में

 ग्रामीण  प्रशासन  की  स्थिति  भिन्न-मभिन्न  है  ।  ये  दोनों  विधेयक  पंचायत  प्रद्मासन  के  ढांचे  को  सरल  व
 कारगर  बनाने  और  वहां  समान  प्रणाली  लाने  के  उदृंश्य  से  लाए  गए  इन  विवेयकों  का  उहेद्य
 पंचायतों  को  संसद  का  लघ  रूप  देना  है  इनके  द्वारा  पंचायतों  और  संसद  के  बीच  सम्पर्क  स्थापित
 करते  का  प्रयास  किया  ग  ।  इन  विधेयकों  का  स्वागत  किया  जाना  इस  विधान  से
 ग्रामीण  विकास  को  बढ़ावा  मिलेगा  तथा  गांव  निचले  स्तर  तक  लोकतंत्र  के  संरक्षक  बन  मैं
 पंचायतों  में  महिलाओं  के  लिए  30%  स्थानों  का  आरक्षण  करने  वाले  उपबन्धों  का  स्वागत  करता
 मैं  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के  आरक्षण  सम्बन्धी  उपबन्ध  का  भी  स्वायत
 करता  हूं  ।

 सबसे  प्रशंसनीय  उपबन्ध  राज्यों  और  पंचायतों  के  बीच  राजस्व  बांटे  जाने  के  लिए  राज्यों  में
 वित्त  आयोगों  की  स्थापना  का  है  |

 राज्यों  में  पंचायतों  के  चुनावों  में  गड़बड़ी  हो  रही  है  ।  जहां  तक  तमिलनाडु  का  सम्बन्ध
 पिछले  15  वर्षों  से  मद्रास  नगर  निगम  के  चुनाव  नहीं  हुए  हैं  ।  पिछले  10  वर्षों  से  अधिक  समय  से
 पंचायतों  के  चुनाव  नहीं  कराये  गए  '  इस  विधेयक  में  यह  प्रावधान  है  कि  हर  5  वर्षों  के  बाद  पचायतों
 के  चुनाव  कराना  अनिवायं  होगा  ।  विधेयक  में  यह  भी  प्रावधान  है  कि  पंचायतों  के  चुनाव  आयोग

 कराएगा  और  यह  एक  लाभकारी  उपबन्ध  है  और  सबको  इसका  स्वागत  करना  चाहिए  ।  उससे  स्वतत्र
 और  निष्पक्ष  चुनाव  सुनिश्चित  हो  सकेंगे  ।

 तमिलनाडु  में  सत्तारूढ़  दल  विधेयकों  की  विशेषताओं  का  विरोघ  कर  रहा  है  ।  द्रमक
 श्री  करूणानिधि  ने  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  अनुचित  शंकाएं  व्यक्त  की  हैं  ।  उन्हें  संदेह  है  कि  इन
 विधेयकों  से  राज्यों  के  अधिकार  छिन  जाएंगे  ओर  वे  अपने  अधिकांरों  से  वंचित  हो  जाएंगे  ।  जब
 जवाहर  लाल  नेहरू  प्रधान  मन््त्री  थे  तब  माननीय  नेता  कामराज  जी  तमिलनाडु  के  मुख्यमन्त्री  थे  ॥
 उन्होंने  1958  में  पंचायत  अधिनियम  पास  कराया  ओर  1961]  में  पंचायतों  और  पचायत  संघों  के

 चुनाव  कराए  ।  उन्होंने  स्थानीय  निकायों  को  असीम  शक्तिगां  प्रदान
 स्वास्थ्य  अन्य  कई  महत्त्वपूर्ण  विषय  पंचायत  संगठनों  के  अघीन  थे  ।  लेकिन  जो  पार्टी  वहां  उनके  बाद
 सत्ता  में  आई  उसने  पंचायती  सगठनों  को  उनके  अधिकारों  से  वंचित  कर  दिया  और  इस  तरह  पंचायतों
 के  सुचारु  और  स्वस्थ  कार्य  कलापों  को  खराब  कर  अब  वे  वहां  सत्ता  में  हैं  लेकिन  फिर
 भी  वे  इन  विधेयकों  का  विरोध  कर  रहे  हैं  जिनके  माध्यम  से  लोगों  को  मल  लोकतांत्रिक  अधिकार
 देते  का  प्रयास  किया  गया  है  |  विधेयक  में  स्पष्ट  है  कि  पंचायदों  को  29  विषयो  सम्बन्धी  मामलों
 के  अधिका  र  प्राप्त  होंगे  ।

 मुझसे  पहले  बोलने  वाले  माननीय  सदस्यों  ने  न्याय  पंचायतों  को  सुदृढ़  किए  जाने  की  मांग

 की  मैं  उनके  विचारोਂ  का  समर्थन  करता  हू  ।
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 माननीय  श्री  राजीव  गांधी  ने  पंचायतों  के  पुनर्गठन  से  गांवों  में  राम  राज्य

 स्थापित  किया  नए  पच्ायती  राज  से  गांवों  में  राम  राज्य  आ  जाएगा  ।  माननीय  प्रधान  मन्त्री  ने

 महात्मा  जी  और  जवाहर  नेहरू  के  स्वपनों  को  साकार  किया  है  ।

 भारत  की  75%  जनता  गांवों  में  रहती  इन  विधेयकों  से  गांवों  और  क्षेत्रों  क ेबीच

 एक  सेतु  बन  गया  है  जिसे  गांव  और  शहरी  स्थानीय  निकाय  आत्म-निर्भर  इकाइय्रों  के  रूप  में  कार्य

 करेंगी  ।  अतः  इन  विधेयकों  का  स्वागत  किया  जाना  जो  लोग  इनका  विरोघ  कर  रहे  हैं

 उनकी  पोल  खोलनी  चाहिए  ।

 प्राथमिक  शिक्षा  का  कार्य  पहले  पंचायत  संगठनों  के  हाथ  में  एक  समय  था
 जब  प्राधमिक  शिक्षा  का  स्तर  बहुत  ऊंचा  था  और  पं  चायत  सघ  स्कूल  के  मवनों  और  बच्चों  आदि  का

 ध्यान  रखा  करते  थे  आज  प्राथमिक  स्कूल  दयनीय  स्थिति  में  जिन  सरकारी  कर्मचारियों  को

 पंचायतों  में  प्राथमिक  शिक्षा  देते  का  कार्य  सौंपा  गया  उस  नौकरी  के  जिसके  लिए  उन्हें
 बेतन  मिलता  वे  सभी  कार्थ  करते  हैँ  ।  उदाहरण  के  लिए  पंचायतों  में  कृषि  कार्य  को  लीजिए  ।
 ग्रामीण  निकाय  कृषि  उत्पादन  को  और  बढ़ाते  की  स्थिति  में  नहीं  स्वाभाविक  है  कि  इन  विधेय  कर शेप
 से  पंचायतों  का  कार्य  और  सुचारु  ढंग  से  चलेगा  ।  इन्हें  पुर:स्थापित  करते  समय  माननीय  प्रधानमंत्री
 ने  यह  टिप्पणी  ठीक  ही  की  है  कि  यहां  तक  कि  सड़कों  पर  रोशनी  के  लिए  अथवा  बिजली  का  बल्ब
 बदल  ने  के  लिए  भी  सांसदों  ओर  यहाँ  तक  कि  प्रघानमन्त्री  से  सिफारिश  करनी  पड़ती  है  इस  स्थिति
 को  बदलने  का  प्रयास  किया  जः  रहा  है  ।  एक  आत्म-निम्  स्वशासी  पंचायती  प्रशासन  की  स्थापना

 का  प्रयास  किया  जा  रहा

 केन्द्रीय  रोजगार  जवाहर  रोजगार  योजना  ग्रामीण  लोगों  को  रोजगार  प्रदान  करने

 हेतु  लागू  की  जा  रही  है  ।  परन्तु  पंचायतों  तक  पैसा  नहीं  पहुंचता  है  ।  यहाँ  तक  कि  कभी-अभी  पैसे
 को  दूसरे  कामों  में  लगा  दिया  जाता  सड़क  निर्माण  के  लिए  कुछ  धनराशि  आबंटित  को  गई
 मेरे  जिले  को  लीजिए  मेरे  जिले  के  केवल  एक  विक्षेष  भाग  में  सड़क  बनाई  गई  हैं  तथा  दूसरे  भागे
 को  अनदेखा  कर  दिया  गया  है  ।  पंचायत  प्रशासन  की  यह  दशा  है  ।

 ह ॥

 वर्तमान  विधेयक  पंचायत  संस्थाओं  को  सुदृढ़  बनाने  के  लिए  ये  विधेयक  गांव  स्तर  पर
 तथा  उभसे  ऊपर  संसमिशील  और  समन्वित  प्रशासनिक  व्यवस्था  प्रदान  भरने  के  लिए  इन
 विधेयकों  में  राष्ट्र  के  सम्पूर्ण  विकास  की  दिशा  में  ग्राम  जिले  तथा  राज्य  को  संगठित  रूप  से  कार्य
 करने  की  बात  में  एक  बार  फिर  तहेदिल  से  इन  दोनों  विधेयकों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  यह
 जिक  क्रान्ति  लाने  के  लिए  मैं  माननीय  प्रधान  मन्त्री को  बधाई  देता  हूं

 ॥॒

 श्रीमती  ऊषा  रानी  तोमर  :  आदरणीय  उपाध्यक्ष  मैं  चौंसठवें  एवं  पेंमठर्वे
 संविधान  संशोधन  जो  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राज व  गांधी  ने  इस  सदन  में  पेश  किए
 उनका  समर्थन  करती  इन  दोनों  संशोधन  विधेयकों  को  पेश  करने  के  लिए  मैं  आदरणीय  प्रधान
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 मन््त्री  जी  को  बहुत-बहुत  बधाई  देती  हूं  ।  महात्मा  गांधी  जी  इन्दिरा  जी  ने  एक  सपना  देखा  था
 इन  संशोधन  के  रूप  में  विधेयक  लाकर  पूरा  किया

 ये  क्रांतिकारी  बिल  हमारे  राजीव  गांधी  ने  गांव-गांव  झ्लोंपडियों  में

 देहातों  में  जो  पिछड़े  वहां  जाकर  और  गरीबी  रेखा  से  जो  नीचे  हमारे  किसान  भाई
 और  मजदू  भाई  थे  उन  1  हालत  देखी  और  यह  पाया  कि  जो  उनको  ऊंचा  उठाने  के  लिए  जो  हमारी
 सरकार  लाभ  और  मदद  दे  रही  है  व  उन  तक  नहीं  पहंच  पाते  इसी  के  लिए  हमारे  घान  भन्त्री
 जी  पंचायर्त  राज  और  नगरपालिका  विधेयक  यहां  लाए  इसके  लिए  मैं  उनको  धन्यवाद  देती  हूं
 और  इन  दोनों  विधेयकों  का  तहेद्दिल  से  समर्थन  करती  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  ग्रामीण  अंचल  में  जो  लोग  रहते  हैं  उनको  आज  40  साल  सही
 आजादी  मिली  है  ।  पहले  काफी  समय  तक  पचायतों  क  धुनाव  नहीं  होते  थे  न  नगरपालिकाओं  के

 चुनाव  हो  पाते  आज  हमारे  नेता  ने  उसमें  एक  प्रावधान  किया  है  कि  हर  5  साल  के  बाद  चनाव
 होगा  और  चुनाव  ही  उनको  एक  ऐसी  शक्ति  दी  है  कि  वह  अपनी  ग्राम  सभाओं  का  या  अपने
 नगर  का  विकास  उनको  मजबूत  आज  हमारे  भारतवर्ष  के  किसान  मजदूर  आभारी

 प्रधान  मन््त्री  जी  के  ऋणी  हमेशा  उनका  अभिनन्दन  करेंगे  ।  आज  हमने  देहातों  में  जाकर
 ज  हमारे  प्रधान  समझत  हैं  कि  उनको  सम्मान  मिला  एक  आदर  मिला  है  '  इससे

 पहले  न  तो  उस  प्रधान  को  इज्जत  मिलर्त  थी  और  न  विकास  के  काम  के  बारे  में  कोई  अधिका री
 पूछता  था  ।  आज  हमारे  गांव  का  उस  ग्राम  सभा  का  विक्रास  वह  प्रधान  अपनी  इच्छा
 Ti  यह  बहुत  बड़ा  सम्मान  प्रधान  को  मिला  है  जिनके  लिए  वह  हमारे  नेता  का  बहत  बड़ा

 प्रधान  मन्त्री  जी  ने  वह  क्राम  किया  है  जो  आज  तक  किमी  ने  नहीं
 महिलाएं  हमेशा  आज  तक  समझती  थीं  कि  हम  घर  में  काम  करते  के  लिए  और  बच्चे  पालने  के  लिए
 ही  जो  सम्मान  उनको  मिलना  चाहिए  था  बह  सम्मान  उनको  अमी  तक  नहीं  मिला  था  लेकिन
 आह  हमारे  प्रधान  भन्त्रा  श्री  राजीव  गांधी  ने  हमारी  महिला  वर्ग  को  30  परसेंट  रिजर्वेशन  करके  यह
 साबित  कर  दिया  है  *  महिलाएं  पुरुष  से  किसी  भी  कदम  पर  कम  नहीं  है  ।  मैं  अप+  भारतवर्ष  की
 महिलाओं  की  तरफ  अपने  नता  रातीव  गांधी  जी  शो  तहेदिल  से  बधघाईएँ  देती  हं  और  उनके  इसे

 कामਂ  का  हादिक  समर्थन  करती  हू  ।  उन्होंने  आज  इस  देश  में  महिलाओं  को  भम्मान  क॑  साथ  चलेना
 जीना  और  रहना  सिखायर  है  |  यह  बहुत  बड़ी  चीज  उन्होंने  महिलाओं  के  लिए  दी  है  ।

 ।

 उपाध्यक्ष  इस  बिल  के  लिए  प्रधान  मन्त्री  जी  को  जितनी  बधाई  दी  जाए  वह  जो
 मैं  इन्दों  शब्शें  के  साथ  बार  फिर  इन  दोनों  बिलों  का  समर्थन  करती  हू  और  प्रधान  मन्त्री

 को  बधाई  देते  हुए  अपना  स्थान  ग्रहण  करती  हू  ।

 |

 श्री  अदोश  चन्द्र  सिन्हा  :  मैं  तथा  संविधान  संशोधन  विधेयकों  का

 तहेदिल  से  समर्थन  करता  हूਂ  ।  हमने  लोगों  से  उन्हें  अधिक  शक्तियां  उनके  सपने पूरे  उनकी
 जररतें  पूरी  करने  और  उन्हें  गरीदी  से  छुटकारा  पाने  योग्य  बनाने  की  प्रतिशा  को  थी  तथा-इन दो
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 इनमे  कमान  =

 हमारी  स्वर्गी्रा  प्रधान  मन्त्री  इन्दिरा  गांधी  ने  गरीबी  हटाओ  का  नारा  दिया  था  जिसने  उन्हें
 भारत  में  लोकप्रिय  बना  दिया  और  भारत  क॑  लोगों  न  उन्हें  पूर्ण  समर्यंन  दिया  था  क्योंकि  उन्होंने
 विभिन्न  कानून  बनाये  थे  और  गरीबी  हटाओ  थोजना  के  अन्तर्गत  विभिन्न  कार्यक्रम  शुरू  किए  थे  ।
 उनकी  दु:ख  हत्या  के  बाद  नोग  उम्र  प्रतिज्ञा  को  जारी  रखना  चाहते  थे  और  हम  सभी  को  यह  देख
 कर  खशी  है  कि  वतंमान  सरकार  ने  हमारे  युवा  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  के  योग्य  मार्गद्शन  में
 पिछले  41  वर्षों  में  गरीबी  उन्मूलन  कायंक्रमों  के  लिए  आवटन  में  कई  गुणा  वृद्धि  करके  विभिन्न
 प्रौद्योगिक  मिशनो  विभिन्न  योजनाओं  विभिन्न  कानूनों  द्वारा  तथा  संविधान  में  दो  ्रंशोषनों  द्वारा
 गरीबी  हटाओ  कार्यक्रम  को  पूरा  कर  रही  है  और  उसे  जारी  रख  रही  है  ।  उसी  कार्यक्रम  को
 जारी  रखा  जा  रहा  है  ।

 यह  बहुत  आइचये  की  बात  है  कि  कुछ  विपक्षी  जिन्होंने  दुर्माग्यवश  लोक  सभा  से
 पत्र  दे  बाहर  प्रचार  कर  रहे  इस  सभा  क॑  बाहर  झूठा  प्रचार  किया  जा  रहा  है  कि  ये  दो
 विधेयक  +#विधान  के  मूलमूत  ढांचे  को  बदल  देंगे  ।  कई  पूर्व  वक्ता  यह  बात  स्पष्ट  रूप  से  कह  चुक  हैं
 कि  इन  दो  विधेयकों  से  जो  कुछ  प्राप्त  किया  जा  रहा  है  उससे  संविधान  के  मूलमूत  ढ़ांचे  में  कतई
 परिवर्तन  नहीं  होगा  ।  कई  वक्ता  कह  चुक॑  हैं  कि  में  अनुच्छेद  40  के  अन्तग्रत  राज्य  के  नीति
 निर्देशक  सिद्धांन्तों  में  यह  स्गृष्ट  रूप  से  कष्टा  गया  है--मैं  उद्घृत  करता  हूं  :

 ग्राम  पचायतों  का  संगठन  करने  के  लिए  कदम  उठाएगा  और  उनको  ऐसी
 शक्तियां  और  प्राधिकार  प्रदान  करेगा  जो  उन्हें  स्वायत्त  शासन  की  इकाईयों  के  रूप  में  काय॑
 करने  योग्य  बनाने  के  लिए  आवद्यंक  हों  1”

 यहां  हम  यही  करने  जा  रहे  हैं  ।  हम  निचले  स्तर  पर  लोगों  को  अधिक  शक्तियों  दे  रहे  हैं
 ताकि  उनकी  गरीबी  दूर  हो  सके  और  आवश्यकतायें  पूरी  हो  सकें  ।  यदि  जवाहर  रोजगार  योजना  जैसे
 विभिन्न  कार्यक्रमਂ  को  ग्राम  स्तर  पर  ठीक  प्रकार  से  लागू  किया  जाए  तेः  मुक्के  पूरा  विश्वास  हैं  कि
 उनसे  हमारे  देश  में  शान्त  क्रान्ति  आयेगी  ।  इसमें  कोई  सन््देह  नहीं  है  ।

 जब  हम  प्रजातान्त्रिक  अधिकारों  को  निचले  स्तर  तक  ग्रामीण  क्षेत्रों  मे ंरइने  वाले  लोगों

 जो  लोग  नगरों  में  रह  रहे  हैं  उन  तक  ले  जाने  की  कोशझ्नलिश  कर  रहे  हैं  तो  यह  कहते  हुये  मुक्के  बहुत
 दु.्न  हो  रहा  है  कि  पश्चिम  बल  में  जो  कुछ  हो  रहा  है  वह  पूर्णतया  अप्रजातान्श्रिक  है  ।  मेरे  निर्वाचन
 क्षेत्र  में  यानि  मुर्शीोदाबाद  जिले  में  बहरामपुर  में  कांग्रेस  पार्टी  की  एक  निर्वाचित  नगरपालिका
 और  वह  नमरपालिका  बहुत  अच्छा  कार्य  कर  रही  लोगों  के  सपनों  और  अभिलाषाओं  को  पूरा  कर

 रही  थी  |  क्योंकि  वह  लोकप्रिय  होती  जा  रही  थी-मभौर  वह  निर्वाचन  क्षेत्र  कांग्रेस  का  है  और
 लगरपालिका  पर  कांग्रंस  के  लोग  काबिज  उसका  अध्यक्ष  कांग्रेस  का  है--कुछ  दिन
 पहले  कुछ  झूठे  आरोप  लगाकर  इसे  अप्रजातान्त्रिक  ढंग  मग  कर  दिया  हाल  ही  में  ससद  में

 कुछ  दिन  पहले  हमने  झून्यकाल  में  काफी  शोर  मचाया  और  प्रघान  मन्त्री  ने  भी  अपने  माषण  में
 अप्रत्यक्ष  रूप  से  इस  बात  का  उल्लेख  किया  था  कि  पशिचम  बंगाल  पें  ऐसे  कार्य  हो  रहे  वामपथी
 सरकार  की  ओर  से  लिया  गया  यह  निर्णय  पूर्णतया  राजनेतिक  है  और  मैं  इसकी  निन्दा  करता  हूं  और

 मुफ्े  विश्वास  है  कि  सभा  के  समी  सदस्य  पश्चिम  बंगाल  में  वामपंथी  सरकार  के  जो  पूरा  प्रशासन
 चला  रही  ऐसे  कार्यों  की  निन््दा  समी  समी  नगर  निकाय  जो  वहां  कार्य  कर  रहे
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 सभी  के  साथ  पक्षपात  हो  रहा  उदाहरण  के  तौर  एक  ग्राम  पचायत  में  जिस  पर  वामपथी
 लोग  का  नियन्त्रण  है  कांग्रेस  ।  हू  चने  हुई  प्रततनिधी  ग्राम  पचायत  में  उन  चने  हुए  लोगों  को
 काम  नहीं  करने  दिया  जा  रहा  मैंने  कृषि  मन्त्रालय  का  ध्यान  इस  ओर  दिलाया  है  ।

 श्री  पुजारी  यहाँ  मैं  फिर  उनके  सामने  इस  समस्या  का  जिक्र  करना  चाहता  हू  कि
 ग्रामीण  बगाल  या  ग्रार्म:ण  भारत  की  समस्या  का  समाघान  तब  तक  नहीं  टोगा  जब  तक  कि  हम  उन्हें
 राजनेतिवः  सम्बद्धता  के  बिना  कार्य  नहीं  करने  देते  ।  यदि  हम  राजनंतिक  सम्बद्धता  को  देखते  हैं  और
 फिर  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  जाते  हैं  तो  कई  लोगों  को  जवाहर  रोजगार  योजना  या  इसी  प्रकार  के  अन्य

 जिन्हें  हम  ग्रामीण  जनता  तक  लेजा  रहे  का  लाम  नहीं  उदाहरण

 जवाहर  रोजगार  योजना  जनसंख्या  पर  आधारित  है  ।  एक  ग्राम  पचायत  विश्लेष  में  नोगों  की  सश्या  के
 से  धनराशि  आबटित  की  जाती  मान  लीजिए  ग्राम  पचायत  ने  15  सदस्यों  को  चुन  लिया

 है  '  उन  15  सदस्य  में  से  8  वामपंथी  हैं  और  7  कांग्रंस  के  हैं  इसका  अर्थ  यह  है  कि  कुल
 मिलाकर  48  या  49%  ग्राम  पचायत  ने  कांग्रेस  का  समर्थन  किया  परन्तु  पश्चिम  बगाल

 में  यह  हो  रहा  है  कि  किसी  भी  कार्यक्रम  के  अन्तगंत  पंसा  जो  शम  पंचायत  को  जा  रहा  है  उसे  केवल

 उन  आठ  व्यक्तियਂ  में  ही  बांदा  जा  रहा  है  जो  उनके  समर्थक  जिसके  फलस्वरुप  49%
 जिन्होंन  कांग्र  थ  का  समर्थन  किया  उन्हें  उन  कन्द्रीय  कार्यक्रम  स ेकोई  सहायता  या  लाभ  नहीं  मिल

 रहा  है  जो  यहां  से  शुरू  किये  जा  रहे  पश्चिम  बंगाल  में  यह  बहुत  बड़ा  मेंदमाव  हो  रहा  है  '

 वालिकाओं  में  ऐसी  बातें  हो  रही  हैं  |  कांग्रेस  के  अधिपत्य  वाली  नगरपालिकाओं  को  बिना  किसी

 कारण  मग  किया  जा  रहा  वामपथी  लोगों  द्वारा  नियंत्रित  नगरपालिकाओं  में  कांग्रंस  ix)  के

 आयुक्तों  को  काम  नहीं  करने  दे  रहे  हैं॥  अतः  ऐसा  कोई  प्रावधान  होना  चाहिए  जिसके  इसे

 रोका  जा  सके  ।  मैं.जानता  हूं  कि  इस  प्रावधान  को  शायद  इस  संविधान  विधेयक  में  शामिल

 नहीं  किया  जा  सकता  ।  परन्तु  साथ  ही  मैं  शहरी  विकास  मंत्रालय  के  मन््त्री  प्रमारी  से  निवेदन  करता

 हूं  कि  इस  समस्या  की  जांच  करें  ।  जब  हम  प्रजातन्त्र  को  निचले  स्तर  पर  ले  जान  को  कोशिश  कर

 रहे  तो  हमें  देखना  होगा  कि  49%  लोगों  को  जिन्होंने  सरकार  विज्ेष  के  पक्ष  में  मत  नहीं  दिये  जो

 एक  राज्य  विधेष  में  मत्ता  में  है--हानि  न  उठानी  पड़े  ।  कुछ  उपाय  खोजने  होंगे  जिनसे  उन  लोगों  के

 अधिकार  न  छीने  जा  सके  ।

 विधेयक  में  एक  बहुत  अच्छा  प्रावधान  यह  किया  गया  है  कि  नियन्त्रक

 लेखा  परीक्षक  विभिन्न  ग्राम  पंचायतां  के  लेखा  परीक्षा  की  जांच  मैं  यह  कहना  चाहता  हूं  कि

 पश्चिम  बंगाल  में  लगभग  3,500  ग्राम  पंचायते

 भारत  भर  में  2,61,051  ग्राम  पंचायतें  मुक्के  नहीं  मालूम  कि  नियन्त्रक  महालेखा  परीक्षक

 इतनी  अधिक  ग्राम  पचायतों  की  लेखा  परीक्षा  किस  प्रक'र  करेगा  यह  सम्भव  नहीं  है  क्योकि  नियन्त्रक

 और  महालेखा  परीक्षक  के  अर्घनन  इतने  लोग  काम  नहीं  करते  !  जब  मन्त्री  महोदय  उत्तर

 देंगे  मै ंउससे  यह  जानना  चाहूंगा  कि  ग्राम  पचायत  निकायों  की  लेखा  परीक्षा  किस  प्रकार  कर

 पाए  गे  जो  कि  बहुत  आवश्यक  है  '  जंसा  कि
 आप  जानते  है  उन्हें  4  या  5  लाख  रुपए  मिलेंगे  ।  यह

 कोई  छोटी  रकम  नहीं  है  |  यदि  इस  घन  का  दुरुपयोग  किया  जाता  मेदमाव  पूर्ण  तरीके  से

 माल  जाता  है  तो  प्रामीण  क्षेत्रों  में  रहने  वाले  लोगों  को  इसका  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  इसलिए ४14  5६  किया
 यह  अत्यन्त  आवश्यक  है  कि  लेखा  परीक्षा  कड़ाई  से  की  जाए  ।  दुभाग्य  से  पद्िचम  बंगाल या  किसी
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 अन्य  राज्य  में  जो  लेखा  परीक्षा  की  जाती  है  वह  बहुत  कमजोर  जैसा  कि  आप  जानते  है  रिश्वत

 देकर  भी  लेखा  परीक्षा  करवाई  जा  सकती  यदि  ग्राम  पंचायत  पा  एक  नगरपालिका  के  कार्यपालन
 में  यदि  कोई  त्रुटि  भी  है  और  यदि  आप  लेखा  परीक्षक  को  घूस  देते  हैं  या  केवल  यह  दिखा  देते  हैं  कि

 लेखा  परीक्षक  आए  हैं  और  उन्होंने  बड़ी  अच्छी  रिपोर्ट  दी  तो  मी  काम  चल  जाता  है  |  किन्तु
 दुर्माग्य  से  निचले  स्तर  पर  यह  मी  नहीं  हो  रहा  इसलिए  संविधान  विधेयक  में

 यह  बहुत  अच्छा  उपबन्ध  किया  गया  है  ।  मैं  मन्त्रीं  महोदय  से  यह  अनुरोध  करू गा  कि  इसका  वास्तव
 में  पालन  हो  ।  मैं  नहीं  जा  ता  कि  यह  सब  केसे  होगा  क्योंकि  समस्या  वास्तव  में  बहुत  बड़ी  जंसा
 कि  आप  जानते  हैं  यह  आयकर  की  विवरणी  जैसी  हो  सकती  जिसमें  5%  दो  चुन  लिया  जाता  है  ।
 इन  विवरणियों  भी  बड़ी  गहराई  से  छानवीन  होती  मैं  मन््त्री  महोदय  से  अनु रोध  करू  गा  कि  वह
 यह  देखें  कि  क्या  ग्राम  पंचायत  निकायों  की  लेखा  परीक्षा  क॑  लिए  भी  यही  प्रणाली  अपनाई

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  दोनों  संशोबनों  का  समर्थन  करता  हूं  ।  मुकै  विश्वास  है  कि  इन
 संशोषनों  से  ग्रामीण  क्षेत्रों  तथा  नगरपालिकाओं  में  शान्त  क्रान्ति  आ  जाएगी  ।

 )
 शी  नारायण  उन्द  पराशर  :  माननीय  उपाध्यक्ष  संविधान  के  और

 संशोधन  बिल  आजादी  की  नई  किरण  लेरूर  आये  हैं  और  जो  शक्तितयां  आज  तक  राष्ट्रीय  और
 प्रान्तीय  सरकारों  के  पास  थीं  वह  पहली  बार  गांव  तक  पहुंचने  वाली  इस  प्रकार  से  गांधी  जी  के
 सपनों  का  ग्राम  स्वराज  जदय  होने  वाला  जिन्होंने  संविधान  समा  की  प्रोसिडिग्स  पढ़ी  हैं  वह  जानते

 हैं  कि  संविधान  के  कुछ  निर्माताओं  के  दिमाग  में  शब्द  नहीं  बंठा  था  ।  के०  संथानन  ने  जो
 संविधान  समा  के  मंम्बर  थे  महात्मा  गांधी  को  यह  बात  समझायी  कि  बापू  आपकी  पचायत  तो
 संविधान  से  बाहर  जा  रही  है  तो  गांधी  जी  ने  इस  बात  पर  ध्यान  दिया  और  कहा  कि  मुझे  कुछ  करना
 पड़ेगा  ।  तब  जाकर  संतिघान  के  घारा  में  पंचायत  का  उल्लेख  आया  ।  गांधी  जी  की  देन  है
 भारत  के  लिए  एक  अहिसा  का  सत्याग्रह  का  मार्ग  और  दूसरा  पंचायत  और  इसके  सपनों  का
 ग्राम  स्वराज्य  ।  बहुत  साल  पहले  हजारों  वर्ष  पहले  मगवान  बुद्ध  ने  बहुजन  सुखायਂ
 की  बात  की  थी  यह  पंचायत  की  दिज्ञा  में  एक  महत्वपूर्ण  क्दम  बंशाली  नगर  में  हमारा  पहला
 गणराज्य  था  ।  ग्राम-ग्राम  में  यह  गणराज्य  की  भावना  फंली  ।  यह  सबना  श्री  राजीव  भांघी  जी  को
 साकार  करने  का  अवसर  मिला  और  आज  9  अगस्त  के  दित  हम  इस  पर  अपने  विचार  प्रकट  कर  रहे
 हैं  ।  यह  हमारा  सौमाग्य  पंचायती  राज  कितना  कामयाब  होगा  कितना  नहीं  होगा  यह  हम  सबके
 सहयोग  और  पंचायतों  के  सदस्यों  की  निष्ठा  और  उनके  सक्रिय  होने  पर  निर्मर  करेगा  ।

 आज  भारत  में  कुछ  प्रांतों  में  बाईकमरल  लैजिस्लेचर  वहां  फी  पंचायत  समित्ति  और
 जिला  परिषद  के  मेम्बरों  को  लेजिस्लेटित्र  कॉंसिल  में  अपने  नुमाइ दे  भेजने  का  अधिकार  इसका
 मतलब  यह  है  कि  मारत  में  कुछ  प्रान्त  ऐसे  हैं  जहां  से  प  चायती  राज  की  संस्थायें  मैम्बर  लेजिस्लेटिव
 कौंसिल  मेज  सकती  हैं  लेकिन  बहुत  से  प्रान्त  ऐसे  हैं  जहां  वे  ऐसा  नहीं  कर  मेरे  श्याल  में  इस
 विसंगति  को  दूर  करना  चाहिये  और  जहां  पर  कौंसिल्स  नहीं  हैं  वहां  पर  1-2  सदस्य  विश्वान  सभा  यें
 भेजे  जा  शकते  हैं  ताकि  फचावतों  में  सदस्यों  को  यह  आमास  हो  कि  वह  राष्ट्र  की  मुख्य  राजनीतिक
 बारात  से  थुड़े  राज्य  सभा  में  राष्ट्रपति  का  12  सेम्बर  नौमिनेट  करने  का  अधिकार  है  जो  साई

 साहित्यਂ  आदि  बातों  में  मिपुणे  स्टेट  असेम्कक््ली  को  अपने  मुमाइन्दे  भेंज़ने  का  अधिकार
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 जब  हम  संविधान  की  क्षक्षित  को  नीचे  पहुंचा  रहे  हैं  तो  क्या  यह  उत्तम  नहीं  होगा  कि  संसद  ह॒स  पर
 विचार  करें  कि  प  चायती  राज  संस्थाओं  से  प्रत्येक  प्रान्न्त  से  कम  से  कम  एबः  सदस्य  तो  राज्य  सभा  में
 निर्वाचत  हो  ।  क्या  पंचायती  राज  के  प्रति  योगदान  इतना  महत्वपूर्ण  नहीं  है  जितना  कि  राज्य  की
 विधान  समा  का  योगदान  है  ?  वहां  से  जो  मेम्बर  चुने  जायें  वह  पहुंच  जायें  राज्य  सभा  में  लेकिन
 पंचायती  राज  संस्थाओं  से  नुमाइदें  न  पहुंचे  ।  मैं  यह  चाहता  हू  कि  राष्ट्र  की  मुख्य  राजनीतिक  घारा
 से  प  चायती  राज  सस्थाओं  को  जोड़ा  जाये  ।  इससे  उनमें  शक्ति  आयेगी  ओर  वे  सुदृढ़  होंगे  और  लोगों
 में  यह  मावना  फंलेगी  कि  हमारी  संसद  तक  पहुंच  है  और  हमारे  नुमाइ  दे  पालियामेंट  और  विधान  समा
 में  यह  बहुत  अच्छा  का्यंक्रम  यह  जो  कहा  गया  है  कक  प्रान्तों  की  दक्तियों  का  या  राज्य
 कारो  की  शक्तियों  का  कुछ  हास  हो  रहा  है  यह  उन  लोगों  का  आगु  पैंट  है  जो  स्वयं  किसी  को  शक्ति
 देना  नहीं  चाहते  हैं  जो  प्रान्तीय  सरकारें  केन्द्र  से  लड़ती  हैं  |  सत्ता  क  जब  वही  मत्ता  प  चायतों
 को  देने  की  बात  आती  है  तो  वे  उतको  अपनी  जेब  में  समेटने  की  बात  करती  तो  इसलिए  जब
 सत्ता  का  विकन्द्रीकरण  करना  ही  है  तो  पांच  स्तरों  पर  होना  चाहिए  ।  ग्राम  प  प  चायत
 जिला  प्रदेश  की  विधान  समा  और  कंन्द्र  की  तब  जाकर  यह  कायं  पूरा  होगा  और

 दूसरे  यह  भी  है  कि  केन्द्र  ने काफी  छूट  प्रान्तीय  सरकार  विधान  सभाओं  को  दी  हैं  लेकिन  अभी
 तक  यह  तय  नहीं  किया  गया  कि  प्रधान  का  चुनाव  डायरेक्ट  होगा  या  इनडायरेक्ट  होगा  ।  कुछ  प्रदेशों
 में  डायरैक्ट  है और  कुछ  प्रदेशों  में  इनडायरेक्ट  है  तो  अगर  सही  तरह  से  डेमोक्र  टिक  सिस्टम  लागू
 करना  है  तो  प्रधान  का  चुनाव  इमडायर॑क्ट  होना  चाहिए  भ्योंकि  डेमोक्रसी  एक  लेविल  पर  ग्राम  के
 वार्ड  के  लेविल  पर  सक्सेसफुल  होगी  तब  जाकर  वह  लोग  धुनेंगे  ।  अगर  हम  प्रधान  को  डायरैंश्ट  बना
 देंगे  तो  इस  तरह  की  पोजीशन  में  उसको  बाकी  सदस्परों  की  जरूरत  नहीं  रहेगी  तो  नतीजा  बया  होगा
 कि  वह  छोटा  मिनी  डिक्टेटर  बन  जायेगा  तो  प्रक्रिया  ऐसी  होनी  चाहिए  कि  उसको  आसाना  से

 हटाया  न  जा  सके  लेकिन  जब  हटाण  जाना  है  तो  उसके  लिए  2/3  बहुमत  हो  लेकिन  वह  चुनाव
 सदस्यों  के  द्वारा  जैसी  कुछ  राज्यों  में  आज  भी  प्रथा  है  ।  यह  केन्द्र  न  राज्य  सरकारों  पर  छोड़ा

 वित्त  आयोग  बनाने  की  बात  छोड़ी  है  तो  जिस  तरह  से  पंचायती  राज  को  सुदृढ़  करने  के  लिए  बात
 सोची  गई  ठीक  उप्ती  प्रकार  नगरों  क  लिए  छोटे-छोटे  कस्बों  के  लिए  भी  बात  सोची  गई  है
 और  नगरपालिका  संशोघन  बिल  जो  इस  संविधान  का  पैंसठवाँ  वह  इसी  दिल्या  में  सही
 कदम  है  ।  आज  देश  में  छोटे-छोटे  कस्बों  की  संख्या  बढ़  रहा  नये-नये  कस्बे  बन  रहे  ब्लाक

 मुख्यालय  आज  कई  बार  म्यूनिसिपल  सिटीज  में  हैं  तो इमलिए  इसको  मी  इसमें  जोड़  दिया  उनमें

 रहने  वाले  गरीबों  को  मी  कुछ  सहायता  कुछ  आशा  मिलेंगी  उनमें  मी  डेमोक्र  सी  का  संचार
 यह  बहुत  अच्छी  बात  इस  तरह  से  हमारा  प्रजातन्त्र  ग्राम-ग्राम  में  छोटे-छोटे  क्षहरों

 में  और  उसमें  हर  पिछड़े  वर्ग  हर  कमजोर  तथा  महिलाओं  को  अपनी  आवाज़  उठाने  का
 मिलगा  ।  एक  वह  जमाना  था  जब  आवाज  दबाई  जाती  एक  यह  जमाना  है  कि  आवाज

 उठाने  के  लिए  सरकार  ताकत  दे  रही  संविधान  से  दाजित  दे  रही  क्या  कहें  उन  लोगਂ  कौ  बुद्धि
 जो  यह  कहते  हैं  कि  इसमें  बड़ी  त्रुटियां  हैं  और  यह  चुनाव  क॑  वक्त  लाया  गया  हैं  हम  बायकाट

 करते  हैं  या  चुनाव  के  वर्ष  के  लिए  जो  बजट  वह  काटते  क्या  चुनाव  के  वर्ष  के  लिए  जो  बाकी

 सरकारी  कानून  उनको  काटते  है  या  कि  वह  कानून  के  कासं  की  बात  नहीं  एक  तरह  से  नया
 बवम्डंर  खड़ा  करके  असली  मुदू  से  बात  हटाई  जा  रही  है  ।  दरअसल  राजीव  गांधी  न  इन  दो  विधेयकों
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 को  लाकर  संविधान  की  शक्ति  केन्द्र  से  लेकर  ग्राम  ग्राम  के  वार्ड  तक  पहुंचान  की  जो  कोशिश  की

 वह  चीन  के  माओ  साहब  की  उस  थ्योरी  के  बिल्कुल  उलट  है  ।

 ]
 कि  सत्ता  बन्दक  की  नाल  से  निकलती  है  !

 ु
 राजीव  गांधी  यह  साबित  कर  रहे  हैं  कि

 ]

 जैसा  कि  महात्मा  गाँधी  तथा  भारत  के  अन्य  संस्थानों  की  विचारधारा  में

 शाक्ति  का  संचार  लोगों  की  सद्बुद्धि  में  लोगों  की  इच्छा  शक्ति  में  ह ैऔर  यही  इन  दो
 विधेयकों  की  सबसे  बडी  खूबी  है  कि  पहली  बार  उनको  संविधान  में  जगह  कुछ  विभाग

 कुछ  नई  लिस्ट  संविधान  में  आयेंगी  और  उनको  स्थान  मिलेगा  लोगों  के  चित  सभा  के  केन्द्र  में
 संविधान  में  संरक्षण  में  ।

 इन्हीं  शब्दों  के  साथ  मैं  इन  दोनों  विधेयकों  का  समर्थन  करता  हूं  और  इस  मंत्रालय  को  बधाई
 देता  इनके  मन्त्रियों  को  भी  कि  उनको  यह  श्रेय  मिला  कि  उनके  हाथ  में  प्रधान  मन््त्री  जी  के
 निर्देशन  में  यह  स्वणिम  युग  लाने  का  उन्हें  अवसर  मिला  ।

 ]
 *झो  हरी  वो»  कृष्ण  राव  :  उपाध्यक्ष  मैं  और  संविधान

 संक्षोधघन  विधेयको  का  स्वागत  करता  मैं  इन  विधेयकਂ  का  पूर्ण  समर्थन  करता  हूं  ओर  इस  बारे  में
 अपने  विचार  प्रकट  करता  हूं  ।  सबसे  पहले  मैं  इस  सम्मानीय  सदन  में  यह  एतिहासिक  और  क्रान्तिकारी
 विधेयक  प्र'तुत  करने  के  लिए  प्रधान  मन््त्री  को  बधाई  देता  हूं  ।

 हमारे  महान  स्वतन्त्रता  सेनानियों  के  बलिदान  से  यह  देश  अंग्रेजों  के  शिकंजे  से  आजांद

 उन  महान  नेताओं  ने  हमें  आजादी  दिलाई  और  वह  राज्य  को  राम  राज्य  में  बदलना  चाहते
 थे  ।  हमारे  वर्तमान  प्रधान  मन््त्री  इसी  काय  को  आगे  बढ़ा  रहें  श्री  राजीव  क॑  नेतृत्व  में

 राष्ट्रपिता  का  सपना  साकार  हो  रहा  इन  विधेयक  का  प्रमुख  उद्द  श्य  दलितो  को  गरीबी  की  रेखा
 के  ऊपर  लाना  यह  बहुत  अच्छे  विधेयक  हैं  ओर  इनक  उहधश्य  प्रशपनीय

 स्वतन्त्रा  प्राप्ति  के  42  वर्षों  के  पश्चात  मी  इस  देश  के  काफी  लोग  गरीबी  की  सीमा  रेखा  से
 नीचे  रह  रहे  यह  मुख्यतः  न्द्र  तथा  दूरस्थ  गांवों  के बीच  की  खाई  के  कारण  था  ।  केन्द्र  द्वारा  जो
 घन  दिया  जा  रहा  था  वह  लोगों  तक  नहीं  पहुंच  रहा  था  ।  केन्द्र  द्वारा  उपलब्ध  कराया  जाने  वाला
 घन  हमारी  आशायों  के  अनुरूप  राज्यों  के  माध्यम  से  गांवों  तक  नहीं  पहुंचा  रहा  इसीलिए

 नजर मम्त्री  ने  सम्पूर्ण  देश  का  दौरा  उन्होंने  जनजातीय  क्षेत्रों  तथा  अन्य  दूरस्थ  स्थानों  का
 मम»  नहा  हक  —

 कन्नड  में  |दए  गए  माषण  क  दिए  अंग्रं  जी  अनुवाद  का  हिन्दी
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 दौरा  किया  उन्होंने  सीधे  लोगों  से  बातचीत  की  ।  इन  निर्धन  लोगों  के  साथ  बातचीत  करने  पर  उन्होंने
 महसूस  किया  कि  संविधान  संशोधन  के  अलावा  उनकी  सहायता  करने  का  और  कोई  तरीका  नहीं  है  ।
 ऐसा  करके  कंन्द्र  ग्राम  पंचायतों  को  सीधे  वित्तोय  सहायता  देना  चाहता  है  |  बिचौलियोंਂ तथा  अन्य
 एजेंटों  को  बिल्कुल  हटा  दिया  गया  है  ।  महात्मा  गांधी  का  सपना  राम  राज्य  का  और  इन्दिरा  जी
 ने  गरीबी  हटाओ  का  नारा  यह  उहूंश्य  हमारे  प्रधान  मन््त्री  द्वारा  प्राप्त  किए  जा  रहे  हैं  ।

 देधा  में  पहले  भी  पंचायतें  थीं  ।  किन्तु  दुर्माग्य  से  निर्धनों  के  उत्थान  के  लिए  यह  पंचायतें  कुछ
 अधिक  नहीं  कर  सकी  ।  केवल  खातों  के  प्रयोजन  के  लिए  ही  पंचायतें  थी  और  वह  निर्धनों  को  कोई
 सहायता  नहीं  करती  थीं  ।  राष्ट्रीय  ग्रामीण  रोजगार  ग्रामीण  भूमिहीन  रोजगार  गारंटी
 कार्यक्रम  तथा  अन्य  कार्यक्रमों  के  लिए  मंजूर  किया  गया  धन  इन  का्यकरमों  पर  खर्च  नहीं  किया  जाता
 था  ।  ग्राम  पचायतें  थी  किन्तु  उन्होंने  निर्धनों  को  सहायता  करने  के  लिए  कुछ  नहीं  किया  ।  आजादी  के
 के  42  वर्ष  बाद  भी  37%  लोग  गरीबी  की  सीमा  रेखा  से  नीचे  रह  रहे  विदेशी  की  तुलना  में
 हमारी  प्रगति  बिल्कुल  सनन््तोष  जनक  नही  केन्द्र  द्वारा  दिया  जाने  वाला  धन  निर्धनी  लोगों  तक  नहीं
 पहुंच  रहा  इसलिए  ये  ऐतिहापिक  और  क्रान्तिकारी  विधेषक  लाए  गए  आघुनिक  भारत  के
 निर्माता  स्वर्गीय  श्री  जवाहर  लाल  नेहरू  ने  देश  से  गरीबी  को  जड़  से  उखाड़  फैंकने  के  लिए  बहुत  काम
 किया  ।  हमारी  दिवंगत  नेता  श्रीमती  इन्दिरा  मांधी  ने  हमें  हटाओਂ  का  नारा  दिया  और

 उन्होंने  अपना  सारा  जीवन  दलितों  की  सेवा  में  लगा  दिया  ।  पंडित  नेहरू  और  इन्दिरा  जी से  ब्र  रणा
 लेते  हुए  हमारे  प्रधान  मन््त्री  ने  निर्धन  लोगों  को  गरीबी  की  रेखा  से  ऊपर  उठाने  के  लिए  ये  विधेयक

 प्रस्तुत  किए  हैं  ।

 पंचायत  विधेयक  में  राज्यों  को  समापति  मामित  करने  या  उसे  चुनने  का  विकल्प  दिया  गया
 मेरा  सुझाव  है  कि  समापति  का  चयन  सीधे  पंचायत  के  सदस्यों  द्वारा  किया  जाना  ।  मेरा

 यह  सुझाव  है  कि  सभापति  को  हटाने  के  लिए  दो-तिहाई  बहुमत  आवश्यक  नहीं  है  ।  दो-तिहाई  बहुमत
 की  जरूरत  मुख्यमन्त्री  को  हटाने  के  लिए  होती  है  और  इसीलिए  सभापति  को  हटाने  के  लिए  या  उसके
 विरुद्ध  अविश्वास  प्रस्ताव  रखने  के  लिए  भी  वही  बहुमत  नहीं  होना  समापति  को  हटाने  या

 उसके  खिलाफ  अविद्दास  प्रस्तात  प्रस्तुत  करते  के  लिए  साधारण  बहुमत  पर्याप्त  होना  चाहिए  ।

 कनटिक  में  प्रत्येक  मण्डल  पंचायत  में  नामांकन  किए  गए  ।  उन्होंने  अपने  लोग  नामित  किए  और
 प्रत्येक  गांव  में  झगड़े  हुए  ।  यह  प्रथा  समाप्त  की  जानी  चाहिएं  और  समापति  का  चुनाव  सीधे  पंचायत
 के  सदस्यों  द्वारा  किया  जाना  चाहिए  |

 इन  विधेयकों  में  30%  स्थान  महिलाओं  के  लिए  आरक्षित  किए  गए  मैं  इस  कदम  का

 स्वागत  करता  हूं  ।  इस  देश  में  कई  दशकों  से  महिलाओं  की  उपेक्षा  हो  रही  हमें  महिलाओं  को
 आगे  आने  के  लिए  प्रोत्साहित  करना  चाहिए  ।  लेखा  परीक्षा  कार्य  की  जांच  के  लिए  वित्तीय  समितियां
 स्थापित  की  जाए  गीं  इस  लिए  घन  के  ह्वुरुपयोग  की  कोई  सम्भावना  नहीं  है  ।

 यह  बहुत  अच्छे  विधेयक  हैं  और  इनके  उंहूं इय  सराहनीय  हैं  ।  वह  एतिहासिक  और  क्रान्कारी

 विधेयक  मुझे  विश्वास  है  कि  इन  विधेयकों  से  इस  देश  को  प्रगति  और  समृद्धि  के  नए  युग
 में  ले

 जाने  में  मदद  मिलेगी  और  इन्हीं  शब्दों  के साथ  में  अपना  भाषण  समाप्त  करता  हूं  ।  मुफ़े  बोलने  का

 अवसर  देने  के  लिए  मैं  आपका  धन्यवाद  करता  हू  ।
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 शी  एस०  सिदताल  :  महोदय  मैं  इस  एतिहासिक  दिन  पर  इस  क्रान्तिकारी
 विधेयक  का  समर्थन  करता  हू  हमारा  देश  एक  लोकतांत्रिक  देश  है  और  हमें  पिछले  40  वर्षों  से  इसका
 पालन  कर  रहे  यह  एक  एंसा  प्रपत्र  है  जिसके  माध्यम  से  इन  वर्षों  में  हमने  इतना  सुधार  किया

 किन्तु  हम  पूरी  तरह  से  लोकतांत्रिक  नहीं  थे  क्योंकि  अधिकार  दिए  तो  गए  थे  किन्तु  उनका  लाभ  नहीं
 उठाया  गया  अधिकारों  का  लाभ  लोगों  तक  पहुंचना  किन्तु  एंसा  नहीं  लोग
 पग्रामीणਂ  तथा  में  बंटे  हुए  थे  ।  दो  खण्ड  थे  ।  शहरी  लोगों  को  लाभ  पहुंचता  था  किन्तु  ग्रामीण

 झोगों  को  कोई  लाम  नहीं  मिलता  गाँवों  में  निरक्षरता  थी  वहां  कई  बीमारियां  थीं  वहां
 प्रौष्टिक  योजना  का  अभाव  था  तथा  अन्य  बहुत-सी  बाते  थी  ।  किन्तु  शहरी  विकास  दर  सभी  मामला
 में  बहुत  अधिक  यह  महात्मा  गांधी  नेहरू  जी  इन्दिरा  जी  का  स्वप्न  था  और  अब
 राजीव  गांधी  जी  इसे  पूरा  कर  रहे  है  ।  यह्  विधेयक  सभी  विधेयकों  में  से  अच्छा  विधेयक  है  पहले
 फंचायतें  होती  वे  केवल  संस्थाएं  मात्र  थ्रीं  और  उनका  गांवों  पर  कोई  प्रभाव  नहीं  था  उन्हें
 शक्तियों  प्राप्त  नही  थी  और  उनके  लिए  कोई  वित्त  व्यवस्था  नहीं  थी  ।  अब  यह  विध  यक  देश  के

 विकास  की  धारण  से  लाया  गया  इस।लए  लोकतान्त्रिक  संस्थाओं  गरीब  लोग  पूर्णतया
 उपेक्षित  थे और  समी  कार्यक्रम  वातानुकूलित  कमरों  में  तैयार  किये  जाते  वे  कमी  भी  लोगों  तक

 अहीं  पहुंचते  थे  '  मतदान  में  हिस्सा  लेन  के  कुछ  नहीं  किया  जाता  था  और  लोकतान्त्रिक
 संस्थाओं  का  कोई  पदाधिकारी  नहीं  था  ।  अब  श्री  राजीव  गांधी  ने  उन्हें  प्रगति  में  मागीदार  बनाया  है
 और  वे  लोकतनन््त्र  के समी  फायदों  का  लाम  उठा  सकते  हैं  ।

 इस  विघ  विशेषतया  नगरपालिका  विघयक  में  निर्वाचन  क्षेत्रों  और
 पीठासीन  अधिकारियों  के  बारे  में  थोड़ी  दांका  है  ।  शक्तियों  का  विभाजन  स्पष्ट  रूप  से  निर्धारित  किया
 जाना  चाहिए  और  भन्त्री  जी  द्वारा  उनके  बीच  के  सम्बन्ध  को  ध्यानपूर्वक  स्पष्ट  किया  जाना
 हैं  सन््द्री  जी  को  दस  पर  प्रकाश  ढालने  के  लिए  कहूमा  ।

 महिलाओं  और  गरीब  लोगों  को  विक्षेष  रूप  से  अनुसूचित  जाति  और  अनुसूचित
 जाति  के  लोगों  को  प्रतिनिधित्व  करने  का  कमी  भी  मौका  नहीं  दिया  गया  था  ।  उन्हें  अपने  समुदाय
 का  प्रतिनिधित्व  करने  का  तथा  अपनी  मांगें  अधिकारियों  को  बताने  का  भी  अवसम्तर  उन्हें  नहीं  दिया
 जाता  लोकतन््त्र  को  समाज  का  प्रतिविम्ब  होना  चाहिए  प्रत्येक  वर्ग  को  संसद  विधान  सभाओं
 में  और  निकायों  में  मी  प्रतिबिम्बत  किया  जाना  चाहिए  ।  यह  बहुत  महत्वपूर्ण  बात  है  जिसकी  पूर्णतया
 उपेक्षा  की  गई  हैं  ।

 विधेयक  में  ग्रामीण  क्षेत्रों  क ेविकास  पर  प्रकाश  डाला  गया  वित्त  व्यवस्था  और
 हाक्तियां  होने  क ेकारण  नौकरशाही  समाप्त  हो  जायेगी  और  वे  अपनी  योजना  और  मांगों  को  भी  रख

 हैं  |  इससे  कुछ  हद  तक  मभष्ट्राचार  भी  कम  हो  जायेगा  ।  लोकतन््त्र  में  हम  हमेशा  दो
 कठिनाइयों  का  सामना  करते  हैं  एक  पक्षपात  और  दूसरा  और  अब  इसमें  मष्टाचार  की

 *
 घुजाइश  नहीं  इसका  आभ  कारण  यह  है  कि  गांव  एक  छोटी  इकाई  है  ओर  लोग  आपस  में  एक  दूसरे

 को  जानते  है  और  कोई  व्यक्तित  किसी  को  घोखा  नहीं  दे  सकता  ।  अगर  किसी  ब्यक्ति  का  चरित्र

 संदेद्यात्पद  होगा  तो  उसकी  निन्दा  होगी  ।  कानूनी  सजा  से  बड़ी  सजा  निन््दा  होती  है  और  अब वे  चुने
 हुए  सदस्यों  को  कुछ  नहीं  कह  सकते  ।  आलोचना  वाले  तो  यही  कहेंगे  कि  अधिक  शक्तियाँ  होने
 पर  अधिक  भध्टाचार  ऐसा  नहीं  है  ।  क्योंकि  जब  क्षेत्र  छोटा  होता  है  तो  लोग  उन्हें  जानते
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 न्ल्ल्डडससअसन--+
 और  जब  उसकी  सम्पत्ति  में  अपने  स्रोतों  स ेअधिक  वृद्धि  होगी  तो  निश्चय  ही  लोग  उसकी  निन््दा

 :  करेंगे  और  उन्हें  नहीं  चुनेंगे  ।  इस  तरह  से  भी  कोई  भष्टाचार  नहीं  होगा  ।  सामन््ती  तत्त्वों  और
 अष्ट  लोगों  का  सत्ता  में  आन  का  खतरा  हो  सकता  हमारे  प्रिय  प्रधान  मन््त्री  ने ववन  दिया  है  कि

 हम  खामियों  को  दूर
 जब  हम  पंचायतों  की  संरचना  को  देखते  हैं  तो  हम  पाते  हैं  कि  भ्रष्ट  तत्व  और

 सामंतवादी  लोगों  का  ऊपरी  हाथ  रहेगा  क्योंकि  वे  धन  व  जाति  की  शब्ति  का  प्रयोग  अतः
 इन  बातों  को  दूर  करने  के  हमें  अनुसूचित  जातियों  तथा  अनुसूचित  जनजातियों  के  लोगों  को
 अधिक  सुरक्षित  रखना  होगा  ।  राज्य  सरकार  द्वारा  उन्हें  और  अधिक  संरक्षण  देकर  उनका  ध्यान

 रखना  होगा  ॥

 महिलाओं  के  लिए  आरक्षण  स्वागत  योग्य  है  क्योंकि  पहले  उनका  प्रतिनिधित्व  नहीं
 महिलाओं  की  भावनाओं  पर  ध्यान  नहीं  दिया  जाता  था  और  नहीं  कमी  कानून  बनाते  समय  ऐसा

 कोई  प्रयत्न  किया  गया  ।  स्वतन्त्रता  पहले  की  तरह  ही  है  बराबर  का  दर्जा  हमेशा  से  रहा  है  और  हमने
 उन्हें  भावात्मक  रूप  से  दर्जा  दिया  है  लेकिन  व्यावहारिक  रूप  से  कभी  समान  दर्जा  नहीं  दिया  ।  किसी
 व्यक्ति  ने  टिप्पणी  की  है

 '
 महिलाएं  सिर  पर  बैठाने  या  पैरों  तले  रौंदने  के  लिए  नहीं  हैं  लेकिन  उसका

 बराबर  का  दर्जा  है  और  पुरुष  द्वारा  उसे  संरक्षण  दिया  जाना  चाहिए  ।”  यह  दर्जा  कवियों  द्वारा
 निरूपित  किया  गया  है  कि  लाओं  के  साथ  किस  प्रकार  का  व्यवहार  किया  जाना  वह
 बराबर  के  दर्ज  की  हैं  लेकिन  अभी  तक  हमने  उनके  साथ  बराबर  का  व्यवहार  कभी  नहीं  किया  है  ।
 समाज  इतना  अधिक  उन्नत  नहीं  हम  अधिक  रूढ़िवादी  और  लगमग  दम्मी  थे  ।  हम  जो  कुछ
 कहते  थे  वह  हमने  कभी  किया  नहीं  ।  अतः  नारी  का  विकास  बहुत  जरूरी  है  ।  अगर  एक  लड़की  को  पढ़ाया
 जाता  दै  तो  पूरा  परिवार  शिक्षित  होता  अगर  एक  पुरुष  शिक्षित्र  किया  जाता  है  तो  केवल  वह  ही
 शिक्षित  होगा  ।  इसलिए  महिलाओं  के  लिए  आरक्षण  से  निश्चय  ही  देश  को  काफी  फायदा  होगा  जब
 महिलाएं  एंसी  राजनीतिक  संस्थाओं  में  वास्तविक  रूप  से  हिस्सा  लेगी  तो  वे  अपनी  आकांक्षाओं  को
 जानेगी  और  मविष्य  में  अपराध  कम  होंगे  ।  कोई  जलान  या  आत्महत्या  आदि  की  घटना  नहीं  होगी  ।

 रूढ़िवादी  विचारों  से  भावनाएं  पैदा  होती  है  भावनाएं  मावुक्रता  से  पेदा  होती  है  और  भावुकता
 अज्ञानवश  होती  है  -  इन  बातों  से  यह  सब  दूर  जब  वे  वास्तविक  रूप  में  लोकतान्त्रिक
 संस्थाओं  में  माग  लेंगी  तो  उनके  विकास  के  मार्ग  खुलेंगे  और  निश्चय  ही  प्रगति  होगी  ।

 इससे  किसानों  को  काफी  सहायता  मिलेगी  ।  लेकिन  इसे  कमी  मी  किसानों  का  विधेयक
 नहीं  कहा  जाना  चाहिए  क्योंकि  किसान  गांवों  में  हैं  और  वे  बहुत-सी  बातों  से  बंचित  रहते  हैं  ।  वह
 सूखे  व  बाढ़  के  कारण  अपना  जीवन  निर्वाह  करने  में  कभी  समर्थ  नहीं  रहे  हर  वह  शहरों  से
 अपनी  जरूरत  की  चीजें  खरीदने  और  अपनी  चोज  बेचने  के  लिए  जाते  थे  |  उन्हें  विनौलियों  और
 दलालों  द्वारा  घोखा  दिया  जाता  अब  वे  अपने  पशु  शिक्षा  संस्थान  दैंक
 भादि  का  खुद  निर्माण  कर  अपना  साम्राज्य  कायम  करेंगे  और  वे  स्वय  वन  रोषण  और  वन  संरक्षण  के
 कार्य  क्रम  तैयार  कर  सकते  है  क्योंकि  वह  अपने  यांवों  की  प्रमति  में  असझी  भागीदार  इच्च  -
 संस्था  द्वारा  इन  सब  चीजों  को  गांवों  में  लाने  से इनका  काफी  स्रमय  कथ  जायेया  ओर  उनके  चहुंगुली
 विकास  के  लिए  किसातों  के  भाष्यय  से  रूट  हकनीढ़ी  कटिनाहयों  को  घुसक्षार८  जायवेवा  अन्यथा  इनके  .
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 लिए  किसी  को  भी  सम्पक  करना  बहुत  कठिन  होता  था  ।  गांवों  में  एक  चपरासी  भी  एक  बड़े  मूस्वामी
 पर  तानाशाही  कर  सकता  क्योंकि  वह  कुछ  अधिक  नहीं  जानता  ।  लेकिन  इस  संस्था  में  वह  कार्यों
 में  एक  व्यवहारिक  हिस्सेदार  बन  जाता  है  और  बढ़  जान  जायेगा  कि  केन्द्र  द्वारा  कितनी  राष्षि  दी  गई

 है  और  प्राथामिक  ॥  के  आधार  पर  कार्यक्रमों  के  लिए  कितना  खर्च  किया  जाना  अन्यथा  पहले
 कोई  इन्जीनियर  योजनाएं  बनाया  करता  था  और  मार्च  महीने  के  अन्त  में  थोड़ा  खर्च  किया  करते  थे

 जहाँ  सड़कें  होती  थी  वहां  थोड़ी  मिट्टी  डाल  कर  सड़क  की  मरम्मत  कर  दी  जाती  थी  ।  उसके  बाद
 रिका्ड  में  यह  जिख  दिया  जाता  था  कि  भारी  वर्षा  से  रब  कुछ  बह  गया  अब  तक  इस  प्रकार  का
 विकास  हुआ  करता  अब  ऐसी  बात  नहीं  होगी  ।  अतः  इससे  इस  देश  के  किसान  को  निश्चय  ही
 सहायता  मिलेगी  क्योंकि  गांवों  में  उनका  बहुमत  है  ।

 राजनीतिक  मंस्थाएं  हमेशा  सामाजिक  न्याय  के  समर्थक  रहे  हैं  और  सामाजिक  न्याय  ये  संस्थाएं
 करेंगी  क्योंकि  हसमें  अनुसूचित  जातियों  और  अनुसूचित  जनजातियों  के लिए  आरक्षण  अनिवार्य  किया
 गया  है  ।  अब  तक  दिनों  उन्हें  गांवों  के परिसर  ऐ  बाहर  रखा  जाता  था  और  वे  अधिकारियों  व  चुने
 हुए  प्रतिनिधियों  के  दया  के  पात्र  होते  हैं  अब  वे  इन  संस्थाओं  में  हिस्सा  ले  सकते  है  और  कह  सकते  हैं
 कि  यह  हभारा  हिस्सा  है  और  यह  हमें  मिलना  चाहिए  |  यह  एक  एं  तिहासिक  विधेयक  है  और  इसमें

 कुछ  कमियां  हो  सकती  है  ।  लेकिन  इसमें  संशोधन  किया  जा  सकता  है  जो  कि  अधिक  महत्वपर्ण  नहीं

 है  ।  इस  विधेयक  की  अवधारण  बहुत  अच्छी  है--यह्  क्रान्तिकारी  है  मैं  इस  विधेयक  का  समर्थन
 करता  हूं  ।

 ]

 को  राम  श्रेष्ठ  खिरहर  :  उपाध्यक्ष  आज  सदन  में  और
 संविधान  सशोधन  बिल  पर  जो  चर्चा  हो  रही  है  उसका  मैं  हृदय  से  स्वागत  और  समर्थन  करता

 इस  विल  के  द्वारा  हमारे  प्रधान  मन्त्री  श्री  राजीव  गांधी  ने  एक  बार  पुनः  समाजवाद  की  जड़ों  को

 मजबूत  करने  की  दिशा  में  ग्रमीण  पंचायत  राज  को  और  नगर  पालिका  को  पुनगंठित  करने  एवम्
 पुनर्जीवित  करने  की  कोशिश  की  कांग्रेस  दल  या  कांग्रंस  सरकार  के  इतिहास  का  हम  अवलोकन
 करें  तो  उसके  पूर्व  इतिहास  में  हम  पायेंगे  कि  जमींदारी  प्रथा  के  प्रिवीप्स  को  समाप्त  करने

 एवम्  बंघु  भा  मजदूरी  को  खत्म  करने  जेंसे  सारे  काम  इस  सरकार  ने  करने  के  लिए  ठोस  कदम  उठाये

 हैं  ।  जिससे  समाजवाद  की  दिशा  में  अग्रसर  होते  हुए  यह  दल  और  सरकार  साबित  होती  लेकिन
 इस  बिल  के  द्वारा  कुछ  नई  बातों  को  लाने  की  चेष्टा  की  गई  यह  बात  ठीक  है  कि  ग्राम  पंचायत
 का  गठन  या  ग्राम  पचायत  गांवों  में  पहले  मी  काम  कर  रही  थी  ।  हम।रे  बिहार  में  और  देश  के  दूपरे
 राज्यों  में  भी  यह  थी  ।  लकिन  हमारे  यहां  वह  मृत  ग्राम  पचायत  के  जिम्मे  कोई  घन  नहीं

 विकास  का  कोई  काये  नहीं  साथ  ही  उम्तवे  जीवन  की  कोई  अवधि  नहीं  थी  |  जब  राज्य
 सरकार  चाहे  चनाथ  कराये  या  न  यह  उसकी  मर्जी  पर  निमंर  करता  था  । आज  इस  सशोघन
 से  ग्राम  पंचायत  को  पुनर्जीवित  या  पुनर्गेंठित  करने  की  दिशा  में  कदम  उठाया  गया  है  इसमें  कुछ  नई

 की  ओर  इशारा  हुआ  जंसे  इस  बिल  के  द्वारा  हम  प्रंचायतों  के  गठन  की  अतधि  को  भुकर॑र
 कर  रहे  हैं  और  चुनाव  आयोग  को  अधिकार  होगा  कि  वह  पंचायतों  का  गठन  करे  जंसे  लोक  समा
 और  विज्ञान  समाओं  के  चुमांयों  का  करता  यह  एक  नया  कदम  दूसरा  नया  कदम  अनुसूचित
 जाति  और  जन  महिलाओं  को  जो  आरक्षण  ग्राम  स्तर  तक  इस  यूनिट  में  देन  की  बात  कही  गई
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 है  यह  अपने  आप  में  एक  नबा  कदम  सराहनीय  कदम  इसका  सबंत्र  स्त्रामत  है  ।  दूसरी  बात  मैं
 कहना  चाहू गत  आज  हमारे  विसेध  पक्ष  के  स्रथियों  ने  एक  मुह  को  लेकर  एक  सस्ती  लोक  फ्ियत्धा  का
 जो  परिचय  दिया  मैं  ग्रामीण  इलाके  से  अप्र्तः  मैंने  अपने  क्षेत्र  का  अमण  किया  और  यह  देखा
 कि  निश्चित  रूप  से  हम  जो  ग्राम  पच्ययतों  और  नगर  पालिकाओं  की  दिशा  में  काम  करने  जा  रहे
 हैं  इसका  बहुल  बड़ा  स्वामत  जन-साघारण  में  हो  रहा  जन-साधारण  में  यह  आशा  बंघी  है  कि  क्रम
 पंचायत  अब  त्ञाम  मात्र  की  नहीं  होगी  इसकी  अपनी  राक्षि  होगी  और  गांव  के  विकास  कम  कार्य  कसंक
 की  सभाओं  द्वारा  तय  किया  जायेगा  |  यह  ऐतिहासिक  बिल  इस  समय  की  सबसे  बड़ी  उपलब्धि
 जो  ग्राम  के  इलाके  बहुत  उपेक्षित  उनके  लोगों  की  भागीदारी  देश  के  विकास  में  या  अपने  विकाद्ध
 में  नहीं  उव  लोगों  को  जो  यह  अधिकार  दिया  गया  है  इससे  काफी  आशान्वित  वे  लोग  हुए  हैं  और
 निश्चित  रूप  में  सम्प्रजवाद  की  दिक्षा  में  यह  एक  बहुत  बडा  कदम  उसकी  नींव  को  मज  बूत  करने
 की  दिद्या  में  प्रधान  मन्त्री  ने  बहुत  बड़ा  कदम  छठाया  सोचने  की  बात  यह  है  कि  क्या  यह  परम

 को  और  नगर  पालिकाओं  को  पुनगंठित  करने  की  बात  जो  हम  कर  रहे  हैं  ये  उस  संस्थावन
 तक  जा  लगता  है  सारे  समाज  को  और  सारे  राजनीतिक  दलों  को  और  जो  आम  बा्शिद  हैं
 उनको  इसकी  मजबूती  में  हाथ  बंटाना  चाहिए  ।  वहीं  पर  यह  भ्रम  पैदा  होता  है  कि  आज  हमारे  विपक्ष
 के  साथी  तरह  की  करामात  कर  रहे  उन्होंने  कार्य  करने  का  जो  ढंग  अपनाया  उससे  लगता
 है  कि  विपक्ष  हमारे  इन  बिलों  के  क्रियान्वयन  में  किसी  न  किसी  तरह  रोड़ा  अटकाने  का  काम
 ग्रम  पंचायत  या  नगर  पालिकाओ  के  पूर्ण  रूप  से  गठित  होने  में  बाघक  सिद्ध  इस  स्थिति  दे
 बचन  के  लिए  आवश्यक  है  कि  के  द्वारा  और  हम  लोगों  की  तरफ  से  अ!म  जनता  में  सही
 बातों  का  प्रचार-प्रसार  किया  जाये  |  उन्हें  महू  बताया  जायें  कि आप  लोग  जिस  तरह  से  अपने
 निधि  चुनकर  लोक  सभा  या  पालियामैंट  में  मेजते  वे  यहां  आकर  अपनी  किस  मंशा  का  प्रदर्शन  करते
 हैं  ।  ग्राम  पचायत  और  नगर  पालिका  से  ससम्बन्धित  बिलों  में  जिस  तरह  के  प्रावधान  इन  दोनों
 बिलों  में  जो  व्यत्रस्थाएं  की  गयी  उनसे  ग्रामीण  क्षेत्रों  और  नयर  क्षाहरी  क्षेत्रों  कम  तो
 विकास  होगा  दोनों  युनिटस  अलग-अलम  काम  मगर  साथ-साथ  दोनों  के  बं।च  समन्वय  के

 को  आडितशन  के  एक  कमेटी  बनायी  जायेगी  ।  यह  मी  अपने  आप  में  एक  नए  कदम

 एसा  करन  का  फल  यह  निकलेगा  कि  शहरों  में  जो  कुछ  हो  रहा  उससे  गांव  वाले  अवगत  होंगे  और
 ग्रत्म  प्ायतों  में  क्या  नहीं  हो  रहा  शहरी  क्षेत्र  के लोगों  को उसकी  जानकारी  मिलती  रहेगी  '  यह
 व्यवस्थ्य  एक  दूसरे  की  पूरक  या  सप्लीमैंटरी  है  जिससे  दोनों  के  विकास  में  तेजी  आयेगी  और  देश  तीद्
 गति  से  विकास  पथ  पर  अग्रसर  होभा  ।

 इन  शब्दों  के  साथ  माननीय  प्रधानमन्त्री  जी  द्वारा  प्रस्तुत  दोनों  संविधान  संदोषन  विधेयकों  का
 मैं  हृदय  से  स्वागत  करता  समर्थन  करता  हू  ।

 श्री  भरत  सिह  :  उपाध्यक्ष  पालियामैट  में  संविधान  के  चौंसठबें  और
 पैंमठवें  संशोधन  विधेयकों  पर  चर्चा  हो  रही  इसका  सारा  श्रेय  पंचायतों  को  जाता  हमारे  यहां
 तो  पहले  से  ही  पंचायतें  चुनीं  हुई  हैं  लेकिन  उन्हें  किसी  तरह  की  अब  तक  पावर  नहीं  थी  *  पंचायती
 राख  दिल  और  नगर  पालिकाओं  से  सम्बधित्त  बिल  की  आज  सारे  भारत  में  चर्चा  है  ओर  सारे  देश  के
 लोन  हमोरे  प्रणान  श्री  राजीव  गाँधी  कों  धन्यवाद  दे  रहे  हैं  कि  उन्होंने  गांवों  क ेविकास  की
 ओर  ध्यात्र  अब  गांवों  की  सुनवाई  ज्यादा  होने  लगेगी  ।  आप  जानते  हैं  कि  पहले  पंचायतें
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 पैसठवां  विधेयक

 ५ननन3नन+-+ननमम-म-म  करा  ता  ््  न  न  ता

 ही  नाकारा  हुआ  करती  उनकी  सरकारे  में  कहीं  कोई  सुनवाई  नहीं  होती  यदि  ग्राम  समा  की

 जमीन  पर  कोई  जबर्देस्ती  कब्जा  कर  लेता  था  तो  ग्राम  पंचायत  की  ओर  से  पुलिस  से  रिक्वेस्ट  करने

 पर  भी  पुलिस  उस  कब्जे  को  हटाने  नहीं  जाती  थी  बल्कि  उल्टे  शिकायत  करने  वाले  को  डांट  मारती

 थी  और  इम  तरह  ग्राम  समाज  की  जमीनों  पर  नाजायज  कब्जे  बढ़ते  ही  चले  जा  रहे  थे  । आज  इन

 संविधान  संशोधन  विदध्ेयकों  के  द्वारा  हम  ग्राम  पंचायतों  को  अनेक  अधिकार  देने  जा  रहे  अब  उनके

 पास  पूरी  पावसं  होंगी  पुलिस  का  उन्हें  संरक्षण  प्राप्त  होगा  पुलिस  के  कर्मचारी  बाकायदा

 राइज्ड  कब्जे  को  हटाने  जायेंगे  और  ग्राम  समाज  की  भूमि  भी  सुरक्षित  रहेगी  ।  अब  गांवों  का  विकास

 प्राम  पंचायतों  के  द्वारा  किया  जायेगा  जैसे  गलियों  को  बनाने  का  गंदे  पानी  की  निकासी  का

 पेयजल  की  व्यवस्था  करना  ।  इसके  अतिरिक्त  पंचायतों  को  अनेक  सहूलियरतें  भी  मिलने

 अब  ग्राम  सभा  के  चुने  हुए  नुमाइन्दे  विभिन्न  कामों  के  खुद  इस्टीमेंट  बनाया  करेंगे  और  सरकारी

 अधिकारी  उन्हीं  के  पास  जायेंगे  ।  पहले  वे  एस्टीमेट  बनकर  शहरों  में  आते  अधिकारियों  के  पास

 आते  ये  ।  अब  स्थिति  बदल  जायेगी  ।  पहले  जिस  काम  को  होने  में  6  महीने  लग  जाते  अब  वही
 काम  6  दिन  या  15  दिन  में  हो  जिससे  गांव  वालों  को  काफी  आराम  पहुंचेगा  '  षंत्रायती

 राज  बिल  में  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर  साहब  ने  महिलाओं  के  लिये  30  परसेंट  सीटें  रिजव  करने  की
 व्यवस्था  की  है  और  कुछ  प्रतिशत  स्थान  अनुसूचित  जातियों  और  जनजातियों  के  लोगों  के  लिये  भी
 रिजवं  किये  गये  हैं  ।  में  समझता  हू  कि  इससे  उन  गरीब  लोगों  की  भी  अब  सुनवाई  होने  उन
 लोगों  के  नुमाइन्दे  मी  चुनकर  ग्राम  सभाओं  में  पंच  बनेंगे  और  वे  अपनी  हिफाजत  खुद  करने
 में  समर्थ  होंगे  ।  मैं  समझता  हूं  कि  इससे  गांवों  का  तेजी  से  विकास  हो  पायेगा  ।  सबसे  बड़ा  लाभ  इन
 बिलों  के  जरिये  यह  हुआ  है  कि  म्युनििषैलिटीज  की  तरफ  से  या  दूसरे  महकमों  की  तरफ  से  पहले  जो
 सामान  गांवों  में  लगता  जैसे  किसी  गांव  में  इं'ट  लगानी  और  हमारे  यहां  पीली  ईटे  लगायी
 जाती  लेकिन  जिस  वक्त  गांव  पंचायत  के  प्रधानें  और  ग्राम  समा  के  मैम्बर  उस  पर  अपनी  तरफ
 से  अपना  अच्छा  माल  लगाए  गे  और  वह  सारा  का  सारा  पैसा  जितना  सरकार  की  तरफ  से

 वह  गांव  में  उसमें  बीच  का  जो  आधे  पैसे  को  ले  लेता  वह  अब  नहीं  होगा  और
 सारा  णैसा  गांव  में  लगेगा  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  और  चाहता  हु  रपालिका  में  भी  गरीब  लोग  रहते

 हैं  जैसे  जे-जे  कालौनी  पास  छुदा  कालौनियां  उनमें  मी  गरीब  लोग  रहते  हैं  और  वे
 काओं  के  जिम्मे  होती  हैं  ।  उनमें  मी  एं  सा  ही  होना  चाहिए  और  उनको  भी  अपने  प'च  बनाने  का  हक
 हासिल  होना  चाहिए  जिससे  वें  गरीब  लोग  भी  अपने  पानी  बिजली  का  और  बारात  घर  का
 इन्तजाम  कर  सके  और  ये  सुविधाएं  भी  उन  लोगों  तक  हर  तरह  की  सहूलियत  उनको  देनी
 चाहिए  ।  आज  वे  लोग  समझ  रहे  हैं  कि  हमारी  सरकार  ने  हमारी  तरफ  ध्यान  दिया  है  और  अब  हम
 इसमें  ज्यादा  से  ज्यादा  तरक्की  करेंगे  ।

 उपाध्यक्ष  मैं  एक  बात  और  कहू  गा--जिस  तरह  से  पचायतों  हे  चुनाव  होते  प्राम
 सभा  उनका  चुनाव  करती  है  भर  जो  ग्राम  सभाओं  के  अच्छे  Ts  होते  हैं  वे अपना  एक  पंत्त  चुनते  हैँ
 और  वे  आपस  में  देठकर  बहस  करते  हैं  और  बात  करते  उसके  बहुत  अच्छे  नढ्ीजे  भिकलते  हैं  ।  यह

 जीन  हा  5४०
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 विधेयक

 महात्मा  गांधी  जी  और  पं०  जवाहर  लाल  नेहरू  का  स्वप्न  थਂ  जिसको  आज  हमारे  प्रधान  मन्त्री  पूरा
 करने  जा  रहे  हैं  ।  इसमें  हम  यही  समझते  हैं  कि  ये  हमारे  सामने  पूरा  अपोजीक्षन  गायब  इन्होंने
 इसी  बात  के  लिए  इस्तं.फा  दिया  है  जिससे  इस  तरह  के  विधेयकों  से  सरकार  पब्लिक  को  फायदा  ने
 पहुंचा  सके  ।  किन  इससे  गरीब  लोगों  को  फायदा  होगा  आम  पब्लिक  को  फायदा
 झोंपड़ी  वालों  को  फायदा  अनौधोराइज्ड  कालौनी  वालों  को  फायदा  होगा  गांव  के  लोगों  का
 विकास  गांव  अच्छी  तरह  से  विकसित  होंगे  ।  जो  छोटी  आबादी  के  गाँव  हैं  उनमें  वहुत  कम  पैसा

 जो  शहरी  कस्बे  उनमें  ज्यादा  से  ज्यादा  पैसा  गांक  की  प॑चायत  लगाएगी  ।  अभी  मेरे  इलाके
 में

 मैं  खद  गया  था  और  गांव  के  प्रधानों  को  तकरीबन  किसी  को  60  हजार  और  किसी  को  80  हजार
 रुपए  पहली  किस्त  के  रूए  में  मिले  हैं  और  उसमें  25  प'चायतें  रह  गई  सोलह  सौ  पंचायतों  में  से
 रिफे  25  पचायतें  रह  गई  हैं  ।  उन  पंचायतों  को  भी  पैसे  दें  जिससे  वे  अपनी  प'चायत  के  गांव  में
 अच्छा  काम  करके  दिखला  सके  और  गाँव  के  लोगों  को  अच्छी  सहूलियतें  प्राईमरी  स्कूल  के
 लिए  सफाई  के  लिए  हर  तरह  से  प्रधान  अपने  गांव  के  विकास  के  लिए  कारये  करेगा  ।  इसमें  गांव  वालों
 को  बहुत  सहलियत  होगी  ।

 ]

 भ्रो०  सिजिनलंग  कामसन  :  उपाध्यक्ष  मैं  इन  दो  विधेयकों-64वाँ
 तथा  संविधान  सशोधन  .  विघेयकों  का  तहेदिल  से  स्वागत  करता  हूं  जिन्हें  आमतौर  पर
 यती  राज  विधेयक  तथा  नगरपालिका  विधेयक  कहा  जाता  इन  विछेयकों  हें  अनुसूचित  जातियों
 तथा  जनजातियों  के  लिए  महिलाओं  के  लिए  30%  आरक्षण  तथा  लोकतांत्रिक
 विकेन्द्र  करण  के  लिए  विदोष  प्रावधान  जिनका  अर्थ  है  कि  शक्ति  लोगों  को  दी  गई  है  तथा  स्थानीय
 मामलों  के  लिए  स्थानीय  कराघान  के  सिद्धान्त  पर  कर  लगाने  की  शक्ति  सहित  विशेष  वित्तीय  शक्ति

 दी  गई  है  तथा  सबसे  बड़ी  बात  यह  है  कि  संवेधानिक  सुरक्षोपायों  का  प्रावधान  किया  गया  है  ।
 मैं  समझता  हूं  कि  इन  उपायों  के  कारण  ये  विधेयक  यथासम्भव  सर्वोत्तम  हैं  जिनकी  हम  किसी

 तांत्रिक  समाज  में  कल्पना  कर  सकते  हैं  ।

 1984  में  चुनाव  के  बाद  राजीव  गांधी  कै  प्रधान  मन््त्री  बनने  के  बाद  से  उन्होंने  प्रथम

 ऐतिहासिक  विधेयक  अर्थात  दलबदल  विरोधी  विछेयक  प्रस्तुत  किया  जिसने  भारत  के  संवैधानिक

 हास  पर  एक  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  छाप  छोड़ी  है  जिसका  यह  मतलब  है  कि  इसने  निर्वात्रित

 निधियों  के  राजनैतिक  व्यवहार  का  मार्गनिदेशन  किया  यह  इस  आठवीं  लोक  सभा के  प्रारम्भ  में

 हुआ  था  !  अब  इस  लोक  समा  के  अन्तिम  सत्र  में  हमारे  सम्मुख  एक  और  विधेयक  है  जो  कि  भारत  के

 लोकतांत्रिक  इतिहास  में  अत्यधिक  महत्वपूर्ण  घटना  है  ।

 जैसा  कि  अनेक  सदस्यों  ने  कहा  इसने  लोगों  को  शक्ति  दी  वास्तव  में  यह  महात्मा
 गांधी  के  शाम  स्वराज  के  द्वारा  राम  राज्य  की  संकल्पना  को  मूत्तरूप  देना  मैं  समझता  हूं  कि

 यदि  कोई  इस  संकल्पसा  को  मूर्तरूप  देने  के लिए  उत्तरदायी  है  तो  वह  राजीव
 जी  हम  वास्तव  में

 उनका  धन्यवाद  करते  हैं  ओर  उन्हें  बधाई  देते  इसके  छाथ  हो  सम्बन्धित  जो  इन  ़
 यकों  को  लाए  हमारी  बधाई  के  पात्र

 .  ।
 ब्छा
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 ठवा  सशौघन  )  विधेयक

 इन  अच्छी  कातों  के  कम  से  कम  बिपक्क्की  सत्स््यों  का  चले  जाना  वास्तक  में  खेक्पूर्ण
 है  +  विप  क्री  सदस्यों  के  पास  यहां  से  क्रम  जाने  के  सिवाय  दूसरा  विकल्प  नहीं  था  क्योंकि  यदि  के  इसी
 सभा  में  इन  विधेयकों  का  सामना  करते  तो  वे  जनता  की  नमरों  में  अत्यधिक  खराब  स्थिति  में  होते  ।
 इसलिए  उन्हें  इन  बिशेयकों  का  समर्थन  करने  से  दूर  भाम  जाना  पड़ा  ।  यदि  इन  विधेयकों  का  इस
 सभा  मा  राज्य  सश्या  द्वारा  पारित  नहीं  की  किया  गयय  तो  भी  लोग  उनको  हराएंये  जिन्होंने  इन
 यकों  का  विरोध  किया  इसलिए  स्वयं  को  बचाने  के  लिए  उन्हें  इस्तीफे  देने  पड़  ।  वे  इस  सभा  से

 बाहर  भी  इन  विधेयकों  का  विरोध  नहीं  कर  सकते  ।  यदि  वे  विरोध  करेंगे  तो  लोग  उन्हें  आयामी

 चुनावों  में  अन्छा  सबक  सिखायेंगे  ।  ये  विधेयक  इस  समय  निश्चित  रूप  से  विपक्ष  को  समाप्त  कर  रहे
 हैं  ।  बे  इससे  बच  नहीं  सकते  ।  इसलिए  मैं  इन  विधेयकों  को  विपक्ष  को  समाप्त  करने  वाले  विधेयक

 कहना  चाहूंगा  ।  यदि  वे  इस  भुह  पर  सत्ताधारी  पार्टी  का  समर्थन  करें  तमी  किसी  तरह  वे  अ'गामी
 लोक  समा  में  थोड़े  से  स्थान  प्राप्त  कर  सकंगे  लेकिन  यदि  वे  विरोध  जेसा  कि  आज  कर  रहे

 तो  निश्चित  रूप  से  दे  आगामी  चुनाबों  में  हार  जाएंगे  ।  फिर  हमें  यह  कहते  हुए  खेद  है  कि
 उनकी  दयनीय  दशा  के  ब  वजूद  हम  उनकी  सहायता  झदीं  कर  सकते  क्योंकि  एक  निर्वाज्षित  प्रतिनिधि

 होते  हुए  कोई  भी  ईस  प्रकार  से  नहीं  भाग  यह  तो  एक  प्रकार  से  उन  मतदाताओं  का
 अपमान  है  जिन्होंते  उनको  चुना  इन  निर्वाचित  सदस्थों  के  लिਂ  भी  यह  गैर  जिम्मेदाराना
 तरीका  है  ।

 इन  थिछोयकों  में  अनेक  अच्छी  बातें  हैं  फिर  भी  मैं  आपके  माध्यम  से  गृह  मन्त्रालय
 को  कुछ  मुह  याद  दिलाना  चाहता  हालांकि  ये  विधेयक  से  थोड़ा  हट  कर  हैं  लेकिन  ये  इनसे  जुड़े
 हुए  मैं  समझता  हूं  कि  पूर्बोत्तर  पहाड़ी  क्षेत्रों  में पच्चायतों  के  मणिपुर  के  पहाड़ी  जिलों  के

 लिए  छठी  अनुसूर्चਂ  का  विस्तार  न  करने  के  करण  यह  एफ  अपूण  विधेयक  है  मैं  इस  विधेयक  का
 विरोध  नहीं  कर  लेकिन  मैं  3  प्रत्यक्ष  रूप  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  मणिपु  जहां  पर  जिला
 परिषदें  वहां  कोई  पचरायत  नहीं  है  और  नगरपालिका  भी  नहीं  जिस  प्रकार  यह  विधेयक  सभी
 पंचायतों  के  लिए  व्यवस्था  कर  रहा  है  उसी  प्रकार  संविधान  की  छठी  अनुसूची  के  अन्तग्रंत  ये  सभी

 पहाड़ी  जिला  परिषदें  कार्य  जैसे  ही  ये  विधयक  पारित  सारा  देश  या  तो  ग्रामीण  निकायों
 के  अन्तगंत  आ  जाएया  जिन्हें  पंचायतों  कहते  हैं  अथवा  शहूरी  निकायों  के  अन्तगंत  जिन्हें
 पालिका  अथवा  महानगर  परिषद  या  लघु  नगर  समितियां  कहते  यह  सारे  देश  पर  लागू  होगा  ।

 कवल  मणिपुर  के  छ  पहाड़ी  जिले  बच  जाएगे  ।  येन  तो  पचायतों  क॑  अन्तगंत  हैं  और  न  ही  *  हर्र
 निकायों  अथवा  छठी  अनुसूची  के  अन्तगंत  ये  स्थानीय  निकायों  को  कोई  शक्ति  दिए  बगर  हो  रह
 जाएंगे  और  लोहतन्त्र  की  कोई  शॉक्त  भी  नहीं  होगी  जिसकी  भारत  क  लोकतांत्रिक  इतिहास  में  अपेक्षा
 करना  सबसे  अर्भ:ष्ट  है  ।

 ल्््न

 मुझे  आपको  यह  बताते  हुए  बहुत  अफसोस  है  कि  मैं  मणिपुर  के  पहाड़ी  जिले  का  प्रतिनिधि

 हूं  जहां  पर  न  तो  आपकी  पचायतें  होंगी  और  न  ही  शहरी  निकाय  और  छठी  अनुसूची  होगी  और  लोग

 इकसे  वंचित  रह  जाएं  देश  की  लोकतांबिक  प्रक्रिया  में  उनकी  कोई  भागीदारी  नहीों  होगी  ।  मैं  व

 मन्दालय  तथा  प्रधान  मन््त्री  से  प्ुंखे  ही  अनुरोध  कर  चुका  मैं  पुनः  अनुरोध  करता  हू ਂकि  इस
 सच  में  एक  और  विधेयक  प्रस्तुत  किया  जाए  जिसमें  भारंतीय  संविधान  की  अनुसूर्ची  को  मणिपुर
 के  पहाड़ी  जिलों  में  लागू  किया  मैं  समझता  हू  कि  कंवल  तमी  लीकतांतरिक  विकेरद्रीकरण

 दा
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 की  धारणा  पृर्ण  होगी  ।  रह  भरा  आअ  नुर  है  ॥  आप  क्रपया  इस  सम्बन्ध  में  गह  मन्त्रालय  तथा

 मंन्त्री  को  याद
 दिलाएਂ  ।

 हि

 वी  जज्ञाल  जी  उ्त  अ  >>  ं  जप  रे
 श्री

 न  पुजारी  सहित  अनेक  सदस्यों  ने  संविधान  के  मौलिक  स्वरूप  का  उल्लेख  किया विन  जी  मैं  इन  भुद्दों  पर  चर्चा  नहीं  करना  यह  अवधारणात्मक  अधिक  है  और  इस  बिधेयक
 से  अधिक  सम्बन्धित  नहीं  लेकिन  विपक्ष  से  एक  जिनका  नाम  श्री  शाहब॒हीन  कह  रहे
 थे  कि  यह  विधयक  संविधान  के  मोलिक  स्वरूप  को  प्रभावित  अब  मेरा  कथन  यह  मेरे
 विचार  से  दो  पहल  एक  तो  यह  है  कि  क्या  यह  वास्तव  में  मौलिक  स्वरूप  को  प्रभावित  करेगा
 और  दूसरा  ण्ह  कि  क्या  वास्तव  में  मोलिक  स्वरूप  है  या  यह  अत्यन्त  महत्वपूर्ण  मुद्दा
 है  जिस  पर  मैं  आपके  माध्यम  से  मन्त्रालय  का  ध्यान  आकर्षित  करना  चाहता  हूं  क्योंकि  यह
 उच्चतम  न्यायालय  की  अवधारणात्मक  नीति  है  जिसे  मैं  इस  सम्मानित  सभा  के  सदस्य  के  रूप  में
 स्वीकार  करना  पसन्द  नहीं  करता  ।

 मैं  सं  झंता  हु  कि  जहां  तक  इस  विधेयक  का  सम्बन्ध  यह  मौलिक  स्वरूप  को  श्रभावित
 नही  करंतो  +योंकि  यह  जंसा  कि  उहूश्यों  तथा  कारणों  के  कथन  में  कहा  गया  है  मारतीय

 वधान  के  निदेशक  सिद्धांतों  के  तहत  अनुच्छेद  40  का  विस्तार  यदि  आप  मारतीय  संविधान  के
 निदेशक  सिद्धांतों  को  मौलिक  स्वरूप  के  रूप  मौलिक  विशेषता  क॑  रूप  में  स्वीकार  करते  हैं  तो
 निंश्चित  रूपे  से  यह  विधेयक  उस  स्वरूप  का  एक  भाग  यह  विधेयक  इससे  दूर  नहीं  ले  जाता  ।
 यह  तो  निर्देशक  भिद्धान्तों  का  विस्तार  करता  व्याख्या  करता  है  तथा  इन्हें  और  अधिक  प्रभावी
 बनाता  इस  विधेयक  द्वारा  मौलिक  स्वरूप  को  प्रमावित  करने  का  कोई  प्रहन

 नहीं  हे  ।

 सरा  पहलू  यह  बताना  चाहता  हू  कि  भारतीय  संविधान  की  छठी  अनुसूची  को  स्वयं
 संविधान  के  निर्माताओं  ने  तंयार  किया  मौजूदा  विधेयक  में  भी  यही  करने  का  प्रस्ताब

 fia  यों  को  और  अधिक  हाक्तियां  देने  का  प्रस्ताव  पहाड़ी  क्षेत्रों  मे ंजिला  परिषद  घाटी
 क्षेत्रों  में  पंचायंत  के  समकक्ष  ही  हैं॥  कंवल  नाम  में  अन्तर  संतरिधान  बनाते  संविधान  के
 निर्माताओं  ने  अनेकों  घन्टे  और  अनेकों  दिन  लगाकर  विस्तार  पूर्वक  चर्चा  की  और  इस  निष्कृष्ठ  पर
 पहुंचो  कि  शक्तियां  जनता  को  दी  जानी  इसीलिए  उन्होंने  संविधान  में  छठी  अनुसूची  के

 शामिल  किया  वर्तमान  विधेयक  के  द्वारा  हम  भ्यारहवीं  ओर  बारहवीं  अनुसूची  जोड़  रहे  इस
 विधेयक  का  स्वेरूंप  छठी  अनूसूची  का  जैसा  है  ।  यदि  छठी  अनुसूची  आधारमूत  ढांचे  के  विरुद्ध  नहीं
 तो  यह  विधेयक  किस  प्रकार  आधारमूत  ढांचे  के  विरुद्ध  हो  सकता  इसमें  मतभेद  यह
 स्वीकायं  नहों

 जिस  अन्तिम  मुंह  की  ओर  मैं  मन््त्रालय  का  ध्यान  याहता  हू  वह  यह  इस
 विवाद  को  उच्चतम  न्यायालय  के  आधारमूत  ढांचे  पर  चर्चा  करत  का  सुभवसर  माना  जाना  चाहिए  ।
 मैं  यह  अच्छा  नही  मानता  हूं  !  यह  मेरी  राय  भारत  का  उच्चतम  न्यायालय  कोई  वैचारिक
 सिद्धान्त  बना  रहा  है  जो  हमारे  संविधान  के  अनुकूल  नही  वे  अमरीकी  उच्चतम  न्यायालय  की
 पद्धति  अपना  रहे  निश्चय  ही  संविधान  के  निर्माता  ने  पहले  इस  सम्बन्ध  में  चर्चा  की  थी  कि  क्या
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 हमें  भारतीय  उच्चतम  न्यायालय  को  अमरीकी  उच्चतम  न्यायालय  की  ज॑ंसी  शवित  देनी  चाहिए  ।
 प्रक्रिया  के  वाक्यांश  समाविष्ट  करने  के  लिए  प्रस्तावित  किया  गया  कित  फिर

 कार  किया  गया  ।  उन्होंते  विस्तारपूर्वक  चर्चा  की  और  अन्त  में  हमारे  संविधान  के  निर्माता  इस  निष्कर्ष
 पर  पहुंच  गए  कि  भारतीय  उच्चतम  न्यायालय  को  की  प्रक्रिया  द्वाराਂ  कार्य  करना  चाहिए  ।

 उन  पर  किसी  कानून  के  द्वारा  सीमा  लगाई  गई  ।  कितु  हमारा  उच्चतम  न्यायालय  सदा  संसद
 की  शतित  में  रुकावर्ट  डालता  भारत  में  संसद  सर्वोपरि  है  ।  यदि  संसद  कोई  निर्णय  लेता  है  तो
 उच्चतम  न्यायालय  को  कोई  रुकावट  नहीं  डालनी  उच्चतम  भारत  में  प्रत्येक
 सामाजिक  कानून  में  अड़चन  और  रुकावट  बन  कर  सामने  होता  उदाहरण  के  तौर  पर  इसने
 बेंकों  के  राष्ट्रीयकरण  में  बाघा  डाल  गॉकलनाथ  मामले  में  भी  उन्होंत  निएक्य  किया  कि  मूलमूत
 अधिकारों  में  संशोधन  नही  किया  जाना  चाहिए  |  कितु  हमने  किसी  प्रकार  से  यह्  और
 संशोधन  बदल  दिया  केशवानन्द  भारती  क॑  मामले  में  भी  उन्होंने  कहा  कि  इसमें  संविधान  के

 कुछ  मूलमूत  ढांचो  थे  ।  कितु  उन्होंने  यह  नहीं  कहा  कि  ऐसे  विशेष  अनुच्छेद  कौन-कौन  से  जिन्हें
 मूलमृत  ढांचा  मान  लिया  एंसा  कुछ  भी  नरीਂ  आधारमूृत  ढांचा  केवल  उनकी  कल्पना  में

 जब  कभी  भी  संसद  से  कानून  आते  हैं  तो  वे  उस  कानून  पर  विचार  विमश  करते  हैं  और
 इपको  रोकना  चाहते  वे  संसद  से  शक्ति  हथियाता  चाहते  हैं  जो  लोकतन्त्र  के
 घिलाफ  है  ।

 अतः  मैं  आपके  माध्यम  से  सदन  का  ध्यात  इत  बात  की  ओर  दिलाना  चरहता  हू  कि
 जब  कल  नेता  इस  प्रश्न  का  उत्तर

 तो
 वह  इस  मुह  का  उत्तर  देना  न  मूल  ।  उन्हें  इस  मुद्दे  को

 स्पष्ट  करना  चाहिए  और  संसद  को  सर्वोच्च  करार  देना  चाहिए  और  केवल  ऐसा  करने  से  ही  हमारा
 लोकततन्त्र  अर्थ॑पूर्ण

 नेक  जे
 होगा  ५

 कार्य-मन्त्रणा  समिति

 प्रतिवेदन

 संसदोय  कार्म  मंज्ञालय  में  राज्य  संत्री  तथा  उद्योग  मंत्रालय  में  रसागन  तथा  पेद्रो-रसाशन
 विभाग  में  राज्य  मंत्री  पी०  :  मैं  कार्य-मन््त्रणा  समिति  का  प्रतिवेदन

 प्रस्तुत  करता  हू  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  अब  समा  कल  11  बजे  म०प०  तक  के  लिए  स्थगित  होती
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 |  के  ग्यारह बजे  म  पू०  तक  के  लिए  स्थगित हुई  ।  *

 मुद्रक  :  एस०  नारायण  एण्ड  संस
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